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 लोक  सभा  11  aw  समेत  हुई  ।

 [  महोदय  पीठासीन

 ee  कण

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदत्त  संख्या  122,  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  आप  दो  मिनट देर  से  आए हैं  कोरम  पूरा  है
 ।

 महोदय  :  हम  मापने  लिए  घण्टी  बजा  रहे  थे
 ।

 करो
 दण्डवत  :

 अध्यक्ष
 पीठ  के  लिए

 कोई  कोरम नहीं  वह  तो
 एक  होती  है

 ।

 अध्यक्ष  मैं  इस  बात  बाहर  समय  ध्यान  रख़ता हं  फि  कहीं  भी  देर न  हो

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  |  प्रदान  संख्या  122.

 प्रश्ों  के  म्तेखिक्र  उत्तर

 अल्कोहल  पर  बहुविध  कर  ढांचे
 को

 हटाने  के  बारे  में  सुभाव

 के  |  22.  श्री  कार  पी०  यादव  :

 श्री  जगदी दा  टाइटलर  :  कया  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ——  बहुविध कर  ढाँचे  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  केन्द्रीय

 सीरा  बोर्ड  की  हाल  की  बैठक  में  दिए  गए  सुझावों की
 जांच  की

 यदि  तो  इन  सुल्तानों  प्र  सरकार  की  प्रतिक्रिया  और

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 रसायत शौोइ उनंरक पौड  कारक  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  रासचूर  (7)  एक

 fanny  सदन  के  पटल  पर  सस्  विया  ग्रस  है
 ।
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 विवरण

 19.1.1983  को
 हुई  केन्द्रीय  सीरा  ats  की  बैठक  में  कुछ  कमी  वाले  राज्यों  तथा  आल  इंडिया

 एसोसिएशन  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  में  से  एक  सुभाव  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा

 औद्योगिक  अल्कोहल  पर  लगाए  गए  करों  की  मात्रा  को  कम  करने  से  सम्बन्धित  था  ।  सरकार  राज्य

 सरकारों पर  निरन्तर  इस  बात  के  लिए  जोर  देती  रही  है  कि  वे  औद्योगिक  अल्कोहल पर  You  कम

 करें  डा०  बिमल  जालान  की  अध्यक्षता  में  समिति  द्वारा  अल्कोहल  पर  शुल्कों  को  सुव्यवस्थित  करने

 के  बारे  में  की  गई  सिफारिशों  को  केन्द्रीय  सीरा  बोर्ड  ने  दिसम्बर  1976  की  बैठक  में  सर्वसम्मति

 से  स्वीकार  कर  दिया  था  ।  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधि  उक्त  बैठक  में  उपस्थित  थे  उस  समय  से

 मेरा  मंत्रालय  उन  सिफारिशों  को  शीघ्र  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों से  बार-बार

 अनुरोध  किया  गया  है  ।  केन्द्रीय  सीरा  बो  की  पदचातवर्ती  बैठकों  में  भी  उक्त  अनुरोध  को  दोहराया

 गया है  ।

 अल्कोहल  वर्ष  1981-82  के  दौरान  उत्तर  तमिलनाडु  और  महाराष्ट्र  की  सरकारों

 ने  अल्कोहल  पर  करों  और  शुल्कों  में  कुछ  कटौती  की  है  ।  परन्तु  अल्कोहल  की  कमी  वाले  राज्यों

 तथा  अल्कोहल  पर  आधारित  उद्योगों  के  संगठनों  में  की  गई  कटौतियों  से  संतुष्ट  नहीं  हुए  और  उन्होंने

 फिर  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  जालान  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  अल्कोहल  पर  शुल्कों

 को  सुव्यवस्थित  करने  की  मावद्यकता  है  |

 भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  तथा  उपभोक्ता  उद्योगों  के  बीच  निरन्तर  अन्तर  कार्यवाही

 के  माध्यम  से  आपसी  सहयोग  बढ़ाने  तथा  अल्कोहल  एवं  अल्कोहल  पर  उद्योगों  के  मुख्य

 पहलुओं  की  जांच  करने  की  दृष्टि  से  मेरे  मंत्रालय  ने  तीन  कार्यदल  गठित  उनमें  से  एक

 कार्यदल  इस  समय  राज्य  सरकारों  द्वारा  लगाए  जाने  वाले  बहुमुखी  शुल्कों के  प्रदान  की  जांचे

 करेगा  ।

 श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव  :  डा०  बिमल  जालन  की  अध्यक्षता  वाली  समिति  की  1976

 की  अल्कोहल  शुल्क  को  युक्तिसंगत  बनाने  सम्बन्धी  सिफारिशों  को  केन्द्रीय  सीरा  बोड़ें  ने  अपनी

 1976  की  बठक  में  सर्वसम्मति  से  स्वीकार  किया  था  और  बोड़े  की  बाद  की  बैठकों  में

 सिफारिशों  पर  साल-दर-साल  बल  दिया  गया  att  फिर  भी  राज्य  सरकारें  इसे  कार्यान्वित  नहीं  कर

 रही  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  द्वारा  इन्हें  कार्यान्वित  न

 करने  के  बारे  में  मात्र  दशक  की  भूमिका  निभाती  रहेगी
 ?

 थ्री  रामचन्द्र  रथ  :  कुछ  राज्य  सरकारो ंने  डा०  जालन  समिति  की  fete के  आधार  पर

 कटौती  की  लेकिन  हम  की  गयी  से  सहमत  नहीं  हैं  और  हम  उनके  साथ  पत्र  व्यवहार

 करते  आ  रहे  हैं  और  अल्कोहल  पर  आधारित  उद्योगों  के  हित  में  शुल्क  में  कमी  करने  की  जरूरत

 पर  हम  बल  देते  आ  रहे  हैं  ।

 शी  राजिन्द्र प्रसाद  यादव  :  क्या  मैं  जान  सकता हूं  कि  क्या यह  सच  है
 कि  19-1-1983 को

 हुई  केन्द्रीय  सीरा  ats  की  बैठक  में  माननीय
 मंत्री

 श्री  रामचन्द्र  रथ  ने  भी  भाग  लिया  और

 उन्होंने  खेद  प्रकट  किया  था  कि  जालन  समिति तति  रिपोर्ट  ना  जिनहें  Nive  ने  स्वीकार  कर
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 अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  की  गयी  क्या  अब  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जायेगा  कि

 जालन  समिति  की  सिफारिशों  तथा  केन्द्रीय  मोलेसेस  बोर्डे  के  नियों  को  कार्यान्वित  किया  जायेगा

 ताकि  अल्कोहल  पर  लगने  वाले  कई  प्रकार  के  करों  को  समाप्त  किया  जा  सके  |

 श्री  रामचन्द्र  रथ  :  केन्द्रीय  मोलेसेस  बोर्डे  की  पिछली  बैठक  में  मैंने  कार्यकारी  ग्रुप  को  इस

 पहलू  की  जांच  करने  के  लिए  कहा  था

 wed  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  औद्योगिक  अल्कोहल  पर  लगाये  गये  शुल्कों  का  तथा

 ag  छानबीन  करने  का  कि  एक  शुल्कों  को  जारी  रखने  का  कोई  औचित्य  भर  यदि  हां  तो

 प्रणालियों  के  बारे में  gare  दिए  जायें  तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सीरे  पर  लगाये  गये  उत्पाद

 शुल्क  को  जारी  रखने के  औचित्य  की  जांच  की  जाए  और  तत्सम्बन्धी  अन्य  सिफ/रिशें  की  जाए ं।

 हमने  समिति  द्वारा  सिफारिशों  देने  सम्बन्धी  समय  सीमा  निश्चित  की  इस  पहलू  पर  विचार

 करने  के  लिए  समिति  बैठक  करेगी  ?  इस  कार्यकारी  दल  में  हमने  बहुलता  तथा  कमी  वाले  राज्यों

 के  लोग  तथा  अल्कोहल  आधारित  उद्योगों  की  एसोसिएशनों  तथा  अल्कोहल  निर्माण  एसोसिएशन

 के  लोग  सदस्य  के  रूप  में  शामिल  किये  हैं  और  वे  अपनी  रिपोर्ट  देंगे  ।  केन्द्रीय  सीरा  बोर्ड  का  काम

 सिफारिश  करने  जेसा  तथा  सलाहकार  समिति  जैसा है  और  राज्य  विषय  होने  के  नाते  हम  सिवाये

 इसके  कुछ  नहीं  कर  सकते  कि  हम  राज्य  सरकारों  के  इस  पहलू  पर  बिचार  करने  के  लिए  कहें  और

 कई  प्रकार  के  शुल्क  इस  प्रकार  लगाये  जिसका  प्रभाव  अल़्कोहल  पर  आधारित  उद्योगों  पर

 न  पड़े

 श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव  :  कप  द्वारा  अपनी  सिफारिशें  दिये  जाने  के  लिए  समय  सीमा

 निश्चित  की  गयी  है  ?

 श्री  रामचन्द्र  रथ  :  यह  अपनी  रिपोटे
 यथाशीघ्र  देगा  ।

 श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव  :  ये  लिखित  तिथि  नहीं  बता  रहे  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  बहुत  आसान
 समय  सीमा  के  बारे  में  इन्होंने

 कहा है  ।

 श्री  रामचन्द्र  रथ  हमने  तीन  महीने  की  समय  सीमा  निश्चित  की  मैं  यह  इसलिए  कह

 रहा  हूं  कि  यद्यपि  हमने  तीन  महीने  की  समय  सीमा  निहित  की  जो  उचित  समय  लेकिन  जब

 ये  लोग  बैठक  करेंगे  और  वर्षों  से  लम्बित  पड़े  इस  विषय  पर  विचार  करेंगे  तो  हो  सकता  है  कि

 इसमें  कुछ  अधिक  समय  लगे  ।  इसीलिए  मैंने  ऐसा  कहा  लेकिन  मैंने  तीन  मदीने  की  समय  सीमा

 निश्चित की  है

 श्री  जगदीश  टाइटलर  मंत्री  महोदय  ने  वक्तव्य में  कहा है  कि  कुछ  राज्यों  ने  अल्कोहल

 पर  लगे  कई  प्रकार  के  करों  में  कमी  नहीं  की  मैं  मंत्री  महोदय  द्वारा  इस  हेतु  कार्यकारी  दल

 गठित  करने  के  निर्णय  का  स्वागत  करता  लेकिन  मैं  एक  सीघा  सादा  प्रदान  पुछना  चाहूंगा ।
 1982-83

 के
 दौरान  51.35  लाख  टन  सीरा

 उपलब्ध
 होने  का  अनुमान है

 जिसमें
 से

 17.65  लाख  टन
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 होने  का  अनुमान है  और  फिर भी  अल्कोहल कीं  कमी  है  ।  किये यह  बीत  ठीक है  fe  कुछ

 लोगीं  की  ग्रुप  सीरे  की  अल्कोहल  में  परिवर्तित  करने  में  दिलचस्पी  नहीं  रखता  ताकि  कृत्रिम  कमी

 बनी  रहे  और  वे  इससे  अधिक  पैसा  बना  सकें
 ।  अल्कोहल  कीं कैम  सप्लाई के  कया  कार्रण  हैं

 और

 कया इस  फालतू  सीरे  को  अल्कोहल  में  बदलने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 श्री  रामचन्द्र  यह  स्थिति कई  कारणों  से  पैदा  हुई  लेकिन  मुख्य  बात  यहं  है  किं

 अल्कोहल का उत्पादन का  उत्पादन  करने  वाले
 कई  एककों  की  मशीनरी

 बहुत  पुरानी  gt  दूसरी बात  जिसका

 सम्बन्ध  सरायन॑  और  उवेरक  मंत्रालय से  यह  है  कि  इस  पर  कई  प्रकार  के  शुल्क  लगाये  गए  हैं
 |

 इसके  फलस्वरूप  माल॑  बहुत  जमा  हो  गया
 है

 और  अल्कोहल  उद्योग  सीरे  को  नहीं उठा  रहे
 लेकिन

 हमें  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  है  जो  ga  दोनों  पहलुओं  पर  विचार  करेगा  अर्थात  बहुत  प्रकार

 के  areal  के  बारे  में  तथा  क्षमता  उपयोग  के  बारें  में  विचार  करेगा  ।

 श्री  जगदीश  टाईटलर  :
 क्या  ऑपकां  तापीय  यहं  कि  स्टोर  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करेंगें

 के  लिए  कोई  कार्यकारी दल  आपने  उस बारे में  कुछ  मेंहीं कहा  है  |

 श्री  रामचन्द्र  रथ  :  भण्डारण  सुविधाओं  के  लिए  भी  हमने  कार्यकारी  दल  बनाया  है  क्योंकि

 समय  सीमा  तीन  महीने  की  है  ।

 श्री  जगं दीदा  मैं  यह  प्रदेश  लीन  महींने  के  बाद

 डा०  कृपासिघु  भोई  :  अल्कोहल  एक  ऐसी  वस्तु  जो  दवाई  के  काम  तथा  अन्य  कामों  में

 लाई  जा  सकती  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मंत्री  महोदय  अल्कोहल  को  एक  महत्वपूर्ण

 रसायन  मानने  और  इस  बात  पर  बिचार  करेंगे  कि  इस  काम  को  केन्द्रीय  सरकार  राज्य

 सरकार  नहीं  ।

 इसके  arfatcaa  मंत्री  महोदय  ने  एक  टालमटोल  वाले  उत्तर  में  कहा है  कि  कुछ  राज्य

 सरकारों  ने  अल्कोहल  के  शुल्क  में  कुछ  कमी  की  हैं  लेकिन  उन्होंने  यंह  नहीं  बताया  किं  कितनी  कमी

 की  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  राज्यों  के  शुल्कों  में  कितनी  कमी  की  है  भर  क्या  कोई  और  कमी

 किये  जाने  का  विचार  है
 ?

 इस  बार  में  समाचार  पत्रों  में  बहुत  कुछ  प्रकाशित
 हुआ

 है  कि  एक  से  दूसरे  राज्यों  के  बीच

 अल्कोहल  की  सौदेबाजी  में  बहुत  wee  तरीके  अपनाये  जातें  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  मामले  की

 जांच  करके  अपराधियों  को  सजा  देगी ?

 श्री  रामचन्द्र  रथ  :  जालन  समिति  कीं  रिपोर्ट  काबा  औरों  gatas  सरकारों  कें  सीधे

 पत्र  व्यवहार  के  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  तथा  तर्मिलंनी हुँ
 में

 शुल्कों  में  कुछ  कमी  की  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  दिलचस्पी  रखते  हों  तो  मैं  उन्हें  कमी  का  ब्यौरा

 बंता  सकता  हुं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  इसे  बाद  में  दे  सकतें  हैं  ।

 श्री  रामचन्द्र  रथ
 :  यंह  राज्य  कां  विषय  हैं  और  कानूनी  स्थिति  अभी  स्पष्ट  नहीं हैं

 ।  मामला
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 उरच्चेतर्म  न्यायलय  के  सामने  नि्णयार्धोन  हैं  और  स्पष्ट  At a NUE care  aad  आने  के  बाद  दी  हमे  इस  मामले

 में  उचिंत  दृष्टिकोण  अपना  सकते  है  ।

 प्रबन्ध  और  कार्यक्रम  ढांचे  के  बारे  में  वर्गों  समिति  की  सिफारिशों

 124,
 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  क्या  सूचना  alt  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करने  कि

 क्यां  प्रबन्ध  और  कार्यक्रम  ढांचे  सम्बन्धी  वर्गीज  समिति  की  रिपोर्ट में  की  गई  सिफारिशों

 बर  सरकार  ने  विचार  कर  लिया  और

 यादें  तो  सरकार ने  इन  पर  कथा  निर्णय  लिया

 सुचना प्रो  प्रसारण  मंत्रालय के  तथा  संसदीय  काय  faa में  राज्य  मंत्री  हुच ०  Fo

 :  (  )
 हाँ  ।

 इस  विषय  से  सम्बन्धित  24  सिफारिशों  में  से  17  जैसा  कि  वर्गीज  समिति

 नें  सिफारिश  की
 आकाशवाणी  कें  लिए  स्वायत्त  ढांचे  के  gain  जाने  के  बारे  में  संघ

 उपायों  से  सम्बन्धित हैं  ।  इस  प्रकार  के  स्वायत्त  ढांचे  को  स्थापित  न  करने  की  सरकार  की  नीति  को

 देखते  हुए  इन  पर  कार्रवाई  नहीं  की  जानी  है  झष  विशेषकर  कार्यक्रमों  से  सम्बन्धित

 मामलों  में  केन्द्रों  को अधिक  अधिकार  संगठनात्मक  इत्यादि  से  सम्बन्धित  सिफारिश  के

 1६५  में  उपयुक्त  कार्रवाई  की  गई  है  ।

 करो  दण्डवत  :  मेरा  विचार  है  कि  यहं  उत्तर  माननीय  मन्त्री  के  अपने  पद

 प्रभार  सम्भालने  से  पहले  ही  तयार  किया  गया  होगा  ।

 जिस  saa  में  मैंने  प्रबन्ध  और  कार्यक्रम  के  स्वरूप  सम्बन्धी  वर्गीज  समिति  के  प्रतिवेदन  का

 we  कियां  वह  ब्यांपकं  संवांयत्तता  के  बारे  में  बिल्कुल  नहीं  है  किन्तु  उन्होंने  यंह  स्वंय  ही  समझ

 लिया  है  कि  मेरा  sea  वर्गीज  समिति  की  रिपोर्टे  में  प्रस्तावित  स्वायत्तता  सम्बन्धी  अंवधारणा

 सम्बद्ध  यह  प्रतिवेदन  काफी  बड़ा  यह  तीन  खण्डों  में  है  और  उसका  केवल  एक  ही  खण्ड  मेरे

 पास  उपलब्ध  है  और  मैंने  जानबूझकर  समूचे  प्रतिवेदन  को  अपने  प्रदान  में
 नहीं

 समेटा  माननीय

 मन्त्री  से  सही  उत्तर  जानने  के  लिए  मैं  उन्हें  यह  सूचना  देना  चाहता  हूं  कि  मैंने  व्यापक  स्वायत्तता  के

 प्रदान  कां  उल्लेख  नहीं  किया  है  बल्कि  वर्तमान  ढांचे  के  सम्बन्ध  में प्रबंध  और  कार्यक्रम  के  स्वरूप  के  प्रश्न

 का  उल्लेख  किया  है  ।  मैं  वर्तमान  ढांचे  के  अन्तर्गत  विकेन्द्रीकरण  एवं  सरकार  से  स्वीयत्तंता  के  बीच

 भातर  कों  समझता |  इस  सन्दर्भ  मैं  वर्गीज  समिति के  प्रतिवेदन से  उद्धरण देना  चाहता  हूं
 शर  स्वायत्तता  और  विकेन्द्रीकरण  के  बारे  में  नहीं  बल्कि  समिति  द्वारा  दीं  गई  सिफारिशों  के  बारे

 में  सरकार  की
 प्रतिक्रिया

 जानना  चाहता  प्रतिवेदन  में  उन्होंने  कहा  है

 15  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान  एक  संगठनात्मक  ढांचे  को  ध्यान  में  रखकर

 कायें कां री  दल  इस  निष्कर्ष  परं  पहुंचा  हैं  कि  राष्ट्रीय  प्रसारण  संगठन  के
 प्रबन्ध  एवं  समन्वय

 के  लिए शार  कार्य-स्तरों  अर्थात्‌

 राष्ट्र  प्रादेशिक,” १

 तथा  taal  की  आवश्यकता

 5
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 एए  समन्वयन

 यह  संरचनात्मक  ढांचा  विकेन्द्रीकरण  राष्ट्रीय  प्रसारण  को  सुनिश्चित  करते  के  साथ-साथ

 कार्मिक  सार्वजनिक  सम्बन्धों  के  बारे  में  कुछ  सीमा  तक

 समन्वित  नीति  बनाये  रखने  के  लिए  आवश्यक  होगा  पी

 यह  उद्धरण  पैरा  7.9  मे  लिया  गया  था  ।  प्रतिवेदन  में  पैरा  7.13  में  कहा  गया  है  :

 प्रस्तावित  ढांचे  के  अन्तर्गत  प्रादेशिक  स्तर  पर  तथा  प्रादेशिक  स्तर  से

 क्षेत्रों  स्टेशनों  सी ०  इ०  प्रदेशों  एवं  क्षेत्रों  द्वारा  बनाये  गए  विस्तृत

 मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  एवं  प्रतिबन्धों  के  कार्मिक  एवं  तकनी
 की

 मामलों

 में  प्राधिकारों  के  विस्तृत  प्रत्यायोजन  की  संकल्पना  की  गई

 मैं  वर्गीज  समित  की  विशिष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता

 श्री  रामगोपाल  रेड्डी  :  अध्यक्ष  वह  जानबूझकर  रिपोर्टे  से  एक  लम्बा

 उद्धरण  कयों  पढ़  रहे  हैं
 ?  वह  जानबूझकर  उसे  पढ़  रहे  ताकि  अन्य  सदस्यों

 को

 we  पूछने  के
 अवसर  से  वंचित किया  जा  सके  ।  मेरा  प्रदान  संख्या  132 है

 ।  जब
 वहू

 वेदन  से  इतने  लम्बे  चौड़े  उद्धरण  पढ़त ेहैं
 तो  वह  जानबूझकर  इस  सम्बन्ध  में  बाधा  उपस्थित  कर

 रहे है  कि  मेरे  प्रदान  की  बारी  ही  न  आये  ।

 प्रो०  दंडवते  :  जानबूझकर  पूछे  जाते  प्रश्न  संयोगवश  नहीं  पूछे  जाते  |

 श्री  एच०  Fo  एल०  भगत  माननीय  प्रो०  मधु  दंडवते
 ने

 जो  कुछ  कहा  है  मैं  उसे

 ame  गया  मैं  समय  सकता  हूं  कि  वह  वर्गीज  समिति  के  प्रतिवेदन  के  स्वायत्तता  सम्बन्धी  भाग

 का  उल्लेख  नहीं  कर  रहे  क्योंकि  जब  सरकार  सत्ता  में  भाई  तभी  सरकार  की  स्थिति  को  स्पष्ट  कर

 दिया  गया  था  और  वह  इसे  भली-भांति  जानते  हैं  ।

 उनेक  सिफारिशें  की  गई  सिफारिश  संख्या  37  प्रबन्ध  और  कार्यक्रम  सम्बन्धी

 स्वरूप
 के  विकेन्द्रीकरण  के  बारे  में  है  !

 करो  मधु  दंडवते  :  मैं  आपको  अधिक  कष्ट  नहीं  देना  मैं  केवल  चार-स्तरीय  ढांचे

 का  उल्लेख कर  रहा  कृपया
 आप

 उसी
 के

 बारे  में  बताइए
 t

 श्री  एच०  Fo  एल०  भगत  :  मैं  अभी  उसका  उत्तर  देता  सिफारिश  संख्या  37  विकेन्द्रीकरण

 के  बारे  में  है  ।  विभिन्‍न  मामलों  पर  और  भी  सिफारिशें  उनमें  से  एक  सिफारिश  आल  इंडिया

 रेडिया  संहिता  के  सम्बन्ध  में  सिफारिश  संख्या  38,  39  एवं  40  भी  है  ।  ये  सिफारिशें  जॉनल

 स्तर पर  भाल  इंडिया
 रेडियो  के  संगठनात्मक  ढांचे  के  बारे में  इस  सम्बन्ध में  मन्त्रालय  के

 1982
 के

 वार्षिक  प्रतिवेदन से  एक  उद्धरण  पढ़  रहा  हूं  जो  कि  यहां  संगत  है  और  स्पष्ट  है  :

 ag  के  दौरान  देश  में  एक  त्रिस्तरीय  प्रसारण  पद्धति  लागू  करने  के  लिये

 कार्यवाही  आरम्भ  की  गई  थी  ।  पहले  चरण  में  एक  1000  कि०  वा०  का  ट्रांसमीटर  नागपुर  में
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 राष्ट्रीय  aad  के  लिये  व्यवस्था  की  गयी  थी  ।  इसके  प्रयोजन  के  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण  कर

 लिया  गया  इस  चैनल के  चालू  हो  जाने  के  बाद  वर्तमान  क्षेत्रीय  ट्रांसमीटर  मध्यम  स्तर

 का  कार्य  करेंगे  ।''

 )

 श्री  एच०  कहे ०  एल०  भवत  :  क्या  आप  सिफारिश  की
 संख्या  बतायेंगे

 ?

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  ल्  उन  दिनों  की  याद  हो  आई  है  जब  किसी  अध्यापक ने

 पत्र  में  कुछ  प्रदान  पूछे  गये  प्रश्नों  के  उत्तर  अलग  थे  ।  यह  वैसी  ही  बात  हुई  ।  मैं

 अपना  प्रशन  पुनः  दोहराता  हूं  ।  मेरा  विशिष्ठ  प्रशन  वर्गीज  समिति  द्वारा  चार-स्तरीय  ढांचे

 के  बारे  में  दी  गई  सिफारिश  के  बारे  में  है  ।  आप  हां  या  न  में  बताइए  कि  क्या  आपने  उसे  स्वीकार

 कर  लिया है  अथवा  अस्वीकार  कर  दिया है  ।

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती :  जो  अध्यापक  प्रश्न  पूछ  रहा  वह  छात्र के  तर-से

 बहुत  अच्छी  तरह  से  वाकिफ  था  ।  इसलिये यह  गड़बड़ी  हुई  है  ।

 उर्जा  मंत्री  पी०  :  क्या  प्रो०  मधु  दंड  वते  के  नीचे  क्या  भाप  किस्से  ही  छात्र  थे  ?

 श्री  एच०  क०  एल०  भगत :  ल  उत्तर  देने  दीजिए  सा  और  अध्ययन
 ह

 करना  पड़ेगा  ।

 भो ०  दंडवते
 मेरा

 पहला  प्रदान  तो  बेकार  गया  ।  इससे  तो  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता  ।

 लार ०
 कार

 भोले  :  वह  कहते  हैं  कि  मामला  सरकार  के  विचाराधीन है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  धन्यवाद  ।  ही  भोले  उनकी  सहायता  करने  भाये  हैं  ।  न्यायाधीश  डेनियल

 से  अपना  निर्णय  दे  दिया  है  ।

 अब  कृपया  एक  और  महत्त्वपूर्ण  सिफ  रिश  को  सुनिए  ।  वर्गीज  समित  ने  कहा  है  कि  :

 प्रेम  सिफारिश  करते हैं  कि  महा  प्रबन्धक  के  दर्जे  के  एक  आन्तरिक  लेखा-परीक्षक

 के  अधीन  एक  स्वायत्तशासी  विभाग  की  स्थापना  की  जाए  जो  सीधे  सी ०  जी०  to  को

 रिपोर्ट  करे  ।  उसकी  प्रतिवेदन  की  साथ-साथ  न्यासियों  के  पास  भी  जाएंगी  ।

 इसमे  आन्तरिक  लेखा-परीक्षक  के  काय  चालन  को  कुछ  स्वतन्त्रता  मिलेगी  और  न्यासी

 राष्ट्रीय  प्रसारण  संगठन  के  वित्तीय  मामलों  पर  निगाह  रख  सकेंगे  (1

 मैं  अब  वर्गीज  सीमित  के  प्रतिवेदन  के  य०  58  पर  दी  गई  इस  सुस्पष्ट  सिफारिश  पर  सरकार

 की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता  हूं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  उनके  लिए  एक  अत्यन्त  कठिन  प्रशन  है  ।  इसके  लिए  नोटिस

 चाहिए  ।

 थी  एच०  के०  एल०  भगत  मैं  एक  बार  फिर  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करता  मैं  यह  स्पष्ट  कर

 चुका हूं
 कि  सरकार  ने  बुनियादी  तौर  पर  ट्रस्टी शिप  अथवा  स्वायत्तता  की  धारणा  को  स्वीकार  नहीं

 7
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 are  यद्यपि श्री  दंडवते  कहते हैं  कि  वह  बहुत  सी  सिफारिशों  को  स्वीकार करते  हैं  तो  इनके

 ary  aga  सी  बातें  भी  जुड़ी  हैं
 ।

 अतः  सरकार ने
 उन  सिफारिशों

 पर  विचार  नहीं  किया है
 भर

 न  ही  उन  सिफ़ारिशों  पर  विचार  करना  उचित  ही  सभा  है  ।

 हमने  अध्याय  7  में  निहित  सिफारिशों  पर  ब्रिटिश  किया  जहां  तक  प्रबन्ध  और  इस  प्रदान

 का  सम्बन्ध  है  अध्याय  7  में  केवल  7  fares  इससे  सम्बन्धित  हैं  ।  उम  सातों  सिफारिशों  पर  विचार

 किया  गया  है  और  यथा थें  कार्यवाही  की  गई  है  ।  मैं  उन  सातों  सिफ़ारिशों  से  संबंधित  seat  के  स्पष्ट

 उत्तर  दे  |  जहां  तक  अन्य  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  सरकार  ने  उन  पर  विस्तार  करना

 उचित  नहीं  कयोंकि  बुनियादी  धारणा  को  ही  स्वीकार  नहीं  किया  गया  और  इन्होंने  जिस

 सिफारिश का  उल्लेख  किया  वह  उनमें से  एक  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैं  उन्हें  उनके  कक्ष  में  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  का  समय  नष्ट  नहीं  करना  चाहता  |  मेरे  पास  एक  मिसाल  है  जिसे

 मैं  बाद  में  बताऊंगा  |

 श्री  कष्ट  चन्द्र  हाज़िर  =  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  बताया है  कि  कार्यक्रमों  के  बारे  में

 सम्बन्धित  केन्द्रों  को  स्वायत्तता  दी  गई  है  ।  यह  सच  नहीं है  ।  आप  जानते  हैं  कि  अच्छे  बंगाली  कायें  क्रमों

 को  प्रसारित  करने  वाले  कलकत्ता  जैसे  क्षेत्रीय  केन्द्रों  के  अच्छे  कार्यक्रमों  की  अपराघी  को  क्रम  करके

 टेलीविजन  पर  हिन्दी  में  घटिया  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  दिखाए  जाते  हैं  ।

 आप  जानते हैं  कि  कलकत्ता  बंगला  देश के  निकट  ढाका में  बहुत  ही  अच्छा  टेलीविजन

 केन्द्र है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  बसा  इसका  इस  प्रश्न  से  कोई  सम्बन्ध  है
 ?

 श्री  कष्ट  चन्द्र  हाल  इसे  दृष्टि में  रखते  हुए  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  राष्ट्रीय
 कृति eo  का  विकास  करने  के  लिए  वे

 एकता  के  हित  में  तथा  क्षेत्रीय  विशेष  रूप  से  बंगला  मर

 घटिया  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  की  अवधि  कम  हिय करेंगे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  प्रदान  में  नहीं  आता  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  जी  यह  पदा  होता  है  ।  यह  कार्यक्रमों  के  बारे  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  आप  कार्यक्रमों  के  बारे  A  प्रद  कीजिए  इसका  इस  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  है  ।  यह  इस  प्रश्न  में  नहीं  आता  ।  नहीं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  नहीं  यह  इससे  सम्बन्धित  मन्त्री  सर्वोदय ने  Her  है

 कि  स्वायत्तता  दी  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  वह  दे  दी
 गयी  होगी  ।  परन्तु  अपना  प्रश्न  इससे  संबंधित नहीं  है  ।  भाप

 अलगु  से  एक  प्रशन  पूछिए
 |  मैं  इसकी  अनुमति दूंगा

 ।
 इस  समय  ag  प्रश्न  पैदा  नहीं  होता  |

 श्री  शास्त्र  हलवदार :  एक  ज्ञथुकु  कमों  2
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 mene  महोदय  :  क्योंकि  यह  इस  yea  में  नहीं  जाता  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  मन्त्री  जी  उत्तर  दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  वह  उत्तर  दे  सकते  परन्तु  में  आज  सन्तुष्ट  नहीं  हूं  ।  नहीं  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  :  खड़ी  हो  गई

 एक  माननीय  सदस्य  :  वे  इसे  एक  पारिवारिक  मामला  बना  रहे  हैं--पति  और  पत्नी  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दण्डबते  :  हम  टेलीविजन  और  रेडियो  द्वारा  प्रसारित  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  में

 बहुत  अधिक  रुचि  रखते  वर्गीज  कमेटी  की  कार्यक्रमों  में  रिपो  के  बारे  में  मंत्री  जी  ने  यह  कहा

 है  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  हाज़िर  आप  प्रथक  प्रदान  पूछिए  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  :  उन्होंने  बहुत  सी  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।  मैं  यह

 पूछना  चाहती  हूं  कि  जो  कार्यक्रम  श्री  वसंत  जब  वे  मिनिस्टर  बहुत  पापूलर  हो  रहे  थे

 कर  बिहार  दि  पालियामेंटਂ  और  जिनके  बारे  में  जनता  की  रिक मंडे दन  थी  कि  ऐसे  कार्यक्रम

 होने  वे  क्यों  डिस्कन्टीन्यु  कर  दिये  गये  हैं  ?

 )

 मेरा  कहना  यह  है  कि  ऐसे  कार्यक्रमों  को  फिर  से  कन् टी न्यू  करने  के  लिए  क्या  दिक्कत  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  नहीं  इसमें  नहीं  आता  ।  महोदया  आप  भी  गलती  पर  इसकी

 अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।  श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  नहीं  ।  श्री  हाज़िर  जी  आप  प्रथक  प्रदान  पूछिए  ।

 मैं  उसकी  अनुमति  दे  दूंगा  ।  मैंने  उस  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  मैं  आपस  केवल  प्रथम  प्र  इन  पूछने

 के  लिए  ag  रहा  हूं  और  मैं  इसकी  अनुमति  भी  दे  दूंगा  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  :  मैंने  193  दिया  है  ।  कृपया  इसे  स्वीकार  कीजिए  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  आपने  सम्बन्धित  केन्द्रों
 को

 स्वायत्तता  दिए  जाने  के  बारे  में

 मेरे  अनुपूरक  प्रश्न  को  भी  अनुमति  नहीं  दी

 हरियाणा  में  बिजली  संकट

 *  125.  श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पानीपत  और  फरीदाबाद  के  ताप  संयंत्रों
 के

 ठीक  ढंग  से  काम  न

 करने  के  कारण  हरियाणा  बिजली  के  गम्भीर  संकट  का  सामना  कर  रहा  और

 यदि  तो  हरियाणा  की  सहायता  हेतु  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का

 है  ताकि  वह  बिजली  को  कमी  को  दूर  कर  सकेगी  ?

 at  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चन्द्रशेखर  fag)  :  और  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है
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 ा

 कारण

 और  हरियाणा में  कोई  विद्युत  संकट  नही ंहै  ।  1982-83  की  प्रथम  छमाही के
 दौरान  हरियाणा में  विद्य/त  सप्लाई की  स्थिति  काफी  संतोषजनक  थी  ।  1982  से  भागे

 पानीपत  और  फरीदाबाद  के  ताप  विजय  त  केन्द्रों  का  कार्य-निष्पादन  संतोषजनक  न  होने  के  कारण

 वहां  पर  कुछ  स्थिति  खराब  हो  गई  थी  ।  1983  में  देकर  जल  faa  केन्द्र  की  पांचवीं  और

 छठी  यूनिट  को  चालू  करने  के  लिए  कुछ  बहुत  जरूरी  सिविल  कार्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  बन्द

 किए  जान ेके  कारण
 स्थिति

 और  खराब  हो  गई  थी  ।  1983  के  तीसरे  सप्ताह  से  देहर

 विद्युत  केन्द्र  के  चालू  हदो  जाने  से  स्थिति  में  सुधार  हो  गया  है  ।  इसके  केन्द्रीय  विद्युत

 केन्द्र  से  भी  यथा-संभव  सहायता  दी  जा  रही  है  ।  हरियाणा  में  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के
 कार्य  निष्पादन

 में  सुधार  करने  के  लिए  केन्द्रीय  विद्युत  भारत  हैवी  इसे  लि०  तथा  इंस्ट्रूमेंटेशन  लि०

 कोटा  के  इन्ही  नियमों  को  शामिल  करके  एक  कृतिक  बल  का  सजन  किया  गया  जिसने  विभिनन

 कार्यों  को  करने  के  लिए  एक  कार्रवाई  योजना  तैयार  की  है  |

 श्री  चिरंजी  लाल  फार्मा  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  बताएंगे  कि  दिल्‍ली  में

 कितने  मेगावाट  faa  का  उत्पादन  होता  है  और  खपत  कितनी  है  और  क्या  उन्हें  जानकारी  है  कि

 उद्योगों  में  बार-बार  fara  कटौती  की  जाती  और  भूमि  मालिकों  और  जमींदारों  को  faa  et

 के  अभाव  में  नुकसान  उठाना  पड़ता  वह  कहते  हैं  कि  कोई  विद्युत  संकट  नहीं  यदि  कोई  संकट

 नहीं  है  तो  बार-बार  विद्य  त  कटौती  क्यों  की  जाती  है
 ?

 att  चन्द्र दो खर fag:  मैंने  asa  का  प्रयोग  इस  अर्थ  में  किया  कि  अभाव  इतना

 अधिक  नहीं  है  कि  इसे  संकट  कहा  जा  सके  ।  वास्तव  प्रतिदिन  निवारित  मांग  11.30  मिलियन  यूनिट

 की  है  और  प्रतिदिन  विद्या  त  की  उपलब्धता  10.07  मिलिटन  यूनिट  इस  प्रकार  अभाव  है  और

 जनवरी  में  यह  अभाव  8.7  प्रतिशत  था  ।  फरवरी  के  महीने  में  यह  कम  हो  गया  है  |  जहां  तक  faa

 कटौती  का  सम्बन्ध  स्थिति  में  सुधार  दुआ  और  इस  अधिकतम  मांग  के  समय  लोड  प्रतिबन्धों

 के  सिवाय  उद्योगों  में  कोई  विद्युत  कटौती  नहीं  की  जा  रही  है  ।
 '  क़षि  क्षेत्र  में  शुष्क  क्षेत्रों  में  प्रति  शनि

 10  धण्टे  fra  सप्लाई की  जा  रही है  जबकि  अन्य  क्षेत्रों  में
 6

 घण्टे  विद्युत  आपूर्ति की  जा  रही  है  ।

 इस  समय  स्थिति  ठीक  है  और  आशा है  यह  ठीक  ही  रहेंगी  ।

 श्री  चिरंजी  लाल  माननीय  मन्त्री  महिला  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा है  कि  पानीपत

 और  फरीदाबाद  ताप  विद्युत  संयंत्र  सन्तोषजनक  ढंग  से  काय  नहीं  कर  रहे  क्या  मैं  इन  ताप

 विद्युत  संयंत्रों
 के

 अक्सर  खराब  रहने  कारण  पूछ  सकता  हरियाणा  के  इन  ताप  fas

 संयंत्रों  क ेअक्सर  सन्तोषजनक  कार्य  चालन  के  कारण  लोगों  को  नुकसान  उठाना  पड़ता  है  |  यदि

 उन्हें  इसकी  जानकारी  है  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  क्या  ठोस  कदम  उठा

 रही  है
 ?

 श्री  चन्द्रशेखर  fag:  सरकार  को  पुरी  जानकारी  है  कि  पानीपत  और  फरीदाबाद  विद्युत

 केन्द्र  निर्धारित  स्तर  के  अनुरूप  कार्य  नहीं  कर  रहे  पानीपत  में  यह  स्थिति  इसलिए  उत्पन्न  हुई
 क्योंकि  ट्रबाइन  में  कुछ  गड़बडी  के  कारण  यूनिट पं०  1  जुलाई से  नवम्बर  तक  बन्द  रद्दी  भर

 10
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 सम्भवतया  22  जनवरी  को  इसे  फिर  चालू  किया  गया  और  पानीपत  की  यूनिट  स०  2  के  बायलर

 में  विस्फोट  हुआ  था  ।  जहां  तक  फरीदाबाद  का  सम्बन्ध  टरबाइन  ब्लेडों  में  कुछ  खराबी  के

 यूनिट  स०  3  अगस्त  से  जनवरी  तक  बन्द  हो  गई  और  अब  फिर  से  चालू  हो  गई  अब  गोल  और

 आई०  कोटा  के  सहयोग  से  सी०  fo  Uo  ने  एक  कार्यबल  संगठित  किया है  जिससे  कि  इन

 बिजली  घरों  के  कायें  को  संचालित  किया  जा  सके  और  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  इससे  अच्छा

 अनुरक्षण  किया जा  सके  और  निवारक  निष्पादक ता  बनाई  रखी  जा  सके  ।  हम  उन्हें  हर  सम्भव

 तरीके  से  सहायता  और  सलाह  देने  का  प्रयास  कर  रहे  हमें  आशा  है  कि  इस  स्थिति  में  सुधार

 होगा  |  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  अभी  तक  निष्पादकता  अच्छी  नहीं

 रही है
 और  राज्य  सरकार  को  सी०  Fo  Uo  और  अन्य  अभिकरणों  सलाह  पर  कार्यान्वयन  में

 सुधार  लाने  के  लिए  कदम  उठाने  होंगे  ।

 श्री  प्रताप भानु  मन्त्री  महोदय के  उत्तर के  अन्तिम  पैरा  में  यह  व्यक्त  किया  गया  है  :

 के  ताप  बिजलीघरों  की  निष्पादकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  केन्द्रीय  विद्युत

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  और  इन्ट्रमेन्टेशन  कोटां के  सदस्यों  को  मिलकर एक
 कार्यबल  बनाया  गया  है  ।”  ताप  बिजलीघरों  के  अकुशल  संचालन  की  समस्या  केवल  हरियाणा  राज्य  की

 ही  नहीं  अपितु  यह  एक  राष्ट्रीय  समस्या  और  अधिकांश  ताप  संयंत्रों  और  उपस्करों

 के  अकुशल  कोयले  में  राख  की  अधिक  मात्रा  और  बायलरों  का  गलत  डिजाइन  बनाने  आदि

 जेसे  विभिन्‍न  कारणों  के  फलस्वरूप  निम्न  कुशलता  पर  चल  रहे  हैं  ।

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  देश  के  अनेक  ताप  बिजली  संयंत्रों

 की  निम्न  तिष् पाद कता  के  कारणों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  और  उनकी  कुशलता  में  सुघार  लाने

 के  लिए  अभियन्ताओं  और  विशेषज्ञों  को  मिलाकर  कोई  कार्यबल  या  अध्ययन  दल  बनाने  पर  सरकार

 विचार  कर  रही  है  और  यदि  हां  तो  उसका  बेयरा  क्या

 श्री  खन्द्रदोखर  fag:  माननीय  सदस्य ने
 खामियों  का  ठीक  ही  विश्लेषण  किया है  और

 जबकि  बिजलीघरों  की  निष्पादकता  समान  रूप  से  अच्छी  या  बरी  नहीं  है--इसमें  व्यापक  अन्तर

 उनके  सुभाव  को  ध्यानपूर्वक  सुना  गया  और  मैं  माननीय  सदस्य  को  बता  देना
 चाहता हूं

 कि

 प्रत्येक  बिजलीघर  के  स्थल  पर  निवारक  पूंजीगत  संशोधन

 डिजाइन  की  खामियों  को  दूर  अच्छा  उपस्कर  सप्लाई  करने  तथा  फालतू  पुर्जों  की  सप्लाई

 के  लिए  पूर्ण  सुची  तैयार  करने  के  लिए  हम  कायें-बल  का  पहले  ही  गठन  कर  चुके  हैं  ।

 हम  कोयला  विभाग  से  भी  सही  सम्बन्ध  स्थापित  करने  प्रयास  कर
 रहे  हैं  जिससे  कि

 पर्याप्त  मात्रा  में  और  अच्छी  किस्म  के  कोयले  की  सप्लाई  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।

 चूंकि  ये  कदम  उठाए  गये हैं  और  कार्यबल  का  गठन  किया  गया  उनके  परिणाम  निकल

 रहे  हैं  ।  मुझे  आशा  है  आने  बाले  महीनों  भर  वर्षों  में  परिणाम  और  भी  अच्छे  निकलेंगे  |

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी :  क्या  मैं  मन्त्री  महोदय  के  वक्तव्य  में  शुद्धि  कर

 आन्ध्र  प्रदेश  में
 ताप  संयन्त्र  बिल्कुल  सही  चल  रहा

 थी  water  सिंह  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  हर
 scotia  के  fan  a
 परन  नो  may  ore  धन्यवाद देता  हूं  ।

 1]
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 श्री  क०  पी०  तिवारी  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  ऊर्जा  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता

 हूं
 कि  पुरे  देश  में  कमल  पाव ९  स्टेशन  ठीक  से  काम  नहीं  कर  रहे  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  में  इनकी

 स्थिति  अधिक
 खराब  लेकिन  विजयवाड़ा में

 जो  थमते  पावर  प्लांट  उसका  यूटिलाइजेशन

 85  परसेंट है  ।  विजयवाड़ा  का  पावर  प्लांट  किन  अच्छाइयों  के  कारण  ठीक  काम  कर  रहा  है  ?  क्या

 उन  अच्छाइयों  को  अन्य  प्लांटों  में  भी  लागू  जिससे  शेष  देश  के  पावर  प्लांट  भी

 विजयवाडा  पावर  प्लांट  की  तरह  ठीक  से  काम  कर  सकें  |

 श्री  चन्द्रशेखर  fag:  माननीय  सदस्य  ने  सही  कहा  है  कि  विजयवाड़ा  प्लांट  का  लोड  फैक्टर

 80  परसेंट  से  अधिक  लेकिन  कई  जगहों  में  व्यवस्था  अच्छी  नहीं  किस-किस  जगह  क्या-क्या

 कार्यवाही  होनी  चाहिए  यह  वहां  की  जरूरतों  के  मुताबिक  विचार  किया  जा  रहा  है  और  सतत  प्रयास

 है  कि  तमाम  पावर  aa  का  परफारमेंस  अच्छा  हो  ।  इसके  लिए  कार्यवाही  की  गई  है  और  इसका

 नतीजा  अच्छा  निकला  क्यों कि  पिछले  2-3  वर्षों  में  पावर  स्टेशनों  का  फंक्शर्निंग  की  नेशनल  एवरेज

 गौर  प्लॉट  लोड  फैक्टर  लगातार  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 उड़ीसा  में  निर्माणाधीन  जल  fae la  परियोजनाएं

 #126.  श्री  दामबिहारी  बहेरा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दनि  बाला
 e

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  में  केन्द्र  सरकार
 से  मंजूरी  प्राप्त  कितनी

 जल  fee

 निर्माणाधीन  हैं

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या हैं  जहां  पर
 ये  योजनाएं  निर्माणाधीन  इनके  चालू  होने

 की  सम्भावित  तिथियाँ  क्या  हैं  और  अब  तक  इन  पर  कितनी  धनराशि  खर्चे  हो  गई  तथा  कितनी

 प्रगति  हुई  द

 यदि  परियोजनाओं  प्रगति  ,  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  नही ंहै
 तो  विलम्ब  होने

 के  क्या  कारण  और

 सरकार  इन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  कर

 रही
 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्रशेखर  fag):  से  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 से  उड़ीसा में  निर्माणाधीन  जल  विद्युत  परियोजनाओं  का  निर्माण के

 स्थानों  के  चालू  करने  की  प्रत्याशित  1982  तक  खर्च  की  गई  कार्य की

 वर्तमान  स्थिति  तथा  नाजुक  क्षेत्रों
 को  संलग्न  में  दिया  गयां  है  ।

 इन  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  और  उड़ीसा

 राज्य  बिजली  ats  का  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  और  विद्युत  विभाग  द्वारा  समीक्षा  बैठकों  और

 क्षेत्रीय  दौरों  के  जरिये  परियोजनाओं  में  हुई  प्रगति  की  मानीटरिंग  की  जाती है  और  समय-समय
 पर  राज्य  प्राधिकारियों  का  ध्यान  उन  क्षेत्रों  की  भर  दिलाया  जाता है  जहां  पर  उपचारी

 कारवाई  करने  की  आवश्यकता  होती  इसके  अतिरिकत  सीमेंट  कौर  स्टील  का  आबंटन  करके
 केन्द्रीय  विद्य/त  करण  सहायता  भी  देता

 12
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 oft  रासबिहारी बहेरा  अध्यक्ष  संसद के
 गत  सत्र

 में
 वित्त

 मन्त्री  महोदय  ने
 स्पष्ट

 रूप  से  कहा  था  कि  अपर  इन्द्रावती  जल-विद्या  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  विश्व-बैंक  से  ऋण

 मांगा  गया  है
 और

 यदि  हां  तो  कितना  ऋण  मांगा  गया  था  और  उसकी  उस्मान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 शी  चन्द्रशेखर  fag:  जहां  तक  अपर  इन्द्रावती  परियोजना  का  सम्बन्ध  faa  बेक

 को  इसका  वित्त-पोषण  करने  का  सुभाव  दिया  था  और  उनके  परीक्षण  हेतु  परियोजना  प्रतिवेदनों

 को
 विश्व  बैंक  के  पास  भेजा  गया  है  ।  विश्व

 बैंक  द्वारा  मूल्यांकन  पूरा  हो  चुका है
 और  बहुत  शीघ्र

 बातचीत  होने  वाली  केवल  बातचीत  पूरी  होने  पर  ही  वित्त  पोषण  प्रबन्धों  का  ब्यौरा  और  अन्य

 बातें  सदस्यों  को  स्पष्ट  की  जा  सकती  हैं  ।

 श्री
 रासबिहारी

 राज्य  को  विशेष  रूप  से  मिलने  वाले  और  देश  को  सामान्यतया  मिलने

 वाले  लाभ  पर  विचार  करते  हुए  क्या  सरकार  का  इस  परियोजना  को  प्राथमिकता  प्रदान  कर
 ने  का

 कोई  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  चन्द्रशेखर  सिंह  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  और  माननीय  सदस्य  के  माध्यम  से  उड़ीसा  की

 जनता  को  यह  आश्वासन  देता  हूं  कि  हम  इस  परियोजना  को  सही  प्राथमिकता  दे
 रहे  हैं

 |

 केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  तथा  विभागीय  उपक्रमों  हारा  नैमित्तिक  श्रमिकों  के  बारे

 सें  carat  आदर्श  आदेशों  का  लागू
 न

 किया  जाता

 *121.  श्री  विजय  कुमार  यादव :

 श्री  बी०  एस०  विजय  राघवन
 :

 क्या  श्रम  और

 पुनर्वास  मंत्र
 यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  अनेक  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  तथा  विभागीय  उपक्रमों  में  नैमित्तिक

 श्रमिकों  के  बारे  में  आदर्श  स्थायी  आदेशों  को  लागू  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  क्या  नैमित्तिक  श्व मिक ों  के  बारे  में  स्थायी  ATeeT  आदेशों  का  ब्यौरा  सभा

 पटल  पर  रखा  और

 इन  आदेशों  को  शीघ्र  लागू  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  जा  रहें  हैं  ?

 कौर  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  धम  :  अनेक  केन्द्रीय  सरकारी

 क्षेत्र
 के

 तथा  विभागीय  उपक्रमों  में  माइल  स्थायी  आदेशों  को  इस  कारण  लागू  नहीं  किया  गया  कि

 औद्योगिक  नियोजन  1946 के  अधीन  सांविधिक  स्थायी  आदेश  बनाए

 जा  चुके  प्रमाणित  किए  जा  चुके  हैं  लागू  किए  जा  चुके  हैं  और  माडल  स्थायी  आदेशों  को

 लागू  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  ।

 चूंकि  माइल  स्थायी  आदेश  सांविधिक  नहीं  इससे  पहले  उनकी  प्रति  सदन  की  मेज़

 पर  नहीं  रखी  अब  विवरण  के  रूप  में  उसकी  प्रति  मेज  पर  रख  दी  गई

 में  रखी  गई  |  देखिए  भव्य  ढी०  59
 2६  /22°
 /58,/83 |

 17



 1  1983 मौखिक  उत्तर

 श्रम  मंत्रालय  द्वारा  1971  में  जारी  किए  गए  इन  माइल  स्थायी  आदेशों  का

 उद्देश्य  नैमित्तिक  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  करना  औद्योगिक  नियोजन

 अधिनियम  के  अधीन  बनाए  गए  तथा  प्रमाणित  किए  गए  स्थायी  माडल  स्थायी  आदेशों  के

 उपबन्धों  का  बदल  नहीं  हो  सकते  क्योंकि  अधिनियम  के  अधीन  बनाए  गए  आदेश  नैमित्तिक  श्रमिकों

 की  समस्याओं  से  सम्बन्धित  नहीं  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  इस  बात  के

 लिए  जोर  दिया  जा  रहा  है  कि  उन्हें  अपने  प्रतिष्ठानों  में  नियोजित  नैमित्तिक  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में

 माडल  स्थायी  आदेश  लागू  करने  चाहिएं  ।

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  अध्यक्ष  देना  में  कैजुअल  लेबरर्स  की  स्थिति  लगभग  बरुआ

 मजदूरों  की  तरह  है  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  माडल  स्टैंडिंग  आपस  यह  समझते  हुए  जारी  किया  कि

 इससे  कैजुअल  लेबर  के  इन्टरेस्ट  सेफ-गाई  जवाब  में  कहा  गया  है  कि  सैन्य  गवर्मन्ट  अन्य

 टेकिग्स  इसको  लागू  नहीं  कर  रही  हैं  या  एडॉप्ट  नहीं  कर  रही  सेन्ट्रल  गवर्मन्ट  का  ही  जारी  किया

 हुआ  यह  आडर  है  और  सेन्ट्रल  गवर्मेन्ट  अन्डरटेकिंग  ही  लागू  नहीं  कर  रही  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता

 हू ंकि  सेन्ट्रल  गर्मेवन्ट  अन्य  रटेकिग्स  में  कैजुअल  ward  है ंया  नहीं  और  अगर हैं  तो  उनकी  संख्या

 क्या

 श्रम  att  पुनर्वास  मन्त्री  वीरेन्द्र  :  इन  मानक  आदेशों  को  कोई  सांविधिक

 समर्थन  प्राप्त  नहीं  इन्हें  1971  में  जारी  किया  गया  था  ।  उनका  स्वरूप  आदेशात्मक  की  अपेक्षा

 नुशनंसात्मक  अधिक है  ।  इसीलिए  श्रम  मन्त्रालय  विभिन्न  नौकरी  देने  वाले  विभागीय

 उपक्रमों  और  सेवा  जिनक  उपक्रमों  को  इन  मानक  स्थायी  आदेशों  क्रो  अपनाने  के  लिए  कहता  रहता  है  ।

 लेकिन  अभी  नियोजन  विभागीय  उपक्रमों  और  सावेजिनक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  इन

 आदेशों  को  अपनाने  के  मनाने  में  सफल  नहीं  हो  सके  हैं  ।  हम  अभी  भी  उन्हें  ऐसा  करने  के  लिए

 कह  रहे  हैं
 |

 माननीय  सदस्य ने  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  संख्या के  बारे में  पुछा  है  ।  जहां  तक  केन्द्रीय

 नियोजक  मंत्रालयों  का  प्रदान  नैमित्तिक  श्र  मिकों  को  संख्या  2,08,662  है  और  विभागीय  उपक्रमों

 में  इनकी  संख्या  13,  871  है  ।  जहां  तक  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  wea है  ।  हमारे  पास  पुरी

 सूचना  नहीं  है  ।  हम  प्रत्येक  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  से  पूछ  रहे  हैं  कि  उनके  यहां  नैमित्तिक  श्रमिकों

 की  कितनी  संख्या  है  ।  अभी  तक  हमें  100  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  सूचनायें  प्राप्त  हुई  इन

 100  सावज  निक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  नै मिलती क  श्रमिकों  की  संख्या  26,388  है  ।

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  मंत्री  महोदय  के  अनुसार  तीन  सवा  तीन  लाख  लोग  कैजुअल

 हैं  जो  पन्द्रह-पन्द्रह  सालों  से  काम  कर  रहे  हैं  ।  इनको  रेगुलर  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  उनकी

 सर्विस  कन्डीदान  भी  ठीक  नहीं  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसको  कोई  भी  स्टेचुटरी  फोन

 नहीं  है  जिसको  सब  अन्य  रटे किंग्स  मानने  को  बाध्य  है  ।  चूंकि  मजदूरों  के  इन्टरेस्ट  में  यह  कानून

 जारी  किया  गया  है  तो  क्या  सरकार  इस  बात  की  कोशिश  करेगी  कि  इसका  स्टेचुटरी  प्रोविजन  हो  या

 इस  तरह  का  कोई  कदम  उठाना  चाहती  है  ?

 श्री  वीरेन्द्र  इन  नमूना  स्थायी  आदेशों  को  सांविधिक  आवरण  देने  के  हमें  और

 सुचना  इकट्ठी
 करनी  होगी  ।  हम  सार्वजनिक  क्षेत्रों  उपक्रमों  और  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से
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 ee

 सूचना  इकट्ठी  करने  के  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  हम  अब  तक  पुरी  सूचना  एकत्र

 mgt  कर  पाये हैं  ।  पूरी  सूचना  एकत्र  करने  के  बाद  ही  हमें  इस  समस्या  को  गम्भीरता के  बारे  में

 पता  लगेगा  और  उस  समय  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  |

 श्री  होरालाल  कार  परमार  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हु  हमारा  देश  आजाद

 द

 35

 साल  हो  हमने  अंग्रेजी  को  निकाल  रजवाड़ों  को  खत्म  कर  राजाओं
 के  ्र  वी  पस

 समाप्त  कर  लेकिन  207  अन्डरटेकिंग  में  ठेकेदारी  प्रथा  के  अधीन  करोड़ों  मजदूरों  को  6  रु०

 मिलता 2,  इसको  खत्म  करने  के  लिये  मंत्री  जी  कोई  ठोस  कदम  उठायेंगे  ?

 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  :  माननीय  ठेकेदारों  के  तहत  कायें  कर  रहे  मजदूरों  की  दा  के

 बारे  में  जानना  चाहते  हैं  ।  अगर  वहू  अलग  से  प्रश्न  रखें  तो  मैं
 सूचना

 देने  की  स्थिति  में  रहूंगा  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा  :
 जब  स्टैंडिंग  आंस  लागू

 हो

 गये  तो  उन्हें  स्टेट्यूटरी  शूटिंग  पर  आप

 कयों  नहीं  रख  रहे  क्या  कारण है  और  रुकावट  क्या  है  ,  और  कितने  साल  से  आप इस  पर  वि  ४१र

 केर रह

 थी  वीरेन्द्र  पाटिल  :  मैंने  अभी  कहां  पहले  तो  1971  में  यह  स्टेंडिंग  आडंसं  ह्दय  हए  ।  उस

 वक्‍त  जब  माडल  स्टैंडिंग  आँसू  इद  हुए  तो  सब  मिनिस्ट्री  से  कंसल्ट  किया  उनके  विचार

 लिये  गये  और  तब  स्टेंडिंग  mise  इशु  लेकिन  अब  हम  देख  रहे
 हैं  कि  बहत  सी  मिनिस्टर

 और  पब्लिक  aeecefary  का  कहना  है  कि  हमारे  पास  स्टेंडिंग  arse  इंड  स्टील  एंप्लॉयमेंट

 एक्ट  के  अधीन  अपने  स्टैंडिंग  आपसे  बना  लिये  हैं  इसलिये  माडल  स्टेयरिंग  आईस

 अडाप्ट  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  जब  हमें  सूचना  मिली  है  तो  हम  इनको  मैदान  कलेक्ट  कर

 रहे  हैं  कि  कितनों  भिनिस्ट्रीज  में  कितनी  कैजुअल  लेबर  पब्लिक  अन्डरटेकिंग  और  स्टेट
 गवन  में  इस

 में  कितनी  हैं  ।  यह  सारी  सूचना  आने  के  बाद  इसको  स्टेट्यूरी  स्टेट्स  दे  सकते  हैं  कि  नहीं  इस  पर  ह्म
 विचार  करेंगे  |

 शी  सोमनाथ
 चार्जों

 :  माननीय  मंत्री  ने  कहा है  कि  उनका  मन्त्रालय  आंकड़े  एकत्र
 करने  की  कोशिश  कर  रहा  है  ताकि  कम  से  कम  सरकारी  उपक्रम  स्थायी  आदेशों  को

 लागू
 कर  सकें

 या  उन्हें  अपना  सकें  कई  एक  ऐसे  उपक्रम हैं हैं  जहां  औद्योगिक  नियोजन

 अधिनियम  के  अन्तरगत  कोई  स्थायी  आदेश  नहीं  बनाए  गये  इन  मामलों  में  कोई  कठिनाई  नहीं
 सरकारी  उपक्रमों  को  इन  माडल  स्थायी  आदेश  को  अपना  लेना  चाहिए  जबकि  वास्तव  में

 कोई  सांविधिक  स्थायी  आदेश  नहीं  यह  मामला  अधिक  महत्व  का  हो  गया  क्योंकि  सरकारी

 उपक्रमों  में  नैमित्रिक  श्रमिकों  को  हटा  दिया  जाता  है  या  उन्हें  निकाल  दिया  जाता  है  या  तीन

 माह  बाद  उनकी  अवधि  को  बढ़ाया  नहीं  जाता  मैं  भारतीय  तेल  आयोग  जैसे  उपक्रमों  को  जानता

 हु  जहां  पर  कि  इस  प्रकार  के  श्रमिक  8  से  10  वर्षों  से  कार्य  कर  रहे  उनकी  सेवाएं  जारी  नहीं

 रहने  दी  जाती  हैं  और  तथाकथित  ठेकेदारों  की  सरकारी  आदि  से  लोगों  को  लाया  जाता

 इससे  काफी  गम्भीर  स्थिति  पैदा  हो  गई  जब  इन  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  नियमित  करने  का

 समय  आता  तो  वे  कहते  हैं  कि  इनकी  ag  अधिक  हो  गई  वे  स्थायी  नौकरी  या  नियमित

 बनने  के  हकदार  नही ंहैं
 और  इस  तरह  वे  यह  अवसर  खो  देते  इसलिए  जहां  विधान  के  अधीन

 स्थायी  area  नहीं  वहां  सरकार  को  इन  सरकारी  उपक्रमों  को  यह  कहने  fate  देने  में
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 ताकि  शऔैसिन्तिक  sat मानक  स्थायी  आदेशों  को  तत्काल  लागू  किया  जाये  त  चहकार  शना मित्रों  के  न्यूनतम  अधिकारों

 की  रक्षा की  जा  कया  परेशानी  है  ।

 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  :  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  कुछ  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 में  कोई  भी  स्थायी  आदेश  नहीं  हैं  ।  क्यो ंकि  यह  एक  सांविधिक  आवश्यकता  और  सभी  सार्वजनिक  क्षेत्र

 के  जिनमें  औद्योगिक  नियोजन  अधिनियम  लाग  होता  के  लिए  यह

 इयक है  कि  स्थायी  आदेश  बनाये  और  सक्षम  प्रमाणकर्ता  प्राधिकारी  से  प्रमाणित  करायें  ।  इसलिए  मैं

 ऐसा  मानता  हूं  कि  उन  सभी  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  जिनमें  स्थायी  आदेशों  की  बनाया  जाना

 आवश्यक  इन्हें  बना  लिया  होगा  ।  अगर  माननीय  सदस्य  के  पास  ऐसी  जानकारी है  कि  किसी

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  ने  इस  प्रकार  के  स्थायी  आदेश  नहीं  बनाए  तो  वह  कृपया

 मुक्के  दे  दें  ।  मैं  कोशिश  करू  गा  कि  वहां  बहुत  शीघ्र  ही  स्थायी  आदेश  बने  और  उन्हें  प्रमाणित  करवा

 लिया  जाए  ।  लेकिन  जहां  तक  मानक  स्थायी  आदेशों  का  seq  इसमें  केवल  नैमित्तिक  श्रमिक  ही

 ama  ये  मानक  स्थायी  आदेश  केवल  नैमित्तिक  श्रमिकों  से  हितों  के  लिए  ही  हैं  ।  जो  दुसरे  स्थायी

 आदेश  अधिनियम  के  अधीन  बनाये  जाते  उनके  अन्तर्गत  अन्य  स्थायी  अस्थायी

 कर्मचारी  और  नैमित्तिक  कर्मचारी  भी  जाते  लेकिन  इन  मानक  स्थायी  आदेशों  को  हमने

 केवल  इन्हीं  नैमित्तिक  कर्मचारियों  की  सहायता  के  लिए  बनाया  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  व्या  यह  सच

 श्री  वीरेन्द्र पाटिल  :  मुश्किल  यही  है  कि  वे  इन
 मानक  स्थायी  aqieart  को  लागू  नहीं कर

 रहे  वे  यह  सकें  देत ेहैं  कि  चूंकि  उन्होंने  औद्योगिक  नियोजन  अधिनियम  के

 aera  पहले  ही  स्थायी  आदेश  बना  लिये  इसलिए  उन्हें  मानक  स्थायी  आदेशों  को  लाग  करने  की

 आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गये  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  विभिन्न

 सरकारी  कारखानों  और  डिपार्टमेंटों  में  कितने  कै  जुगल  या  नैमित्तिक  मजदूर  लेकिन  ख्याल  से

 मंत्री  जी  जानते  हैं  कि  वल  रेलवे  में  ही  2  लाख  से  अधिक  कैजुअल  लेबरर  काम  कर  रहे  हैं  और  कुछ

 पाल  अथवा  महीनों  से  नहीं  बल्कि  15-20  साल  से  कैजुअल  लेबरर  का  काम  करते-करते  वह  रिटायर

 भिगो  जाते  इस  पृष्ठभूमि  में  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  सरकार  कोई  समय  की  सीमा

 निर्धारित  करना  चाहती  जिसके  तहत  नैमित्तिक  मजदूर  या  कैजुअल  लेबर  अगर  उससे  ज्यादा  fra

 तक  काम  करते हैं  तो  वे  नियमित  माने  जायें  ?  उन्हें  नियमित  बनाने के  लिए
 क्या  सरकार  कोई

 कानन  बनाने  का  विचार  रखती  है
 ?  यदि  नहीं  तो  क्यों  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अपन  भी  उसी  कटेगरी  में  आते  हैं  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  सरकारी  अधिकारी  कहते  हैं

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  मंत्री  भी  नैमित्तिक  श्रमिक  इसलिए  इनके  हितों  मैं  समानता
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 bo  ie  केक  i
 arrit  ह  क  मं  sy  वे  हिना

 EB,  चान हैਂ  प्रधान  मंत्री  के  faa  श्रमिक  हैं  ।  इसलिए

 हितों  में  समानता  है  ।

 रसायन  उवंरक  मंत्री  बसन्त  ara)  :  जाप  इसे  यों  ही  ले  रहे  हैं  ।

 थी  वीरेन्द्र  पाटिल  :  रेलवे  मिनिस्ट्री  में  2  लाख  5  हजार  कैजुअल  लेबर  जिनकी  इनन्फमिशन

 मेरे  पास
 आई  है

 ।  उनके  पास  कैजुअल  लेबर  कों  रैंगुलराइज  करने  के  लिए  एक  अलग  स्कीम
 है

 मुताबिक जो  कैजुअल  लेंबरेरं  180  दिन  या  6  महीने  तक  काम  कर  लेता  उसको  ag

 टैम्पोरेरी  स्टेटस  देते  उसको  कैजुअल  कहकर  नहीं  रखते  मैं  आपको  बताना  चाहता हूं  कि

 कैजुअल  लेबर  को
 190

 से
 220  तक  का  स्केल  देते  सैमी  स्किल्ड  को  210 से  290  और  स्किल्ड

 को  260  से  400  तक  का  स्केल  देते  इसके  और  बैनिफिट्स  भी  ag  दे  रहे  हैं  ।  a  ऐसा

 लगता
 है

 कि  दूसरी  मिनिस्ट्री  के  मुकाबले  रेलवे  मिनिस्ट्री  में  कैजुअल  लेटर्स  के  लिए  कुछ  स्कीम

 हैं  जिनके  अंतगर्त  वह  काम  कर  रहे  fi  उसके  लिये  कम  से  कम  वह  हमारे  माडल  स्टेंडिंग  आर्डर

 अडॉप्ट  नहीं  करते  रेलवे
 में

 जो  हो  रहा  अगर  दूसरी  मिनिस्ट्री  वाले  और  पब्लिक  सैक्टर
 वाले  उतना  भी  करें  तो  काफी  काम  हो  सकता  है  ।

 मुंगेर  में  मानव  चालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  स्वचालित  एक्सचेंज  में  बद  लना

 *128.  श्रीमती  कुष्णा  साही  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जिला  मुंगेर  के  लखीसराय  सब-डिवीजन  में वर्ष  1956  में  टेलीफोन

 एक्सचेंज  स्थापित  किया  गया  था  और  क्या  उस  एक्सचेंज  की  अ  एकांश  मशी नें  पुरानी  हो  गई  हैं  और

 इनका  निर्माण  नहीं  किया  जा  रहा

 क्या  200  लाइनों  वाला  यह  Tata a
 मानव  चालित  है  जिसमें  150  टेलीफोन  हैं  और

 उनमें  से  अधिकांश  खराब  पढ़ें  हैं  और  उनकी  मरम्मत  नहीं  की  जा  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  यीजना  के  अन्तरगत  इस  मानव  चालित

 टेलीफोन  एक्सचेंज  को  स्वचालित  एक्सचेंज  में  बदलने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  विजय  एन०  :  जी  लखीसराय  में

 टेलीफोन  एक्सचेंज  1956 में  स्थापित  किया  गया  था  ।  1973  में  इस  एक्सचेंज में  एंक  भर  बो re

 लगाया  याग  था  ।  लखीसराय  में  स्थापित  एक्सचेंज  उपस्कर  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  करे  रहा है  और

 ऐसे  उपस्कर  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।

 यह  एक  मेनुअल  एक् सच ज  है  जिसमें  134  चालू  कनेक्शन  हैं  ।  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि

 अधिकांश  कनेक्शन  खर।ब  हैं  और  उनकी  मरम्मत  नहीं  की  जा  सकती  ।

 देश
 में

 लगभग  1400  ऐसे  मैनुअल  एक्सचेंज हैं
 जिनको  स्व चल  एक्सचेंजों  में  बदला

 जाना है  ।  देशी  स्व चल  उपस्कर  सीमित  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  के  कारण  इस  काय  को  उत्तरोत्तर

 ही  करना  पड़ेगा  ।  लखीसराय  स्थित  मेनुअल  एक्सचेंज  को  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  ही  स्कूल

 एक्सचेंज  में  बदलना  सं  भव  नहीं  होगा  |

 चेंज  बिट  कुल  संतोषजनक श्रीमती  कुष्णा  साही  :
 मंत्री  महोदय  ने  यह  उत्तर  दिया  है

 कि  NUM  ह  च
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 ottini
 tp  ray x  frat  त  शाह  सचेंज  की  स्थिति  आप  sa  करे काम कर  रहा  है  ।  दिल्‍ली  ३  का  जात  जलज  ब्याज  चाह  उ  सके  बाद  लखीसराय

 की  स्थिति  आप
 भली  भांति

 समझ  सकते  हैं  ।  5-6  साल  पहले  लक्खी सराय  सब-डिविजनल  हैडक्वाटर

 हो  गया  |

 1956
 में

 जब  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना  हुई  थी  उस  समय  यह  सव  डिवीजनल

 हैडक्बाटेंर  नहीं  था  लेकिन  वर्तमान  में  उसकी  आबादी  सवा  लाख  हो  गई  है  और  प्रशासनिक  एवं

 व्यापारिक  दृष्टिकोण से  उसका  बहुत  महत्त्व  वहां  पर  अस्पताल  बन  गए  हैं  और  सरकारी

 कार्यालय  भी  बन  गए  हैं  फिर  भी  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  अपना  भवन  अभी  तक  न  रहने  के  कारण

 एक्सचेंज  का  कोई  विकास  नहीं  हो  रहा  है  ।  मैनुअल  से  आटोमेटिक  में  परिवर्तन  भी  अभी  सम्भव  हीं

 सरकार  ने  स्वयं  कहा  है  कि  सिक्का  फाइव  ईयर  प्लान  आटोमेटिक  एक्सचेंज  नहीं  कर  सकते  हैं

 तो  क्या  सरकार  तत्काल  एक्सचेंज के  लिए  अपना  भवन  बनवा  सकती है  जोकि  अभी  जिपं-शीर्ण

 अवस्था  में  है  ?

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  एक्सचेंज  के  लिए  भवन  बनाने  का  आपका  सुभाव  हमने  नोट  कर

 लिया है  ।  मगर  तब  भी  भागे  दस-बीस  साल  में  कितने  फोन  उसका  प्रोजेक्ट  लेकर  पांच  सौ

 लाइन  या  हजार  लाइन  के  एक्सचेंज  के  लिए  भवन  बनाने  का  प्रावधान  रखना  पड़ेगा  ।  आपका  सजेशन

 हमने  नोट  कर  लिया  है  ।

 श्रीमती  कुष्णा  साही  :  वैसे  तो  राष्ट्रीय  योजना  के  अन्तर्गत  सरकार  को  सभी  हस्तचालित

 टेलीफोन  एक्सचेंज  को  स्व  चालित  में  परिवर्तित  करना  क्या  सरकर  कम  से  कम  सब  डिवीजनल

 और  डिस्ट्रिकट  हेडक्वाटेंप  के  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  लोड  आफ

 को  देखते  एक्सचेंज की  कैपेसिटी  बढ़ाने  का  विचार  रखती  है  ?  अभी  मंत्री  जी  कह  रहे  थे  लेकिन

 यह  कब  तक  होने  वाला  है  ।

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  एन०  :  जैसा  कि  मेरे  सहयोगी  ने  ठीक  ही

 कहा  है  कि  एक्सचेंज  को  स्वचालित  एक्सचेंजों  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  कुछ  प्राथमिकता  निर्धारित

 की  गई  है  और  प्राथमिकता  तथा  कुछ  प्रतिमानों  के  प्राथमिकता  पहले  जिले  के  मुख्यालय  को

 दी  गई  और  बिहार  इस  योजना  में  18  जिलों  के  मुख्यालयों  में  स्वचालित  एक्सचेंज  होंगे  ।

 सभी  जिलों  के  मुख्यालयों  में
 स्व  चालित  एक्सचेंज  लग  जाने  के  बाद  ही  हम  सब-डिवीजन  और  अन्य

 स्थानों  के  बारे  में  विचार  करेंगे  ।

 थ्रो ०  अजित  कुमार  मेहता  :  अध्यक्ष  1400  मानव  चालित  एक्सचेंज  को  स्वचालित

 में  परिवर्तित  करने  की  बात  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  सरकार  के  पास  कोई  निश्चित  समयबद्ध

 योजना  है  और  क्या  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कोई  सूची  तैयार  की  गई  यदि  सूची  तैयार  की

 गई  हो  तो  उसमें
 बेगूसराय  और  उसके  आसपास  के  एक्सचेंज  कां  क्या  स्थान

 श्री  बिजय  एन०  पाटिल  :
 बेगूसराय  का  जहां  तंक  सम्बन्ध

 आटोमेटिक  एक्सचेंज  की  जौ
 प्रापर्टी  है  उसमें  डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वाटर  और  अगर  डिस्ट्रिक्ट  हेडक्वार्टर  न  हो  परन्तु  कोई  बड़ा  एक्सचेंज
 वहां  पर  1500  लाइन  तो  उसको  भी  आटोमेटिक  करने  की  योजना  है  सन्  1985  के  अन्त
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 आपने  जो  बेगूसराय  को  मेंशन  किया  इसका भी  इसमें  इन्क्लुजन  है  टेंटेटिव  प्लान  में
 आटोमेटिक  कनवर्जन  करने  के  लिए  |

 1982  में  विद्य  त  क्षत्र  का  लक्ष्य से  प्राग  बढ़ना

 न  29.  श्री  रेणु पद  दास  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 कया  विद्य त  क्षेत्र  1982  मैं  अपने  निर्धारित  लक्ष्य  से  आगे  बढ़

 कया  विद्युत  की  उपलब्धता  में  जितनी  वृद्धि  हुई  थी  इसकी  कमी  उतनी  पूरी

 हो  गई  थी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चन्द्रशेखर
 :

 से  1982  महीने

 के  दौरान  frat  उत्पादन  11619  मिलियन  यूनिट  हुआ  इसकी  तुलना में
 कार्यक्रम  11496

 मिलियन  युनिट  का  था  ।  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  देश  में  विद्य/त  की  उपलब्धता  में  पर्याप्त  सुधार  हुआ

 है  ।  प्रत्याशित  आवश्यकता  और  उपलब्धता  के  बीच  अन्तर  1979-80  में  16.1  प्रतिशत  से  कम  होकर

 1980-81  में  12.6  प्रतिशत  रह  वो  1981-82  में  108  प्रतिशत
 से

 कम  होकर  1982-83

 ,  1983)  के  दौरान  8.6  प्रतिशत  रह  गया  ।

 श्री  रेण पद  दास  मंत्री  महोदय  द्वारा  पढ़े  गए  उत्तर  से  ऐसा  प्रतीत  होता है
 कि  इस  मामले

 में  सरकार  ने  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  मामले  में  छठी  योजना

 के  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  गया  है  अथवा  लक्ष्य  को  कम  कर  दिया  गया  है  ताकि  कम  से  कम

 उत्पादकता  वह  में  ag  संतोषजनक  प्रतीत  हो  ।

 श्री  चन्द्रशेखर  सिंह  मैं  1982 में  निर्धारित  आंकड़ों  का  उल्लेख  कर  रहा  था

 लेकिन  जहां  तक  छठी  योजना  के  लक्ष्यों  का  सम्बन्ध  उसका  लक्ष्य  19666  मेगावाट  यूनिट  है  और

 प्रत्याशित  उपलब्धि  14000  मेगावाट  यूनिट  है  ।  इसका  अर्थ  है  छठी  योजना  के  दौरान हम  लक्ष्य  से

 कम  उत्पादन  कर  पायेंगे  ।

 श्री  रेण पद  दास  :  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय

 पश्चिमी  बंगाल  और  कई  अन्य  राज्यों  में  विषय  त  संकट  के  कारण  बतायें  ।  यदि  सरकार  इस

 लक्ष्य को  प्राप़्त  करने में  पाथे  तो  वहां  विजय  त  संकट  क्यों  है
 ?

 श्री  चन्द्रशेखर  fag:  राष्ट्रीय  स्तर  पर  कुल  मिलाकर  यह  स्थिति  लेकिन  प्रदेश-वार

 असंतुलन  है  alt  राज्य-वार  कमी  कुछ  राज्यों  विशेषकर  राजस्थान  और  तमिलनाडु  आदि  में

 बिजली  की  कमी  है  ।

 जहां  तक  उत्तरी  और  परिश्रमी  प्रदेश  का  सम्बन्ध  वहां  स्थिति  कुछ  बेहतर  लेकिन
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 अन्य  प्रदेशों  में  ऐसा  नहीं  हमने  इन  राज्यों  में  विशेषकर  संकटग्रस्त  राज्यों  में  दस  कमी  को  पूरा

 करने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाए  हमने  ऐसे  राज्यों  की  सहायता  करने  का  हरसम्भव  प्रयत्न

 किया है  ।

 श्री  माधव  राव  सिंधिया  :  2  1983  को  तत्कालीन  ऊर्जा  श्री  विक्रम  महाजन

 ने  प्रेस  से  बातचीत  करते  हुए  यह  उल्लेख  किया  था  कि  सरकार  राष्ट्रीय  ग्रिड  प्रणाली  में  12  से  afar

 केन्द्रीय  विद्यू/त  केन्द्र  लगाने  का  विचार  कर  रही  है  ताकि  राज्यों  में  बिजली  की  अस्थायी  कमी  को

 कुछ  हद  तक
 दूर

 किया
 जा  सके

 ।  राष्ट्रीय  ग्रिड  प्रणाली के  केन्द्रीय  सरकार  कुछ  प्रतिशत

 विद्युत  कमी  वाले  राज्यों  में  वितरित  करने  के  लिए  सुरक्षित  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस

 प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन  में  प्रगति
 हुई  है  और  केन्द्रीय  राष्ट्रीय  प्रिड  प्रणाली  कब  तक  चालू  की

 जायेगी  ?

 भी  चन्द्रशेखर  राष्ट्रीय  ग्रिड  प्रणाली  सम्बन्धी  कार्यक्रम  शुरू हो  गया  है
 भर  वह

 प्रगर्ति पर
 लेकिन

 अब
 तक  इस  सम्बन्ध

 में  अधिक  प्रगति  नहीं  हुई है  और  केवल  अन्तर

 प्रादेशिक  पारेषण  प्रणाली  को  ही  सुदूर  किया  गया  है  ।  जहां'तक  राष्ट्रीय  ग्रिड  प्रणाली  का  सम्बन्ध

 हम  एक  प्रदेश  से  दूसरे  प्रदेश  तक  1000  मेगावाट  से  अधिक  भार  लेने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।

 हम  इस  प्रणाली
 को

 बनाने
 में

 लगे  हुए  ताकि  अन्तर-प्रादेशिक  असंतुलन  समाप्त  किया  जा

 सके  ।

 श्री  जगपाल  fag:  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  अपने  जवाब  में  कहा  है  कि

 उत्तर-पश्चिम  में  बिजली  की  सप्लाई  संतोषजनक  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  उन्होंने  कहा  है  कि

 लक्ष्य  की  प्राप्ति  करेंगे  ।  शायद  मंत्री  महोदय  को  मालूम  नहीं  है  कि  किसानों  को  छः  घण्टे  भी  बिजली

 नहीं  मिल  रही  क्योंकि  मैं  उत्तर-पशिचम  दोनों  जगहों  से  आता  हूं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  सेਂ

 जानना  कि  क्या  किसानों  को  24  घन्टे  नहीं  तो  12  धण्टे  बिजली  दिलाने  पर  विचार  कर  रहे

 &  या  नहीं  ?  यदि  कर  रहे  हैं  तो
 कब  तक  भाप  उत्तर-पश्चिम  में  किसानों  को  12  घण्टे  बिजली  देंगे  ?

 श्री  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  मैंने  अभी  आपके  सामने  निवेदन  किया  कि

 जहां  तक  पांच  क्षेत्रों  का
 सवाल  उनके  बीच  तुलनात्मक  दृष्टि  से  उत्तरी  और  पश्चिमी  क्षेत्रों  की

 अवस्था  agate  |  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  वहां  कोई  कमी  नहीं  लेकिन  माननीय  सदस्य

 ने  जो  किसानों  और  खेती  के  काम  के  लिए  लगातार  बिजली  की  आपूर्ति  के  सम्बन्ध  में  सुभाव  दिए

 दरअसल  में  यह  जिम्मेदारी  तो  राज्य  सरकारों  की  है  और  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड  की  है  हम  फिर

 भी  लगातार  मोनिटरिंग  कर  रहे  हैं  ।  हमारा  प्रयास है  कि  विशेष  संकट  की  स्थिति  में  किसी  विशेष

 समय  पर  जैसे  खेती  के  समय  जहां  तक  सम्भव  हो  नेशनल  लेवल  पर  दूसरे  स्रोतों  से  बिजली  की

 आपूर्ति  बढ़ाकर  उनकी  आवश्यकता  की  पूर्ति  करने  की  चेष्टा  की  जाय  ।

 थी  जगपाल  12  घण्टे  तक  बिजली  दिलाने  के  लिए  सरकार  कब  सक्षम  होगी  ?
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 झोपड़ियों  की  सस्ते  मूल्य  पर  सप्लाई

 *123.  श्री  के०  ए०  स्वामी  :  क्या  रसायन  और  र्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वह  1981  और  1982  में  सरकार ने  औषधियों और  दवाइयों  को  सस्ते  मूल्य पर  सप्लाई  करने के

 लिए  क्या  ठोस  उपाय  किए

 रसायन प्रौढ़  उर्वरक  मंत्री  वित्त
 :

 विवरण  लोक  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत

 विवरण

 उपभोक्ताओं  द्वारा  अपेक्षित  औषधियों  पर  सरकार  द्वारा  कोई  वितरण  अंकुश  नहीं  लगाया

 शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  थोक  विक्रेताओं  और  स्वास्थ्य  संस्थाओं  के  देशव्यापी

 कार्यकलापों  के  माध्यम  से  उपभोक्ताओं  को  दवाओं  की  आपूर्ति  की  जाती  है  ।

 तथापि  भौषधियों  के  अधिकतम  भाषा  आदेश  के  प्रावधानों  के

 अन्तत  नियमित  किए  जाते  उक्त  आदेश  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  और

 में  आने  वाले  फार्मूले शन ों  के  अधिकतम  मूल्य  नियंत्रित  होते  हैं  जबकि  उक्त  तीनों  श्रेणियों

 में  ना  आने  वाले  फार्मूलेशनों  के  मूल्यों  पर  कोई  अंकुश  नहीं  नियंत्रित  मूल्य  वाले  फार्मूलेशनों  के

 मूल्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  होते  और  उत्पादक  आयातक  या  वितरक

 इन  दवाओं  को  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मूल्यों  से
 अधिक  पर  नहीं  बेच  सकते  ।

 उपभोक्ताओं  को  सस्ते  मूल्यों  पर  दवाएं  उपलब्ध  करवाने  के  लिए  वर्ष  1981  और  1982

 के  दौरान  उठाए  गए  कदम  निम्न  प्रकार  हैं  :

 1.  वर्ष  1981  भर  1982  के  दौरान  औद्योगिक  -  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  ने  अनेक  औषधियों

 का  लागत  अध्ययन  किया  ।  इन  अध्ययनों  के  बहुत  सी  प्र पुंज  steal  के  मुल्य  घटा  दिए

 गए  ऐसी  प्र पुंज  ओषधों  पर  आधारित  फार्मूले दन ों  के  मूल्य  भी  घटा  दिए  गए  हैं  ।

 2.  टेट्रासाइक्लिन  आदि  जैसी

 30  अनिवार्य  और  जीवन  रक्षक  भाषणों  पर  आधारित  दवाओं  को  उत्पाद-कर  से  छूट  जारी

 ।

 3.  विक्रीस्टाइन-सल्फेट  आदि  जैसी  32  अनिवार्य  और

 जीवन  रक्षक  भौषधों  को  जब  देश  में  आयात  किया  गया  तो  उनको  भी  सीमा  शुल्क  से  छूट  जारी

 रही ?

 4.  ग्वानिडाइन  आदि  जैसी

 23  प्र पुंज  औषध  मध्यवर्तियों  पर  सीमा  शुल्क  की  रियायती  दरें  उपलब्ध  इन  मध्यवतियों  की

 देश  में  आवश्यक  औषधियों  के  उत्पादन  के  लिए  आवश्यकता  होती  मध्यवतियों  पर  रियायती

 सीमा  शुल्क  के  कारण  निम्न  मुल्यों  का  लाभ  भी  1981  ate  1982  के  दौरान  उपलब्ध  था  ।
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 सूची  75  से  बढ़ाकर  129  कर  दी  गई  है  ।

 6.  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  देश  में  उत्पादन  किए  आने  वाले  afar  और  आस

 प्रयोग  में  आने  वाले  फार्मूलेदशान  जनता  को  कम  मूल्य  पर  उपलब्ध  हों  इन  दो  श्रेणियों  के  फार्मूले शन ों

 पर  तुलनात्मक  रूप  से  कम  अर्थात्‌  कारखाना  मुल्य  पर  40  प्रतिशत  और  55  प्रतिशत  के  मेकअप  की

 अनुमति  दी  गई  |

 किराए पर  लिए  गए  रिंग से  हानि

 *130.  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  गोदावरी  में  खुदाई  करने  के  लिए

 अमरीकी  कम्पनी
 से  किराए  पर  लिए  गये  रिंग  पर  प्रतिदिन  22,000  डालर  का

 घाटा  उठा  रहा

 यदि  तो  यह  रिंग  कब  अर्जित  किया  गया  था  और  हानि  होने  के  क्या  कारण

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  ने  इन  मामले  में  कोई  रिपोर्ट  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उक्त  रिपोर्टे
 के

 आधार  पर  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही  की  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  से
 जी  नहीं  ।

 ग्लोबल  टेंडर
 के

 लिए  प्राप्त

 प्रस्तावों के  सन्दर्भ  मे  रिंग  1981  में  किराये  पर  लिया  गया  था  तथा  यह  तकनी  की  दुष्टि

 से  उपयुक्त  तथा  सबसे  सस्ता  प्रस्ताव  था  इस  रिग  को  किराये  पर  लेने  के  लिये  तेल  एवं  प्राकृतिक

 गैस  आयोग  ने  अनुशंसा  की  थी  तथा  सरकार  ने  इसका  अनुमोदन  किया  था  ।  कोई  कार्यवाही  करने  का

 प्रशन  नहीं  उठता  है  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  अधिकारियों  के  बिरुद्ध  जांच

 |  1.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर
 :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 कि  :

 गुजरात  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  कुओं  से  तेल  की  बड़ी  मात्रा  में  चोरी  में

 sae  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  अधिकारियों  के  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  कितनी

 जांच  की  गई  तथा  उनके  क्या  परिणाम  और

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  में  बड़े  पैमाने  पर  किए  जा  रहे  घोटाले  के  सभी  पहलुओं

 की  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  द्वारा  जांच  कब  तक  कराई  जाएगी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  अभी  हाल  ही  में  गुजरात  में  ओ०  एन०  जी०  सी
 ०

 के  तेल

 कूपों  में  ओ०  एन०  जी०  सी ०  के  उन  जिनका  तेल  की  चोरी  उठाईगीरी  में  हाथ  के

 विरुद्ध  सी०  बी०  आई०  द्वारा  दो  जांच  पड़ताल  की  गई  |

 एक  मामला  न्यायालय  में  निर्णयाघीन  है  और  दूसरे  मामले  में  ate  बी०  आई०  का  न्यायालय

 में  अभियोग  पत्र  दाखिल  करने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 गुजरात  में  ओ०  एन०  Vito  सी०  क्षेत्र से  कच्चे  भौजार  तथा  सामग्री  की  चोरी

 के  सभी  मामलों की  सी  ०  बी०  आई०  जांच कर  रही  सम्बन्धित कुछ  मामलों को  जिन्हें

 सी०  बी०  आई०  ae  सभापति  है  कि  उनकी  जांच  पड़ताल  राज्य  पुलिस  द्वारा  हो  सकती  अन्य

 मामलों  की  जांच  पड़ताल  सी  बी०  आई०  द्वारा  हो  रही  है/हो  जायेगी  ।

 जीवन  शवाश  के  उत्पादन  में  कमी

 *  132.  श्री  सुभाष  यादव  :

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :
 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 (*)  कया  देश  में  जीवंत  रक्षक  दवाओं  के  उत्पादन  में  गिरावट  आई  है  तथा  यदि  तो  उसका

 ब्यौरा  कया

 कया  जीवन  रक्षक  दवाओं के  उत्पादन  को  बढ़ाने  हेतु  दवाई  निर्माता  कम्पनियों  को

 प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रसायन  उर्वरक  मंत्री  वसन्त  :  जीवन  रक्षक  औषधियों  की  ऐसी  कोई  मान्य

 सूची  नहीं  औषधों  की  एक  ऐसी  सूची  है  जो  के  नाम  से  जानी  जाती  जिसका

 पता  हाथी  समिति  द्वारा  लगाया  गया  था  और  जिसमें  अधिकांश  जीवन  रक्षक  ated  शामिल हैं

 बिक  औषधियों  और  फार्मलेददनों  का  कुल  उत्पादन  वह  1980-81  में  240  करोड़  और  1200  करोड़

 रुपए  से  बढ़कर  AF  1981-82  में  29  करोड़  और  1300  करोड़  रुपए  हो  गया  तथापि

 छठी  योजना  के  लक्ष्यों  के  अनुपात  से  उत्पादन में  गिरावट  भाई  है  ।

 और  सरकार  ने  देश  में  औषधों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाए

 किए हैं  :

 1.  अनेक  औद्योगिक  अनुमोदन  प्रदान  किए  गए  हैं  और  उनके  कार्यान्वयन  की  कड़ी  निगरानी

 की  जाती  है  तथा  कार्यान्वयन  में  यदि  कोई  समस्या  हो  तो  उसे  सुधारने  के  लिये  उपाय  किए

 जाते हैं  ।

 2.  क्षमता  उपयोग  में  सुधार  करके  सरकारी  क्षेत्र
 में

 बल्क  ओषधियों  और  फार्मूलेशनों  का

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 3.  वृद्धि  की  स्थापित  क्षमता  को  मान्यता  देने  और  उत्तम  उत्पादन-कार्य

 निष्पादन  के  आधार  पर  अधिक  क्षमता  को
 पुनः  पृष्ठांकित  करने  की  योजना  कुछ  शर्तों  के  साथ  औषध

 उद्योग  पर  भी  लागू  की  गई  है  ।

 यदि  आवश्यक  हुआ  तो  देश  में  औषधों  के  उत्पादन  में  और  वृद्धि  करने  के  लिए  अतिरिक्त

 उपाय  किए  ज  a4 पो
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 कोल  इंडिया  लिमिटेड  के  कर्मचारियों  को  समयोपरि  भत्ता

 *133.  श्री  रोत लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्य  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  के  कर्मचारियों  को  70  से  80  प्रतिशत  तक  सर्वोपरि  भत्ता

 दिए  जाने के  क्या  कारण  हैं  जबकि  नियमों  के  अधीन  केवल  5  से  7  प्रतिशत तक  सर्वोपरि  भत्ता  देय

 होता

 क्या  कमंचारियों  को  इस  तरह  प्रतिदिन  समयोपरि  भत्ता  देने  से  उत्पादन  दुगुना  हो

 गया

 यदि
 तो

 यह  पद्धति  जारी  रखने  के  क्या  कारण
 और

 क्या  सरकार
 का

 सर्वोपरि  भत्ता  देने
 की  पद्धति  समाप्त  करने  तथा  इसके

 बजाए  समयोपरि  भत्ते  की  राशि  का  उपयोग  लाख  बेरोजगार  निधन  लोगों  को  रोजगार  देने  के

 लिए  करने  का  ताकि  उन्हें  अय  का  साधन  उपलब्ध  कराया  जा  सक े?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  कोयला  खनन  कम्पनियों  के  कामगारों  को

 परि  काम  के  लिए  औसत  भुगतान  मजदूरी  का  लगभग  6.25%

 भर  सर्वोपरि  काय  आवश्यक  रस-रखाव  काम
 के  लिए  भर  उत्पादन

 की  उस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  किया  जाता  है  जो  अप्रत्याशित  बाधाओं  के  कारण  हो  जाती

 जैसे--बिजली  की  कामगारों  की  वैगनों  की  प्राप्ति
 में

 अत्यधिक

 आवश्यक  वस्तुओं  की  कमी  |

 समयोपरि  कार्य  को  बिल्कुल  ही  बंद  कर  देना  संभव  नहीं  ऐसे  अनुदेश  जारी

 कर  दिए  गए  हैं  कि  उत्पादन  लक्ष्य  सप्ताह  के  सामान्य  दिनों  में  काम  करके  ही  पूरा  कर  लिया  जाए

 और  सर्वोपरि  काम  का  सहारा  बहुत  असाधारण  परिस्थितियों  में  ही  लिया  जाए  ।

 रिंग  को  आग  से  बचाना

 *  134.  श्री  डी०  पी०  यादव :  ऊर्जा  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  हाई  में  सम्राटਂ  नामक  एक  रिग  में  लगी  आग  की  जांच  करने
 के

 लिए  सरकार  द्वारा  नियुक्त  को  गई  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  हां  तो  उसके  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  और

 भाग  की  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  कदम  उठाये  हैं  ?

 उर्जा  मंत्री  पी०  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  /

 विवरण

 जिस  रिंग  में  धमाका  हुआ  था  वह  सागर  विकास  था  ।  जांच  समिति  में  निष्कर्ष  संक्षिप्त  रूप

 से  नीचे  दिये  गये  हैं  :
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 10  1  04  लिखित  उत्तर

 विकास  जैक-अप  for  5  1982  को प्लेट फ्राम  एस०  जे०  में  स्थित  a  ।  1314

 मीटर  की  गहराई  तक  खुदाई  किये  जाने  के  बाद  कूप  के  1662  मीटर  की  गहराई  पहुंचने  पर

 27  जुलाई  को  कई  संसार  गैस  मुक्त  परतें  मिलीं  ।  जब  ड्रिल  पाइप  कुछ  थोड़े  से  पार वतन  के  लिए

 खींची  जा  रही  इस  गहराई  तक  पहुंचने  के  पश्चात  28  जुलाई  को  0140  घण्टे  पर  ड्रिल  पाइप

 के  माध्यम  से  कूप  सक्रिय  हो  गया  ।  अहस्तक्षेप  निश्चित  किये  जाने  के  बाद  ब्लो  आउट  प्रीबेटर की

 बन्द  लाईन  के  माध्यम  से  28,29  और  30  जुलाई  को  कीचड़  की  1.19  विशिष्ट  गुरुत्व  को  कम  करने

 के  लिये  कार्यवाही  की  गयी  थी  ।

 दिनांक  30  जुलाई  को  कूप  खोलने  के  और  गिरी  हुई  ड्रिल  स्ट्रांग  को  ऊपर  उठाने  के  लिए

 प्रयास  किये  जाने  का  निर्णय  लिया  गया  था  ।  दो  स्टेंड  और  एक  ड्रिल  पाइन  बिठाई  गई  दूसरे  स्टेंड

 के  नीचे  पहुंचते ही  कृप  सक्रिय हो  काकਂ  को  कसने के  और  ब्लो  आऊट
 प्रीवेंटर

 की

 पाइप  जिससे  प्रवाह  पकड़ा  जा  को  बन्द  करने  क  प्रयास  भी  असफल  रहा  |  20  जुलाई  को

 2103  घण्टे पर  कप  संक्रिय  हो  गया  और  2  को  0617  घण्टे  पर  आग  लग  आग

 अपने  आप  ही  5  अगस्त  को  तीव्रता  में  कमी  और  प्रवाह  में  बाघा  आने  के  कारण  शुभ गई  ।  करियर  को

 12  1982  को  ढक  दिया  गया  और  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  सम्भा  वित  पुनरावृत्ति  को  अधिकतम  सम्भव  सीमा  तक  रोकने

 के  लिए  समिति  ने  21  मुख्य  अनुशंसाएं  की  हैं  :  इस  अनुशंसाओं  में  कई  विषय  सम्मिलित  हैं  जैसे  कि

 उपकरणों  की  fae  मदों  की  व्यवस्था  प्रणालियों  में  प्रशिक्षण  में  विस्तार  तथा  धमाकों
 के

 नियन्त्रण  के  लिये  एक  fate  ग्रूप  का  सुजन  ।  इन  सभी  अनुशंसाओं  को  स्वीकार  कर  लिया  गया

 भूल  के  लिये  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  प्रिया  जना  प्रबन्धक  जो

 सारे  विकासਂ  रिग  का  प्रभारी  पहले  ही  पदच्युत  कर  दिया  गया  आग  बुझाने  के  लिए

 तथा  धमाके  के  नियन्त्रण  के  लिए  एक  बहु-अनुशासनिक  टीम  का  गठन  गया  टीम  के  कुछ

 सदस्यों  को  रेड  अफेयर  के  पास  प्रशिक्षण  देने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्रमजीवी  पत्रकारों  क  लिए  पेंशन  योजना

 135.  शी
 कृष्ण  कुमार  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  नेपाल  युनियन  आफ  जर्नलिस्ट ने  श्रमजीवी  पत्रकारों  को  भविष्य  निधि  और

 उपदान  के  अतिरिक्त  पेन्शन  योजना  लागू  करने  के  लिए  सरकार  से  आग्रह  किया

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  बिचार  है  ?

 शम  शर  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  हां  ।

 और  नेशनल  यूनियन  ane
 जर्नलिस्ट्स  का  पेंशन  योजना  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 समय  उचित  कार्यवाही  के  लिए  नोट  कर  लिया
 गया  है  ।
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 लिखित  उत्तर  1  1983

 मं खंबा री  कागज  की  नीति  a  पुनरीक्षा

 *
 136.  श्री  रशीद  मसुद  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अखबारी  कागज  की  वितरण  और  उसके  उपयोग  में  नियंत्रण

 रखने  तथा  अखबारी  कागज  उद्योग  की  अर्थव्यवस्था  पर  इसका  प्रभाव  पड़ने  के  बारे  में  हाल  ही  में

 घोषित  अखबारी  कागज  नीति  1982-83  के  कार्यकरण  की  पुनरीक्षा  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  और  इस  नीति  का  विशेष  रूप से  अखबारी

 कागज  के  देश  में  उत्पादन  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  और

 अखबारी  कागज  का  केवल  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  आयात  करने के  पीछे

 मूल  आधार  क्या  है  और  इससे  उद्योग  की  मांग  पूरी  करने  में  कहां  तक  सहायता  मिली  है  ?

 सुचना और  प्रसारण  मंत्रालय के  तथा  संसदीय  काय  विभाग में  राज्य  मन्त्री  yao  क्

 एल०  :  और  स्वदेशी  अखबारी  कागज  की  आयात  किए  जाने  वाले

 अखबारी  कागज  की  मात्रा  तथा  अखबारी  कागज  के  वितरण  के  बारे  में  नियमित  रूप  पुनरीक्षण

 किया  जाता  है  तथा  अखबारी  कागज  आबंटन  नीति  में  निर्धारित  उद्देश्य  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 समय-समय  पर  उपयुक्त  शोधक  कार्रवाई  की  जाती  उदाहरण  के  तौर  स्वदेशी  अखबारी

 कागज  के  उत्पादन  में  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  अखबारी  कागज  की  30,000

 मीट्रिक  टन  की  अतिरिक्त  मात्रा  का  आयात  करने  का  निर्णय  किया  गया  था  ।

 राज्य  व्यापार
 निगम

 के
 माध्यम  से  अखबारी  कागज

 के
 आयातों

 के  कैनेलाइजेशन  का

 उद्देश्य इस इस
 प्रकार  है  :

 (1)  इसपे  राज्य  व्यापार  निगम  जब  भी  आवश्यक  हो  विदेशों  से  अपेक्षित  मात्रा  में  आयातों

 को  सुनिश्चित  कर  सकता  है  |

 zyera  कके या  wry  porta सै
 (2)  अखबारी  कागज  के  fear  सगर  ws  गच  साध  जो  अपनी  थोड़ी

 हकदारी  के  कारण  अखबारी  कागज  को  सीधे  आयात  करने  की  स्थति  में  नहीं  के  हित  बुरी  तरह

 से  प्रभावित  होंगे  ।

 (3)  दीर्घकालिक  आधार  पर  थोक  खरीद  लाभदायक  क्योंकि  राज्य  व्यापार  निगम  को

 थोक  आयात  पर  क्रेडिट  सुविधाओं  और  कम  भाड़ा  दरों  के  अलावा  पर्याप्त  डिसकाऊंट  मिलता  है  ।

 (4)  राज्य  व्यापार  निगम  आवश्यक  बफर  स्टाक  बना  पता है  जिससे  समाचार  पत्र  अल्प

 सुचना  घर  अखबारी  कागज  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  डस  प्रकार  का  बफर  स्टाक  बनाने  तथा  उसके  लिए

 विभिन्‍न  स्थानों  पर  भण्डारण  और  गोदाम  सुविधाओं की  व्यवस्था  करना  डिक॑नेलाइज  पद्धति के

 अन्तर्गत  कठिन  होगा  ।

 (5)  अखबारी  कागज  की  सप्लाई  करने  के  लिए  इस  समय  राज्य  व्यापार  निगम
 के  के

 विभिन्‍न  भागों  में  14  डिपो  हैं  ।
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 राष्ट्रीय  कोयला  मंजूरी  सरका  a

 *137,  श्री  राय  प्रधान  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  कोयला  मंजूरी  करार-दो  को  क्रियान्वित  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  पी०  :  से  राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी  के

 उपबन्ध दो  भागों में  बाटे  जा  सकते  हैं  अर्थात्‌  (1)  भत्ते  कास  का  आदि  और  (2)

 कल्याण  कार्य  जैसे  पानी  की  चिकित्सा  सुविधाएं  आदि  ।  जहां  तक  भत्तों

 और  काम  के  भार  का  सम्बन्ध  कोयला  कंपनियों  ने  उन  निर्णयों  को  लागू  कर  दिया  है  जिन  पर

 सहमति  हुई  थी  ।  जहां  तक  कल्याण  सुविधाओं  का  सम्बन्ध  उनका  कार्यान्वयन  लगातार
 चलने

 वाली  प्रक्रिया  है  ।  आवास  व्यवस्था  और  पानी  की  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  कुछ  विलम्ब  हुआ  है  ।

 इस  विलम्ब  के  मुख्य  कारण  हैं  सीमेन्ट  आदि  मिलने  में  होने  वाली  कठिनाइयां  |

 रावत  भाटा  विद्युत  केन्द्र  और  विद्युत  उत्पादन

 *  138.  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :

 oft  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रावत  भाटा  faa  केन्द्र  राजस्थान  को  विद्यू/त  सप्लाई

 करता
 है  परन्तु  इस  संयन्त्र  में  विद्य/तत  उत्पादन  उनकी  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 नहीं

 यदि  तो  इसकी  क्षमता  बढ़ाकर  विद्युत  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  प्रयासों

 में  किस  सीमा  तक  सफलता  मिली  और

 ~
 विद्युत  उत्पादन  की  कठिनाइयों  को  दूर  न्र  क  बाद  क्या  उपलब्धियां  प्राप्त

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :
 से  रावत  भाटा

 में
 राजस्थान  परमाणु  विद्युत

 केन्द्र  उत्तरी  ग्रिड  में  विद्युत की  सप्लाई  करने  वाले  केन्द्रों में  से  एक  इस  केन्द्र
 में

 उत्पादन  होने

 वाली  विद्य/त  में  विभिन्‍न  राज्यों  के  हिस्सों  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  से  निर्धारित  नहीं  किया  गया

 राजस्थान  की  विद्यू/त  की  आवश्यकताएं  केवल  इसी  स्रोत  से  नहीं  की  जातीं  बल्कि  भाखड़ा-ब्यास

 art  सतपुड़ा-चम्बल  प्रणालियों
 में

 राज्य  के  हिस्से  से  पुरी  की  जाती  राजस्थान  में  faa  की

 समग्र  उपलब्धता  इस  समय  राज्य  की  आवश्यकताओं  से  कम  है  क्योंकि  राजस्थान  परमाणु  fare at

 her
 से  पूरा

 उत्पादन  प्राप्त  नहीं  हो  रहा

 राजस्थान  परमाणु  विद्युत  केन्द्र  की  क्षमता  बढ़ाए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  राजस्थान

 परमाणु  विद्युत  केन्द्र  की  दूसरी  युनिट  21  1983  से  प्रचालित स  सरल  कर  दी  गई  है  ।  पहली
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 युनिट में  मरम्मत  कार्य चल  रहा  राजस्थान  राज्य  बिजली  बोर्ड  कोटा में  एक  मए  ताप-विद्युत

 केन्द्र  का  निर्माण कर  रहा  पहली  युनिट
 जो  चालू की  गई  उससे  राज्य  में  अतिरिक्त  fra

 की  उपलब्धता  में  शीघ्र  ही  योगदान  मिलने  की  आदा  इस  बीच  केन्द्रीय  उत्पादन  केन्द्रों  और

 पड़ौसी  प्रणालियों से  राज्य  को  अधिकतम  संभावित  सहायता दी  जा  रही है  तथा  पिछले कुछ  दिनों

 में  कुल  मिलाकर  faa a  की  उपलब्धता  में  सुधार  हुआ  है  |

 टेलीफोन  उपकरणों  के  निर्माण के  लिए  फ्रांसीसी  कंपनी के  साथ  सहयोग

 *  |39.
 श्री  अमल  दत्त

 :
 क्या  संचार  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  प्रतिवर्ष  250  हजार  टेलीफीन  उपकरणों  का

 निर्माण  किया  जाता  है  जो  1940  के  माडल  के

 क्या  यह  भी
 सच

 कि  दूरसंचार  अनुसंधान  केन्द्र  टेलीफोन  के  अद्यतन  माडल  का

 विकास  करने  में  असफल  रहा

 (7)  सरकार  ते  टेलीफोन  उपकरणों  के  निर्माण  के  लिए  एक  फ्रांसीसी  कम्पनी  के  साथ

 समझौता  किया  और

 (a)  यद  तो  उक्त  समझौते  के  अन्तर्गत  आयात  की  जाने  बाली  प्रौद्योगिकी  तथा

 करणों  के  मूल्य  सम्बन्धी  ब्यौरे  क्या हैं
 और  प्रतिवर्ष  कितने  टेलीफोनों  का  निर्माण  किया

 जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  क  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  (#)  जी  नहीं  ।  इण्डियन

 टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  faints  ने  वह  1982-83  के  दौरान  5.88  लाख  टेलीफोन  बनाने  की  योजना

 बनाई  थी  जिनमें  किस्म  332  जो  पुराना  माडल  करीब  86,000  टेलीफोन  उपकरण  बसने  थे  |

 इनका  प्रयोग  ज्यादातर  मैगनेटों  एम्पलीफोन  भारी  लिए  किया  जाता

 जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 राष्ट्रीय  महत्व  के  उद्योगों  की  सुची

 *140.  श्री  अशफाक  हुसेन  :  कया  न्याय  site  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्यां  कम्पनी  कार्य  विभाग  ने  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालयों  के  परामर्श  से  राष्ट्रीय

 महत्व  के  उद्योगों  की  सूची  तैयार  की

 यदि  at,  तो  सूची  का  ब्यौरा  कया  कौर

 यहां  सच  है  कि  निर्बाध  विकास  हेतु  राष्ट्रीय  महत्व  में  इन  उद्योगों  को  एम०  भार «०

 alo  पी०  उपबन्धों  से
 मुक्त

 करना  होगा  ?
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 fafa,  न्याय  धौर
 कम्पनी  काय

 मंत्री  जगन्नाथ  :  तथा

 राष्ट्रीय  प्राथमिकताਂ  के  उद्योगों  या  जिनको  धारा  (1)  के  अंतगर्त  अधिसूचित

 किया  जाना  उनकी  सूची  अभी  तक  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालयों/विभागों  के  पास  से

 तैयार की  जा  रही  है

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  की  नई  घारा  22  केन्द्रीय

 सरकार  को  अधिसूचना  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  प्राथमिकताਂ  के  किसी  उद्योग  या  सेवा

 उस  प्रकार  की  dl  एव  स्थिति  जो  सभी  के  द्वारा  या  अधिनियम  की  घारा  21  या  22  के

 उपबन्धों  के  अस्तगत  स्पष्ट  की  जिनके  अन्तर्गत  भारी  विस्तार  या  नये  उपक्रमों  की

 स्थापना  के  लिए  अनुमोदन  प्राप्त  किया  जाना  केन्द्रीय  सरकार  को  मुक्त  करने  की  शक्ति  प्रदान

 करती  इस  प्रकार  की  मूर्तियों  की  5  वर्षों
 से

 अधिक  की  अवधियों  के  लिए  सहमति  दिये

 जाने  से  पहले  बहुत  सावधानी  से  छानबीन  की  जानी  चाहिए  तथा  सभी  हालातों में  यह  सुनिश्चित

 किया  जायेगा  कि  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  मुलैयिन  को नष्ट

 नहीं  किया  जाए  ।

 कोककर कोयले  का  उत्पादन

 *141.  श्री  बी०  डी०  सिह  aa  ऊर्जा  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982  में  कोककर
 कोयले

 का
 उत्पादन  लक्ष्य  की  तुलना  में  कितना  हुआ और  वर्ष

 1980  तथा  1981  में
 हुए

 उत्पादन  की  तुलना  में  वह  कितना  न्यूनाधिक

 कोककर  कोयले  के  प्रत्याशित  उत्पादन  यदि  कोई  कमी  रही  तो  उसके  क्या

 कारण

 1982  में  मांग  की  तुलना  में  औद्योगिक  और  विजय त
 क्षेत्रों

 की
 कितनी  मांग  की  प्रति  की

 और

 कोककर  कोयले  का  वर्तमान  उत्पादन  जिस  दर  से  हो  रहा  उससे  1983  के  दौरान

 कितनी  मांग  की  पूति  हो  सकेगी  और  इसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाने  का

 बिचार  किया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  और  उत्पादन  के  लक्ष्य  कैलेंडर  वर्ष  के  आधार

 पर  नहीं  बल्कि  वित्तीय  वर्ष  के  आधार  पर  निर्धारित  किए  जाते  हैं  इसलिए  1983  की

 अवधि  में  कोककर  कोयले  के  उत्पादन  की  पिछले  ad  की  इसी  अवधि  के  उत्पादन  से  तुलना  नीचे  की

 तारणी में  दी  गई  है

 —
 टनों

 लक्ष्य  वास्तविक  वास्तविक

 82)  82)  81)
 to  इं०  fao  18°25  18°29  15°57

 टिको  2.00  1°87  1°70

 द्र  0°57  0-51  0:50

 20°82  20°67  17°77

 <
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 eee

 पूरे  वर्ष
 1981-82

 का  कोककर  कोयले  का  उत्पादन  और  उसकी  तुलना  में  1980-81  का

 उत्पादन  निम्नलिखित  रहा  था  :

 टनों

 1980-81  1981-82

 सम्पूर्ण  भारत  24°30  26°87

 इस  प्रकार  चालू  वर्ष  के  दौरान  लक्ष्य  की  पु  नत —pe  ae  में  वास्तविक  उत्पादन  में  कोई  कमी  नहीं  है  ।

 कोल  इण्डिया  तो  लक्ष्य  से  अधिक  उत्पादन  कर  रही  है  और  डिस्को  तथा  इसको  अपने  उत्पादन  लक्ष्य

 से  थोड़ा  ही  पीछे हैं

 और  इस्पात  संयंत्रों  की  कोककर  कोयले  की  जरूरतें  इस  समय  ज्यादातर  देशी

 स्रोतों  से  ही  पूरी  जा  रही  हैं  ।  फ़िर  इस्पात  संयंत्र  लगभग  एक  मिलियन  टन  कोककर  कोयला

 प्रति  at  आयात  कर  रहे  हैं  जिसका  उद्देश्य  इन  संयंत्रों
 की

 कोककर  कोयले  की  कुल  मांग  की

 तुलना  में  देशी  स्रोतों  से  होने  वाली  बहुत  थोड़ी  कमी  को  पुरा  करना  और  साथ  ही  धातुकर्मी  प्रयोजनों

 के  लिए  प्रयुक्त  कोककर  कोयले  की  क्वालिटी  में  सुधार  लाना  ।  यह  स्थिति  1983-84  में  भी  चलते

 रहने की  आशा  है  ।

 बिजलीघर  अकोककर  कोयला  ही  इस्तेमाल  करते  बिजलीघरों  की  कोयले  की  कुल  मांग

 व्यवहारतः  सारी  की  सारी  पुरी  की  जा  रही  है  और  ताप  बिजलीघरों  की  सारी  मांग  पूरी  करने

 के  लिए  पावर  ग्रेड  कोयले  के  पर्याप्त  स्टॉक  हैं  ।  कोयला  क्षेत्रों  से  दूर  स्थित

 कुछ  बिजलीघरों  में  कोयले  के  स्टॉक  खत्म  हो  गए  थे  जिसका  मुख्य  कारण  परिवहन  सम्बन्धी

 कठिनाइयां  हैं  ।  परन्तु  जब  भी  कोयले  की  ऐसी  कमी  की  जानकारी  मिली  है  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  तुरन्त  कार्रवाई  की  गई  है  कि  कोयले  के  अभाव  के  कारण  बिजली  के  उत्पादन  में  कमी  न  आने

 इसी  उद्योगों  की  जरूरतें  पूरी  करने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  कोयला  उपलब्ध  इस

 समय  खान  मुहानों  पर  भी  कोयले  के  भारी  स्टाक  परन्तु  feed  कोल फील्ड्स  लि०  के  रानीगंज

 कोयला  क्षेत्र  से  संयोजित  उपभोक्ताओं  की  बढ़िया  ग्रेड  के  अकोककर  कोयले  की  जरूरतें  पूरी  करने

 में  कुछ  कमी  हो  रही  है  ।  फिर  इन  उपभोक्ताओं  की  कोयले  की  जरूरतें  अन्य  कोयला  क्षेत्रों  से  पूरी

 कर
 दी  जाती  हैं  ।

 ताल चर  उर्वरक  संयंत्र  के  लिए  रक्षित  विवाद  एकक

 *142.  श्री  रामनाथ  दुबे  :  रसायन  ate  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  तालचर  उवेरक  कारखाना  बिजली  की  कमी  के  करण  60  करोड़  रुपए  के  घाटे

 में  चल  रहा  है  जिससे  राष्ट्र  को  हानि  हो  रही  और

 क्या  सरकार  ने  इस  हानि  से  बचने  के  लिए  एक  रक्षित  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करते  की

 योजना  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  ले  लिया  है  ?

 रसायन  भर  उवंरक  मंत्री  बसंत
 :  चालू  वित्तीय  बर्ष  के  दौरान
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 फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  के  तालचर  उर्वरक  कारखाने  को  1983  तक  लगभग

 40  करोड़  रुपए  की  हानि  हुई  है  ।  प्लांट  को  इस  वर्ष  7  माह  तक  बिजली  नहीं  मिली  ।
 ची

 सरकार  तालचर में  एक  कंप् टिव  पावर  प्लांट  लगाने  के  बारे  में  विचार  कर

 रही

 गांवों  में  बायो-गस  संयंत्रों  को  लोकप्रिय  बनाना

 1286.  श्री  नवीन  रावण  :

 थ्री  डी०  पी०  जडेजा  :  FAT  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  योजना  के  अन्तर्गत  गांवों  में  बायो-गैस  संयंत्रों  को  लोकप्रिय

 बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 चालू  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  बायो  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  सम्बन्धी  क्या

 लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  भर

 दिनांक  31  1982  तक  क्या  उपलब्धि

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  शिवशंकर  )  :  बायो-गैस  कार्यक्रम  को  राज्य  के  विभागीय  अभिकरणों

 कौर  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  आयोग  (Fo  वी०  आई०  सी  °)  के  केन्द्रीय  जिसके  पास

 ग्राम स्तर  के  कार्यकर्त्ता  जो  बायो-गैस  संयंत्र  लगाने  के  लिए  लाभार्थियों  को  प्रेरित  करते  के

 माध्यम  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  निर्माण  तथा  अनुरक्षण  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  और  अधिकारियों

 के  अभिविऩ्यास  के  अलावा  महिला  शिक्षा  पाठ्यक्रम  भी  हाल  ही  में  चलाया  गया  कुछ  क्षेत्रीय

 भाषाओं  में  इससे  सम्बन्धित  साहित्य  भी  मुद्रित  किया  गया  है  ।

 और  1982-83  के  लिए  राज्यवार  लक्ष्य  और  31  1982  तक  की

 उपलब्धि  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 1982-83  के  दौरान  बायो-गेस  विकास  की  राष्टरीय  परियोजना का  राज्यवार

 लक्ष्य  और  उपलब्धियां

 क्रम  राज्य/संघर।ज्य  लक्ष्य  31-12-82

 संख्या
 की

 तक  लगाए गए

 संयंत्रों  की  संख्या

 भास्कर  प्रदेश  5000  687

 असम  200  7

 बिहार  6000  2149

 6700  1631 गुजरात

 हरियाणा  2500  260
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 290 जम्मू और  काइमीर

 5000  1315

 294 केरल  2500

 महाराष्ट्र  7000  2850

 10  मध्य  प्रदेश  7000  670

 3000  493 il  उडीसा

 12  2500  1003

 13  राजस्थान  5000  1009

 2179 14  तमिलनाडु  5000

 15  उत्तर  14000  2867

 16  पश्चिमी  बंगाल  3000  172

 त्रिपुरा
 100 Mi.

 15४1  पांडिचेरी  100  17

 19  दमन  और  दीक  100  97

 20  15  250
 हिमालय  प्रदेश

 21  मणिपुर

 22.  म्रेघालय

 23  तना गा लड  15

 24.  अण्डमान  और  निकलकर  5

 10  15
 25  चण्डी गढ़

 26  दल्ली  15

 27  दादरा  और  ATT  हवेली  25

 28  मिजोरम  5
 CR

 /  भ्  00  17972 बल  योंग
 EEE

 देहरादून  से  नेपाली  भाषा  में  समाचारों  का  प्रसारण

 1387.  श्री  आनन्द  पाठक
 :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  देहरादून  के  नेपाली  भाषी  लोगों  तथा  सांस्कृतिक  कौर  सामाजिक

 संगठनों  की  ओर  से  कोई  ऐसा  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ है  जिसमें  देहरादून  के

 समाचार  कार्यक्रमों  में  नेपाली  भाषा  में  भी  समाचारों  का
 प्रसारण  शुरू  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 और

 यदि  तो
 क्या  सरकार  ने

 उनके  अभ्यावेदनों पर  विचार  किया है  तथा  उपरोक्त

 आकाशवाणी  केन्द्र za  नेपाली  भाषा  में  समाचारों  का  प्रसारण  ape  करते  का  fara साप  रुचे  बर च  ब  wou il  |  दि  लिया है
 ?
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 सूचना  घौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मन्त्री  मल्लिकार्जुन )

 और  नहीं  ।  देहरादून  में  आकाशवाणी  का  कोई  केन्द्र
 नहीं  है

 ।

 उत्तर  नकारना  में  वाराणसी  से  मुद्रित  श्र  प्रकाशित  समाचार-पत्र

 1388,  श्री  जेनुल  बदर  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  वाराणसी  मे  कौन-कौन  से  दैनिक  समाचार  पत्रों  का  मुद्रण  और  प्रकाशन

 हो  रहा

 दिनांक  31  1982  गत  तीन  वर्षों  में  इन  समाचार-पत्रों  को  दैनिक  बिक्री

 कया

 इस  अवधि  के  वर्षो-बार  इन  समाचार-पत्रों  को  कितने  सरकारी  विज्ञापन  जारी

 किए  और

 उन्हें  कितना  अखबारी  कागज  आवंटित  किया  गया  तथा  उसके  लिए
 कितना-कितन

 T

 कोटा  निर्धारित  किया  गया  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग
 में

 उप
 मन्त्री

 मल्लिकार्जुन )  :  से  उत्तर  प्रदेश  में  वाराणसी  से  प्रकाशित  होने  वाले
 समाचार  पत्रों

 के  1979,  1980  तथा  1951]  में  उसकी  प्रसार  की  प्रसार  संख्या  तत्काल  उपलब्ध

 नहीं  है  तथा  1980-81,  1981-82  और  1982-83  के  दौरान  उनको  आवंटित  की  गई  अखबारी  कागज

 की  मात्रा  से  सम्बन्धित  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  समाचारपत्रों  की  अखबारी  कागज  की

 हकदार  तथा  उनको  वास्तव  में  आवंटित  की  गई  मात्रा  वहीं  जहां  तक  विज्ञापनों  का  सम्बन्ध

 वैयक्तिक  समाचारपत्रों  को  रिलीज  किए  जाने  वाले  विज्ञापनों  की  मात्रा  गोपनीय  सभी  जाती  है  ।

 विवरण

 वाराणसी  से  प्रकाशित  होने  वाले  दैनिक  समाचार-पत्र

 न  त

 क्रम  दैनिक  प्रसार  संख्या  आवंटित  की  गई  अखबारी

 सख्या  पत्र का  नाम  कागज  की  मात्रा  मे ं) ——

 fara  1979  1980  1981  1980-81  1981-82  1982-83

 77,9  00 UV  63,688  60,124  1817.86  1373.32  1336.00 (1)  आज

 (2)  गांडीव  7,055  8,381  8,094  95.07  107.65  58.00

 11,39 QO?
 13,973  14,758  184.19  204.15  185.00 (3)  जन वार्ता

 (4)  areata  8,476  10,245  सप्लाई  86.86  9.698

 नहीं  की

 गई

 (5)  चौराहा  प्रसार  संख्या  सप्लाई  .  कोई  अखबारी  कागज

 6)  जय  नहीं की  आबंटित  नहीं  किया

 गया | (7)  वैचारिक
 विकल्प

 2.  उद

 5,766  9,682  10,924  49.49  77.62  90-00
 (8)  कौमी  मोर्चा
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 सुरक्षा का  प्रबन्ध  किए  बिना  चल  रही  खानें

 1389. श्री  मोती  भाई  आर०  चौधरी  :

 श्री  रवीन्द्र वर्मा  :

 श्री  बापू  साहिब  परुलेकर  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  ऐसी  अनेक  खाने  हैं  जिनमें  सुरक्षा का  पर्याप्त  प्रबन्ध  किए  बिता  ही  काम  हो

 रहा

 यदि  at,  तो  उनकी  संख्या  कया

 इन  खानों  में  सुरक्षा  का
 प्रबन्ध  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  प्रयास  किये

 इन  परिस्थितियों  में  उनके  काम  करने  की  अनुमति  देने  के  क्या  कारण  और

 कितने  समय  से  इन  खानों  में  सुरक्षा  का  प्रबन्ध  किये  बिना  ही  काम  हो  रहा  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  से  यह  प्रदान  शायद

 खानों  में  सुरक्षा  प्रबन्धों  से  सम्बन्धित  यह  सच  नहीं  है  कि  बहुत  सी  खानों  में  सुरक्षा  प्रबन्ध  नहीं

 खानों में  काम-काज  तथा  सुरक्षा  दशाएं  खान  1952,  उसके  अंतगर्त  बनाए  गए

 नियमों  और  विनियमों  के  उपबन्धों  दरा  विनियमित  होती  हैं  ।  खनन  उद्योग  में  प्रबन्ध तंत्र  उन  कदमों

 गौर  उपायों  को  लागू  करने  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  जिनकी  कोयलों  तथा  गैर-कोयला  खानें  में  श्रमिकों

 की  सुरक्षा  को  सुनिर्धारित  करने  के  लिए  कानून  के  अन्तर्गत  अनिवार्य  रूप  से  व्यवस्था  की  गई  है  ।  खान

 सुरक्षा
 जिसके  देश  में  जोनल  और  क्षेत्रीय  कार्यालयों  का  जाल  बिछा  निरीक्षणों  और

 कानूनी  अधिकारों  के  प्रयोग  द्वारा  उन  स्थितियों  की  ate  करता है
 जिनकी  श्रमिकों  की  सुरक्षा

 तथा  उनके  स्वास्थ्य  के  लिए  आवश्यकता  होती  राष्ट्रीय  खान  सुरक्षा  परिषद्‌  बेहतर  सुरक्षा

 दशाओं  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  श्रमिकों  के  बीच  अत्यधिक  चेतना  जाग्रत  करने  और  प्रबन्धकों

 तथा  श्रमिकों  की  सहभागिता  के  लिए  उत्तरदायी  है  ।

 गैस  पर  आधारित  उर्वरक  संयंत्रों  की  TATTAT  के  लिए  नेशनल  nizatese

 लिमिटेड  और  गर-सरकारी  कंपनियों  की  पेदा कडा

 1390,  श्री  डी०  पी ०  जडेजा :

 श्री  के०  पालन  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  नैशनल  फर्टिलाइजर  लिमिटेड  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  कुछ

 कंपनियों  ने  देश  में  गैस  पर  आधारित  छः  उर्वरक  कारखानों  का  निर्माण  करने  के  बारे  में  सरकार  से

 अनुरोध  किया

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  इन  कंपनियों  के  क्या  नाम  और

 उपरोक्त  उ  जम
 बिक  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  स्वीकृति देने  हेतु  सरकार  ने  कया

 वाही  की  है  ?
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 रसायन  धौर  उर्वरक  मन्त्री  वसन्त  :  हां  ।

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  नाम  नीचे  दर्शाए  गए  हैं  :

 1.  aaa  जुआरी  एग्रो  केमिकल्स

 2.  मैसेज  टाटा  कैमिकल्स  77) +)

 3.  मेंसे  इण्डियन  एक्सप्लोजिव  लि०  सी०  आई०  qq ) A)

 4.  इससे  श्री  राम  कैमिकल्स  सी ०  एम०  FT)

 भारत  सरकर  के  नेशनल  फर टिला इजसे  fro  को  मध्य  प्रदेश  प्लॉट  के

 वयन  का  कार्य  सौंपा  गया  है  गेंस पर  आधारित  संयंत्रों  राजस्थान  में  तथा  चार  उत्तर

 प्रदेश  में  )  के  स्वामित्व  के  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  हनीफा  लिए  जाने  की  संभावना  है  |

 केन्द्रीय  सरकार  के  राज्य  कौर  उप-मन्त्रियों  के  टेलीफोन-बिल

 1391.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  राज्य  और  उप-मंत्रियों  के  मंत्री-वार  वर्ष  1982  की  अवधि

 का  टेलीफोन  बिल  कितनी  धनराशि  के  और

 उनसे  इस  धनराशि  की  बसूली  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 संचार  मन्त्रालय  क  राज्य  मन्त्री  वी  ०  एन०  :  सभी  मंत्रालयों से  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  जेसे  ही  संभव  होगा  यह  जानकारी  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 मंत्रियों
 के

 टेलीफोन  बिलों  का  भुगतान  सम्बन्धित  मंत्रालयों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  जिन

 बिलों  का  भुगतान  नहीं  किया  जाता  उनके  लिए  सम्बन्धित  मंत्रालय  के  जहां  आवश्यक  होता

 विभिन्न  स्तरों  पर  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 बम्बई  तेलशोधक  कारखाने  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव

 1392.  sf  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  तेलशोधक  कारखाने  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 क्या  उक्त  काम  शुरू  हो  गया  है  यदि  तो  यह  कब  तक  पुरा  हो  जाएगा  तथा  इस  पर

 कितनी  धनराशि  खर्चे  होने  की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  गार्गी  हाकर  :  और

 बम्बई  में  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  की  शोधनशाला  का  विस्तार/आधुनिकीकरण  किया  जा  रहा

 है  जबकि  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  की  शोधनशाला  का  सन्तुलन  रखने  वाले  एकक  के  रूप

 में  संचालन  करने  के  प्रायोजन  के  लिए  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।  प्रथम  का  1984  तक  और

 बाद  वाली  के  1985  तक  पुरे  होने  का  कार्यक्रम  है  ।

 भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  शोधनशाला  की  आधुनिकीकरण/विस्तार  परियोजना  के  लिए

 अनुमानित  व्यय  133.34  करोड़  रुपये  है  जबकि  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  शोधनशाला  पर

 45.07  करोड़  रुपये  है  |
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 में  हाई-टेन्शन  बिजली  के  उपभोक्ताओं  हो  दी  जाने  बाली  बिजली  में  कटोती

 1393,  श्री  बी०  ato  देसाई  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  में  हाई-टेन्शन  बिजली  के  उपभोक्ताओं  को  दी  जाने  वाली

 बिजली  में  और  अधिक  कटोती  की  गई

 क्या  हाई  टेन्शन  बिजली  के  उपभोक्ताओं  को  पहले  से  ही  10  से  33%  तक  कम  बिजली

 दी  जा  रही  थी

 कया  बिजली  के  उत्पादन  और  इसकी  मांग  के  बीच  के  बढ़ते  हुए  अन्तर  को  देखते  हुए

 कर्नाटक  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  इस  बिजली  कटौती  का  सहारा  लेना  पड़ा

 यदि  क्या  राज्य  के  मुख्यमंत्री  ने  महाराष्ट्र  राज्य  से  अधिक  बिजली  देने  का

 अनुरोध
 किया

 यदि  तो  क्या  बिजली  देने  के  लिए  ares  प्रदेश  द्वारा  मना  कर  दिए  जाने  के  कारण

 महाराष्ट्र  भी  इसके  लिए  सहमत  नहीं  हुआ  और

 यदि  तो  कया  राज्य  में  बिजली  की  कमी  के  कारण  की  राज्य  सरकार  को

 भारी  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र दो खर  से  कर्नाटक
 में  अक्तूबर

 1982  में  उपभोक्ताओं  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  पर  10  से  33.3%,  मांग  कटौती  और  10  से  33.3%

 विद्य/त  कटौती  लागू  की  गई  थी  ।  1983  में  विद्युत  कटौती  10  से  50%,  तक  बढ़ा  दी

 गई  एल्युमिनियम  निर्माता  उद्योगों  पर  बिजली  की  कटौती  एक  1983  को  और  बढ़ा

 कर  75%  कर  दी  गई  थी  ।

 आवश्यकता  कौर  उपलब्धता  के  अन्तर  को  पूरा  करने  के  faa  कटौती  लागू  किए

 जाते हैं

 से  वर्ष  1982  के  दौरान  कर्नाटक
 में

 दोनों  दक्षिणी-परिश्रमी  भर  उत्तर-पूर्वी

 मानसून  के  फेल  हो  जाने  के  कारण  कर्नाटक  को  विद्युत  की  कमी  का  सामना  करना  पड़

 महाराष्ट्र
 कर्नाटक  की  सहायता  करता  रहा  82  से  83  (15.2.83  के  दौरान

 महाराष्ट्र  से  कर्नाटक  को  faa  सप्लाई  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  अनुसार  हैं  :

 ET

 ———————

 1982

 ऊर्जा
 ्

 25.54

 1982  20.24

 1982  10.9 3

 1982  4.83

 1982  0.16

 1982
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 फराह

 1

 1 a  2

 —x 1982

 1982  61.62

 1982  55.63

 1983  65.68

 15  1983  तक  31.35

 आन्ध्र  प्रदेश  प्रणाली  में  विद्युत  को  उपलब्धता  जांग  के भ्नुरूप  है  ।  अतः  भाना  प्रदेश  के

 पड़ोसी  राज्यों  बो  बड़ी  मात्रा  में  सहायता  दे  पाना  सम्भव  नहीं है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  शरणार्थियों  का  पुनर्वास

 1394.  भो  हन्नान  श्रम  शौर  पुनर्वास  मंत्रो  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पश्चिमी  बंगाल  में  शरणार्थियों  के  पूर्ण  पुनर्वास  के  बारे  में  कोई

 प्रस्ताव  या  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  समस्या  की
 गम्भी

 रता  का  ध्यानपूर्वक  अध्ययन  किया
 है  यदि  तो

 सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  अभागे  लोगों  के  पूर्ण  पुनर्वास  के  लिए  कोई  योजना

 बनाने  का

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  देदे afs  चली  बंगाल  सरकार  के  प्रस्तावों  at

 स्वीकार  करने  का  और

 यदि  तो  कब  और  कसे  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  |  बीरेन्द्र  :

 से  पश्चिमी  बगाल  में  पुराने  प्रवासियों  के  पुनर्वास  की  अवशिष्ट  समस्या  के

 स्वरूप  और  आकार  का  राज्य  सरकार  के  परामशं  से  समय-समय  पर  मूल्यांकन  किया  जाता  रहा  है  ।

 ऐसा  अन्तिम  मूल्यांकन  भारत  सरकार  द्वारा  स्थापित  कार्यकारी  दल  द्वारा  1975-76  में  क्या

 गया  था  ।  कार्यकारी  दल  को  सिफारिशों  के  आधार  जिन्हें  सरकार ने  स्वीकार  कर  लिया

 विभिन्‍न  योजनाएं  मंजूर  की  गई  थीं  जिन्हें  राज्य  सरकार  ने  अभी  तक  पूर्णतया  कार्यान्वित  नहीं  किया

 राज्य  सरकार  द्वार  स्थापित  शरणार्थी  पुनर्वास  समिति  की  रिपोर्टे  में  उल्लिखित  धारा  पर

 ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 लघु  पन-बिजली  एककों  की  स्थापना  के  लिए  राज्यों  द्वारा  प्रस्तुत  योजनाएं

 1395.  Sto  पी०  so  कुरियन  :
 कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 :

 किन-किन  राज्यों  ने  लघू  पन-बिजली  एककों  की  स्थापना  करके  का  उत्पादन

 की  योजनाएं  भेजी

 (a)  राज्यवार  ऐसी  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या है  तथा  प्रत्येक  योजना  पर  कुल  कितनी

 लागत  भाएगी  और  उनकी  Terrase.
 SOT  Qet=  क्षमता  क्या-क्या
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 केन्द्रीय  ने  कुल  कितनी  योजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  की  है  और  उनका

 राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 इस  प्रयोजन  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  कूल  कितनी

 धनराशि  उपलब्ध  कराई  जाएगी  तथा  यह  सहायता  किस  एजेंसी  के  माध्यम  से  दी  और

 अन्य  सम्बद्ध  ब्यौरा  कया  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  wat  चन्द्र दो बर  ak  राज्यों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  द्वारा  भेजी  गई  माइक्रो/मिनी/लघु  जल  विद्युत  परियोजनाओं  के  ब्यौरे  उपालंभ-एक  में  दिए  गए

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  5959/83]

 स्वीकृत  की  गई  स्कीमों  की  सुची  उपबंध-दो  में  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।

 देखिए  संख्या  एल०  टी०  5959/83]

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  स्वीकृत  फामु ले  के  अनुसार  र  ज्यों  को  केद्रीय  योजना

 सहायता  दी  राती  है  ।  राज्य  की  यह  सहायता  पूरी  योजना  के  लिए  दी  जाती  है  किसी  एक  क्षेत्र  या

 परियोजना  के  लिए  नहीं  ।

 प्रधानमंत्री  के  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  देश  में  लघु  जल  विद्युत

 स्रोतों  के  विकास  पर  अधिक  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 कोटा  ताप  बिजलीघर

 1396.  att  चतुर ज  :

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जैन  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कोटा  में  स्थित  ताप  बिजलीघर  अपनी  पूरी  क्षमता
 से  बिजली  का

 उत्पादन  कब
 तक  शुरू  कर

 इसकी  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम  क्या  है  तथा  इस #

 लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  भीर

 कार्येक्रमानुसार  बिजली  का  उत्पादन  न  करने  के  विस्तृत  कारण  क्या  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री
 चन्द्र  दौर  (#)  और  राजस्थान  में

 कोटा  ताप  विद्युत  tex  की  युनिट-  (110  को  17.1.83  को  समकालीन  किया  गया

 था  ।  इस  समय  1.2.1983  से  इस  यूनिट  के  बेयरिंग  का  निरीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  इस  यूनिट

 को  1983  में  40-50  मेगावाट  भार  पर  चालू  करने  की  सम्भावना  है  क्योंकि  कोयला

 हैंडलिंग  संयंत्र  का  कार्य  अभी  तक  पूरा  नहीं  हुआ  कोयला  हैंडलिंग  संयंत्र  1982  तक

 पूरा  हो  जाने  की  भाशा  है  ।  कोयला  हैण्डलिंग  संयंत्र  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  ही  यह  युनिट  पूरे  भार

 पर  चल  सकती

 110  Barat)  xt कोटा  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  १4६  Terie ह  ना  1983  तक  रोल  करने

 का  कार्यक्रम  है  ।
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 ay  को  चाल  करते  faara TEATE  स

 (x)  कोटा  ताप  विद् यत चक  केन्द्र  के  a  vi  a  के  मुख्य  कारण

 यहै

 (1)  हैंडलिंग  सी०  डब्ल्यू  मुख्य  नियन्त्रण  कक्ष  और

 राख  हैंडलिंग  संयंत्र  के  पुरा  होने  में  विलग्ब  ।

 (2)  अब सं रब नात्मक  इस्पात  उत्पादन  सम्बन्धी  कार्यों  को  चालू  करने  में  देरी  के  परिणाम

 स्वरूप  टर्बो  न  लेटर  टेढ़ापन  सम्बन्धी  कार्यों  को  चालू  करने  में  देरी  ।

 (3)  समुचित  प्रचालन  एवं  अनुरक्षण  के  लिए  कर्मचारियों  को  अनुपलब्धता  ।

 (4)  बायलर  की  सप्लाई  एवं  उत्पादन  सम्बन्धी  कार्यों  में  देरी  ।

 (5)  निधियों  की  कमी  ।

 (6)  परीक्षण  के  दौरान  एक्सटेंशन  बेलौस  के  फेल  होने के  कारण  देरी  ॥

 (7)  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  के  द्वारा  मूल  रूप  से  सप्लाई  किए  गए  पम्पों  के  फेल

 हो  जाने  के  कारण  कंडन्सेट  पम्प  के  आशोधन  में  लगा  समय  ।

 विद्युतीकरण  की  योजनाश्रों  के  श्रन्तगंत  उड़ीसा  के  आदिवासी  जिलों  में  ब्लाक

 1397.  श्री  गिरिघर  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  के  आदिवासी  जिलों  में  ऐसे  कौन-कौन  से  ब्लाक  जहां  उनके  मंत्रालय

 को  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  की  योजनाओं  पर  काम  हो

 उनके  मंत्रालय  ने  वर्ष  1982-83  के  लिए  उस  राज्य  को  कितनी  धनराशि  दी

 योजनाओं  की  स्वीकृति  से  अब  मोज ना बार  ae  कितने  गाँवों  का  विद्युतीकरण

 हो  चुका

 \ a  )  वर्ष  1932-83  के  दौरान  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  भेजा  तथा  ग्रामीण  विद्युतीकरण

 निगम  द्वारा  अनुमोदित  नया  प्रस्ताव  क्या  है  तथा  उसका  eater  क्या

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  राज्यों  को  जारी  किए  गए

 मा गें दर्शी  निर्देशों  में  किन  मानकों  और  छूटों  की  व्यवस्था  की  गई  और

 समय  पर  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  उक्त  ने  कया  उपाय  किए  हैं  ?

 8,876  गांवों  के  विद्युतीकरण  के  लिए  ओर  आदिवासी  क्षेत्रों  में  13,410  पम्पसेटों/ट्युबवैलों  के

 aaa  के  लिए  31  1982  तक  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  ने  92  स्कीमें  (1982-83  की

 2  स्कीमों  स्वीकृत  की  हैं  ।  इन  स्कीमों  के  अंतगर्त  31-3-1982  तक  3,223  गांवों  का

 विद्युतीकरण  किया  गया  है  ।  स्कीमों  के  स्वीकृत  स्कीमों  के  arcadia  शामिल  किए  गए  बराक

 और  स्कीमों  की  स्वीकृति  के  बाद  विद्युतीकृत  किए  गए  गांव  SQqaey  में  दर्शाए  गए  हैं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  Gao  alo  5960/83]  ।  राज्य  में  1482-83  के  लिए  ग्राम

 करण  निगम  द्वारा  वित्तापोषित  की  जाने  वाली  स्कीमों  हेतु  1266  लाख  रुपये  के  कुल  आबंटन  में  से
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 15%  आदिवासी  क्षेत्रों  की  स्कीमों  के  लिए  प्रसारित  रखे  गये  इसके  आधार  पर  उड़ीसा  राज्य

 के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  की  स्कीमों  के  लिए  190  लाख  रुपये  का  परिव्यय

 खा  गया है  ।

 अन्य  क्षेत्रों  की  तुलना  में  भादिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  स्वीकृत  की  गई  स्कीमों  लिए

 ग्राम  विभागीकरण  निगम  द्वारा  दी  गई  छूट  निम्नानुसार  है

 विशेष  रूप  से  न्युनतम  आवश्यकता  अन्य  क्षेत्रों  के

 aga  विकसित  कार्यक्रम  क्षेत्रों  में  लिए  स्वीकृत

 क्षेत्रों  में  आदिवासी  क्षेत्र  की  की  नई  स्की में

 नादा
 ray

 क्षत्र  की  स्की में

 स्की में

 25  30  154  20 1,  ऋण  की  अवधि

 2.  ऋण  विलम्बन-काल  7

 3.  ब्याज  की  दर  62 से  62  i  से  85

 (%  airs )

 4,
 अदायगी

 को  आर्थिक  दर  10  10  15  से  20

 सूचना  THA  की  जा  रही  है  भौर  सभा  पटल  पर  रख  a  जाएगी

 विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  पदों  का  आरक्षण

 398.  श्री  निहाल  fag  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  मन्त्रालय  के  प्रत्येक  संवर्ग  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  कुल  कितने  पद

 भारतीय  हैं

 क्या  सभी  संवर्गों  में  पदों  का  तीन  प्रतिशत  आरक्षण  पुरा  हो  चुका  और

 ञ So  रत  पदों  को  शीघ्र  भरने यदि  तो  संव गंवार  रिक्त  पदों  की  संख्या  क्या है
 र  ६१

 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र दा खर  अपेक्षित  सूचना  दर्शाने  वाला

 विवरण  संलग्न  है  ।

 और  )  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  संवर्ग  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए

 आरक्षित  अवर  श्रेणी  लिपिक  और  चपरासी  के  पदों  को  भरने  के  लिए  गह  कामिक  एवं

 प्रशासनिक  सुधार  विभाग  को  कर्मचारी  चयन  आयोग  ली  जाने  वाली  लिपिक  ग्रेड  प्रतियोगिता

 परीक्षा  के  माध्यम  से  भरती  करने  के  लिए  सूचना  दे  दी  गई  है  ।  सफल  घोषित  किए  गए  विकलांग

 व्यक्तियों  को  कामिक  एवं  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  जैसे  कवि  नामित  किया  इन  पदों

 को  भर  लिया  जाएगा  ।  चपरासी  के  रिक्त  पद  को  पात्र  विकलांग  व्यक्तियों  से  भरने  के  लिए
 क्षेत्रीय  रोजगार  नई  दिल्ली  को  सूचना  दे  दी  गई  है  ।
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 et es

 विवरण

 ्
 यड़  | च विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए

 णणणााययणाण
 आरक्षित  पदों  को  कुल  सख्या

 9  (at)
 ऊर्जा  मन्त्रालय  ao  श्र ०  लि०  (aT)

 चपरासी  1

 ऊर्जा  मन्त्रालय  अ०  श्रे  ०  fae  1

 चपरासी  शून्य

 ऊर्जा  मन्त्रालय
 अ०  शू ०  लि०  शुन्य

 2  चपरासी  शून्य

 ऊर्जा  मन्त्रालय  1  भ  शे  ०  लि०  शून्य

 के  गैर  परम्परागत  2.  चपरासी  शुन्य

 ट्  स्रोत

 महानदी  डेल्टा  में  तेल  होने  की  सम्भावना  के  बारे  में  होप

 सीमित  सा उं डिंग  श्रधष्ययन

 1399,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  भूभौतिकीय  ? ATTA  संस्थान  ने  उड़ीसा  के  महानदी  डेल्टा  में  तेल

 होने  की  संभावना  के  बारे  में  कोई  सीमित  सार्याडिगਂ  अध्ययन  किया  है  ;

 यदि  तो  यह  अध्ययन  कब  किया

 इस  कार्यक्रम
 की  अनुमानित  लागत  क्या  और

 अध्ययन  रिपोर्टे  तथा  इसके  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  ब्रिटिश  में  राज्य  मंत्री  गारों  इंकर  firs)
 और  आयल  लिमिटेड  ने  उड़ीसा  में  महानदी  बेसिन  के  तटवर्ती

 क्षेत्रों  पर  डीप  सैनिक  साउंड  एस०  अध्ययन  के  लिए  राष्ट्रीय  भूभौतिकीय  अनुसंधान

 हैदराबाद  को  ठेका  दिया  है  ।  1983  के  afar  सप्ताह  से
 यह  अध्ययन  आरम्भ

 किया  गया  है  ।

 इस  अध्ययन  का  अनुमानित  खर्चें  59  लाख  रुपये  है  ।

 जनवरी  के  अन्तिम  सप्ताह  में  अध्ययन  के
 आरम्भ

 होने  के  कारण  इसके  परिणाम
 अभी  तक  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 के  रेल  डाक  dar  कार्यालय  में  लम्बित  पड़  दस  लाख  पत्रों

 से  समाचार

 1400.  श्री  go  नीलालोहिबानसन  नाडार  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि  :
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 क्या  सरकार  ने  दिनांक  1:  1982  के
 नामक  मलयाली  दैनिक

 Tote समाचार  पत्र  में  त्रिचूर  के  रेल  डाक  सेवा  क  है  कि  य  में  दस  लाख  पत्रों  के  लम्बित  पड़े  होते  के  बारे

 में  समाचार  की  ओर  ध्यान  दिया  भर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  मे  कार्यवाही  की  है  और  उसका  ब्योरा

 क्या है  ?

 सचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  alo  एन०  :  जी  हाँ  ।  परन्तु  केवल  एक

 लाख  पत्र  ओर  तीन  लाख  द्वितीय  श्रेणी  की  डाक  ही  निपटान  के  लिए  जमा  थी  ।

 डाक  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए :

 पर्याप्त  संख्या  में  अतिरिक्त  स्टाफ  की  व्यवस्था  की  गई  ।

 शीघ्र  निपटान  के  लिए  डाक  का  एक  भाग  कोचीन  एयर  सिटिंग  को  दे  दिया

 गया  ।

 डाक  निपटान  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  एक  सहायक  रेल

 डाक  सेवा  को  विशेष  पुत्र  से  तैनात  किया  गया

 कल  द्वितीय  श्रेणी  ही  डाक  संभालने  के  लिए  एक  भीर  यूनिट

 खो  और

 कुस्नमकुलम-चौधाट-गुरुवयूर  क्षेत्र
 की

 डाक  संभालने  के  लिए  कुल्तमकुलम

 साइटिंग  कार्यालय  खाला  गया  ॥

 खान  के  मुहाने  पर  कोयले  के  भंडार  का  जमा  होना

 1401.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  कोयला  विभाग  ने  योजना  आयोग  को  यह  बताया  है  किं

 कोयला  क्षेत्र  में  खान  के  मुहाने  पर  कोयले  का  भारी  भंडार  जमा  हो  गया

 यदि  तो  वहाँ  कोयले  के  भंड़ार  जमा  होने  के  क्या  कारण  भीर

 (a)  कोयले  की  वहां  से  ढुलाई  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  कोयले  के

 खान-मुहाना  स्टारों  के  स्तर  पर  कोयला  विभाग  ने  योजना  आयोग  के  साथ  अनेक  वार  चर्चा  की  है

 खान-मुहाना  carat  की  1982-83  में  कम  हो  जाने  की  आशा  थी  परन्तु  स्टाक  कम

 नहीं  हुआ  है  ।  इसके  अनेक  कारण  हैं  जिनमें  यह  बातें  भी  शामिल  हैं--उपभोक्ता  क्षेत्रों  से

 योजित  सीमा  तक  मांग  होना  और  जहां  विकास  कार्य  चालू  है  उस  एरिया  में  स्टारों  कॉ

 अपरिहायें  रूप  से  जमा  हो  जाना  और  उपभोक्ताओं  की  जरूरतें  बाद  में  होना  ।  कछ  क्षेत्रों  में  स्टॉक

 जमा  होने  का  कारण  वहां  कोयले  की  ढुलाई  के  लिए  आधारभूत  सुविधा भों  की  कमी है
 ।

 रेल  द्वारा  कोयले  का  अधिक  प्रेमी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  रेलवे  के  साथ  लगातार

 सम्पर्क  रखा  जा  रहा  कोयना  कम्पनियां  इस  बात  के  लिए  भी  प्रयास  कर  रही  हैं  कि  लदान
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 स्थलों  तक  अधिक  कोयला  पहुंचाया  जाए  और  नए  लगान  स्थल  कौर  कोयला  रख-रखाव  संयंत्र

 स्थापित  किए  जाएं  ।

 भारत  कौर  पाकिस्तान  द्वारा  फिल्मों  का  सह-निर्माण

 14:2.  श्री  नित्य  नन्द  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 sar  भारत  ओर  पाकिस्तान  द्वारा  फिल्मों  के  सह-निर्माण  का कोई  प्रस्ताव  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपमंत्रो  (at  मल्लिका जु  :

 जी  नहीं  ॥

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मधुबनी  कौर  जय नगर  में  टेलीफोन  सेवायों  का
 खराब  होना

 403.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  क्या  संचार  मंत्री  मधुबनी  और  जयनगर  में  टेलीफोन

 सेवाओं  के  ख़राब  होने  के  बारे  में  2  1982  के  अतारांकित  प्रश्न  संध्या  3547  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दरभंगा  में  अन्य  टे नी फोनों  के  साथ  सांसद  के  नाम  का  टेलीफोन  अथवा  डाकघर

 का  सार्वजनिक  टेलीफोन  भी  बहुधा  खराब  रहता  है  तथा  लोगों  को  फोन  ठीक  कराने  के  लिये

 एक्सचेंज  स्वयं  जाना  पड़ता

 क्या  जय नं गर  तथा  अन्य  सावेजनिक  टेलीफोनों  से  स्थानीय  और

 ट्रंक  कालों  सम्बन्धी  कार्य  की  जाँच  करने  के  लिए  कोई  जांच  की  और  उसे  जनता  को  सूचित
 किया  जायेगा

 बेनी पट्टी  एक्सचेंज  खोलने  तथा  आसपास  के  सार्वजनिक  टेलीफोनों  को  उससे  जोड़ने

 का  समयबद्ध  कार्यक्रम  क्या  है  ?

 संचार  स्थान  फे  राज्य  मंत्री  alo  ae  :  (+)  जी  नहीं  ।  जब  कभी

 भी  टेलीफोनों  में  खराबी  के  मामले  ध्यान  में  लाए  जाते  हैं  तो  उन  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  ।

 ह  जी  नहीं  ।  मधुबनी  और  जयनगर  में  कायें  कर  रहे  कमंचारी  स्थानीय  और

 ट्रक  सेवाओं  पर  तुरन्त  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 ८.
 बेनी पट्टी  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  संस्थापना  का  कार्य  चल  रह  ण  aye  यह

 संभावना  है  कि  यह  एक्सचेंज  31  83  तक  चालू  हो  जाएगा  ।  एक्सचेंज  के  चालू  हो  जाने  पर

 कुछ  नजदौकी  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  इस  एक्सचेंज  से  जोड़  दिए  जाएगे  ओर  तदुपरांत

 कछ  अन्य  सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  को  भी  उससे  जोड़  दिया  एगा  ॥

 नागालेंड  धौर  मणिपुर  में  बेरोजगारी  कीं  समस्या

 1404,  श्री  संतोष  मोहन  देव
 :

 क्या
 श्रम  प्रौढ़  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 (#)  कया  सरकार  को  नागालैंड  और  मणिपुर  विशेष  रूप  से  वहां  के  शहरी  युवकों  में

 बेरोजगारी  की  गम्भीर  समस्या  की  जानकारी  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  हेतु  इन  दोनों  राज्यों  को  क्या  विशेष  सहायता  देने  का

 विचार है  ?

 श्रम  ott  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (at?  धर्मवीर  देश  वे  अन्य  भागों  में

 बेरोजगारी  की  की  तुलना  नागपाल  और  मणिपुर  में  बेरोजगारी  की  विशेष  रूप

 से  शहरी  युवाओं  इतनी  गम्भीर  नहीं  है  ।  राष्ट्रीय  मुता  सर्वेक्षण  संगठन
 के

 दौर  द्वारा

 प्रकट  बेरोजगारी  की  दर  दोनों  राज्यों  और  पुरे  देश  के  सम्बन्ध  में  नीचे  दर्शायी  गई  हैं

 बनिक  स्तर  बेरोजगारी  की  दर

 ,  5  ay  और  इससे  की  तुलना  में  प्रतिशतता  )

 नागपाल  मणिपुर  अखिल  भारत

 0.35  0-85  55
 शहरी  पुरुष

 शहरी  महिला  (52  0.51  2.12

 राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  तथा  ब्लाक  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है

 और  किसी  विशेष  परियोजना/योजना  के  साथ  नहीं  जोड़ी  जाती
 ।  मणिपुर  और  नागालैण्ड

 के

 मामले  केन्द्रीय  सहायता  न  केवल  अनुमोदित  योजना  परियों  के  लिए  पूरी  तरह  धन-राशि

 जुटाने  के  लिए  बल्कि  उनके  संसाधनों  में  गैर-योजना  सम्बन्धी  कमी  को  पूरा  करने  कै  लिए  भी  दी

 जाती  है  ।  योजना  आवंटनों  का  निर्णय  लेते  अन्य  बातों  के  बेरोजगारी  की  समस्या

 को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता है  |

 बी०  सी०  to  एल०  में  बाल  ढोने  के  लिए  उपयोग  में  लाये

 जाने  वाल  रज्जन  साग  को  क्षमता

 1405.  श्री  ए०  के०  राय  :  क्या  कर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बी०  do  सी०  ume  में  बालू  ढोने  के  लिए  उपयोग  में  लाये  जाने  वाले  रज्जु  मार्ग

 की  प्रतिवर्ष  कितनी  क्ष  मता  जब  उसे  कॉल  ate  से  लिया  गया

 वर्ष  1982  में  रज्जु  माग  से  कुल  कितना  बालू  ढोया  गया

 1982  में  रज्जु  art  से  ढोये  गए  बालू  की  प्रतिदिन  लागत  कितनी  थी  :

 पिछले  पांच  वर्षों  में  रज्जु  art  की  कितनी
 क्ष

 मता  का  उपयोग  किया  गया  है

 क्या  यह  सच  है  कि  कम  से  कम  बी०  सी०  सी०  एल०  के  तीसरा  क्षेत्र  में  रज्जु  मार्ग

 के  अधिकांश  उपकरण  मरम्मत  के  बिना  बेकार  पढ़े  ह  गैर  Fa  क  ठेकेदारों  को  लगाकर  ट्रकों  से

 बाले  का  ढलान  करवा  रहें  आर
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 यहीं  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इसके  कारण  ?

 उर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  दलबीर  :  )  से

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 लाँघो  faen  के  टिकटों  को  fast

 1406.  श्री  लक्ष्मण  मलिक
 :

 क्या  सूचना  ak  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 कि  My नई  दिल्ली  में  गांधी  फिल्म  के  टिकटों  की  बिक्री  से  कुल  नता  धनराशि  अजित

 हुई

 हिस्सा  कोढ़  wy २  ८  ७11  क  उक क्या  टिकटों  की  बिक्री  से  हुई  आमदनी  का  एक  रोकथाम  और  नियंत्रण

 की  सहायता  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  दिया  गया  है

 यदि  gi,  तो
 उपरोक्त

 ara  के  लिये  टिक  at की  he fey  से
 a  जे
 HATH  घने  राशि  दी  गई

 ओर

 (4)  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  am  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप मन्त्री

 ी  सल्लिकाजु  :
 नामक

 फिल्म  के  30.11.82  को  नई  दिल्ली  में
 हुए

 विश्व

 wag  प्रदर्शन  से  4.08  लाख  रुपए  की  आय  हुई  थी  ।  प्रथम  प्रदर्शन  स्मारिका
 एलबम

 के  लिए  दान
 और  विज्ञापनों  से  आय  हुई  थी  ।  इन  दोनों  श्रेणियों  से  हुई  कुल  आय  9.53  लाख  रुपए  थी  ।

 से  उक्त  आय  में  से  हिन्द  कुष्ठ  निवारण  संघ  तथा  गांधी  स्मारक  कष्ठ  प्रतिष्ठान

 के  लिए  30-30  प्रतिशत  आय  आबंटित  की  गई  है  तथा  शेष  40%,  यू०  ato  आई०  सी ०  &

 एफ०  के  लिए  ।  अभी  तक  धनराशि  वितरित  नहीं  की  गई  क्योंकि  य०  एन०  आई०  सी०  ई०
 सभी  राजस्वों  के  संग्रहण  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  है  ।

 जहाँ  तक  नई  दिल्‍ली  में  फिल्म  की  बाशिज्यिक  रिलीज  से  टिकटों  की  बिक्री  का  सम्बन्ध

 इस  समय  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 बिद्युत  कार्यक्रम  में  गर-सरकारी  क्षेत्र  को  भागीदारी

 1407.  शी  बाला  साहिब  fad  पाटिल :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे  कि  :

 क्या  ऊर्जा  समस्याओं  के  बारे  में  विशेषज्ञो  द्वारा  किए  गए  मुल्यांकन  के  अनुसार  छठीं

 ray  म्व्धि  के  दौरान  देश  में  विद्युत  की  मांग  11.9  प्रतिशत  तक  बढ़ने  और  तत्पश्चात  और  भी

 तेजी  से  बढ़ने  की  सम्भावना  है  ;

 कया  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  बड़े  पैमाने  पर  मदद

 a  सरकार  प्रयास  बढ़ाने  की करने हेतु  आगे  आकर  शामिन
 होने  fears  उत्पादन  के

 वांछनीयता  पर  बिचार  किया  ओर
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  संघ  2000  करोड

 हे  के

 निवेश  से  2000  एम०  डब्ल्यू  की  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  के  निर्माण  के  लिए  इच्छुक  है  और

 fe
 तो  ear  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  है  भर  यदि

 तो
 उस  ्र  उसकी

 क्या गा  प्रतिक्रिया  है  ! ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  चन्द्रशेखर  :  1979-80  से  1953 8:
 तक  को  अवधि  के  लिए  भारत  के  वारिक  विद्युत  सर्वेक्षण  के  अंतगर्त  परिकल्पित

 वृद्धि
 को

 प्रवृत्ति  अखिल  भारतीय  आधार  पर  10.  6%  लगाई  है  ।  उक्त  सर्वेक्षण  के  अन्तर्गत  वर्ष  1984-

 85
 के  जिए  वृद्धि  की  दर  10.2%  भोंको  गई  है  जोकि  ay  1991-92  के  लिए  कम  होकर

 9.5%  रह  जायेंगी  |

 विद्युत  उत्पादन  के  क्षेत्र  मे  यूटिलिटी  के  रूप  में  निजी  क्षेत्र  की  भूमिका  इस  समय

 भौदड्योगिक  नीति  संकल्प  1956  के  द्वारा  नियन्त्रित  होती  है  ।  निजी  स्वामित्व  की  वर्तमान  यूनिटों

 के  विस्तार  या  नई  यूनिटों  की  प्रतिष्ठापन  में  राज्यों  द्वारा  निजी  उद्यम  से  सहयोग  प्राप्त  करने  की

 सभाव्यता के
 बारे  में  संकल्प  कोई  बाधा  नवदीं  डालता  जबकि  राष्ट्रीय  द्वीप  में  ऐसा  करना

 विधेयक  हो  |

 2000  करोड़  इंयों  के  निवेश  के  साथ  2000  मेगावाट  की  विद्युत  उत्पादन  क्षमता

 के  निर्माण  को  आरम्भ  करन ेके  लिए  भारतीय  वाणिज्य  ओर  उद्योग  मण्डल  संघ  से  कोई  ठोस

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  विद्युत  उत्पादन  में  निजी  क्षेत्र  द्वारा  योगदान  करने  कते

 संभाव्यता  के  बारे  में  संघ  ने  अभी  हाल  ही  में  एक  अध्ययन  किया  इस  सम्बन्ध  में  विशिष्ठ

 प्रस्ताव  देने  के  लिए  उन्हें  सलाह  दी  गई  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उनके  द्वारा  fae

 सम्बन्धी  भागीदारी  का  स्तर  भी  सुचित  किया  जाए  ताकि  सरकार  गुण-दोषों  के  TATE  पर  प्रस्ताव

 की  जांघ  फर  सक े।

 fatal  में  रोजगारों  के  लिए  भारतीय  श्रमिकों  हेतु  भक्तों  करन  -
 बाल

 के  कार्यों  को  नियमित  करने  के  लिए  लाइसंस  प्रणाली  को  व्यवस्था

 करनें  हेतु  उत् प्रवास  विधेयक  का  पुरःस्थापन

 1408.  थ्री  के०  सालाना  क्या  श्रम  और  प्रवास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कमा  विदेशों  में  रोजगारों  के  लिए  भारतीय  श्रमिकों  की  भर्ती  करन  वाले  एजेंटों  के

 कार्यों  को  निर्यात  करन  के  लिए  लाइसेंस  प्रणाली  की  व्यवस्था  करने  की  दृष्टि  से  संसद  में  उत् प्रवास

 विधेयक  पुर:स्था  पित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  कै  विचाराधीन  और

 क्या  श्रमिकों  फे  साथ  सन्तोषजनक  ढंग  से  बर्ताव  करने  के  कुछ  मामले  सरकार  के

 ध्यान  में  भाये  हैं  जहाँ  तक  कि  इन  एजेंटों  के  कार्यों  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है
 ?

 धम  शौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  हां
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 4  sites  उद्योग  का  पुनरीक्षण

 1409.  श्री  पद  | शू  हीरो

 श्री  सेठी  :  क्या  रसायन  ध्रोर  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  अधिकाधिक  ative  उत्पादन  पर  बल  देकर  भर  अकरणीय  नियन्त्रणों  को

 कर  और  उचित  मूल्य  प्रक्रिया  सुनिश्चित  करके  इस  उद्योग  के  कुछ  क्षेत्रों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के

 लिए  एक  नई  नीति  अपनाकर  भाषा  उद्योग  का  पुनरीक्षण  करने  के  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्यो

 रसायन  ओर  ज उबवरक  मन्त्री  बसंत  :  और  ओषध  के

 उपलब्धों  का  पुनरीक्षण  जा  रहा  है  ।  अभी  तक  उनमें  किए  जाने  यदि  कोई

 के  सम्बन्ध  में  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 समालखा-पत्रों  को  प्रस्थ सारी  कागज  को  धाव  एकता

 1410.  श्री  जून  सेठी  :  क्या  सूचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  ag  सच  है  कि  झ्रागामी  सर्दियों  में  अखबारी  कागज  की  कमी  होने  की  बढ़ी

 सम्भावना

 यदि  तो  ae  19-8283  में  अखबारी
 कागज

 के  लिए  समाचार-पत्रों  की

 आवश्यकता  सम्बन्धी  ब्योरा  कया  और

 ला  साये  >
 उक्त  अवधि  में  आवश्यकता  कां  at  करन  क  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 सूचना  घोर  प्रसारण  मदिरालय  में  संसदीय  काय  विभ
 व

 में  seme  ल

 ।  नहीं  ।
 '

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्वदेशी  उत्पादन  में  कमी
 को  पूरा  करने  के  लिए  अतिरिकत  आयात  की  व्यवस्था  की

 गई

 केनिंग  टाउन  को  कलकता  के  साथ  Uae  Sto  डॉ०  द्वारा  जोड़ना

 1411.  थी  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  éfamt  टाउन  को  कलकत्ता  के  साथ  एस०  टी०  डी०  द्वारा  जोड़ने

 में  भब  तक  क्या  प्रगति  हुई दे  ;  भोर
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 इस —

 इस  एस०  टी०  डी०  को  सार्वजनिक  उपयोग  के  लिए  खोलने  में  कौर  कितना  समय

 लगेगा ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  ato  एन०  :  केनिंग  टाउन  से

 एस०  ao  डी०  प्रदान  करने  की  सुविधा  पर  केवल  तभी  विचार  किया  जा  सकेगा  जब  केनिंग  टा

 में  स्थित  मोजूदा  टेलीफोन  एक्सचेंज  क  एक  उपयुक्त  किस्म  के  स्त चल  एक्सचेंज  में  बदल  दिया

 जाए  |

 केविन  टाउन  स्थित  मौजूदा  एक्सचेंज  को  अगली  पंचवर्षीय  योजना  में  उपयुक्त

 किस्म  के  स्व चल  एक्सचेंज  में  बदलने  सम्भावना  है  दौर  भाशा  है  कि  इसके  पश्चात  ही  एस०

 टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  की  जा  सकेगी  ।

 ईराक  में  निर्माण  परियोजनाश्रों  के  लिए  भर्ती  किये  गये  मजदूर

 1412.  थी  गुलाम  मोहम्मद  खान  :

 श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  उनका  ध्यान  समाचार-पत्रों  की  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  ईराक  में

 निर्माण  परियोजनाओं  के  लिए  भर्ती  किए  गए  लगभग  1000  मजदूर  निर्धन  होकर  घर  वापस

 पहुंचे  हैं  तथा  भारत  के  लिए  उनके  प्रस्थान  से  पूर्व  उन्हें  घंटों  कार्य  करने  के  लिए  मजबूर  किया  गधा

 तथा  जेल  में  डाला  गया  था  ate  उन्हें  गर्मी  में  बिन  पद्  तथा  सर्दी  में  बिना
 हीटर

 के
 गन्दे  स्थानों

 पर  रहना
 पड़ा

 था
 ।

 क्या  सरकार  का  मजदूरों  से  किए  गए  दुव्यवद्वार  की  जांच  कराने  का  विचार

 (7)  क्या  बगदाद  में  हमारे  दूतावास  ढारा  कोई  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  और

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 aa  शौर  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 :  उन  876  श्रमिकों

 जिन्हें  ईराक  में  बगदाद  निश्वविद्यालप्र  परियोजना  के  लिए  भारतीय  निर्माण  कम्पनी  द्वारा  नियोजित

 किया  गया  कौर  7  1983  के  बीच
 भारत  वापस  भेजा  गया  था  ये  श्रमिक

 अपनी  कुछ  माँगों  जिनमें  काम  के  अतिरिक्त  घण्टो ंके  लिए  समयोपरि  भत्ते  को  अदायगी  भोर

 रद्द-सहने  की  दशाएं  शा  मिल  पूरा  करने  की  मांग  को  लेकर  हड़ताल  पर  चले  गए  ।  चूंकि

 नियोजक  और  भारतीय  fara  के  आपसी  करने  के  दीर्घकालिक  प्रयासों  के  बावजूद

 श्रमिकों  ने  हड़ताल  जारी  इसलिए  ईराकी  प्राधिकरणों  ने  मामले  में  हस्तक्षेप  किया  ओर

 श्रमिकों  को  भारत  वापस  भेज  दिया  ।  स्थानीय  कानून  के  अस्तंगत  ये  हड़तालें  गे  र-कानूनी  हैं  ।

 श्रमिकों  ने  सरकार  को  एक  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  किया  था  जिसमें  उन्होंने  अपने  बकाया

 दावों  के  निपटान  की  मांग  की  थी  ।  श्रमिकों  ate  नियोजकों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  परामशं

 करके  सरकार  ने  अभ्यावेदन  की  जांच  की  है  मौर  एक  संतोषजनक  हल  निकल  भाया  है
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 और  बगदाद
 में  स्थित  हमारे  दूतावास  ने  हर  संभव  सहायता  देने के  लिए

 पूरा  योगदान  ताकि  प्रबन्धकों  और  श्रमिकों  में  qatar  हो  सके  और  जोड़ेना  के  मुख्य  ठेकेदार

 और  बगदाद में  स्थित  जोन  के  दूतावास  से  यथासंभव  सीमा  तक  सहायता  प्राप्त  की  जा  सक े।

 हमारे  दूतावास  ने  ईराकी  प्राधिकारियों  के  साथ  भी  लगातार  बनाए  रखा  |

 एम०  आर०  टी०  पी०  कम्पनियों  को  अन्य  कम्पनियों  के  शेयर  प्राप्त  करने  को  agata

 1413.  श्री के०  राममूर्ति  :  कया  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री
 यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उन  एम०  आर०  टी०  पी०  कम्पनियों  के  नाम  क्या  जिन्हें  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  वित्तीय  संस्थानों  से  अन्य  कम्पनियों  के  शेयर  प्राप्त  करने  की  अनुमति  दी

 गई

 क्या  ऐसे  भी  मामले  हुए हैं  जिनमें  कुछ  एम ०  आर०  टी ०  पी०  कम्पनियों  द्वारा  विभाग

 का
 कार्योत्तर  अनुमति  मांगी  गई  हो  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  मामले  विचाराधीन  हैं  ?

 7
 न्याय  झोर  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  गुलाम  नबी  :

 एकार्धिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  को  कम्पनियों  के  जिनको  एकाधिकार  तथा

 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  और  कम्पनी  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  वर्ष  1980,

 1981  और  1982  की  अवधि  में  वित्तीय  संस्थानों  से  अन्य  कम्पनियों  को  देयर  प्राप्त  करने  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  अनुज्ञा  स्वीकृत  की  गई  वे  निम्न  प्रकार  हैं  :

 कम्पनी
 का  नाम

 1980  कुछ  नहीं

 1981  1.  सरस्वती  इण्डस्ट्रियल  सिण्डीकेट  लि०

 2.  क्राम्पटने  ग्रोवर  लिमिटेड

 (1982  कुछ  नहीं

 तथा  (a)  नहीं  श्रीमान्‌

 राष्ट्रीय  बौद्ध
 प्राधिकरण

 1414.  sit  एस०  गए  दौरान  सेवास्तियन :  क्या  peste
 |  ह  ha  ह  और चर्चा  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  राष्ट्रीय  भाषा  प्राधिकरण  का  गठन  किया  गया  है  और
 यदि  उसका

 ब्यौरा  कया  और

 विश्व में  औषध
 निर्यात  में  भारत

 के  भाग  को  बढ़  ry
 द्

 ने  के  लिए  जो  1950  के  दशक  में
 2  प्रतिश्त

 से  घट  कर  1980  में  दक  में  0.4  प्रतिशत  से  भी  कम  हो  गया  है  विशेषकर  भौषधियों के
 स्वदेशी  उत्पादन को  बढ़ाने  के  संबंध  से  क्या  कदम  पया  जा  रहे ि

 ye"
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 रसायन  कौर  उर्वरक  मन्त्री  बसन्त  :  भाषा  और  भेषज  उद्योग  सम्बन्धी

 समिति  समिति  के  नाम  से  ने  भारतीय  राष्ट्रीय  औषध  प्राधिकरण  नामक  एक

 स्वायत्त  निकाय  की  स्थापना  की  सिफारिश  की  थी  ।

 सरकार  ने  हाथी  समिति  द्वारा  प्रस्तावित  रूपरेखा  के  आधार  पर  स्वतन्त्र  प्राधिकरण

 स्थापित  करना  ब्य वहा यें  नहीं  सभा  औषध  विकास  के  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  घनिष्ट

 समन्वय  कायम  करने  की  अवश्यक  को  मान्यता  देते  हुए  सरकार  ने  इसके  स्थान  पर  निम्नलिखित

 व्यवस्था  की  घोषणा  की  :

 (1)  रसायन  और  seen  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  औषध  और  भेषज  उद्योग  सम्बन्धी
 विकास

 समिति  की  स्थापना  ।

 (2)  विकास  आयुक्त  के  नए  संगठन  रसायन  और  उर्वरक

 मंत्रालय  की  अध्यक्षता  में  मंत्रालय  को  समय-समय  पर  परामर्श  देने  लिए  औषध  उद्योग  के  लिए

 नीति  एवं  योजना  समिति  नामक  अन्त:मन्त्रालय  समिति  का  गठन  करेगा  ।  1978  में  नई

 औषध  नीति  की  के  औषध  आयुक्त  तथा  औषध  उद्योग  सम्बन्धी  नीति  एवं

 योजना  समिति  के  गठन  किए  गए  ।  तथापि  औषध  एवं  भेषज  उद्योग  के  लिए  राष्ट्रीय  विकास  परिषद

 की  स्थापना  नहीं  की  जा  सकी  ।

 अब  उद्योग
 और

 1951  के  अधीन  ऑपूर  झर  भेषज  सम्बन्ध

 राष्ट्रीय  परिषद  गठित  करने  का  निर्णय  किया  गया  परिषद  की  सदस्यता  उसी  प्रकार

 की  होगी  जैसी  fe  हाथी  समिति  ने  भारतीय  राष्ट्रीय  औषध  प्राधिकरण  के  सम्बन्ध  में  सिफारिश  की

 थीं  ।  विकास  आयुक्त  )  का  संगठन  इसका  सेक्रेटेरियट  प्रदान  करेगा  |  परिषद  के  हाय  उद्योग

 और
 विनियमन

 ,  1951  की  द्वितीय  अनुसूची  में  दिए  गए  हैं  ।

 भारत  से  निर्यात  को  बढ़  तथा  औषध  के  स्वदेशी  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के

 लिखित  उपाय  किए  गये  हैं  :

 (i)  23  औषध  और  qeqafaat  के  सम्बन्ध  में  नकद  प्रोत्साहन  उत्पादन  कर  की

 कमी  के  अतिरिक्त  आयात  निर्वात  निर्यातक  को  उत्पाद  कर  छूट  स्कीम  के  अधीन  एडवांस

 इम्प्रैस,लाइसेंस  तथा  आर०  ई०  Glo.  लाइसेंसों  की  तरह  की  अतिरिक्त  सुविधाएं  प्रदान

 करती है  |

 (ii)  आयात  निर्यात  नीति  के  में  निर्दिष्ट  कुछ  मदों  आर०  ई०  पी०  प्रतिशत

 उच्च-स्तर  पर  निर्धारित  की  गयी  है  ताकि  इन  मदों  की  निर्यात  को  प्रोत्साहन  दिया  जाए  ।

 (iii)  निर्यात  at  वृद्धि  को स्थिरता  प्रदान  करने  के  1982-83  की  आयात  निर्यात

 नीति  में  ठेकों  के  पंजीकरण  की  योजना  आरम्भ  की  गयी  है  ।

 (iv)  आयात-नियति  नीति  में  विनिर्दिष्ट  उत्पादों  के  निर्यातों  पर  जारी  किए  गए  आर०  ईठ

 पी०  लाइसेंसों  के  अंतगर्त  कच्चे  माल  के  उत्पाद-कर  मुक्त  आयात  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  यह  योजना

 विनिर्दिष्ट  उत्पादों  का
 निर्यात  करने

 वाले  सभी  पंजीकृत  निर्यातकों  पर  लागू  होती  है  और इस  योजना

 के  अंतगर्त  जारी  किए  गए  आर  Fo  पी०  लाइसेंस  स्वतन्त्र  रूप  से  हस्तान्तरणीय  होंगे  |
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 arlma
 (४)  आयात  निर्यात  नीति

 में  100  प्रतिशत  निर्यात  vest  एककों  के  लिए  पथक  उपबन्ध

 बनाया  गया  है  ।

 (vi)  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सम्मिलित  प्रयास  करने  की  दृष्टि  से  राज्य  व्यापार  निगम  ने  ऐसे

 भाषा  उत्पादकों at  एक  कंसोर्टियम  निर्मित  किया है  जिनकी  अच्छी  निर्माण  पद्धतियां  इस

 कंसोर्टियम ने  विभिन्‍न  विकासशील  देशों  को  कई  प्रकार  औषधियों  और  भ  का  निर्यात

 किया  है

 (vii)  यह  दर्शाने
 के  लिए  प्रदर्शनियां  आयोजित  की

 जाती  हैं  कि  इस  देश  में  कई  अच्छे  किस्म

 की  औषधियां  प्रतियोगी  दरों  पर  उपलब्ध  हैं  |

 पेट्रोलियम उत्पादों  के  लिए  डीलरों  का  चयन  करने  हेतु  बोड

 1415,  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  खाना  पकाने  की  डीजल  कौर  मिट्टी  के  तेल  के  लिए

 डीलरों  का  चयन  करने  हेतु  दो  बोर्ड  अर्थात्‌  उत्तरी  और  दक्षिणी  बोर्ड  स्थापित  किए  गए  हैं

 यदि  तो  उनके  चयन  के  लिए  निर्धारित  मानदण्ड  क्या  और

 बोर्डों  की  संरचना  क्या

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :
 से

 गठित  किये  गये  बोर्डो ंमे ंएक  अवकाश-प्राप्त  उच्च  न्यायालय  का न्यायाधीश  और  एक

 अवकाश-प्राप्त  सिविल  कर्मचारी  सदस्यों  के  चयन  के  लिए  मानदण्ड  व्यक्तियों
 को  ईमानदारी

 निष्पक्षता  और  प्राऋतिक  योग्यता  के  लिए  सामान्य  ख्याति

 नेशनल  हैरल्ड  और  नवजीवन  का  बन्द  होना

 1416.  श्री
 आर०

 एन०
 राकेश

 :
 थी  विजय  कुमार  यादव

 श्रमश्रौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करने
 कि

 नेशनल  हैरल्ड  और  नवजीवन  को  बन्द  करने  कै  मुख्य  कारण  गा

 क्या  कर्मचारियों  को  वेतन  और  समयोपरि  भत्ते  के  बकाया  का  WATT Mae  न  करना  उन

 कारणों  में  से  एक  कारण

 यदि  तो  कर्मचारियों  विभिन्‍न  अंश दाताओं  को  उक्त  दैनिक  समाचार  पत्रों

 के  प्रबन्ध TH}  की  ओर  से
 कब  से  राशि  देय  है  और  कुल  देय  राशि  अलग-अलग  कितनी  और

 fa)  उपरोक्त
 दैनिक

 समाचार-पत्रों  को  पुनः  शुरू  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए

 रहे

 भ्रम  aaa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री CAT  :
 सुचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  |

 55



 1  1983 लिखित

 उत्तर

 तमिलनाडु  में  समाचार-पत्रों
 से
 अखबारी  कागज  के  आवंटन  में  वृद्धि  के  लिए  आवेदन

 1417.  श्री  gto  एस०  ए०  शिव प्रकाशम  :  क्या  सूचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह  a

 कया  तमिलनाडु  के  किसी  समाचार  पत्र  से  वर्ष  1982-83  की  अखबारी  कागज  आवंटन

 नीति  के  वितरण  में  वृद्धि  के  आधार  पर  अखबारी  कागज  के  आवंटन  में  संशोधन  हेतु  कोई  आवेदन

 मिला  कौर

 यदि  तो  आवेदन  पत्र  सम्बन्धित  पार्टी  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सूचना  आर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपमंत्री  (  sit  :

 और  हां  ।  से  प्रकाशित  होने  वाले  जिनके  नाम  विवरण  में

 दिए  गए
 से  अखबारी  कागज

 के
 आवंटन  में  संशोधन  किए  जाने  के  लिए  19  आवेदन-पत्र  प्राप्त

 हुए
 अंग्रेजी  मासिक

 a
 बारे

 में
 का  लंबाई  को  अन्तिम रूप  दे  दिया  गया  शेष  15

 आवेदन  पन्नों  पर  का  रंगाई  की  जा  रही  है  ।

 विवरण

 बर्ष  1982-83  के  लिए  तमिलनाडू  राज्य  से  प्राप्त  संशोधन

 दि  अंग्रेजी  मद्रास

 दि  अंग्रेजी  को  यम्बतुर

 दि  अंग्रेजी  दूर

 दि  अंग्रेजी  मद्रास

 दि  अंप्रेजी  कोयम्बतूर

 दि  अंग्रेजी  मदुरै

 दि  डेली  तमिल  मद्रास

 दि  डेली  तमिल

 दि  डेली  तमिल  तिरुचिरापल्ली

 i  दि  डेली  तमिल  कोयम्बतूर

 11  दि  डेली  तमिल  तिरुनेलवेली

 12  दि  डेली  तमिल  वेल्लौर

 13  दि  डेली  तमिल  कुड्डलोर

 14  दि  डेली  तमिल  सलेम

 15  इण्डियन  अंग्रेजी

 16  इण्डियन  अंग्रेजी  ट

 17  तमिल

 18  सिनेमा  तमिल  मद्रास

 19  विजय  अंग्रेजी  मद्रास
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 saguecerrgfin
 यंगਂ  दीपक  समाचार

 1418.  श्री  जे०  एस०  पाटिल  :  ant  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  इण्डिया  टुडे  दिनांक  15

 1983  में  दी  यंगਂ  ada  के  अन्तर्गत  छपे  विशेष  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  द्वारा  तमिलनाडू  सरकार  से  लेख  में  आरोप  के  अनुसार  बच्चों  के

 के  शोषण  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  मांगी  गई  थी

 यदि  तो  इस  शोषण  को  रोकने  के  लिए  केन्द्र
 तथा

 राज्य  सरकारों  द्वारा  क्या  कदम

 उठाये  जा  रहे  और

 बया  यह  सच  है  कि  खादी  तथा  ग्रामीण  उद्योग  आयोग  भी  प्रत्यक्ष  रूप  से  बच्चों  के  शोषण

 के  लिए  दोषी  जैसा  कि  विशेष  रिपोर्ट  में  आरोप  लगाया  गया  है  ?

 श्रम
 और  पुनर्वास  मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  (ait  :  और  पत्रिका  में

 उल्लिखित  बालकों  के  शोषण  सम्बन्धी  रिपोर्ट  मांगी  गई  थी  औंर  उसकी  तमिलनाडु  सरकार  से  प्रती  क्षा
 की  जा  रही  है  ।

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही

 उत्तर  परिश्रमी  कच्छ  क्षत्र  में  लखपाल  गांव  के  निकट  कोयले को  प्रत  का  पता  चलना

 1419.  श्री  जी०  ako  कृष्णन  :  व्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  में  Vaca  कच्छ  क्षेत्र  में  लखपाल  गांव  के  निकट

 पानी
 के  एक  नए  खोदे  गए  कुएं  में  कोयले  की  एक  परत  का  पता  चला  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  )  और  सरकार

 को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  गुजरात  में  उत्तर-पशिचम  कच्छ  में  लख पाल  गांव  के  नजदीक

 नए  खोदे  गए  पानी  के  कए  में  कोयला  सीम  मिली  परन्तु  गुजरात  में  लखपाल  के  पास  खोदे  गए

 एक  कुएं  में  लिग्नाइट  मिला  है  ।  गुजरात  राज्य  का  भूविज्ञान  और  खनन  विभाग  इस  क्षेत्र  में  लिंग

 कर  रहा  है  |

 त्रिपक्षीय  श्रम  सम्मेलन  हारा  स्थापित  विशेष  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  कायंबाही

 1420.  sit  अनिल  रामुल्लु  मल्लु
 :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  हाल  ही  में  हुए  त्रिपक्षीय  श्रम  सम्मेलन  द्वारा  स्थापित  विशेष  समिति

 के  प्रतिवेदन  पर  कार्यवाही  करने  के  बारे  में  विचार  किया

 यदि  तो  इसमें  क्या
 सुभाव  तथा  सिफारिशों  की  गई
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 क्या
 at  rae  सम्बन्धों  में  कोई  —  परिव

 +

 तन  करने
 का  दिया  गया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 अम  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  से  राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  द्वारा

 गठित  सनत  मेहता  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ag  सिफारिश  की  कि  औद्योगिक  विवादों
 के  संसाधन  और  न्यायनिर्णयन  तथा  सामुहिक  सौदेकारी  एजेंट  के  रूप  में  यूनियनों  के  प्रमाणन  के  कार्यों
 ने

 साथ  स्वतन्त्र औद्योगिक  संबंध  आयोग  गठित  किए  जाएं  ।  सभी  संबंधित
 पक्षों  के

 साथ  परा  हमें
 करके  इन  पर  विचार  किया  जा  रहा

 अपर
 इन्द्रावती

 पन-बिजली  परियोजना  के  लिए  fara  बक  से  ऋण

 1421.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  उर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  द्वारा  अपर  इन्द्रावती  पर  पन-बिजली  जनरेटिंग  स्टेशन  के  निर्माण  कार्यक्रम

 के  कार्यान्वयन  के  लिए  विश्व
 बेक  से  ऋण  मांगा  गया  और

 उक्त  परियोजना  के  कार्यान्वित
 होने

 पर  कुल
 कितनी

 मेगावाट
 पन-बिजली

 का  उत्पादन

 किया  जा  सकेगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य-मन्त्री  चन्द्रशेखर  :  उड़ीसा  में  अपर  इन्द्रावती  जल

 विद्युत  परियोजना  चालू  वित्तीय  ad  में  विश्व  बैंक  गरुप  की  सहायता  के  लिए  विषव  बैंक  को  प्रस्तुत

 की  गईः  ।

 परियोजना  में  एक  बिजली  घर  निर्माण  की  व्यवस्था  है  जिसमें  150-150  मेगावाट

 की  चार  विद्युत  उत्पादन  यूनिटें  प्रतिष्ठापित  की  जाएंगी  |

 अनुसूचित  जाति/श्रनुसू चित  जनजाति  के  रिक्त  स्थानों  में
 कमी

 आना

 1422.  श्री  भीखा भाई :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  सन्नी  निम्नलिखित  जानकारी  शनि

 वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  आकाशवाणी  दूरबीन  और  मंत्रालय  के  अधीनस्थ  अन्य

 कार्यालयों  में  आज  तक  विभिन्‍न  श्रेणियों  की  कुल  बि द्य मोन  नौकरियों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित

 जनजाति  के  रिक्त  स्थानों  में  कितनी  कमी  आयी

 आज  तक  विभिन्‍न  श्रेणियों  की  नौकरियों  में  प्रतिनिधित्व  का  प्रतिशत  क्या

 क्या  इन  वर्षों  की  विशेष  भर्ती  के  लिए  किसी  विशेष  हाल  का  किया  गया

 और

 यदि  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 .  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप-मंत्री  मल्लिकार्जुन  )
 :

 (#)  और  सुचना
 एकत्न yea  की  जा  sar > जा  चट्टा  ह  और

 उसको
 सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा
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 (4)  नहीं  ।  इन  श्रेणियों

 में  भर्ती  के  लिए  कोई  विशेष  सेल  नहीं  बनाया  गया  है  ।

 पोस्टरों  की  पद्धति  तथा  सम्पर्क  अधिकारियों  की  व्यवस्था  इन  श्रेणियों  में  नियुक्तियों  ओर
 पदोन्नतियों में  OKGE  आरक्षण  को  लागू  कया  जाता  है  ।

 सौर  कूलरों  को  लोकप्रियता

 1423.  श्री पी  ०  राजगोपाल नायडू  :  क्या
 ऊर्जा  मंत्रो  यह  ब  ala  ना orroy

 ी  कपा  नारे  fa  :

 क्या  सौर  कुकर  लोक
 प्रय

 और

 क्या  इन्हें  खरीदने  के  लिए  राज  सहायता  दी  जा  रही  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  (®)  और  जी  इसकी  प्रतिक्रिया  उत्साह  जनक

 रही  सौर  कुकर  खरीदने  के  लिए  दी  जाने  वाली  राजसहायता  एक  कुकर  एवं  इसके  साथ  लगे

 कुकिंग  पान  की  कीमत  का  कौर  अधिकतम  150  रुपए  प्रति  सेट  है  ।

 भुवनेश्वर  में  टेलीफोन  उद्योग  स्थापित  करना

 1424.  eft  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  के  पास  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  देश के  विभिन्‍न  भागों  में  कुछ  टेलीफोन

 उद्योग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 afs  तो  देख में  ay  1983-84 में
 कितने

 टेलीफोन  उद्योग  स्थापित  करने  का

 विचार

 कया  सरकार  के  पास  मुनेश  में  एक  टेलीफोन  उद्योग  स्थापित  करने  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  इस  प्रस्ताव  को  चालू  वित्त  वर्ष  में  शुरू  करने  का  बिचार  और

 (S)  इस  बारे  में  सरकार  का  कया  कार्यक्रम  है  ?

 संसार  मंत्रालय
 के

 राज्य  मंत्री  ato
 एन०  और  इण्डियन

 टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  के  दूरसंचार  उपस्कर  के  उत्पादन  की  क्षमता  स्थापित  करने के

 उद्देश्य  नीचे  लिखे  बिस्तार  के  प्रमुख  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  :

 नैनी
 और  बंगलौर  स्थित  कारखानों  विदेशी  सहयोग  से  प्रतिवर्ष  10  लाख

 टेलीफोन  उपकरण  और  इनके  लिए  15  लाख  प्रमुख  घटक  बनाने  की  क्षमता

 स्थापित  करना  ।

 विदेशी  सहयोग से  इण्डियन  टेलीफ़ोन  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  के  नैनी  और  बंगतौर

 स्थित  कारखानों  के  पारेषण  प्रभागों  में
 चेनलिंग/मल्टी  प्लैनिंग  उपरकरों  के  नये  रूपों

 की  उत्पादन  क्षमता  स्थापित  करना  |

 छोटे  इलैक्ट्रानिक  एक्सचेंज  की  10,000  लाइनों  की  वर्तमान  विधिक  उत्पादन  क्षमता

 को
 ि  (9G  UREA

 for  tary  aaa |  से  और  बढ़ाकर वाले  पालघाट  कारखाने

 की
 उत्पादन  क्षमता
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 ट्रंक  स्व चल  ग्रामीण  स्व चल  एक्सचेंज  और  निजी  स्व चल  शाखा  एक्सचेंजों जों

 के  उत्पादन  को  शामिल  1.5  लाख  लाइनें  तेयार  करना  ।

 इसके  अलावा  प्रतिवर्ष  डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  स्विमिंग  उपस्कर  की  लाख

 समतुल्य  लाइनों  की  उत्पादन  क्षमता  स्थापित  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।  इस  परियोजना

 के  लिए  स्थान  के  qara  का  निर्णय  अभी  लेना  है  ।

 जी  नहीं

 भौर  प्रश्न
 पैदा  नहीं  होता

 विभिन्‍न  किस्म  के  का  आयात

 1425.  श्री  चित्त  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  विशेष  विन्डोज  स्टेपल
 पॉलिएस्टर

 पी०  वी०  सी०  रेअन  आदि  का  भारी  मात्रा  में  आयात  कराने  के  कारण  एक  तरफ  इन  मदों  पर

 विदेशी  मुद्रा  अनावश्यक  खच  की  जाती  है  और  दूसरी  ओर  इन  मदों  का  स्वदेशी  उत्पादन  करने  वाले

 उद्योगों  की  क्षमता  बेकार  चली  जाती  और

 यदि  तो  इस  बीच  मद-वीरें  क्या  सुधारात्मक  की यं वाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  नैटो  लियम  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  ओर

 बिजली  की  कटौती  एवं  श्रमिक  और  प्लांट  समस्याओं  के  कारण  इन  वस्तुओं  के  निर्माण  में

 स्वदेशी  क्षमता  का  बेहतर  उपयोग  संभव  नहीं  हो  सका  si  कुछ  मामलों  में  मांग  के  मुकाबले  स्थानीय

 उत्पादन  कम  होते  के  कारण  आयात  आवश्यक  हो  गया  किन्तु  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  गिरावट  के

 कारण  इन  वस्तुओं  पर  आयात  YER  बढ़ाया  गया  है  |

 कोयले  से  मेथानोल  का  उत्पादन  करने  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करना

 1426.  श्री  atta  घोलें  क्या  रसायन  और  उ्वेरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 क्या  परिचित  बंगाल  सरकार  ने  1981  में  कोयले  को  मेथानोल  में  बदलने  की  परियोजना

 के  लिए केन्द्र  को  औद्योगिक  लाइसेंस/आदयपत्र  जारी  करने  के  लिए  आवेदन  किया

 (a)  यदि  तो  क्या  इसे  नामंजूर  कर  दिया  गया  था

 तो  किन  आधारों

 कया  198]  में  मंजूर  करने  के  लिए  और  अभ्यावेदन  दि दए  गए

 यदि  at,  तो
 उनमें  FAT  कारण  बताए  गए

 ्  )  कया  अब  औद्योगिक  लाइसेंस/आशय  पत्र  जारी  करने  का

 बिचार

 और

 यदि  तो  इसके  कारण  हैं
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मन्त्रालय  में  गयी  मन्त्री  रामचन्द्र  :  हां
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 गौर  आवेदन  पत्र को  प्रथम  दुष्टि में  ही
 निम्नलिखित  कारणों

 से  रद  कर  दिया

 गया था

 1.  प्रस्ताव  कोयला  गैसीकरण  पर  आधारित  है  और  उसमें  अत्यधिक  निवेश  निहित

 2.  मै था नोल  की  क्षमता  के  अन्तर  को  पहले  ही  पूरा  कर  लिया  गया  है  कौर  अब  उसकी  मांग

 तथा  पूर्ति  की  स्थिति  उतनी  विकट  नहीं  और

 3.  प्रायोजना  के  लिए  कोयले  को  निरन्तर  सप्लाई  का  कोई  आश्वासन  नहीं  है  ।

 से  हां  ।  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  पर  अ  भी  अन्तिम  रूप  से  बिचार  करना  है  |

 सिंग  बदर
 सुन्दर  नगर  और  भाखड़ा  नंगल  से  राजस्थान

 को  बिजली  को  सप्लाई

 1427.  श्री  रामसिंह यादव  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fs  FAT  सरकार

 का  विचार
 राजस्थान

 की  बिजली  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए

 सुन्दर  नगर  और  नंगल  जैमी  अन्य  बड़ी  परियोजना  से  बिजली  देने  का  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चन्द्रशेखर  :  सतपुड़ा  ताप  विद्युत  देहर

 जल  free  केन्द्र  तथा  भाखड़ा  नंगल  जल  निद्य त
 केन्द्र  संयुक्त  स्वामित्व  वाले  केन्द्र  हैं

 इनमें  से  प्रत्येक  में  राजस्थान  का  निर्धारित  हिस्सा  इन  केन्द्रों  से  राजस्थान  को  अधिकतम  विद्युत

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  केन्द्र  के  स्वामित्व  वाले  बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र

 तथा  सिंगरौली  सूपर  ताप  विजय त  केन्द्रों  से  राजस्थान  को  अधिकतम  das  सहायता  दी  जा
 रही  है

 |

 उत्तर
 प्रदेश

 तथा  मध्य  प्रदेश  से  भी  सहायता  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  हाड  और  पापा  कोक  की  कम  सप्लाई

 1428,  श्री  राम  लाल  राही
 :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन्हें  पता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  को  वर्ष  1981-82  और  1982-83  के  दौरान  घोषित

 हाड  और  साफ्ट  कोक  की  आवंटित  मांत्रा  तुलना  में  बहुत  कम  मात्रा  सप्लाई  की  जिसके

 परिणामस्वरूप  औद्योगिक
 उत्पादन

 में  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बर्ष बार  आवंटित  कोयले  की  मात्रा और
 वास्तव

 में  सप्लाई  किए  गए  कोयले  की  मात्रा  क्या  और

 उद्योगों  के  लिए  आवंटित  कोयले  में  कमी  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  विभाग में  राज्य  मन्त्री  दलबीर  fag)  :  से

 आवश्यक  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 कम  महत्वपूर्ण  दवाओं  की  तुलना  में  जीवनरक्षक  दवाओं  का  अधिक  उत्पादन

 1429,  श्री  मनोहर  लाल  सेनी
 :

 कया  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करने  कि
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 ee ਂ  ee rH

 क्या  यह  सच  कि  आजकल  फार्मास्युटिकल  AYRFIRT
 दिल  की  बीमारी  और  क्षय

 रोग  प्रतिरोधक  आदि  के  काम  आने  वाली  सोर  fees  आदि  जैसी  आवश्यक

 जीवनरक्षक  दवाओं  की  अपेक्षा  कम  महत्वपूर्ण  और  निरपेक्ष  दवाओं  की  निर्माण  करते  हैं

 क्या  जीवनरक्षक  दवाओं  का  निर्माण  करने  की  अपेक्षा  गर  आवश्यक  दवाओं  का

 निर्माण  करते  पर  उत्पादकों  को  अधिक  मुनाफा  होता  है  जिसके  कारण  जीवनरक्षक  दवाओं  की  कमी

 हो  जाती  और

 यदि  at,  तो  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  कर  रही
 है  कि  कम

 महत्वपूर्ण  दवाओं  की  तुलना  में  जीवनरक्षक  दवाओं  का  उत्पादन  अधिक  हो  ?

 रसायन  कौर  उवंरक  मन्त्री  से  बाजार  सर्वेक्षण  रिपोर्टों
 से

 ज्ञात  होता  है  कि  वर्ष  1982  में  आइसोप्टित  सोरबिट्रंट  आदि  जैसी  औषध  फार्मूलेशनों  कीं

 उपलब्धता  बढ़ी  औषध  आदेश  के  अन्तर्गत  नियन्त्रित  मुल्य  वाले  फार्मूलेशनों

 को  तीन  श्रेणियों  में  बांटा  गया  वे  फार्म  जिनके  मुल्य  नियन्त्रित  नहीं  चौथी  श्रेणी  में

 आते  आवश्यक  समझ  जाने  वाले  फार्मूलेशन  श्रेणी-और और  | हैं |  में  आते  हैं
 ।  नियंत्रित  मुल्य  वाले

 फार्मूलेशनों  के  अधिक  तभी  मुल्य  उनसे
 कारखाना  लागत  जमा  प  जिसमें  वाणिज्यिक

 लाभ  और  विकास  व्यय  बाह्य  भाड़ा  और  वितरण  लागत  शामिल  पर  अधारित  होता  है  are

 शप  के  स्तर  निम्न  प्रकार  हैं

 soy  -]  40  प्रतिशत

 श्रेणी  1.0  55

 श्रेणी  -111  100  +#

 उन  जहां  मुल्य  अनियंत्रित  पर  माक॑  अप  या  लाभ  की  कोई  सीमा  नहीं  है  ।

 प्रबंध  औषधों  के  मामले  में  मूल्यों  निर्धारण  कारखाने  से  बाहर  प्रमाणित  लागत  पर

 किया  जाता  है  और  के  फार्मूलेशनों  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  alot  फ ेमामले  में  शुद्ध

 पंजी  पर  12  प्रतिशत  और  श्रेणी-पा  के  फार्मलेददनों  में  प्रयोग  किए  जानें  वाले  औषधों  के  मामले  में

 14  प्रतिशत  का  लाभ  निर्धारित  किया  जाता  है  ।

 भाषा  नीति  के  अंतगर्त  धीरे-धीरे  यह  सुनिश्चित  किया  जाना है  कि  किसी  भी  औषध

 कम्पनी  के  कुल  कारोबार  का  कम  से  कम  20  प्रतिश्त  कारोबार  ate  के  फार्मलेशनों

 में  r rs

 दवाबों  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  कार्यवाही  करना

 1430.  श्री  भीकू  राम  जेन  :  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 देश  में
 दवाओं  की  आवश्यकता  और  सप्लाई  कितनी

 )  क्या  यह  सच
 है  कि  अधिकांश  एन्टी बायो

 एन्टी मले रियल
 भर  विटामिनों  की

 पूति
 आयात  से  होती  -
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 बल्क  दवाओं  का  आपात  करने  के  क्या  कारण  और

 ऐसी  दवाओं  की  माँग
 प्री

 करने  तथा  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  कार्यवाही  करने  का

 विचार

 योग  सम्बन्धी रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  बसन्त  औषध  और  मेष ज

 कार्यकारी  दल  ने  वर्ष  1984-85  अर्थात्‌  छठी  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  के  लिए  बल्क  औषधों  और

 ्  ayy
 फार्म लेश नों  की  अनुमानित  मांग  815  करो  3  रुपए  भार  2450  करोड़  रुपए  लगाई  है  ।

 1981-82  के  दौरान  289  करोड़  रुपए  के  बल्क  औषधियों  और  1430  करोड़  रुपए  के  फार्मूले शन ों  का

 उत्पादन  हुआ  ।

 नहीं  ।

 ग )  फार्मूलिशनो ंके  मामल ेमें  देश  - लगभग  खत्म-नबंर  वल्क  औषधों  का  देश

 में  स्वदेशी  उत्पादन  और  मांग  के  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  किया  जाता  है  ।

 मांग  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  से  औषधियों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  हेतु  सरकार  ने

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं

 (i)  अनेक  औद्योगिक  अनुमोदन  प्रदान  किये  गये  हैं  और  उनके  कार्यान्वयन  पर  कड़ी  निगरानी

 रखी  जाती है  तथा  यदि  कार्यान्वयन  में  कोई  समस्याएं
 हो

 तो  उन्हें  दूर  करने के  लिए  कार्यवाही

 की  जाती

 (ii)  क्षमता  उपयोग  में  सुधार  करके  सार्वजनिक  क्षेत्र  में
 बल्क

 औषधियों
 और  फार्मूलेशनों  के

 उत्पादन  में
 वृद्धि

 करने  हेतु  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 (iii)  वृद्धि  स्थापित  क्षमताओं  को  मान्यता  देने  की  योजनाएं  और  सर्वोत्तम
 उत्पादन

 निष्पादन  के  आधार  पर  उच्चतर  क्षमताओं  के  पुन:पृष्ठांकन  की  योजनाएं  कुछ  नो  के  साथ  औषध

 »उद्योग  पर  भी  लाग  की  गई  हैं  ।  देश  में  औषधों  के  उत्पादन  में  और  बाद्  करने  हेत  यदि  आवश्यक

 हुआ  तो  अतिरिक्त  उपाय  किये  जाएंगे  ।

 od
 रूस  से  कच्चे  तेल  का  आयात

 1431.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 रूस  से  वर्ष  1980,  1981  और  1982  के  अन्त  के  दौरान  कितना  और

 कितने  मृत्य  के  कच्चे  तेल  का  आयात  किया  गया

 )  क्या  उनके  मंत्रालय  से  एक  प्रतिनिधिमंडल  वर्ष  1982-83  और  1983-  84  के  लिए

 कच्चे  तेल  का  आयात  लिए  वार्ता  करन ेहेतु  रूस  गया  और

 उपरोक्त  वर्षों  में  रूस  से  भारत  को  कितने-कितने  मूल्य  का  और  विदेशी  मुद्रा  के  खर्चे

 सहित  कच्चे  तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  के  बारे  में  दोनों  देशों  के  बीच  हुए  करार  का

 ब्यौरा  बया

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (att  मार्गो  शंकर  :
 1
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 परिधि

 1980,  1981  और  1982  के  दौरान  सोवियत  संघ  से  आयातित  खनिज  तेल  की  मात्रा  और  उसका

 मूल्य  निम्नलिखित  रूप  में

 qq  सोवियत  संघ  से  खनिज  तेल  आयात

 a
 में  वास्तविक  रूप  में  प्राप्त  हुआ

 मा
 काचा
 Al  सी०  आई०  Who  मुल्य

 (Ato  टनों  रुपयों
 न्

 1980  1.71  313

 ,  1981  y aw ae  Be 2.27  564

 1982*  1.71  395

 sorry न  CaS

 खनिज  तेल  के  आयातों  के  लिए  संविदाएं  केले-डर  वर्ष  के  आधार  पर  वर्ष  1983

 के  लिए  खनिज  तेल  आयात  संविदा  पर  विचार-विमर्श  करने  और  उसे  अंतिम  रूप  दिये  जाने  के

 एक  प्रतिनिधिमंडल  ने  1983  में  सोवियत  रूस  का  किया  था  ।

 वर्ष  1983  के  दौरान  लगलग  2.5  मिलियन  सी ०  टन  खनिज  तेल  का  आयात  करने  के

 लिए  एस०  एन०  ई०  के  साथ  एक  संविदा  पर  दिनांक  21.1.1983  को  हस्ताक्षर

 किये  गये  थे  ।  इस  संविदा  में  यह  व्यवस्था  है  कि  सप्लाई  किए  जाने  बाला  खनिज  तेल  इटालियन  ए
 और  भारी  बराबर  अनुपात  में  )  तथा/अथवा  अरब  के  देशों  से  उपयुक्त  खनिज  तेल  तथा/अथवा

 सोवियत  खनिज  तेल  होगा  ।  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  लिए  दिनांक  4.11.1982  को  एस०  एन०  ई०  के

 साथ  एक  संविदा  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थेਂ  जिसके  अंतगर्त  एस०  एन०  ई०  आई०  भो०  सी०  को

 ay  1983  के  1.30  मिलियन  मी०  टन  मिट्टी  का
 तेल

 और  0.95  मिलियन  मी ०  टन  गैस

 आयल  सप्लाई  करेगा  ।

 खनिज  तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयातों की  मात्रा  और  उसका  अनुमानित  एफ०

 ato  बी०  मुल्य  नीचे  दिया  गया

 1953

 मिलियन  मी ०  टन  अनुमानित  मुल्य  सी०  एण्ड०

 में  मात्रा  एफ०  रुपयों  मे ं)

 खनिज  तेल  2.5  563.90

 उत्पाद  1.0  1.00

 एस०  के०  ओ ं०  1.30  418.30

 0.95  219.40
 Awe

 एस०  डी०

 इत एएए

 भुगतान  भारतीय  रुपयों  में  किया  जाता है  ।

 बम्बई  में  कपड़ा  मिल  मजदूर  काम  पर  वापिस  आने  के  लिए  उत्सुक

 1432.  शी  राम  जेठसलानी :  कया  श्रम  atk  मन्त्री  यद  बताने  की  कृपा
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 करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  में  कपड़ा  मिल  मजदूर  तो  काम  पर  वापिस  आने  के

 उत्सुक  लेकिन  हड़ताली  नेताओं  ने  अपनी  भय भीतपूर्ण  चालों  से  उन्हें  रोका  हग  है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  धर्मवीर  )  मंत्रालय  में  प्राप्त  सुचना

 के  बम्बई  टेक्सटाइल  मिलों  में  श्रमिकों  और  कर्मचारियों  की  उपस्थिति  में  लगातार  विधि

 रहे  ।  25.2.1983  की  स्थिति के  92,027  श्रमिक  और  13,755  तर्कनीकी  तथा  पययंवेक्षी

 कमेंचारी  काम  पर  वापिस  आ  गए  राज्य  सरकार  के  छुट-फुट  दुर्घटनाओं  के  अलावा

 श्रमिकों  को  धमकाने  का  कोई  मामला  नहीं है  और  सही  कानून  और  व्यवस्था  रखी  जा

 रही

 बम्बई  हाई  के  कच्चे  तेल  का  निर्यात

 1433.  को  एम०  रामन्ना  राय  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  इस  ay  बम्बई  हाई  से  निकाले  गए  1  मिलियन  टन  कच्चे  तेल  का  निर्यात

 करने  का  निर्णय  किया
 और

 यदि  तो  कया  भारत  में  उत्पादित  कच्चा  तेल देना  को  आवश्यकता  से  अधिक  है  या

 देश
 की  अधो-व्यवस्था के  लिए  बिदेशी  मुद्रा  कमाने  की  बहुत  अधिक  जरूरत

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग में  राज्य  मन्त्री  मार्गों
 शंकर  सिश |

 :  भोर

 वर्तमान  अनुमानों  के  अनुसार  वर्ष  1983  में  4.8  मिलियन  मी
 ०  टन  बम्बई  हाई  खनिज  तेल

 के  निर्यात  किए  जाने  की  संभावना
 जिससे  विदेशी  मुद्रा

 प्राप्त  होगी  ।  इस  खनिज  तेल  को

 परिशोधन  करने  के  दो  कारण  हैं  :  (i)  बम्बई  हाई  अशोधित  तेल  निहित  रूप  से  देश  में  आवश्यक

 किस्म  के  कुछ  उत्पादों  का  उत्पादन  नहीं  कर  (11)  देश  में  कुछ  शोधनशाला ओं  में  उपलब्ध

 विद्यमान  संसाधन  सुविधाओं  से  व्तेंमान  में  उत्पादित  किये  जा  रहे  समग्र  बम्बई  हई  अशोधित  तेल

 को  संसाधित  करना  संभव
 नही ंहै

 जिससे  कि  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  मांग  के  वर्तमान  प्रेमी  को
 प्रा

 किया  तथापि  विभाग  स्थित  शोधनशाला ओं  में  और  बम्बई  स्थित  भारत

 पेट्रोलियम  शोधनशाला  के  विस्तार  एवं  आधुनिकीकरण हेतु  पहले  ही  प्रारम्भिक  कदम  उठाये  जा

 चुक ेहैं
 जिससे  कि  उस  समय  उत्पादित  किये  गये  बम्बई  हाई  अशोधित तेल  के  संसाधन  में  ag

 1984-85  के  अन्त  तक  विधि  की  जा  सके  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  गस  श्रायोग  के  लिए  अतिरिक्त  परिव्यय

 1434.  श्री  गुलाम  रसूल  कोचक :  क्यो
 ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  छड़ी  योजना  के  अवरोध  समय  में  aa

 2,200  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  warerfar  दी  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  आयोग  को  इसके  दस  वर्षीय  योजना  में  सहायता  देने  पर  भी

 सहमत  हो  गई

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  कार्यवाही  योजना  के  अनुसार  सातवीं  योजना
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 में  खोज  क AIT  के  लिए  का  निर्माण  ata  के  लिए  छठी  योजना  की  ब  अवघि  में  4,700

 करोड़  रुपए  अतिरिक्त  परिव्यय  की  मांग  की  और

 ra?
 क्या  योजना  आयोग  ने  इसे  मान  fa  याह

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग में  राज्य  मन्त्री  गार्गी इंकर  :

 नही ं।

 हाँ  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  छठी  पंचवर्षीय  योजना  1980-85  के  4788  करोड़

 रुपए  के  पिछले  परिव्यय  की  तुलना  में  7608  करोड़  रुपए  के  वित्तीय  परिव्यय  की  स्वीकृति  मांगी  है  ।

 इसमें  सातवीं  पंचवर्षीय  यो
 जना  के  लिए  अग्रिम  कार्यवाही

 करने
 के  लिए  परिव्यय  सम्मिलित  हैं  ।

 अभी  नहीं  ।

 डाक  कौर  तार  विभाग  में  अदक्षता

 1435.  श्री  कुल  चन्द  डागा  :  क्या
 संचार  मन्त्री

 यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 डाक  और  तार  विभाग  में  इस  समय  विद्यमान  अदक्षता  का  कारण  दक्ष  अधिकारियों

 का  विदेशी  सरकारी  आई०  टी०  आई०  टी०  आर०  alo  टी०  सी०  भाई०

 प्रशिक्षण  केन्द्रों  तथा  अन्य  ऐसे  प्रतिष्ठापूर्ण  पदों  पर  प्रतिनियुक्ति  पर  काम  करना  जहां  अधिकारियों

 को  प्रतिनियुक्ति  भत्ता  मिलता

 यदि  प्रतिनियुक्ति  पर  गए  हुए  ऐसे  अधिकारियों  की  कुल  संख्या  क्या

 कया  इसका  एक  अन्य  कारण  यह
 है  कि  नियमानुकूल  स्थानान्तरण  आदेश  कार्यान्वित

 नहीं  होते  तथा  प्रभावित  व्यतीत  अपने  निहित  caved  को  पूरा  करने  के  लिए  जोड़  तोड़  करते  भोर

 (a)  यदि  तो  महत्वपूर्ण  स्थानान्तरण ों  को  कार्यान्वित
 करने

 के
 लिए

 सरकार  का  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  दौ ०  एन०  :
 जी  नहीं  ।

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  .

 जी  नहीं

 महत्वपूर्ण  स्थानान्तरण
 पहले

 से  ही  किए  जा  रहे  हैं  ।

 चेम्सफोड  कलब  लिमिटेड

 1436.  श्री ०  कठ  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मन्त्री  चेम्सफोर्ड  क्लब

 लिमिटेड  के  बारे  में  8  1981  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2662  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्यां  कम्पनी  ला  डिपार्टमेंट  के  अधिकारियों  ने  चेम्सफोर्ड  क्लब  लिमिटेड  की  जांच  पूरी

 कर  ली  यदि  तो  कब  भर  जांच  अधिकारियों  की  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  और  इस  सा  पले

 में  क्या  कार्यवाही  शुरू  की  गई  कौर
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 क्या  सरकार  का  विचार  क्लबों  जैसे  सामाजिक  संगठनों  का  शोषण  और  सुप्रबन्ध  रोकने

 के  लिए  कुछ  सुरक्षात्मक  कार्यवाही  करने  का  है  विशेषरूप  से
 जब  से

 क्लब  नाममात्र  की  पट्ट  दारी

 पर  सरकारी  भूमि  में  बनी  हो  ?

 fafa,  न्याय  कौर  कम्पनी  कोय  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  गुलाम  नबी

 मे ०  चेम्सफोर्ड  क्लब  लिमिटेड  की  लेखा  पहियों  और  अन्य  अभिलेखों  का  कम्पनी  1956

 की  धारा  के  seats  निरीक्षण  पूर्ण  हो  गया  है  और  उसकी  रिपोर्टे  सरकार  को  1982

 में  दे  दौ  गई  इस  निरीक्षण  से  प्रथमतया  कम्पनी  के  कतिपय  उपबन्धों  के  अनुपालन

 न  करने  जैसे  धारा  209,  211  भर  217  से  उत्पन्न  निश्चित  परिसम्पत्तियों  के  रजिस्टर  और  कतिपय

 रसीदो ंके  पंजीकरण  को  अपर्याप्त  रूप से  और  लेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियों  पर

 बोर्ड  की  रिपोर्ट  में  सुचना/स्पष्टीकरण  प्रस्तुत  नहीं  करना  प्रकट  हुए  ।  इन  मामलों  पर  कम्पनी  से

 सम्पर्क  किया  जा  रहा है  और  शसी  भी  कायंवाही  उचित  यथाक्रम में  की  जायेगी  ।  कम्पनी

 अधिनियम  के  fate  उपबन्धों  के  उल्लंघन  से  अन्त ग्रस्त  न  होते  हुए  कुछ  अन्य  अनियमितताएं  भी

 सूचना  में  भाई  थीं  ।  ये  सदस्यों  को  अधिनियमों  में  उल्लिखित  सीमा  से  अलग  जमा  सुविधाओं  के

 विस्तार
 से  सम्बद्ध  एयर  इण्डिया  से  प्राप्त  हवाई  जहाज के  उपहार  रूप के  टिकटों  को  गलत

 ढंग  से  प्रयुक्त  सदस्यों
 के

 अनियमित  पुस्तकालय  शुल्क  का  अनधिकृत  कतिपय

 निदेशों  को  कार्यवाहियों  की  समय  में  प्राप्त  न  करना  आदि  ।  चंकी  ये  मामले  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय

 में  कतिपय  कार्यवाहियों  का  भाग  बनते  इसलिए  उन  पर  अगर  कोई  उक्त  कार्यवाहियों  के  बाद

 निर्णीत  होता  है  तो  उन  पर  कार्यवाही  पर  बिचार  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  |

 जहां  तक  सामाजिक  संगठनों  के  सम्बन्ध  में  जेसे  क्लब  जो  कम्पनी  अधिनियम

 के  अंतमें  पंजीकृत  पोषण के  निवारण  और  सुप्रबन्ध  के  लिए  आवश्यक

 अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अंतगर्त  अगर  ओर  कभी  ये  सरकार  की  सूचना  में  लाये  जाते  तो  की

 जा  सकती  है/की  जाती  इस  प्रकार  की  कार्यवाही ह  दिल्‍ली  एण्ड  डिस्ट्रिकट  क्रिकेट  एसोसियेशन
 लिमिटेड  के  मामले  में  अभी  हाल  ही  में  की  गई  थी  और  कुछ  सरकारी

 निदेशकों
 को  कम्पनी

 नियम  की  धारा  408  की  दाँतों  में  बो  में  नियुक्त  किया  गया  था  ।

 करोड़ों  रुपयों के  बिजली  उपकरणों  का  जमा  होना

 1437.  थी  पी०  एस०  सईद

 at  दौलत  राम  सारण

 भी  त्रिलोक  चन्द
 :

 कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  बिजली  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  के  कारण  स्टेट

 इलेक्ट्रिसिटी

 बोर्डों

 के  पास  कई  सौ  करोड़  रुपयों  के  उपकरण  जमा  हो  गए

 क्या  नवीनतम  विश्लेषण  के  अनुसार  61  ताप  यूनिटों  में  से  अब  तक  केवल  21  ताप

 यूनिट  चालू तू  हुए

 कया  जल  विद्युत  क्षेत्र  में aap  खराब  fea f= >

 न्य

 Al  जहां  कुल  सप्लाई  किए  गए  63.

 यूनिटों  में  से  अब  तक  केवल  1067  मेगावाट  क्षम  ता  ना  14  यूनिटें  ही  चालू  हुई  हैं  कौर शेष  यूनिटें  स्टेट

 इलेक्ट्रिसिटी बोरों  के  भंडारों  में  धूल  चढ़  रही
 me
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 केन्द्रीय  _  की  इस  बारे  में  कया  रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 चन्द्रशेखर

 से  सूचना  एकत्र
 की  जा

 ज्
 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 श्रद्योधित  तेल  पर  सिलने  वाली  रियल्टी  दरों  को  निर्घारित  fear  जाना

 1438.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  उत्पादक  राज्यों  को  मिलने  वाली  रायल्टी  की  दरें  तत्र  निर्धारित  की  गई

 थी  जब  अशोधित  तेल  का  मूल्य  305  रुपये  प्रति  टन  था  और  तब  से  इसे  संबोधित  नहीं  किया

 गया

 क्या  वर्ष  1981  से
 अशोधित  तेल  के  कुएं  पर  मुल्य  का  संशोधन  किए  जाने  से  तेल

 तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  अपना  लाभ  लगभग  15  गुना  बढ़ाया  और
 e

 क  यदि  तो  सम्बन्धित  राज्यों  fama  वाली  रायल्टी  की  दरें  न  बढ़ाये  जाने

 wat  कारण हैं  ?

 कर्जा  मन्त्रालय
 के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :

 art

 1980-81  की  तुलना  में  तेल और  प्राकृतिक  te  आयोग  का  कर  के  बाद  लाभ  में

 1981-82  में  लगभग  गुना  वृद्धि  हुई है
 ।  मूल्य  मे  वृद्धि  के

 अतिरिक्त  इसका  कारण  यह  भी

 रहा  है  कि  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  1980-58
 1

 की  तुलना  में  1981-82  में  तेल  और

 गैस
 को

 लगभग
 50%

 अधिक  बिक्री  की  है  ।

 तेल  क्षेत्र  एवं  1948  के  अनुसार  किसी  भी  चार

 ag  की  अवधि  के  दौरान  राजस्व  की  दर  में  एक  से  अधिक  बार  संशोधन  नहीं  किया  जा  सकता  है

 और  राजस्व  की  दर  में  पिछला  संशोधन  1.4.1981  से  किया  गया  था  ।  राजस्व  की  वर .

 में  संशोधन  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 aq  1979  में  हस्ताक्षरित  राष्ट्रीय  कोयला  मारो  समझौता  द्वितीय

 1439,  थी  सूरज  भान  :

 al  ae  बिहारी  बाजियों
 :

 श्री  राम  प्रसाद  अहिरवार  :  कया  उर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष
 1979  में  हस्ताक्षरित  राष्ट्रीय  कोयला  मजरी ध्ध  समझौता  द्वितीय में  क्या  मद

 शामिल  निए  गए

 इसमें  शामिल  उत् येक  विशेषकर  कार्य  के
 स्वास्थ्य

 भौर  सुरक्षा  सम्बन्धी
 बातों

 का  निपटारा  करने  तथा  उन्हें  क्रियान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  कितनी

 प्रगति  हुई
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 गोयल  foxy  की क  दि  द  ।  श्र  |  दि  क  |  दि  द  1  शिकायतों  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 कौर

 इस  समय  कोयला  श्रमिकों की  क्या  विशेष  मांगें  और  प्रत्येक  मांग  के  सम्बन्ध  में

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  विभाग  राज्य  मन्त्री  दलबीर  :  राष्ट्रीय

 कोयला  मजदूरी  पर  दिनांक  11  1979  को  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  और  इसमें

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इन  मुद्दों  पर  समझौते  शामिल  हैं  :  न्यूनतम  महंगाई

 कामगारों  के  लिए  भूमिगत  तथा  अन्य  भत्ते
 ।  इसमें  यह  भी  शामिल  काम  के

 आवास  सुविधाभों  की  रेलवे  यात्रा  रियायत  और  अन्य  सामाजिक  सुरक्षा  सम्बन्धी  फायदे

 जिनमें  स्वास्थ्य  सुविधाएं  और  कल्याण  उपाय  शामिल  हैं  ।

 भत्ते  और  किये-भर  आदि  मे  सम्बन्धित  समझौते  कोयला  कम्पनियों  ने  पूरा

 तरह  कार्यान्वित  कर  दिए  हैं  ।,  कल्याण  उपायों  जैसे  जल  पूति  स्वास्थ्य  सुविधाओं  के

 सम्बन्ध  में  कुछ  विलम्ब  हो  गया  है  जिसका  मुख्य  कारण  है  सीमेंट  आदि  मिलने  में

 होने  वाली  मानको करण  समिति  बैठक  हुई  और  उसने  अनेक  निर्णय  लिए  हैं  जो

 कार्यान्वित  कर  दिए  गए  हैं--और  इनमें  से  जिन  नीतियों  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  जा  सका

 उन  पर  कोयला  उद्योग  को  संयुक्त  द्विपक्षीय  समिति-प  विचार  कर  रही  है  ।

 (a)  और  कोयला  कामगरों  को  मांगों  में  शामिल  मुद्  हैं--मजदूरी  का

 महूंगाई  wat,  भत्ते  आदि  और  अन्य  सेवा  शर्तें  जैसे  काम  का

 वर्गीकरण  आदि  ।  कुछ  अन्य  मांगें  कल्याण  सुविधाओं  की  व्यवस्था  से  सम्बन्धित

 चिकित्सा  आश्रितों  को  कामगार  आदि  ।  इन  मदों  पर  और

 राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी  11
 की  जिन  अन्य  अनिर्णीत  मदों  पर  समझोते  नहीं  हो  सके  थे  उन

 पर  कोयला  उद्योग  की  संयुक्त  द्विपक्षीय  विचार  कर  रही  है  ।

 ं

 चकी  विनियम  प्रणाली  पर  कच्चे  तेल  att  पेट्रोलियम  पदाथों
 का  आयात

 करना

 1440,
 श्री  कार

 पी०  गायकवाड़  :  क्या  फलाँ  मन्त्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe  :

 वर्ष  [982  के  दौरान  वस्तु  विनियम  कौर  वस्तु  उधार  लेने  के  आधार  पर  क्ले ष्जे

 कितना  कच्चा  तेल  और  अन्य  पेट्रोलियम  पदार्थों  का  आयात  किया  गया  और  इस  कार्य  में  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  खर्च  हुई

 वर्ष  1982  के  दौरान  स्वदेश
 के  कच्चे  तेल  और  पेट्रोलियम  पदार्थों  का  कितना

 उत्पादन  भर

 (7)  चाल  वित्त  वर्ष  में  अनुमानतः  कच्चे  तेल  और  eq  पेट्रोलियम  पदार्थों  का  कितना

 भायात  करने  की  सम्भावना है
 मौर  इस  पर  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  खच  होगी  ?

 ms
 (emt ऊर्जा  मन्त्रालय

 के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  गायी  शंकर
 :  arg
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 विनिमय  अथवा  वस्तु  ऋण  आधार  पर  न  तो  खनिज  तेल  का  और  न  ही  पेट्रोलियम  उत्पादों  का

 आयात  किया  गया  था  ।  तथापि  भारत-रूस  व्यापार  करार  1982  के  अंतगर्त  2.5  मिलियन

 मी०  टन  खनिज  तेज  एवं  2.25  मिलियन  मी०  टन
 पेट्रोलियम  उत्पादों

 के  आयातों  की  व्यवस्था  की

 गई  और  इन  मदों  का  भुगतान  रुपयों  में  किया  गया  था  ।  वर्ष  1982  के  दौरान  एक  व्यापार  सुलेख

 के  भन्तगंत  रूमानिया  से  13525  मीट्रिक  टन  कच्चा  पेट्रोलियम  कोक  पी०  ato)

 किया  गया  है  और  उसका  भुगतान  रुपये  में  किया  गया  था  ।

 वर्ष  1982  के  दौरान  देश  में  लगभग  20  मिलियन  मी ०
 टन  खनिज  तेल  का  और

 30  मिलियन  मी
 ०

 टन
 पेट्रोलियम

 उत्पादों  का  उत्पादन  हुआ  था  ।

 वर्ष  1982-83  के  दौरान  खनिज  तेल  भौर  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  निम्नलिखित

 मुल्य  सहित  मात्रा  आयात  किये  जाने  की  भाषा  है  :

 मात्रा  :  मिलियन  मी०  टन  में

 मुल्य  :  रुपयों  में

 आयात  निर्यात  शुद्ध  आयात
 ee  eee

 मात्रा  द् | |  मुल्य  मात्रा  . ara ee.  ee  मात्रा

 efis  तेल  17.683  4261  5.422  1296  11,761  2965

 पेट्रोलियम  उत्पाद  5.49  1690  0.889  158  4.601  1532

 4497 योग  23.173  5951  6.811  1454  162.62

 afgatsii  को  कस  भुगतान  करना

 441.  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  :

 श्री  बालकृष्ण  वासनिक :  क्या  श्रम  att  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  आदमियों  की  तुलना  में  महिला भों  की  araedt  और

 मजदूरी  के  उत्पावन  क्षेत्र  ओर  ale  सम्बन्धी  क्षेत्रों  में
 अलग-अलग  मानदंड

 सरकार  के  ध्यान  में  लाए  गए  मामलों  का  ब्योरा  क्या  और

 मजदूरी  के  अस्तर  को  समाप्त  करने  के  लिए  कया  कायंवाही  की  गई  है  ?

 अम  शौर  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  से  रोजगार  के

 ऐसे  क्षेत्रों  जिनके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  संबंधित  सरकार  समान  पारिश्रमिक

 1974  के  प्रवर्तन  के  सम्बन्ध  पुरुषों  और  महिलाओं  के  बीच  मजदूरी  की  अदायगी  में  भेद-भाव

 का  कोई  मामला  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  है  ।

 ताप  बिजलीघर  का  बिजली  उत्पादन

 1442.  sit  जयनारायण  रोत +  ऊर्जा  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 पिछले  पांच  वर्षों  में  प्रत्येक  ताप  बिजलीघर  की  कितनी  बिजली  का  उत्पादन
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 प्रत्येक  ताप  बिजलीघर  की  बिजली  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही  की  कौर

 तापीय  उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  airy  fag)  पिछले  पांच  ब्षों.के  दो  रान

 विभिन्‍न  विद्युत  केन्द्रों  की  वर्षवार  प्रतिष्ठापित  क्षमता  तथा  विद्युत  उत्पादन  दिखाने  वाला  विवरण

 183] उपबंध-एक  में  दिया  गया  [  ग्रंथालय  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  to  5961  कि क  |

 ताप  विद्युत  केन्द्रों  से  के  उत्पादन में  सुधार  लाने  के  लिए  किए गए  विभिन्‍न

 उपाय  उपबन्ध-दो  में  दिए  गए  अनुसार  है  ।  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०

 596

 83]
 पिछले  पांच  वर्ष  के

 दौ  रान  अखिल  भारत  का  ताप  विद्युत  उत्पादन  तथा  पिछले  वर्षों

 ay
 बकल

 में
 प्रतिशत

 विधि  नीचे  दी
 गई  है

 :

 थो  ण

 वर्ष  विद्युत  उत्पादन  पिछले  वर्ष  की  तुलना

 मिला  में  प्रतिशत  विधि

 1978-79  53420

 1979-80  57155  07.0

 1980-81  62031  108.5

 1981-82  710 346  113
 nee

 1982  से  198 3  तक  की  अवधि  का  साप  विद्युत  उत्पादन  66265

 me भावर  है  जो  कि  पिछले  ag  की  इसी  अवधि  के  उत्पादन  की  तुलना  में  114.7%,  अधिक है

 टलोकाम्प  निकेदान्स  विभाग  के  कर्मचारियों  की  मांग

 1443  श्री  सत्य  नारायण  जटिया  कया  संचार  मन्त्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि  टेलीकम्यूनिकेशन  विभाग  के  कर्मचारियों  ने  1983  क

 पहले  पक्ष  में  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  अपनी  मांगें  पूरी  करवाने  हेत  सामान्य  कार्य घण्टों  की  अपेक्षा

 दो  घण्टे  अधिक  काम  और

 यदि  तो  कर्मचारियों  की  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उनमें  से  कितनी  मांग

 मान  ली  गई  हैं  तथा  यदि  इस  बारे  में  कोई  कार्य बाह् दी  की  जा  रही  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  वो ०  एन ०  और  (a)  जी  हाँ

 भारतीय  दूरसंचार  तकनीशियन  संघ  ने  अपनी  निम्नलिखित  मांगों  के  समन  में  3-1-83  से  धरना

 देने  का  नोटिस  दिया  जिसमें  यह  बताया  गया  था  कि  तकनीशियन  बिना  कोई  अतिरिक्त  पारिश्रमिक

 लिए  दो  घण्टे  अतिरिक्त  काय  करेंगे  ।

 1.  वेतनमान  में  संशोधन

 ys
 >  तकनीकी  प्रेक्षकों  को  पर्यवेक्षकीय  काय  देता
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 s  ~

 3.  10,  20  और  30  वर्षों  को  के  बाद  समयबद्ध  पदोन्नतियों

 4.  तकनीकी  संवेग  में  राजपत्रित  पद

 टेस्ट  StH  कार्य  आवंटन

 6  भौचित्ययूर्ण  पदों  का  भरना

 ट्रेड  यूनियन  सुविधाओं  को  स्थापित  करना

 8  भह्दंताप्राप्त  ब्यचवाप  परीक्षा

 वैधानिक  बोनस  कं  रूप  में  बोनस  कीं  अदायगी

 10  He  सी०  एस०/भार०  सी०  एम०  में  स्थान

 Il.  डाक-तार  के  लिए  पु थक  वेतन

 12.  परियोजना  तकनीशियनों  को  विशेष  प्रतिपूरक  भत्ता  ।

 नोटिस  प्राप्त  होने  उपयुक्त  संघ  के  प्रतिनिधियों  को  5-1-83  और  6-1-83  को

 बातचीत  के  लिए  बुलाया  गया  जिसमें  वे  मांगों  में  से  6  मागों  को  फिलहाल  आगे  न

 बढ़ाने  पर  राजी  हो  गए
 शेष  मामलों  के  सम्बन्ध  उन्हें  स्थिति  से  अवगत

 कराया  गया
 ary

 ध

 केरल  में  डाक  वितरण  में  विलम्ब

 1444.  श्री  जकारिया  थोमस  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  पास  करेंगे  :

 यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आई  है  कि  केरल  में  गत  अनेक  महीनों  से  डाक

 के  वितरण  में  अत्यधिक
 विलम्ब  हो  रहा  भर

 यदि  तो  इसके  क्यों  कारण
 हैं

 और  स्थिति
 को  सामान्य  बनाने  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  ato  एन०  क  (a)  नहीं  ।  फिर  भी

 विलम्ब  के  कुछ  मामले  हो  सकते  हैं  4

 उसे  ऊँ ०
 Sa  es डाक  वितरण  में  सुधार  करने  के  लिए  निम्न  उपाय

 किए
 जा

 (1)  मुख्य  डाकघरों  और  उनके  उप  डाकघरों  के  बीच  हाक  व्यवस्था  को  सुचा रू
 बनाना  |

 (2)  मुबाट्टूपुशा  में  डाक  कार्यालय  खोला  गया  है  ।

 (3)  किट्टी  नेमा टिका रा  we  पैरों  में  डाक  कार्यालय  खोल ने

 के  आर्डर  दे  दिए  गए  शक

 (4)  कुह दी पुरम  भीर
 कसारगोड  में  डाक  कार्यालय

 खोलने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जो  रहा  है  ।

 (5)  सभी  मुख्य  डाकघरों  और  उनके  उप डाकघरों  कें  बीच  क्रास-बेग  प्रणाली  शुरू

 की  गई  है  ।

 (6)  सक्ती  में  रेल  डाक  सेवा  यूनिटों  के  बीच  सीधे  बंग  शुरू  किए  गए  हैं  ।
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 (7)  aii  प्रणाली  वाले  अंगों  का  सुझाव  दिया  गया  है  ।

 (8)  निकटवर्ती  सिलों  में  महत्वपूर्ण  डाक  कार्यालयों  और  उक्त  सकील  में

 पूर्ण  डाक  कार्यालयों  के  बीच  बंग  शुरू  किए  जा  रहे  हैं  ।

 (9)  डाक  कार्यालयों  में
 आवश्यक  तदनुसार

 स्टाफ  में  वृद्धि  की  गई
 है  ।

 (10)  डाकघरों  में  प्रारम्भिक  छंटाई  शुरू  की  गई  है  ।

 (11)  महत्वपूर्ण  शहरी  क्षेत्रों  में  दो  बार  डाक  वितरण  की  व्यवस्था  |

 (12)  सर्किल  मुख्यालयों  से  बाहर  के  रेल  डाक  डिवीजनों  के  बेहतर  नियन्त्रण  के  लिए

 क्षेत्रीय  निवेदकों  के  अधीन  रखा  जा  रहा  है  ।

 (13)  द्वितीय  श्रेणी  की  डाक  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  कोचीन  पी०  एस०  भो०

 खोला  गया  है  ।

 (14)  डाक  कार्यालयों  में  पर्यवेक्षण  में  कड़ाई  की  गई  है  ।

 (15/  दोषी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कार्रवाई  की  गई  है  |  क

 विभिन्‍न  प्रकार  के  ट्रक  कालों  के  लिए  सामान्य  *.1

 1445.  श्री  पी०
 नामग्याल

 :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सामान्य  स्थितियों  में  तत्काल  तथा  लाइटिंग  टैंक  कालों  के  बुकिंग  समय

 सत  कॉल  प्राप्त  करने  की  समय-सीमा  क्या

 यदि  कोई  तत्काल  लाइटनिंग  caw  कॉल  निर्दिष्ट  समय  सीमा  में  मिल  पाती

 तो  क्या  इसी  काल  कों  तत्काल  भोर  लाइटनिंग  के  स्थान  पर  साधारण  और  तत्काल  कॉल

 ग्रुप  में  समझा  जाता  और

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  पूरी  दरें  वसूल  किये  जाने  के

 क्या  कारण हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  स्त्री  (  बन्  q
 =  three Yo  एन०  गा  दि

 3  सामान्य  स्थितियों  में

 तत्काल  तथा  लाइटनिंग  ट्रंक  काल  मिलने  से  दो  एक  घण्टा  एवं  बीस  मिनट

 का  समय  लगया  है  ।

 जी  नहीं  ।

 ट्रंक  काल  प्रभार  काल  की  श्रेणी  जेसे  तत्काल  अथवा  सामान्य  काल  के

 भनुसार  लिया  जाता  है  ana  कि  उपभोक्ता  के  अनुरोध  पर  काल  की  श्रेणी  कम
 न

 की  गई  हो  ।

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टीसाइड्स  लि द्वारा  मध्य  भ्रमरी का  को  कीटनाशी

 पदार्थों  का  निर्यात

 1446,  श्री  सुशील  भट्टाचार्य  :  रसायन  कौर  sagan  मंत्री  यह
 बताने

 को  कृपा

 बरंगे  कि  :

 कटा  लीं
 हिन्दुस्तान  इन् सेक् टीस  rx  iY  मध्य  अमरीका  को  100  टन  तकनीकी
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 sarfaate  निर्यात  कर  रहा

 (@)  यदि  तो  कीटनाशी  पदार्थों  के  इस  नियाँत  से  वहां  भारतीय  निर्यात  को  बढ़ाने  में

 fra  सीमा  तक  मदद  मिली  गौर

 अन्तर्देशीय  बाजार  में  मांग  पूरी  करने  की  ओर  उचित  ध्यान  दिया  गया है  ?
 '

 रसायन  ओर  उर्वरक  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामचन्द्र  :  हिन्दुस्तान

 इन्सेक्टीसाइड्स  fete  ने  सितम्बर  1982  में
 मध्य  अमेरिका  को  100  टन  मलेशियन  तकनीकी  का

 निर्यात किया  है

 -  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टीसाइड्स  लि०  द्वारा  किये  गये  प्रारम्भिक  बाजार  अध्ययन  से  यह

 पता  चलता  है  कि  लैटिन  पश्चिमी  एशिया  और  दक्षिण-पूर्वी  एशिया  के  देशों  को

 मलेथियन  ate  उसके  मामू  पेशनों  के  निर्यात  की  पर्याप्त  एं  है  |

 निर्वाचन  सुधारों  के  विषय  में  हंसों  सोसाइटी

 कमीशन  की  रिपोर्ट

 1447,  श्री  जी०  एम ०  बनात वाला  :

 श्री  रामविलास  पासबान  :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  यह  सच  है  हैंसाड  सोसाइटी  कमीशन  ata  इलेक्टोरल  रिफाम्स  जिसमें

 अन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  के  विशेषज्ञ  भारत  सरकार  को  1976  में  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  उक्त  रिपोर्ट  में  बहुत  ही  गहन  विश्लेषण
 है

 ओर  वह  क्या

 और

 क्या  सरकार  ने  उस  रिपोर्ट  की  जांच  करली  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 निकले  ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  जगन्नाथ  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विदालापतनमस  में  तेल  दोधक  कारखाने  का  विस्तार

 1448,
 श्री  मोहम्मद  भ्रसरार  अहमद  :  क्या  कर्जा  मन्त्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 विशाखापतनम  स्थित  पेट्रोलियम  शोधक  कारखाने  की  वर्तमान  क्षमता  कितनी

 क्या  इस  तेल  शोधक  कारखाने  की  क्षमता  का  विस्तार  किया  जा  रहा

 इस  मामले  में  क्या  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ओर  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 विस्तार  के  लिये  अपेक्षित  अतिरिक्त  घन  fra  प्रकार  दिया  जा  रहा  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  राज्य  मन्त्री  गार्गी  ewe  :  से

 विशाख  शोधनशाला  का  प्रतिवर्ष  1.5  fro  मी०  टन  से  4.5  fo  ale  टन  का  विस्तार

 कार्यान्वय ना धीन  है  भीर  1984  तक  इसके  हो  जाने  का  कार्यक्रम  है  ।

 1982  तक  विभिन्‍न  गतिविधियों  की  प्रगति  निम्न  प्रकार  है  :

 प्रोसेस  इंजीनियर रिंग  '  98.0%

 इन्जीनिर्या रिग  622%
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 —

 aren  देन sg  देना  71.2%

 निर्माण  एवं  डिलीट  ग  29.6%

 निविदा  देना  78  3%

 निर्माण  25.9%

 परियोजना  के  लिए  वित्तीय  सहायता  निम्नलिखित  संसाधनों  से  की  जा  रही  है

 1.  निर्माण  ओर  विकास  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  बेक  से  ऋण  ।

 2.  तेल  उद्योग  विकास  बोड़े  से  ऋण  ।

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  के  आन्तरिक  संसांधन  ।

 थई  बांध  परियोजना  में  विलम्ब

 1449,  शी  जयपाल  fag  कश्यप

 थी  दौलत  राम

 थी  छोटे  fag  यादव :

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया :  क्यों  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  a  कपा  करेंगे  कि  :

 थे  बांध  परियोजना  के  पूरा  होने  में  कितना  विलम्ब  हो  गर ate है  ओर  इस

 योजना  में  लगातार  विलम्ब  के  नया-क्या  मुख्य  बातें  उत्तरदायी  हैं

 इस  समय  इसके  पूरा  होने  का  निर्धारित  समय  क्या  हे  कौर  क्या  इस  परियोजना  में

 और fa विलम्ब  होने  की  सम्भावना  इसके  FAT  कारण

 इसके  पूरा  होने  में  अत्यधिक  विलम्ब  के  कारण  परियोजना  की  लागत  किस  सीमा  aa

 बढ़ी  कौर

 क्या  इस  परियोजना  विशेषकर  उत्तरी  क्षेत्र
 को

 सामान्य  तथा  पूरे  देश  को

 जो  लाभ  उन  पर  विचार  करते  हुए  परियोजना  को  प्राथमिकता  देने  का  सरकार  का  कोई

 प्रस्ताव  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है ं?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  घन्द्रदाखर
 fag)  :  से  थीन  बांध

 घर  में  4>(  120  मेगावाट तथा  अपर बारी  दोआब  नहर  बिजलीघर  में  3  9(15  मेंगावाट  की  उत्पादन

 क्षमता  के  लिए  263.16  करोड़  रुपयों  की  अनुमानित  लागत  पर  (1977  की  कीमतों  के  स्तर  पर

 भपरवारी  दोआब  नहर  सहित  थीन  बांध  के  लिए  एक  स्कीम  योजना  आयोग

 द्वारा  भारत  1982  में  स्वीकृत  की  गई  थी  ।  पंजाब  सरकार  ने  अनुमान  को  अब  भव न्य तन  कर  दिया  हैं

 तथा  थीन  बांघ  की  यूनिटों  की  पहले  की  120  मेगावाट  की  क्षमता  को  परिशोधित  करके  150  मेगावाट

 कर  दिया  गया  है  तथा  फरवरी  1983  में  668.85  करोड़  रुपयों  का  संशोधित  अनुमान

 प्रस्तुत  किया  है  ।  परियोजनाओं  की  परस्पर  प्राथमिकताएं  राज्य  सरकार  द्वारा  तय  की  गई  हैं  और

 उच्चतम  प्राथमिकता  निर्माणाधीन  परियोजना भों  को  दी  जा  रही  है  जिनसे  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 दौरान  लाभ  प्राप्त  होंगे  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  1983-84  की  विधिक  qatar

 प्रस्तावों  के  अनुसार  थीन  बांध  को  1989-90  तक  पूरा  करने  का  कार्यक्रम  है  ।

 i
 Be)
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 राष्टीय  पर  फिल्मों  क  ण  के  लिए प्रस्ताव

 1450.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  फिल्म  निर्माताओं  ने  हाल  ही  के  वर्षों  में  सरकार  से  अनुरोध  किया  था

 कि  देश  में  महात्मा  डॉ०  अम्बेडकर  भर  पंडित  नेहरू  पर  फिल्में  बनाने  के  लिये  सहायता  दी

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  निर्माताओं  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हों ने  यह

 सहायता  मांगी

 क्या  उनको  सहायता  दी  गई  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 कुछ  राष्ट्रीय  नेताओं  पर  फिल्में  बनाने  के प्रस्ताव  इस  समय  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास

 निगम  के
 विचाराधीन  है

 और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 सुचना  और  प्रसारण
 मंत्रालय

 में  तथा  कार्य  विभाग  में  उप-मंत्री  सल्लिकार्ज  :

 {#)  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीय  नेताओं पर  फिल्मों के  निर्माण  के  लिए  कोई  निश्चित  प्रस्ताव  राष्ट्रीय
 फिल्म

 विकास  निगम  fro  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 गजरात  में  अमरीकी  कम्पनी  ढारा  खुदाई

 1451.  श्री  नरसिंह  मकवाणा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री
 यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 गुजरात  में  तट दूर  तेल  की  खुदाई  कार्य  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  जो  अमरीकी

 कम्पनी  को  सौंपा  गया

 क्यां  इस  कम्पनी  ने  तेल  की  सुचारु  रूप  से  खुदाई  करने  की  पैदा  की  है

 इस  खुदाई  कार्य  के  पूरा  होने  के  लिए  क्या  समय  निर्धारित  किया  गया  है  और  कार्य  को

 निर्धारित  समय  पर  पूरा  न  करने  के  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  ने  इस  कम्पनी  के  साथ  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  और  यदि  हां

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गों  awe  :  सौराष्ट्र
 अपतटीय  ब्लाक  11  में  लगभग  5300  लाइन  किलों  मीटरों  के  लिए  समुद्री  भूकम्पीय  तथा  गुरुत्व

 नि आंकड़े  प्राप्त  करने  के  पतरातू  शौवरान  अध्यक्ष  कम्पनी  आफ  इंडिया  ने  आंकडों  क कि  क  |  चग  }  संसाधित  किया

 है  कौर  भांकड़ों  की  व्याख्या  लगभग  पूरी  होने  वाली
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 संविदा  के  अनुसार  शैव रान  आफ  इंडिया  तीन  वर्षों  के  अन्वेषण  के  प्रथम  चरण  के  दौरान

 में  सौराष्ट  अपतटीय  ब्लाक  11  में  तीन  अन्वेषी  कपों  का  व्यसन  करेगी

 अन्वेषण का  प्रथम  चरण  दिनांक  25.3.1985  को  पूरा  हो  अभी  तक  काय

 में  कार्यक्रम  के  अनुसार  प्रगति  है  ।

 हां  ।
 30  1982  को  उत्तर  दिए  अतारांकित  प्रदान  6019  नं  उप्र

 में  लोक  के  पटल  पर  संविदा  की  मुख्य  ata  पहले  ही  प्रस्तुत  की
 जा  चुकी  हैं

 में  विद्युत की
 भारी  कसो

 1452.  डा०  कपा  सिंधु  भोई  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  उड़ीसा  में  बिजली  की  भारी  कमी  की  जानकारी
 और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  तथा  अल्पावधि

 उपाय  करने  पर  विचार  कर  रही  है
 ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चन्द्रशेखर  :  उड़ीसा
 राज्य  मानसून

 फेल  हो  जाने  के  कारण  विद्युत की  कमी  का  सामना  कर  रहा  है--राज्य  मुख्य रूप  से  जल  विद्युत

 के  उत्पादन  पर  निर्भर  है  ।

 उड़ीसा  में  विद्य/त  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  आसान  प्रदेश  से  सहायता  को  व्यवस्था

 की  गई  तल चेर की  यूनिट सं०  6  को
 शीघ्र  चालू

 करने के  भी  सभी  सहायता  दी  जा

 रही

 भारतीय  attest  उद्योग  द्वारा  नई  औषधियों  का  न  निकाला  जाना

 1453.  श्री  सी०  नरसिंहा  रेड्डी  क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  देश का  औषध  उद्योग

 गत  32  वर्षो ंके  दौरान  अपनी  cat  की  कोई  नई  औषधि  नहीं  निकाल  पाथा  है  और  भारतीय  नामों

 सहित  विदेशी  कापियों  के  फार्म  लेदातों  पर  ही  निर्भर  है

 क्या यह  भी
 सच

 है
 कि

 पह  उद्योग  संगठित  नहीं  है  और  अनुसंधान  पर  खर्च  किए

 जाते  वाला  धन  यूरोप में  बड़ी-बड़ी  औषध  फर्मों  द्वारा  किए  जानें  वाले  at  का  1/5  भी

 नहीं है

 यह  भी  सच है  कि  हमारे  औद्यौगिक  एकक  औषधियों  का  ऐसी  ल।गत  पर

 उत्पादन कर  रहे  हैं  जो  आयातित  उत्पादों  की  लागत से  दो  तीन  गुना  अधिक  है  और  अन्तिम

 मूल्य  किसी भी  आयातित  दवाई  के  मुल्य  से  बहुत  अधिक
 और

 यदि  तो स्थिति में  सुधार  करने  क

 लिए
 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने का

 विचार है  ?

 रसायन  ओर  उबर  मन्त्री  वसन्त  :  नहीं  ।
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 )  भारतीय
 औषध  उद्योग  पूर्ण  रूप से  सुसंगठित  यह  सत्य है  कि  अनुसंधान  और

 विकास
 पर  किया  जाने

 वाला  उक्त
 खर्चे  बिक्री  के

 प्रतिदिन
 के  रूप  में  और  पूर्ण  रूप  में  युरोप की

 सबसे  बड़ी  औषध  फर्मों  की  तुलना  में  कम  है  ।

 और  भारत  में  उत्पादित  अधिकांश  बिक  औषधों  के  उत्पादन  को  लागत  और

 फलस्वरूप  उनके  मुल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  की  तुलना  में  अधिक  इसका  उच्च  रि

 संयंत्र  का  छोटा  कम  दक्ष  प्रौद्योगिकियां  भारी  जैसे  बहत  से  तथ्य  सरकार  द्वारा  निम्न

 लिखित  कदम  उठाए  गए  हैं

 1.  बल्क  भौषधों  और  औषध  मध्यवर्तियों  के  निर्माण  के  लिए  लाभकारी  क्षमताओं

 के  लिए  लाइसेंस  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 2.  स्वदेशी  अनुसंधान  के  माध्यम  चपा  1.0 से  विद्या  न  प्रौद्योगिकी में  सुधार  करने  को  प्रोत्साहन  दिया

 जा  रहा  है
 |

 3.  लागत  प्रभावी  प्रौद्योगिकियां  देश  में  उपलब्ध  न  होने  पर  उनके  आयात  की  अनुमति  दी

 जा  रही  है
 |

 जालंधर  टेलीविजन  कब्र  को  रंज  बढ़ाना

 1454.  श्री  सनफल सिंह  चौधरी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  जालंधर  टेलीविजन  केन्द्र  की  रेंज  बढ़ाने  का  कोई  विचार है
 ताकि  राजस्थान  में

 श्री  गंग नं गर  तक  के  समूचे  सीमावर्ती  क्षेत्र  को  लाभ  मिल  सके

 चन्द्र  की  क्षमता  बढ़ाने क्या  सरकार  का  विचार  सूरतगढ़  के  कम  शक्ति  वाले

 का  है  ताकि
 श्रीगंगानगर

 ate  बीकानेर  तक  के  समूचे  सी  मावर्ती  क्षेत्र
 को

 लाभ  मिल  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  क्षेत्र  में  पाकिस्तान  के
 टेलीविजन

 के  प्रतिकूल  प्रभावों

 की  जानकारी है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  Bq-Arat  :

 नहीं

 इस  समय  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 सरकार  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  सेवाएं उप उपलब्ध  करने  की  आवश्यकता  के  प्रति

 जागरूक  है  ।  संसाधनों  की  उपलब्ध तता  पर  निर्भर  करते  हुए  इन  क्षेत्रों  में  दूर  eel ore  सेवा  का  विस्तार

 चरणबद्ध  ढंग  से  किया  जा  रहा  है  ।

 ofr  बंगाल  के  लिए  अनुमानित  लक्ष्य

 1456.  प्रो ०  रूप चन्द  पाल  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 पहिचम  पंगाल  में  कुएं  कौ  खुदाई  के  लिए  ब्या  लक्ष्य  निर्धारित

 किया गया  है  जहां  13  वर्षों  के  बाद  काय  आरम्भ  हुआ
 और

 तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  पेटोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  गार्गी  शंकर  :
 परिम

 बंगाल में  वोहरा-कपड़ो कप  को  5500  मीटर  की  गहराई  तक  खोदने  का  लक्ष्य  है
 ।

 कप  दिनांक  खोदा  गया  था  तथा
 दिनांक  15.2.1983

 तक  405
 मीटर

 ora  THAT  गया  था  |

 बड़ौदा  के  निकट  water  कुएं  से  तेल  की  थोरी

 1457.  श्री  एम०  वी०  चन्द्रशेखर  सुरती  :  बया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  बड़ौदा  के  निकट  डोका  कुएं  1982 में  लगी  आग के  तेल  की

 हुई  चोरी
 को  केन्द्रीय जांच  ब्युरो  द्वारा  की  गई  जांच  से  उब  दो  तेल  शोधक  कारखानों  का

 पता
 चला

 जो  चराये  मये  बद्ध-प  परिष्कृत  अवरोधित  तेल  से  सरत  में  चो  री-छिपे  लगाये  गये  थे

 कया  तेल  की  चोरी  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच  पूरी  हो  गई  है

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  बीस  सदस्यीय  दल
 ने

 8  1982
 को  सी  ०

 भाई०

 डी०  से  जांच  हय  अपने  हाथ  में  लिया  भौर

 यदि  तो  क्या  सरकार को  केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट मिल  गई
 यदि  तो

 क्या  उस  पर  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  मार्गो  शंकर  यह

 मामला  सी०  बी०  ako  के  ध्यान में  आया है  कि  सूरत में  एक  भवन  में  उपकरण  और  रसायन  है

 जिनका  उपयोग  खनिज  तेल  के  कुछ  स्थानीय  परिशोधन  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  है  ।

 सी०  बी०  आई०  द्वारा  मामले  में  आगे  जांच-पड़ताल की  ला  रही  है

 हों  ।

 जैसा  उपर्युक्त  में  दिया गया  है
 ।

 के  मेरे बम्बई  की  कपड़ा  सिलों  में  एक  बर्ष  लम्बी  हड़ताल  के  कारण  बिला  काम  के

 श्रमिकों  को  संख्या

 1458.  श्री  नागपाल  सिह

 sit  दशिवदारण  वर्मा

 श्री  जगन्नाथ  पाटिल  क्या  भ्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 बम्बई की  कपड़ा  मिलों
 में

 एक
 ad

 लम्बी
 हड़ताल  और  ताला बन्दों  के  कारण  कितने  श्रमिक  बिना

 काम
 के  बेठ  हैं  ?

 719



 लिखित  उत्तर  983

 noa\-
 श्रम  भर  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  धम  श्रम  मन्त्रालय  में  प्राप्त  सूचना

 के  बम्बई  टेक्सटाइल  मिलों  में  25.2.1983  की  स्थिति  के  अनुसार  कुल  77,329  श्रमिक

 काम  पर  वापिस  नहीं  आए  |

 नियमित  पदाधिकारियों  को  दोघंकाल  तक  भनपस्थिति  क  कारण  स्थान  परन  काय

 कर  रहे  अधिकारी

 1459,  श्री  होश  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  सुचना  शर  प्रसारण  मन्त्री  यह  ब  ताने की  कृपा

 करेंगे |  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दीघंकाल  तक  स्थाई  पदाधिकारियों  की  नियुक्ति  न  किए  जाने  के

 कारण  केन्द्रीय  फिल्म  संसर  als  के  प्रधान  सूचना  भारत  के  समाचार-पत्रों  के

 रजिस्ट्रार  और  आकाशवाणी  के  महानिदेशक  के  पदों  पर  स्थानापन्न  अधिकारी  कार्य  कर  रहे  हैं  भीर

 फिल्म  प्रभाग  के  चीफ  प्रोड्यूसर  बढ़ी  हुई  सेवावधि  पर  कायें  कर  रहे  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इन  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई

 सूचना  शौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मन्त्री  मल्लिकार्जुन )

 गौर  प्रधान  सूचना  भारत  के  समाचार-पत्रों
 के

 पंजीयक  और  आकाशवाणी

 महानिदेशक  के  पदों  को  नियमित  आधार  पर  भरा  जा  चुका  फिल्म  प्रभाग  के  मुख्य  प्रोड्यूसर  का

 कार्यकाल  wafer  में  तथा  फिल्मों  के  निर्माण
 मे

 उनके  योगदान  को  देखते  हुए  31-3-1983  तक  थोड़ा

 सा  बढ़ाया गया  है  ।

 केन्द्रीय  फिल्म  सेंसर  बोर्ड  के  अध्यक्ष  का  जिस  .  पर  भ्र  ऋषिकेश  मुखर्जी  अवैतनिक

 हैसियत  में  नियुक्त  उनके  द्वारा  1982  में  त्याग-पत्र  दे  दिए  जाने  पर  रिक्त  हो  गया  था  ।

 इस  पद  पर  नियुक्त  करने  के  लिए  उपयुक्त  व्यक्ति  को  चुनने  के  लिए  कारवाई  शुरू  कर  दी

 गई

 सरकारी  विज्ञापनों  के  लिए  स्वायत्त  निगम  की  स्थापना

 बताने  की  कृपा 1460.  श्री  उत्तम  राठौर  :  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  यह

 करेंगे  कि

 क्या  दूसरे  प्रेस  आयोग  ने  सरकारी  विज्ञापनों  का  कार्य  करने
 के  लिए  स्वायत्त  निगम  की

 स्थापना  करने  का  सुभाव  दिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  वह  सुभाव  स्वीकृत  कर  लिया है  और  इसे  क्रियान्वित

 और

 यदि  उक्त  सुभाव  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  तो  इसके  क
 \UG  क्या  क  रण  हैं  ?

 ee yy  2
 सूचना ऑर  रण  नदी  जाली  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  उप मन्त्री  मल्लिकार्जुन )
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 बर
 सिफारिश

 पर  विस्तार  से  विचार  किया  गया  किन्तु  अन्तिम  निर्णय  अभी

 नहीं  लिया  गया  है  ।

 कार्यरत  बालकों
 की

 संख्या  और  बाल  श्रम  को  समाप्त करने  हेतु  कदम

 1461.  श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा

 कार्यरत  बालकों  की  राज्यवार  संख्या  कया

 बाल  श्रम  को  समाप्त  करने  हेतु  राज्य  सरकार  द्वारा  क्या  ठोस  कदम  उठाए  गए

 *  क्या  मन्त्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  परिचय  केरल  और  त्रिपुरा

 की  तरह  जहां  संगठित  ट्रे  ड  युनियन  अभियान  चल  रहे  वहां  बालकों  पर  शोषण  कम  कौर

 यदि  तो
 इस

 पर  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया

 श्रम  श्र  पुनर्वास  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  :  सूचना  एकक  की  जा

 रही  है  ।

 कतिपय  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  में  बालकों  के  रोजगार  का  नियमन  बालक  नियोजन

 1938  के  aura  किया  जाता  है  कौर  मुख्य  पत्तनों  तथा  रेलों  को  यह  अधिनियम

 राज्य  सरकारों  द्वारा  लागू  किया  जाता  बाल  श्रमिक  सम्बन्धी  गुरु पदा स्वामी  समिति  की

 रीछों  के  अनुसरण  सभी  asa  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  बाल  श्रमिकों  की

 समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिए  राज्य/जिला  स्तर  पर  बाल  श्रमिक  सम्बन्धी  सलाहकार  बोड़े

 गठित  करें  ।

 और  ऐसे  आकड़े  उपलब्ध  नहीं

 सांस्कृतिक  कला  के  रूप  में  सिनेमा  को  मान्यता

 1462.  at  उसम  राब  बया  सूचना  भर  प्रसारण  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  में  नवम  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में

 आयोजित  नई  भारतीय  सिनेमा  के  लिए  संघर्ष  सम्बन्धी  सेमिनार  में  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  था

 कि  सिनेमा  को  सास्कृतिक  wat  के  रूप  में  मान्यता  दी  और

 यदि हाँ  तो  उक्त  सुभाव  का  eat  क्या है  और  दस  बारे  में  सरकार  की  क्या

 mila es  ?

 सूचना  भर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  जवाब  विभाग  में  उपभन्न्नी  :

 हां  ।

 (@)  औपचारिक  रिपो  सरकार  को  अभी  प्रस्तुत  नहीं  की  गई  है  ।
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 1463.  श्री शव  एन०  राजन :  श्रम  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  बीड़ी  श्रमिकों
 के  लिए  कल्याणकारी  योजना  बनाने  हेतु  बीड़ी  श्रमिकों  के  बारे  में

 क्या  पता  लगाने  तथा  उनकी  कुल  संख्या  जानने  के  लि  ए  राष्ट्रीय  सर्वेक्षण  करने
 का

 प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  भर  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  a4  हां  ।

 (@)  आवश्यक  आंकड़े  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  ।

 तेनुघाट  कोयला रो  पन-बिजली  प
 रे योजना

 1464.  श्री  रास  स्वरूप  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बिहार  में  तेलू-घाट  और  कोयल  करो  पन-बिजली  प्रतियोगिता  के  सम्बन्ध  में
 अब

 तके

 प्रगति हुई  भर

 परियोजना  के  कब  तक  चालू  होने  की  आंधी है
 और  इसकी  प्रजनन  क्षमता  कितनी

 होगी  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चन्द्रशेखर  कोयल करो  जल  faa

 परियोजना  के  लिए  कुछ  अवसं  रचनात्मक  सुविधाएं  सुजीत  की  गई  हैं  ।  तेनुघाट  ताप  विद्या त
 परियोजना

 के  लिए  कुछ  अवसंरचनात्मक  सुविधाएं  तैयार  करने  के  लिए
 कार्य  हाथ  में  है  ।

 सक्रिय  रूप  से  निर्माण  कार्य  शुरू  हो  जाने  के  बाद  कोयल का रो  परियोजना  अठ

 वर्षों
 की

 अवधि  में  पूरा  करने  का
 कार्यक्रम

 है  ।

 तेबुघाट  ताप  विद्य,/त  परियोजना  की  दो  यूनिटें  जून  1985  तथा  जून
 1986  में

 चालू  करने  का  कार्यक्रम  था  ।  भूमि  का  अधिग्रहण  हो  जाने  तथा  परियोजना  का  क्रियान्वयन

 सक्रिय  रूप  से  शुरू  हो  जाने  के  परियोजना  को  चालू  करने  की  तिथियों  का  निर्धारण  करना

 होगा  ।  कोयलकारो  जल  विद्युत  परियोजना  तथा  तेनुघाट  ताप  विद्य/त  परियोजना  की  विद्या त

 उत्पादन  क्षमता  क्र  710  मेगावाट  कौर  420  मेगावाट है  ।

 5000  रु  पये  से  अधिक  पारिश्रमिक  पाने  वाले  प्रबन्ध  निदेशकों  नियुक्तियों  की  स्थिति
 "

 1465.  श्री  कार  प्रभु :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 vat  जिन  महा प्रबन्धको ंने  5000  रुपये  से  अधिक  पारिश्रमिक  वाले  पदो ंके  लिए

 आवेदन  किंया
 है

 उनकी  नियुक्तियों  की  सरकार  ने  स्वीकृति  की
 सूचना

 नहीं  दी
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 ———

 यदि  तो  इस
 कारण  1  1983  को  कितने  मामले  लम्बित  थे

 कया  कम्पनी  विधि  बोर्डे  ने  यह  सुनिचित  किया है
 कि  पारिश्रमिक  की  स्वीकृति  दिये

 जाने  तक  पूर्णकालिक  निदेशकों  को  5000  रुपए  से  अधिक  के  पारिश्रमिक  और  परिलब्धियां  प्राप्त  न

 और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  विशिष्ट  कदम  उठाने  का  विचार  है  भोर

 ag  भनिष्चितता  कब  तक  बनी  रटेगी  ?

 fafa,  न्याय  att  कम्पनी  काय॑  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  गुलाम  नबी

 1978  में  प्रेषित  प्रबन्धकीय  पारिश्रमिक मर्ग  दर्शन  नियमों  के  अनुसार  पब्लिक  लिमिटेड

 कम्पनियों  उन  प्राइवेट  लिमिटेड  जो  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  की  सहायक  ह

 के  प्रबन्ध  निदेशकों  तथा  पूर्ण-कालिक  निदेशकों  के  उत्तम  वेतन  की  सीमा  5,000  रुपए  प्रति  मास  है
 ।

 कथित  मार्गदर्शक  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  1980  में  उच्छेदित  कर  दिए  गये  थे  ।

 इसके  ऊपर  केन्द्रीय  सरकार  ने  सर्वोच्च  न्यायालय  के  समक्ष  पुनरावेदन  जिसने  उच्च  न्यायालय

 के
 निर्णय

 पर
 रोकादेश  लगाते  निदेश  दिया  कि  जहां  कम्पिनयां  पारदर्शक  नियमों

 के  आधार  पर  अपने  पारिश्रमिक  को  निर्णीत  किए  जाने  की  न  इच्छा  वहां  उनका  प्  खिसक

 निशचित  त  करें  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  के  इन  विदेशों  के  परिणामस्वरूप  प्रबन्ध  -

 निदेशकों  की  नियुक्तियों  के  लिए  भेदन-कर्ता  कम्पनियों  के
 faa  मोर्गे-दशक  नियमों  के

 अन्तर्गत  प्रबन्धकीय  पारिश्रमिक  निश्चित  करने  के  लिए  समिति  व्यक्त  करना  अपेक्षित  जहां  समिति

 दे  दी  जाती  वहां  पारिश्रमिक  का  दर्शक-लियों  के  अनुसार  fasta  कर  दिया  जाता  जहां  घस

 प्रकार  की  समिति  का  निषेध  किया  जाता  वहां  प्रस्ताव  सर्वोच्च  न्यायालय  के  अन्तिम  नया  के

 उपलब्ध  होने  तक  अनिर्णीत  रखे  जाते  हैं  ।

 मार्ग-दीपक  नियमों  की  समिति  के  अभाव  में  अनिर्णीत  मामलों  की  कुल  संख्या  1  जनवरी

 1983  197  थी  ।

 कम्पनी  अधिनियम  विमान  उपबन्धों  के  अंतगर्त  प्रबन्ध  और  पूर्णकालिक  निदेशकों

 को  देय  पा  रिश्वमिक  का  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुमोदन  प्राप्त  करना  होता  ध |  कम्पनी  के  प्रस्ताव  के

 विचाराधीन  होने  के  कारणों  होते  अगर  प्रबन्धकीय  निदेशकों  कालक  निदेशकों  द्वारा  निर्धारित

 सरकारी  सीमा  से  अधिक  पारिश्रमिक  लिया  जाता है  तो  यह  उनके  स्वयं  के  खतरे  और

 दायित्व  पर  है  और  इस  दला  जब  कभी  भी  सक्षम  आदेशों  के  अंतगर्त  पारिश्रमिक  के  स्तर  का

 अन्तिम  रूप  से  निर्णय  किया  जाता  है  तो
 उनको

 पारिश्रमिक  की  अगर

 अनुमोदित
 afar

 से  अधिक  ली  गई  है  तो  वापिस  जमा  करानी  होगी  ।

 प्रदान के  भाग  के  उत्तर  में  यथा  मामला  सर्वोच्च  न्यायालय में

 अनिर्णीत  यह  कहना  सरकार  के  लिए  सम्भव  नहीं  है  कि  न्यायालय  का  निर्णय  कब
 उपलब्ध

 होगा  ।

 500  पब्लिंक  लिमिटेड  कम्पनियों  के  संद  जिन  पर  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  प्रबन्धकीय

 पारिश्रमिक  के  संचालतीय  उपबन्ध  लाग  होते  अनिश्चितता कुछ  लों  (1-1-83 तक  197)  के

 ares
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 हिमाचल  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  में  मामले

 1466.
 sit

 कुष्ण
 दत्त  सुल्तानपुरी  :

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  में  उन  दीवानी  और  फौजदारी  मामलों  की

 पृथक-पथ  कितनी  जो  पांच  वह  से  निर्णय  के  लिए  लम्बित  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 और

 (@)  पिछले  एक  वर्ष
 में  कितने  मामलों  पर  निर्णय  दिया  गया  ?

 न्याय  श्र  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  जगन्नाथ  :  और  हिमाचल

 प्रदेश  उच्च  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  द्वारा  दी  गई  जानकारी  विवरण  में  संलग्न  है

 विवरण
 क्

 (*)  हिमाचल  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  में  पिछले  पॉच  वर्ष  से  लम्बित  सिविल
 और

 दांडिक

 मामलों
 की  संख्या  ।

 $$

 31  दिसम्बर  की
 लम्बित

 ब  1978  1980  1981
 1979

 सिविल  मामले  4516  4733  5553  5547  6792

 दाण्डिक  मामले  503
 548

 576  446 .  541

 योग  5019  5281  6129  5995  333.0

 हिमाचल  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  लंबित  रहने  की  अवधि के  31.12.1981

 को
 लंबित  मामले  ह

 सिविल  दण्डक
 कुल

 अ  अ

 एक  वर्ष से  2507  234  274

 1  से  2  बर्ष  735  66  80

 2  से  3  हज  647  122  769

 3  से  4  aq  1094  70  116

 4  से  5  वर्ष  22  669 647

 5  से  6  वर्ष  313  16  329

 6  से  7  वर्ष  300  1]  311

 ag  201  201

 8  से  9  वर्ष  121  121

 9  से  10  वर्ष  104  104
 10  वर्ष  से  afar  123  123

 योग  6792  541
 7333.
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 at  1981  के  दौरान  उच्च  न्यायालय  द्वारा  5019  मामले  निपटाए

 ae  1982  में  गेर-सरकारी  और  सरकारी  क्षत्र  में  हड़ताल  तालाबन्दी  के  कारण

 हुई  भ्रम  दिवसों की  हानि

 1467,  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत
 :

 क्या  शम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982  में  गैर-सरकारी  और  सरकारी  क्षेत्र  मे ंअलग-अलग  उद्योग-वार  श्रम  दिवसों

 की  कितनी  हानि

 कौन-कौन  से  जिनमें  हड़तालें  होती  रहती  हडताल  पर  और

 मालिकों  द्वारा  निर्मात्री  उद्योगों  यथा  सीमेंट

 भर
 इस्पात  उद्योगों  में  तालाबन्दी

 की
 घोषणा  करने  के  क्या  मुख्य  कारण  हैं

 ?

 श्रम  पर  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :
 वर्ष

 1982

 के  दौरान  सरकारी और  निजी  क्षेत्रों  में  हड़तालों  और  ताला बन्दियो ंके  कारण  नष्ट  हुए

 श्रम  दिनों  की  सम्बन्धी  और

 संलग्न  हैं  ।

 उद्योग  act  जनव
 1982  के  दौरान  विनिर्माण  उद्योगों  में  सबसे  अधिक

 हड़तालें  हुईं  ।

 (7)  विनिर्माण  उद्योगों  में  ताला बन्दियों  को  घोषणा  के  मुख्य  मजदूरी  और  भत्ते  और

 तथा  हिसाਂ  सम्बन्धी  विवाद  हैं  ।

 1982  के  दौरान  और  निजी  क्षेत्रवार  तथा  उद्योग-मरुत

 हड़तालों  भर  ताला बन्दियों  के  कारण  नष्ट  हुए  श्रम  दिनों  की  संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण  ।

 za  +  ग  सर्प  ae  हुए  श्रम  दिनों  की  संख्या

 ne  सरकारी  क्षेत्र  निजी  क्षेत्र

 eer  <r  —

 वनरोपण  461

 कौर  मछली  पकड़ना

 खनन  और  उत्खनन  1094  339

 विनिर्माण  1094  19074

 बिजली  गैस  और  जल  336  10

 निर्माण  24  53

 थोक  और  फुटकर  व्यापार  25  50

 ओर  जलमान  तथा  होटल

 परिवहन  संचयन  और  संचार  247  215
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 वित्त  स्थावर  28  13

 सम्पदा  भर  व्यवसायिक  सेवाएं

 सामाजिक  और  110  65

 अपर्याप्त  रूप  से  परिभाषित  102

 वैयक्तिक  मरम्मत  सेवाएं

 NOLS
 थ  -“---

 Z
 709  20390

 ee

 (a)  = wafeary

 एन ०  बी  gis  के  कारण  आंकड़े  मेल  नहीं  खा  सकते  ।

 1982  के  दौरान  हड़तालों  और  ताला बन्दियों  के  कारण  नष्ट  हुए

 भरम  दिनों  की  संख्या  शनि  वाला  विवरण  और  निजी  क्ष  त्र-वार
 और

 क्रमांक  राज्यों/संघ  राज्य  नष्ट  हुए  श्रम  दिनों  की  संख्या

 क्षेत्रों का  नाम  सरकारी  क्षेत्र  aes
 3  4

 1.  आध्र  920.0  679

 असम  I

 144  571 बिहार
 17.0  584

 38 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर
 146

 184  1150

 10  मध्य-प्रदेश  217  34

 11  677  5549*

 12
 महाराष्ट्र
 मणिपुर

 13  मेघालय

 14  नागालैंड

 15  69
 उड़ीसा

 16
 109

 117.0  195  195

 18  सिक्किम

 19  तमिलनाडु  123  1160
 20  त्रिपुरा
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 1

 21  उत्तर  62  411

 22  पश्चिम  बंग र्ा  जल  258  9621

 23  ~ AVSATT  और  निकोबार  53

 24  अरुणा  चल-प्रले

 25  चपटी गढ़

 26  दादर  और  नागर  हवेली

 27  176.0

 28  दमन  और  दीव  22  26

 29  लक्षद्वीप

 30  मिजोरम

 31  पांडिचेरी  8
 a

 जोड़  2965  20390

 (at)  अनन्तिम  और  18.12.1982
 तक  श्रम  ब्यूरो  में  प्राप्त  रिपोर्टो  पर  आधारित

 (*)  टेक्सटाइल  हड़ताल के  कारण  नष्ट  हुए  श्रम  दिवस  शामिल  नहीं  जिनका  अनुमान

 1982  के  अन्त  तक  486.7  लाख  है  ।

 नोट--यह
 चह

 नहीं  कि  पूर्णांक  के  कारण  आं  कड़ों  का  जोड़  मेल  खाए  ।

 दुर्गापुर
 परियोजना  लिमिटेड  को  कोयले  को  दैनिक  आवश्यकता

 1468.  श्री  अजित  कुमार  साहा
 :

 ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटेड  कोयला  की  दैनिक  आवश्यकता  कितनी

 31  1982  को  समाप्त  होने  वाले  पिछले  महीनों  में  इस  परियोजना

 मास-बार  प्रतिदिन  औसतन  कितना  कोयला  सप्लाई  किया

 क्या  कोयले  की
 सप्लाई

 संयंत्र  की  आवश्यकता  के  अनुसार  की  गई  और

 यदि  तो  इसकी कम  सप्लाई
 करने

 के  क्या  कारण हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  प्रवर  :  दुर्गापुर  परियोजना  लि०  के

 विद्युत  केन्द्रीय  की  की  दैनिक  आवश्यकता  1750  टन  है  ।

 31  1982
 को  समाप्त  पिछले

 छः  महीनों के  दौरान  दुर्गापुर  संयंत्र  को  कोयले

 की  दैनिक  औसत  सप्लाई  लगभग  1025  टन  थी  ।  उपरोक्त  अवधि
 के

 दौरान
 कोयले की  दैनिक  सप्लाई

 का  महीने-वार  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  1982  के  अन्त  में  विद्युत  संयन्त्र  के
 पास  1,80,000  टन  कोयले  का
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 भण्डार  था  जो  तीन  महीने  की  खपत  से  अधिक  था  ।  faa त  केन्द्र  द्वारा  कोयला  आवश्यकता  के  अनुसार

 सड़क  द्वारा
 प्राप्त  किया  जाता  उसके  बाद  की  अवधि के  दौरान  विद्य/त  केन्द्र  द्वारा  कोयला

 कम  मात्रा  में  उतारन ेके  कारण  उनके  भण्डार में  कमी आ  गई  जो  कि  इस  समय  10,000 टन  के

 लगभग है  ।

 विवरण

 1982  से  1982  को  अवधि  के  दौरान  दुर्गापुर  संयंत्र  को  कोयले  की

 alert  दैनिक  सप्लाई  का  महीने  वार  ब्यौरा  दिखाने  वाला  विवरण
 *
 2190 टन 1982

 2  1982  680  ca

 270  टन 3  1982

 4  1982  1030  टन

 5.  1982  930  टन

 6.  1982  1060  टन

 राज्य  बिजली  बोर्डों  के  लाभ

 से
 आधिक

 सहायता  को
 लेखे

 में  जोड़ने  के

 I

 राज्य  बिजली  are
 रुपये

 में  )

 1,139
 1.  महाराष्ट्र  1,992

 0,944
 598

 2.  तमिलनाडु

 3,  कर्नाटक  3,964  1,463

 1,161  15  211
 4.  राजस्थान

 1,458
 714

 ह

 21.939  4.495
 sits:

 जड
 1,124 6.

 असम
 31.2.1978  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  संचयी

 $=  313.1979  को  संचयी

 कों  समाप्त  वर्ष  के  लिए  |

 को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  दौरान  हुई  हानियाँ

 निर्वाचन  सुधारों  के  विषय  में  areas  समिति  की  सिफारिशें

 1469.  श्री  रामविलास  पासवान  :

 sit
 जी०  एम०  बनात वाला

 :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यहं
 बताने

 की

 कृपा  भरेंगे
 कि  :

 88



 10  1904  )  लिखित
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 क कया  को  अब  प्राप्त  हो  गय ेहैं
 कि  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व की  घटना

 केवल  उसी  उम्मीदवार  को  चुना  हुआ  घोषित  किया
 जाना  चाहिएं  जो  निर्वा

 चन
 क्षेत्र  में  बैध  मतों  के  50

 से  xfer  मंत  करता  और  देख  स्थानों  को  सीधे  चुनाव
 से  नहीं  भरा  जायेगा  बल्कि

 senate की  अंग्रिम  प्रकाशित  देल-सूची में  से
 राजनीतिक

 दलों  द्वारा  डाले  गये  मतों  के  अनुपात

 मैं  भरा  जायेंगी  जिसमें
 एक-सदस्यीय

 का  चुनाव-क्षेत्र  रहेगा  और  विकृति  को  ठीक  करने  के  लिए

 न्यूनतम  परिवर्तन  लागू
 और

 सरदी  तो  क्या  ताकतों  समिति  की  चुनाव  सुधार  संबंधी  रिपोर्ट  पर  सरकार ने

 frat  है  और  यदि  तो  उसके  परिणाम  निकले हैं  ?

 न्याय
 और  कम्पनी

 कार्य  मंत्री  जगन्नाथ
 :  भोर  तार कडे

 समिति  ने  अस्त  बातों  साथ-साथ  निर्वाचन की  कुछ  पद्धतियों  के  अध्ययन  की  सिफारिश

 की  थी  ।  समिति ने  उसके  विभिन्  स्वरूपों पर  करने  का  फ्रयास  किया  और  इस  सम्बन्ध  में

 एक  सूत्र  का  उल्लेख
 किया  जिसके  अन्य  जातों  के  में  50  प्रतिदिन

 से  अधिक  विधिमान्य  मत  प्राप्त  करने  वाले  उम्मीदवार को  निर्वाचित  घोषित  किया  जाता है  ।  जहां

 किसी  भी  उम्मीदवार  को  डाले  गुल  मतों  का  स्पष्ट  बहुमत  प्राप्त  नहीं  होता  वहां  उस  निर्वा  चन  क्षेत्र

 को  आबंटित  स्थान  उस  सीधे  निर्वाचन  के  फलस्वरूप  नहीं  भरा  जाता  ।

 समिति  ने  मिश्रित  पद्धतियों  के  किसी  विशिष्ट  स्वरूप  अर्थात  आनुपातिक  पद्धति  को

 अपनाए  जाने
 की  रूप से

 सिफारिशें  नहीं  की  किन्तु उसका  विचार  है
 कि  इस  प्रकार

 के
 विंध्य  के  हित  व्यापक  लोक  विचार  विम  होना  चाहिए  जिससे  मतैक्य हो

 सके

 समिति  की  अन्य  सिफारिशों में  लगभग  सम्पूर्ण  निर्वाचन  विधि  आ  जाती  है  और

 उन्हें  निर्वाचन  सुधारो ंके
 प्रस्तावों  में  सम्मिलित  किया  गया  है  जो  निर्वाचन  सुधारों  पर  मंत्रि-मण्डल

 समिति  के  विचाराधीन  हैं  ।

 तापीय
 बिजलीघर  कोआटर  BKo  ato  को  सप्लाई

 1470.  भी  छोतूभाई  नामित  क्या  ऊर्जा
 मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 बया  यह  सच  है  कि  गुजरात  ने  धुवारन  तापीय  बिजली  घर  के  लिए

 एफ०  ओ०  की  सप्लाई  की  मांग  की  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 घुरन  तापीय  को  भर०  Tho  भो ०  सप्लाई  करने
 के  बया  कारण

 कौर

 (7)  धुवारन  तांपीय  लांगली  घर  को  और०  Cho  ०  सप्लाई  करने  का  निर्णय  कब

 जायेगा  TAT  आर०  एफ०  Ato  का  मूल्य  कया  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  है  ?

 ऊर्जा  संत्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  गार्गी  इंकर  एवं

 जी  इसकी  alae  की  आवश्यकता के  इसे  पावर  हाउस  की  सामान्य  भार०
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 एफ०  Mo  आवश्यकया  5000  मीट्रिक  टन/माह  है  ।  1983  के  मध्य  में  गुजरात  राज्य

 बिजली
 ats  ने

 1983
 से  1983  तक  की  अवधि  के  75000/80000  मी०  टन/साह

 तरलीकृत  इंधन  सप्लाई  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  था  ।  ये  अतिरिक्त  आवश्यकतायें  आई  ०

 सी
 ०

 की  गुजरात  शोधनशाला  में  उत्पाद  की  उपलब्धता  तथा  अन्य  नियमित  उपभोक्ताओं  की

 साधारण  मांग  पर  निर्देश  करते  हुए

 डी०  पी०  थलचर  को
 दी  जा

 रही  जनवरी  एवं  1983

 के  दौरान  डी०  पी०  एच०  को  66659  मी०  टन  तथा  760000  मी०  za
 सप्लाई

 की ng  |

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  जैसे  कि  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  में  बताया  गया  है

 घुवारन  पावर  स्टेशन  को  उसकी  समान्य  आवश्यकता  के  अतिरिक्त  आर०  एफ०  alo  की  सप्लाई  की

 जा
 रही  है

 ।
 जहां

 तक
 मुल्य  का  सम्बन्ध  है  यह  गौर  किया  जाये  कि  धनवान  पावर  हाउस  आई०  ओ ०

 tito  को  वह  मुल्य  नहीं  दे  रहा
 है  जैसे  कि  मध्यस्थ  द्वारा  दिनांक  10-4-1976  को  अपने  पंचाट  में  निर्णय

 लिया  गया  था  जिनमें  आर०  एफ०  alo  के  मुल्य  को  गुजरात  शोधनशाला  के  अशोधित  तेल  के  औस

 मुल्य  से  जोड़ा  गया है
 ।  तथापि  धुवारन  पावर  हाउस  दिनांक  15-12-1977  से  ako  sito  सी०  को

 389.54  रुपये  प्रति  टन  की  दर  से  मान  कर  रहा  है  ।  आई०  ओ ०  सीं०  द्वारा  दावा  की

 गई  मुल्यों  में  वृद्धि  का  भूगतान  धुवारन  पावर  हाउस  द्वारा  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  को  दूर  संचार  सुविधाएं

 1471.  प्रो ०  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  आई०  टी ०  यू०  द्वारा  वर्ष  1983  को  अन्तर्सष्ट्रीय  दूरसंचार  वर्ष

 घोषित  करने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  इसलिए  भी  कि  क्योंकि  एक  निष्कर्ष  के  अनुसार  भारत  में

 वर्तमान  टेलीफोनों  में  से  65  प्रतिश्त  टेलीफोन  ग्रामीण  जनसंख्या  के  7  .3  प्रतिशत  लोगों  की  ओर

 93.3  प्रतिशत  टेलीफोन  दोष  22.7  प्रतिशत  लोगों  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधाओं

 के  विस्तार  का  कोई  कार्यक्रम  तयार  किया  है

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए तैयार  किए  गये  कार्यक्रम  की  रूपरेखा  क्या  है  और

 चालू  योजना  अवधि  में  कितने  टेलीफोन  एक्सचेन्ज  खोलने  का  विचार  कौर

 यदि  तो  क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  विशेष  कार्यक्रम  तैयार  करने  का  विचार

 है  और  इसकी  किस  तिथि  तक  घोषणा  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  गाडगिल  जी  इस  aaa  को

 उत्तरोत्तर  लाग  किया  जाएगा  बशर्तें  कि  निधियां  और  माल  उपलब्ध  हो  जाए  |

 क्षेत्रीय  वितरण  आधार  पर  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोनों  की  व्यवस्था  करने

 निर्णय  लियां  गया  हैं  जिससे  कि  वे  5  किलोमीटर  के  दायरे  में  अधिकांश  बस्तियों  को  सेवा  प्रदान  कर

 सकें  |  लेकिन  यह  तभी  संभव  होगा  जब  निधि  और  सामग्री  उपलब्ध  हो  जाए  ।  ग्रामीण  रेडियो  प्रणाली

 के  प्रयोग  करने  की  भी  योजना  बनाई
 गयी  है  ।  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  कुल  3500.  नये  टेली फोन

 एक्सचेंज  खोले  जाने  का
 प्रस्ताव  है  awed  कि  निधि  और  उपस्कर  उपलब्ध  हो  जाएं
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 ant  rat
 (7)  Mio  at  पहा  उठता  |  है

 प्रचार  माध्यम  यूनिटों के  लिए  सलाहकार समिति  के  निदेश  पद

 1472  श्री  चित्त  महिला  क्या  सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  किं  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  की  प्रचार  माध्यम  यूनिटों  दूरदर्शन

 गा्थेसारथी  की  अध्यक्षता  में सहित  को  प्रभावित  करने  वाली  बुराइयां  को  दूर  करने  क  लिए  को  जी

 एक  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया  गया  था

 सर्दी  तो  समिति  के  निदेश  पद  क्या  हैं

 क्या  सरकार
 ने  इसी  कार्य  के  लिए  अन्य  समिति  गठित  करने  का  निर्णय  किया है

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  कौर  समिति  के  fade  पद  क्या  हैं
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपमंत्री  मल्लिका जु :
 और

 जी  सूचना  भर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  प्रशासनिक  नियन्त्रणाघीन  माध्यम

 एककों  (ataata  से  सम्बन्धित  नीतियों  और  कार्यक्रमों  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  मामलों  पर  इस

 मन्त्रालय  को  सलाहें  देने  के  लिए  श्री  जी
 ०  पार्थसारथी  की  अध्यक्षता  में  एक  सलाहकार  स्मिति  गठित

 फो  हुई  इस  समिति  के  विचारणीय  विषय  इस  प्रकार  हैं

 (1)  व्यापक  राष्ट्रीय  आवश्यकताओं  और  आकांक्षाओं  के  अनुरूप  शुचिता  और  प्रसारण

 मन्त्रालय  के  अधीन  विभिन्‍न  माध्यमों  में  अधिक  ब्याबसायिक  दक्षता  लाने  और  उनके  कार्य  निष्पादन

 को  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए  इस  मन्त्रालय  के  विभिन्‍न  माध्यम  संगठनों  और  यदि  आवश्यक  हो

 तो  मन्त्रालय  में  भी  संरचनात्मक  परिवर्तनों  के  बारे  में  सरकार  को  सलाह

 (2)  लोगों  की  सांस्कृतिक  अभिन्नता  समृद्ध  करने  और  राष्ट्रीय  एकीकरण  को  बढ़ावा  देने  के

 लिये  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  अधीन  विभिन्‍न  माध्यम  संगठनों  में  नवीन  काय
 क्रमों

 की
 यो
 जना

 बनाने  और  उनको  शरू  करने  में  लोगों  की  सजनात्मक  भागेदारी  और  संचार  माध्यम  से

 प्रादेशिक  तथा  स्थानीय  स्तरों  पर  अधिक  सीधे  सहयोजित  करने के  लिये  उठाये

 जाने  वाले  कदमों  के  बारे  में  सरकार  को  सलाह  देना

 (3)  माध्यमों  के  विकास  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  प्राथमिकताएं  निर्धारित  करने  तथा  माध्यम  सभी

 wat  के  लोगों  तक  पहुंच  सके  इसके  लिये  उनको  पर्याप्त  अवस्थापना  ada  देने  और  उनकी  क्षमता

 बढ़ाने  के  बारे  में  सरकार  को  सलाह

 (4)  विकासात्मक  प्रयासों  के  लिये  संचार  समान  को  चरम  सीमा  तक  बढ़ने  के  उद्देश्य

 से  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  अधीन  विभिन्‍न  माध्यम  समूहों  के  बीच  समन्वय  तथा  केन्द्रीय  और

 राज्यों के  माध्यम  संगठनों  के  बीच  सहयोग  की  प्रणाली  और  प्रक्रिया के  बारे  में  सरकार  को  सलाह

 और
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 (5)  सलाह  के  लिए  सरकार  द्वारा  समिति  को  भेजा  गया  कोई  अन्य  संबंघित

 और  सरकार  ने  हाल ही  में  दूरदर्शन के  लिए  कार्यक्रम  सम्बन्धी  योजना  तैय

 करने के  लिए  डा०  पी०  सी  ०  जोशी  की  अध्यक्षता में  एक  काय दल दल  गठित  किया  इस  कार्य  दल

 के  विचारणीय विषय  इस  प्रकार  हैं

 (1)  देश  के  सामाजिक  और  आधिक  विकास की  प्रक्रिया में  सहायता  करने के  दूरदर्शन वे

 मुख्य  उद्देश्यों
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  शिक्षा  और  मनोरंजन  उपलब्ध  करने  के  लिए  प्रभावी

 माध्यम  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  प्रदर्शन  के  लिए  कार्यक्रम  संबंधी  योजना  तैयार  करना

 (2)  शहरी  और  ग्रामीण  दशकों  की  संरचना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बहु  चैनल  सेवा  शुरू

 करने  की  आवश्यकता  की  जांच  करना  तथा  कार्यक्रम  निर्माण  विंमान  तथा  नियोजित  दोनों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसके  लिए  कार्यक्रम  पद्धति  की  अनुशंसा  करना

 (3)  मानव  शक्ति  आवश्यकता  तथा  प्रशिक्षण  सुविधाओं  का  आकलन  करना  तथा  कार्यक्रम

 सम्बन्धी  दृष्टि  से  सुधार  के  लिए  उपाय
 ate

 (4)  कार्यक्रम और  कलाकार  कार्य  निष्पादन  के  मूल्यांकन  की
 पद्धति  तथा  कार्यक्रम

 की

 मानिर्टारम  के  लिए  भी  पद्धति  बनाना  ।

 बिजली  उत्पादन  में  गेर-सरकारी  क्षे  त्र  हारा  भाग  लेने  के  लिए  भारतीय  वाणिज्य

 और  उद्योग  क्लू  संध  का  सरकार  से  अनुरोध

 1473.  श्री  माधव  राव  सीरिया

 श्री  नवीन  रयाज़ी

 थो  चित्त बसु

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या यह  सच  है  कि  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  मण्डल संघ  ने  सरकार  से  अनुरोध

 किया  है  कि  बिजली  उत्पादन  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  भाग  लेने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  हेतु  कदम

 उठाए

 यदि  तो  उनकी  ठीक-ठीक  मांगें  क्या  और

 इन  सम्बन्ध  में  सरकार  का  fasta  at  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  चन्द्रशेखर
 विद्युत  उत्पादन

 में

 प्राइवेट  सेक्टर  द्वारा भाग  लिए  जाने  सम्भावनाओं के  बारे में  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंडल  संघ  ने  हाल  ही  में  अध्ययन  किया  है  तथा  छुक
 प्रति  सरकार  विचारार्थ मेजी  है

 तथापि  संघ
 से  इस  सम्बन्ध में  प्रस्तावों  को  देने के  लिए  कहा  गया  है  जिसमें  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  उनकी  किस  स्तर  तक  fra  सम्बन्धी  भागीदारी  रहेगी  इसका  उल्लेख  किया  गया

 ताकि  सरकार  प्रस्ताव  का  अवगत के  आधार  पर  जांच  कर  सक े|
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 ना

 क्यारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  कार्यकरण  के  बारे  में  रामानुजम की  रिपोर्ट

 1474.  श्री  ताज  फर्नाडीज :  क्या  धम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कमेंट्री  भविष्य  निधि  संगठन  के  कार्यकरण के  पुनरीक्षण के
 लिए  पी०  जी०

 रामानुजम  की  अध्यक्षता  में  एक  प्रसिति  का  गठन  किया  गया

 यदि  तो  क्या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  और  रिपोर्टे  में  दी  गई  मुख्य

 सिफारिशें  कया  और

 क्या  सरकार ने  समिति की  सिफारिशों को  स्वीकार कर  लिया  है
 और

 उनको  किस

 प्रकार  लागू  करने  का  विचार

 पुनर्वास मंत्री  बीरेन्द्र
 :

 हां  ।

 इस  समिति ने  1981  में  अपनी  रिपोर्ट दे  दी  भरी  और  लोक  सभा  अतारांकित

 संख्या  4076  दिनांक  18  1981  के  उत्तर  में  समिति  की  सिफारिशें  सभा  की  मेज  पर  wa

 at  गई  थीं  ।

 (7)  सरकार  ने  इन  सिफारिशों पर  विचार  किया  है  और  जिन  सिफारिशों में
 अधिनियम

 में

 संशोधन  करने  की  अपेक्षा  की  गई  उन्हें  अधिनियम  में  किए  जाने  वाले  संशोधन  के  बैच
 में

 शामिल

 कर  लिया  गया  जो  अब  कार्यवाही  की  उन्नत  अवस्था  में  हैं  पैरा  22,  23,  27,  28,  56,  65  और

 सें  समाविष्ट  उन  सिफारिशों  को  जिसके  सम्बन्ध  में  अस्तविशागीय  सलाह  मशविरा

 जान  अन्य  सिफ़ारिशों  को  या  तो  पूर्णत  किन्हीं  तरमी मों
 के  स्वीकार  कर  लिया

 गया  है  और  उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कार्यवाही  चल  रही

 सिस्टम
 १

 1475.  श्री  सुधीर  कुमार  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  रेंगे  कि  :

 कया यह  सच  है
 स्विमिंग  सिस्टम  समग्र  रूप

 से  देश  की  जलवायु के

 अनुपयुक्त  सिद्ध  हुआ

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उक्त  सिस्टम  गहराई से  कोई  अध्ययन  किया

 भीर

 यदि  at,  तो  इस  अध्ययन  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (ait  वी
 ०  एस ०  :  (*)  नही ं।

 और  मप्रेंटकोटा  डिजाइन  की  ऋस बार  cert  की  भारतीय  टेलीफोन  परिपथ

 जाल  में  art  करने  से
 संबंधित

 कुछ  feed थीं  एक  fae  कार्य दल  ने  इन  समस्याओं का  अध्ययन

 किया  ओर
 सी०  पी०ਂ  के  नाम से  एक  संशोधित  रूप  विकसित  किया  जिसका

 टेलीफोन  उद्योग  की  स्थित  फैक्टरी में  उत्पादन  किया  जावेगा  ।  पेंटकोटा  डिज़ाइन  में  भी
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 सुधार  किया  गया  और  अब  भारतीय  परिपथ  जाल  में  इस  प्रकार  की  6  लाख  से  अधिक  लाइनें

 संतोषजनक ढंग  से  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 गो  गस  यूनिटों  की  स्थापना  में  विलम्ब

 1476,  श्री  शान्तु भाई  पटेल
 क्या  ऊर्जा  मंत्री यहं  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (
 \  कया  यह  सच  है  कि  देश  में  बायो-गैस  युनिट  स्थापित  करने  का  कार्यक्रम  पहले  ही  लक्ष्य

 से  काफी  पिछड़ा  था  लेकिन  इस  निर्णय  को  कृषि  मंत्रालय  से  नवनिर्मित  ऊर्जा
 विभाग

 को  अन्तरिम

 किये  जाने  के  कारण  और  अधिक  विलम्ब  हो  रहा  और

 विद्युत  की  कमी  को  देखते  हुए  इस  कार्यक्रम  में  तेजी  लाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रो  पी०  जी  जव  गेस  विकास  की  राष्ट्रीय  परियोजना

 को  कृषि  मंत्रालय  से  ऊर्जा  गैर-पारम्परिक  sel  स्रोत  विभाग  को  अन्तरित  किए  जाने  के

 फलस्वरूप  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  आने  वाली  कई  कठिनाइयों  को  दूर  कर  दिय  गया  है

 1981-82  के  दौरान  किए  गए  25369  जैव  गस  संयंत्रों  के  1982-83  में

 31  1983  तक  लगभग  24000  बायो  गैस  एकक  पहले  ही  स्थापित  किए  जा  चके  हैं  और  बाकी

 अवधि  के  दौरान
 लगभग

 24000  और  एकक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  |

 कार्यक्रम  की  अच्छी  प्रकार  से  देखभाल
 की  जा

 और  जो  भी  कठिनाइयां  हैं

 उनको  दूर  किया  जा  रहा  इसके  अलावा  राज्य  सरकारों  पर
 भी  जोर  दिया  जा रहाहै  किवे

 बहु एजेन्सी  और  बहुपातक  दृष्टिकोण  अपनाएं  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  क्ष  ware  बिजली  उत्पादन  के  परिभाणीकरण  का  आधार

 1477.  श्री  सुनील  मेरा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  क्षेत्र-वार  बिजली  उत्पादन  के  परिमसाणीकरण  का  आधार  क्यां

 और

 दक्षिणी  और  पशचिमी  क्षेत्र  की  तुलना  में  पूर्वी  क्षेत्र  जिसमें  उड़ीसा  और

 परिश्रमी  बंगाल  शामिल  को  बिजली  की  बहुत  अधिक  उत्पादन  क्षमता  किस  आधार  पर  मंजूर  की

 गई  है
 ?

 ऊर्जा
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  चन्द्रशेखर :
 और  योजना  में  परिकल्पित

 आधिक  गतिविधि  के  अनुरूप  अपने  मांग  के  पूर्वानुमानों  के
 आधार  पर  योजना  आयोग  द्वारा  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  में  विद्युत  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  दिया  था  |  इन  अनुमानों  के  अनुसार  1984-85  में

 बिजली  की  अखिल
 भारतीय  खपत  का  अनुमान  148  ट्रिलियन  युनिट  लगाया  गया  था  और  इस

 मांग  को  पुरा  करने  दृष्टि  से  ag  अनुमान  लगाया  गया  था  कि  बिद्युत  उत्पादन  की  आवश्यकता
 191

 ट्रिलियन  यूनिट  1980  के  अन्त  तक
 कुल  29665  मेगवाट  की  बिद्यू,/त  उत्पादन

 94



 10  1904  लिखित  उत्तर

 समता  स्वीकृत  की  गई  थी  और  निर्माण  के  अनेक  च  3  भी  इनमें  से  कुल  19666  मेगावाट  क्षमता

 की  स्की में  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  चालू  करने  के  लिए  निर्घारित की  गई  थीं  और  ये  छठी

 योजना के  fers  कार्यक्रम में
 शामिल

 की  गई  इस  क्षमता  का
 क्षेत्र

 का
 ब्यौरा

 नीचे  दिए

 अनुसार था  :

 क्षत्र  जल  विद्युत  ताप  विद्यू/त
 mata  विद्युत  जोड़

 मेगावाट  मेगावाट  मेगावाट  मेगावाट

 उत्तरी  1292  3660  220  5172

 पशचिमी  5480  5937 457

 दक्षिणी  2205  1800  470  4565

 वी  503  2820  3323

 उत्तरपूर्वी  311  358  669
 ——

 नस  जोड ़:  19666

 यह  उल्लेखनीय  है
 कि

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  प्रत्याशित मांगों  को  पूरा
 करने

 के  लिए

 पांचवी  योजना  अवधि  के  दौरान  विभिनन  क्षेत्रों  में  कई  स्कीमों  पर  अग्रिम  कारवाई  शुरू  कर  दी  गई

 थी  ।  छठी  योजना  अवधि  में  विद्य/त  का  कार्यक्रम  विभिन्न  क्षेत्रों  में  ऐसी  स्कीमों  पर  हुई  प्रगति

 पनीर  करता  है  ।  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  पूर्वी  क्षेत्र

 में  क्षमता  सम्बन्धी  लाभ  दक्षिणी  तथा  पश्चिमी  क्षेत्रों  में  परिकल्पित  क्षमता  सम्बन्धी  लाभों  से

 कम  है

 उच्चतम  न्यायालय  में  नींद  करने  में  विलम्ब  होना

 1478.  श्री  आकर  भार०  बया  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उच्चतम
 न्यायालय

 में
 जल्दी-जल्दी  निर्णय  नहीं  होते हैं

 और

 मुकदमा  लड़ने  वालों  को  इसके  लिए  बहुत  समय
 तक  इन्तजार  करना  पड़ता

 सुनवाई  की  तारीख  के  पश्चात्‌  (1)  तीन  (2)  6  (3)  1  (4)  1

 (5)  और  (6)  2  वर्ष
 से

 afra  समय
 से

 कितने  मामलों
 में

 निर्णय  नहीं  दिए  गए

 और

 (7)  1,  2,  3,  4,  5  और  6  के  लिए  माननीय  न्यायाधीशों  के  नाम  क्या
 हैं  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्री  जगन्नाथ
 :  से

 उच्चतम

 न्यायालय  की  रजिस्ट्री  जिसको  इस  विषय में  लिखा  गया  बताया  है  कि  यह  जिनका लै  नहीं  दी

 जा  सकती  क्योंकि  इस  जानकारी  पर  चर्चा  संविधान  के  अनुच्छेद  121  द्वारा  वर्जित  है  ।

 सरकारी  क्ष  त्र  को  बल्क-औषधियों  क  उत्पादन  की  अनुमति

 1479.  श्री  नारायण  चोबे  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 लि  >>  नीय

 क्या
 यह

 सच  है  fr  acer  ने  बल्क  औषधियों  के  जिस  परे  सरकारी  क्षत्र  का

 अधिकार  के  लिए  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  अनुमति  देने  को  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  वसंत
 :

 और  सार्वजनिक  क्षेत्र के  लिए

 भारतीय  प्र पुंज  औषधों  की  सुची  से  निम्नलिखित  sco  औषधियों  को
 भारतीय

 क्षेत्र  में  स्थानांतरित

 (i)  एरि  थोमाइसिन

 (ii)  ग्रिसियोफल्निन

 (iii)  पिपराजइन

 बेईमान  योजना  के  अंत  तक  की  अनुमानित  मांग  की  तुलना  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  उपबन्ध

 प्रौघोगिकी  क्षमता  आदि  के  मूल्यांकन  के  पश्चात्‌  ऐसा  किया  गया  है  ।

 दुर्गापुर  परियोजना  को  कोयले  की  सप्लाई

 1480, शौ  अजित  बांग  :  क्या  ऊर्जो  मंत्री  यह  बताने  की  कपों  करेंगे
 किं

 :

 कया  परिचय  बंगाल  सरकार
 ने

 1982  के  अंतिम सप्ताह  मैं  काले
 fear

 fare  से  अनुरोध  किया  है  कि  दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटेड  के  लिए  प्रतिदिन  कम  से  xy  1500  टन

 कोयले  की  सप्लाई  की

 बदी  तो  उक्त  अवधि  में  इस  संयंत्र  को  की  गई  कोयले  की  दैनिक  सप्लाई  का  तारीख

 वार  ब्यौरा  और

 यदि  किसी  fate  दिन  अथवा  दिनों  में  कोयले  की  सप्लाई  कम  की  तो  इसके  विस्तृत

 कारण क्या  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  मैं  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  भा वक् यक

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  ।

 तेल/गेस  का  पता  लगाने  के  लिए  योजनाएं

 1481.  श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  बया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ag  सच  है  कि  सरकार  तेल  और  गैस का  पता  लगाने के  लिए  एक  योजना  तैयार

 कर  रही

 *
 यदि  तो  छठी  पंचवर्षीय  eae  दौरान  gy  योजना  पर  कितना खर्च  होने  की

 संभावना

 कया  इसे  योजना  के  लिए  विश्व  नेक  से  सहायता  मांगी  जा  रही
 +

 यि  तो  कितनी ;

 96



 10
 1904  लिखित  उत्तर

 ——

 योजना  के  बातचीत  कितनी  गैस  और  तेल  के  मिलने  की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राजय  मंत्री  गार्गी  इंकर
 :

 जी  हां
 ।

 तेल  एवं  गैस  के  अन्वेषण  के  लिए  संशोधित  परियोजनाओं  पर  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 में  परिकल्पित  कुल  व्यय  7887.89  करोड़  रुपये  है  ।

 और  तेल  एवं  प्राकृतिक  मैस  आयोग  की  छठी  पंचवर्षीय  में  वित्तीय  प्रबंधों

 के  लिए  fea  बैंक  क्रम  से
 710

 करोड़  रुपये  की  परिकल्पना है  ।

 छठी  पंचवर्षीय
 योजना

 में
 700  मि०  मी ०

 टन  के  वसूली  योग्य  खनिज  तेल  भण्डारों  को

 स्थापित
 करने

 और  105.24  मि०  मी०  टन  उत्पादन  करने की  परिकल्पना है  |

 एक  के  बेतन  से  वसूली  किया  जाना

 1482.  श्री  मंगल  राम  प्रेमी
 :

 क्या  श्रम  ओर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किसी  shard  के  मूल  वेतन  से  किन  परिस्थितियों  में  कोई  कटौती  की  जा  सकती

 कया  मूल  वेतन  किसी  कर्मचारी  का  मौलिक  अधिकार  नहीं  है  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण

 किसी  जो  पेंशन  पर  चला  गया  के  वास्तविक  वेतन  से  अधिक  किसी  कारणों

 से
 जो

 अतिरिक्त  भुगतान  किया  गया  है  उसे  वसूल
 करने

 का
 तरीका  क्या  और

 यदि  सरंकार.को  गलती  frat  कमेंचारी  को  अतिरिक्त  किए  गए  भुगतान  को  वसूल

 करने  का  अधिकार  है  तो  उक्त  कर्मचारी  को
 WAGE

 कम  भुगतान  करने  के  बाद  शेष  राशि  का

 भुगतान  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  यह  प्रश्न

 ean है  क्योंकि  विशिष्ट  मामले  के  ब्यौरे  तथा  समस्याओं  के  स्वरूप  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 कानून  के  अधीन  स्थिति  इस  प्रकार
 है

 ऐसे  कमेंचारी  के  मामले  जिस  पर  मजदूरी  संदाय  1936  लागू  होता

 अधिनियम  की  के  अधीन  उसकी  मजदूरी  से  कटौतियां  की  जा  सकती  हैं  ।
 जो  कर्मचारी

 न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  द्वारा  शासित  होता  उसके  मामले  में  उन  नियमों  के  अनुसार  मजदूरी

 में  से कटौतियों की  जा  सकती  जो  अधिनियम  की  भारा  30  के  अधीन  दोषियों  का  आमतौर

 से  और  उस  घारा  की  के  खण्ड  के  अधीन  शक्तियों  का  खासतौर से  प्रयोग  करके

 समुचित  राज्य
 सरकार  द्वारा  बनाए  गए  हैं  ।  ऐसे  व्यक्ति  के  मामले  जिस  पर  उपर्युक्त  दोनों

 अधिनियमों  में  से  कोई  भी  अधिनियम  लागू  नहीं  मजदूरी  में  से  कटौतियां  करना  उन  मतों  पर

 निसार  जिनके  अधीन  नियुक्ति  की  गई  मूल  वेतन
 मूल  श्रुत  भरी

 कार  नहीं  उसकी  स्थिति

 सम्बन्धित  कर्मचारी  को
 लागू  होने  वाले  .  नियमों  और  विनियमों  पर  निर्भर  यदि  कमेंचारी  को
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 अधिक  भुगतान  कर  दिया  गया  तो  उसे  सम्बन्धित  कानून  में  निर्धारित  की  गई  परिसीमा  कोई

 सम्बन्धी  उपबन्धों  के  अध्यधीन  उसकी  मजदूरी  में  से  वसूल  किया  जा  सकता

 राजस्थान में  तेल  की  खोज

 1483,  श्री  एन०  कण  दे जवल कर :  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  टाइम्सਂ  दिनांक  22  1982  में  सच  इन

 राजस्थान
 1.0  la

 में  तेल  की  शशांक  के  अंतगर्त  छपे  समाचार  को  देखा

 यदि  तो  तेल  की  खोज  किन  क्षेत्रों में  की  जा  रही है  और  उन  पर  कितने  व्यय  का

 अनुमान  है  और  कितना  एवं  किस  प्रकार  का  तेल  और

 क्या  तेल  तथा  प्र  कृतिक  गैस  आयोग  ने  यह  कार्य  स्वयं  आरम्भ  किया  है  अथवा  किसी

 विदेशी  सहयोग  के  साथ  और  यदि  हां  तो  कायें  में  सहयोग  करने  वाले  का  नाम  क्या  है  और  उसकी

 aa  क्या  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग
 में  राज्य  मंत्री  गार्गी  झाँकर  :  हां

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  को  परिश्रमी  राजस्थान  में  जैसलमेर  और  बीकानेर  के

 जिलों  जोधपुर  तथा  गंगानगर  जिलों  के  छोटे  भाग  सहित  तेल  और  गैस  की  खोज  के  लिए  28600

 at  किलोमीटर  का  क्षेत्र  सौंपा  गया  भूकम्पीय  सर्वेक्षणों  एवं  भूवैज्ञानिक  अध्ययनों  की  इस

 परियोजना  में  30  करोड़  रुपए  के  अनुमानित  परिव्यय  की  परिकल्पना  की  गई  भूकम्पीय  सर्वेक्षण

 कार्य  को  वर्ष  1983-84  के  दौरान  आरम्भ  किए  जाने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।

 वर्तमान  में  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  राजस्थान  के  शाहगढ़  बेसिन  में  तेल  और  गैस  की

 खोज  में  लगा  हुआ  आयोग  द्वारा  वर्ष  1982-83  और  1983-84  के  दौरान  सर्वेक्षण  और  खुदाई

 कार्य  पर  अनुमानित  17  करोड़  रुपए  व्यय  होगा  ।  तेल  की  मात्रा  एवं  किस्म  के  बारे  में  कुछ  भी  कहना

 भसामयिक  होगा  क्योंकि  क्षेत्र  में  अभी  अन्वेषण  कायें  हो  रहा  है  ।

 व्यघन  कार्य  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  स्वयं  किए  जाने  का  प्रस्ताव  दिया  गया

 यदि  आवश्यकता  हुई  तो  कुछ  क्षेत्रों  में  विदेशी
 ठेकेदारों

 को  अनुबंधित  सेवाएं  प्राप्त  करने

 के  लिए  लगाया  जा  सकेगा  ।

 तूतीकोरिन  ताप  विद्युत  केन्द्र  क ेलिए  कोयले  का  आयात

 1484.  श्री  तारिक  अनवर  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  ऊर्जा  मंत्रालय
 तूतीकोरिन

 ताप  विद्युत  केन्द्र
 के

 लिए  पांच

 लाख  टन  कोयले  का  आयात  करने  का  विचार  कर  रहा

 यदि  तो  वास्तविक  कारण  कया  क्या  इस  परियोजना  के  लिए  बिहार-बंगाल  से

 पर्याप्त  कोयना  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  और

 कया  परिवहन  में  कोई  कठिनाई  है  तथा  क्या  यह  रेल  मंत्रालय  की  सहायता  से  हल  नहीं

 की  जा  सकती  है  ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  cater
 :  से  तमिलनाडू  सरकार  ने  अपने

 तूती की  रिन  ताप  विजय त  केन्द्र  के लिए  बफर  स्टाक  बनाने  के  एक  समय  के  आन्तरिक  उपाय  के  रूप

 5  लाख  टन  कोयला  आयात  करने  की  अनुमति  देने  का  केन्द्र  सरकार  ने  अनुरोध  किया  तथापि

 सरकार  का  प्रयास  स्वदेशी  कोयले  की  अधिकतम  जुलाई  करने  का  है  ताकि  fara  केन्द्र  की  सारी

 आवश्यकताएं  पूरी  की  जा  सकें  ।  तख्तियो रिन  ताप  विजय त  कोयले  की  आवश्यकताएं  ईस्टर्न  कोल  फील्ड्स

 लि०  की  बंगाल-बिहार  की  कोयला-खानों  से  रेल  एवं  समुद्री  मागं  द्वारा  वाया  हल्दिया  बन्दरगाह  के

 मार्ग  से  पूरी  की  जाती  हैं  ।  ईस्टर्न  कोल फील्ड्स  लि०  उपर्युक्त  विद्युत  केन्द्र  की  सारी  भांग  को  पुरा

 फर  सकती  हल्दिया  बन्दरगाह  से  होकर  faa a  केन्द्र  को  कोयले  की  ढुलाई  करने  में

 दोनों  ही  भरने  और  खाली  करने  के  स्थानों  पर  कठिनाइयां  हुई  हैं  ।  सरकार  द्वारा  कोयले  की  सप्लाई

 की  नियमित  रूप  से  मानीटरिंग  की  जा  रही  है  और  विद्युत  केन्द्रों  को  कोयले  की  सप्लाई  में  पर्याप्त

 सुधार  हुआ  है  ।  तूतीकोरिन  विद्युत  केन्द्र  को  समस्त  रेल  मार्ग  द्वारा  कोयले  की  कुछ  अतिरिक्त  मात्रा

 की  जुलाई  करके  जहां  तक  संभव  हो  अस्थायी  तौर  पर  इसकी  अनुपूर्ति  करने  की  व्यवहार्यता  की

 भी  जांच की  गई  तथापि  इसके  लिए  रेलवे  वैगनो ंसे  कोयले  को  उतारने  के  लिए  तमिलनाडु

 fast  बोर्ड  द्वारा  अतिरिक्त  सुविधाएं  जुटाने  की  आवश्यकता  तमिलनाडु  बिजली  बोर्ड  द्वारा

 इसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 उद्योगों  में  महिला

 1485,  गोमती  गीता  मूल्यों  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  कितनी  महिला  प्रशिक्षुओं  अधिनियम  के

 को  लिया  गया  है  तथा  किन  उद्योगों  में  लिया  गया

 उपयुक्त  अवधि  में  लिए  गए  कुल  प्रशिक्षुओं  में  से  महिला  प्रशिक्षुओं  का  प्रतिशत

 घार  तथा  उद्योग बार  और

 क्या  सरकार  ने  विभिन्‍न  उद्योगों  में  महिला  प्रशिक्षुओं  का  प्रतिशत  बढ़ाने  के  लिए  कोई

 कदम  उठाए  हैं  ?

 श्रम  धौर  पुनर्वास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 :  और

 एक
 जिसमें  विभिन्न  राज्यों  के  राज्य  क्षेत्र/निजी  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  और  विभिनन  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय

 क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानो ंमें  1980,  1981  भौर  1982 में  foe  1961  के  अधीन  व्यवसाय

 औ
 Farezatt  के  रूप  में  प्रह्तिज्नण  प्राप्त  कर  रही  महिलाओं  की  संख्या  दिखाई  गई  विवरण  संलग्न

 इन  शिशुओं  की  उद्योग वार  विवरण  एकत्र  नहीं  किया  जाता

 होटल  उद्योग  में  रेस्टोरेंट  बिल  भारी  घाव  उद्योग  में  दर्जी

 दर्जी  (aratey),  डिजाइनर  भौर  मास्टर  कटर  और  विधिक  बुक  कीपिंग  और

 चांदी
 )  ,

 आदि  जैसे  उपयुक्त  जो  महिलाओं  के  लिए

 शिक्षा  अधिनियम  1961  के  अधीन  प्रारम्भ  किए गण  राज्य  शिक्षित  सलाहकार
 और  क्षेत्रीय  शिक्षुता  प्रशिक्षण  को  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निदेश  दिए  गए  हैं

 कि  महिलाओं  की  अधिकतम  संख्या  शिशुओं के  रूप  में  नियुक्त  की  जाए  ।
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 बलन  T
 सहा नदी  बेसिन  में  पेट्रोलियम गेस  का  पता

 1486.  श्री  हरिहर  सोरन
 :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में  महानदी  बेसिन  में  पेट्रोलियम  गैस  का  पता  चला

 यदि  तो  महानदी  बेसिन  पेट्रोलियम गैस  के  उपयोग के  लिए  सरकार  द्वारा  कया

 प्रयत्न  किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय
 के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :

 जी

 नहीं  ।

 और  (77)  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 रंगीन  दी ०  वी०  के  प्रसारण की  नीति

 1487,
 श्री  एडुआर्डो हीरो

 :
 कया  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कार्यक्रमों  के  रंगीन  प्रसारण  की  वर्तमान  नीति  क्या

 क्या  ag  सच  है  कि  एशियाई  खेलो ंके  अवसर  पर  काफी  संख्या  में  लोगों  को  रंगीन

 टी०  वी०  खरीदने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  गया  था  लेकिन  इस  समय  कार्यक्रमों  के  रंगीन  प्रसारण

 का  अनुपात  काफी  कम  होने  के  कारण  वे  निराश  हो  गए  और

 समस्त  प्रसारण  को  कब  तक  रंगीन  करने  की  आशा है  ?

 सूचना
 और

 प्रसारण
 मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री  :

 देश  में
 रंगीन

 दूरदर्शन
 को

 चरणबद्ध  ढंग  से  चालू  करने  के  सरकार  के  निर्णय  के  रंगीन

 हरदर्शन  के  लिए  कार्यक्रम  और  योजना  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 (1)  रंगीन  प्रेषण  के  लिए  मौजूदा  ट्रांसमीटरों  में  भापरिबतंन  |

 (2)  त्रिवेन्द्रम  भर  गोहाटी  में  दूरदर्शन  केन्द्रों  तथा

 मुर्शिदाबाद  और  कटक  में  रिले  केन्द्रों  की  स्थापना  की  छठी
 योजना  की  स्कीमों  का  सीधे  रंगीन  प्रचालन  के  लिए  कार्यान्वयन  |

 atte  एशियाई  खेलों
 को

 रंगीन
 में

 40  ट्रांसमीटरो ंसे  टेलीकास्ट किया  गया
 अब  रायपुर

 के  दोष
 ट्रांसमीटर

 को  भी
 रंगीन  अनुरूप

 बना  दिया  गया  एशियाई  खेलों  के
 रंगीन  में  टेलीकास्ट  किए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  की  मात्रा  धीरे-धीरे बढ़  रही  है  और  इस  समय  25-30
 प्रतिशत  कार्यक्रम  रंगीन  में  टेली  कास्ट  किए  जा  रहे  जब  नए  दर्शन  केन्द्रों  के  लिए  छठी  योजना
 की  सभी  स्कीमों  को  सीधे  रंगीन  प्रचालन  के  लिए  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  रंगीन  प्रचालन  के
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 लिए  मौजूदा  केन्द्रों  में
 आप

 परिवर्तन  सरकार  के  निर्णय  के  अनुसार  तथा  संसाधनों  की  उपलब्धता  के

 अनुसार  चरणों  में  किया  जा  रहा

 पंजाब  तथा  राजस्थान  के  आद्योगिक  मजदूरों से  प्राप्त  श्वान

 1488.  थ्री  मोहम्मद  इस्माइल  :

 ait  चित्त  महिला  :  क्या  भ्रम  भोर  पुनर्वास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  को  भारतीय  मजदूर  संघों  के  केन्द्र
 से  न्यूनतम  मजदूरी के

 रूप
 में

 500

 रुपये  दिये  जाने  के  बारे  में  राजस्थान  तथा  पंजाब  आदि  के  विभिन्न  औद्योगिक

 मजदूरों  के  50  हजार  हस्ताक्षरयुक्त  दिनांक  5.1.83  का  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  क्या  करम  उठाए  गए  है ं?

 श्रम  और पुनर्वास मंत्री  बीरेन्द्र
 :  हां

 ज्ञापन  विचाराधीन  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  रेडियो  रिले  ५... स्टन  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  प्रगति

 1489.  भी  tier  रावत
 :  क्या

 सूचना  भर  प्रसारण मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  अल्मोड़ा  में  रेडियो  रिले  स्टेशन  के  निर्माण  कायें  की

 प्रगति  का  जायजा  लिया

 यदि  नहीं  तो  इस  रिले  स्टेशन  भवन के  निर्माण  कार्य  को  शीघ्र  पूरा  किया
 जाना

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  किया  गया  और

 इस  स्टेशन  का  निर्माण  काय  कब  तक  पुरा  जायेगा  तथा  यह  स्टेशन  कब  तक  पूरी

 तरह  से  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  देगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप
 मंत्री

 :

 हां

 इस  प्रकार के  सभी  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  वास्तव  में  अधिकांश  उपकरण  प्राप्त

 चुके  हैं  ।

 भवन  का  निर्माण  कार्य
 1983  तक  मुकम्मल  हो  जाने  की  उम्मीद  केन्द्र

 के  1984-85  में  चालू हो  जाने  की  उम्मीद है  ।

 हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  श्रमिकों  के  प्रति  नरम  रुख  अपनाने  के  लिये

 मन्तर्रष्ट्रीय  श्रम  संगठन  द्वारा  सरकार  से  अनुरोध

 1490.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन
 :  क्या

 श्रम  ओर  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने की
 करेंगे  कि  :
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 विधि

 क्या  यह  सच  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  श्र  स  संगठन  ने  सरकार  को  ध्यान  दिलाया  है
 कि

 हड़ताल

 में  भाग  लेने  वाले  श्रमिकों  के  प्रति  कड़ा  रूप  अपनाने  विशेषकर  हड़ताल  के  काफी  संख्या  में

 मुअत्तल  किए  जाने  से  श्रमिकों  के  संगठनों  की  स्वतंत्रता  को  गम्भीर  संकट  की  आशंका  रहती  इस

 तरह  के  रुख  में  सौहा दें पूर्ण  औद्योगिक  सम्बन्धों  के  विकास  को  भी  gars  पहुंचता  और

 यदि  तो  इसके  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्र/लय  में  राज्य  मंत्री  :  हां  ।

 भारत  सरकार  का  यह  दृढ़  विचार  है  क्रि  अनुचित  रूप  से  कोई  भी  कठोर  कार्यवाही  न

 की  जा  जाये  और  जो  भी  कायंवाही  की  वह  सामान्य  ट्रेड  युनियन  कार्यकलापों  के  विरुद्ध  नहीं

 की  गई  थी  लेकिन  वह  सामान्य  रूप  से  समुदाय  की  भलाई  को  ध्यान  में  रखते हु
 ए  राष्ट्रीय  हित  में  की

 गई  थी  ।

 कोयले का  गबन

 1491.  भो
 कमला  मिश्र  मधुकर  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  deed  कोल फील्ड्स  fo  के  कुछ  अधिन कारियों DUNST  को  2.50  करोड़  रुपये के  मूल  के

 सम्बन्ध में  निलम्बित लगभग  125,000  टन  कोयले  के  विश्रामपुर  कोयला  खान  से
 गबन

 .

 किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 कया  विरुद्ध  कोई  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  आई०  दायर  की  गई

 और

 afe  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  से  '  बेटे

 कोल फील्ड्स  लि०  के  विश्वामपुर  में  स्टाक  में  कमी  होने  के  बारे  में  एक  शिकयत  प्राप्त  हुई  इस

 मामले  में  प्रारम्भिक  जांच  पड़ताल  के  बाद  सात  अधिकारियों  को  निर्मित  कर  दिया  गया  है  ।  कोयला

 जम्प
 ने  उनके  खिलाफ  अनुशासन  की  कार्यवाही  शुरू को  है  ।

 चूंकि  यह  मामला  स्टाक  अधिक

 रिपोर्ट  करने  और  स्टाक  में
 प्रमाणीकरण

 का  था  इसलिए  संबद्ध  व्यक्तियों  के  खिलाफ  अनुशासन

 की  कारवाई  शुरू  को  गई  कोई  CTT  सूचना  रिपोर्ट  नहीं  दायर  की  गई  है  ।

 क्मेंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में  पृथक  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  कक्ष  स्थापित  करना

 1492.  श्री  बनवारी  लाल  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गृह  मंत्रालय के  कार्यालय  ज्ञापन  दिनांक  19-4-1969,  3-9-1970  तथा  28-5-76
 में  निहित  आदेशो ंके  अनुसार  सरकार  के  सभी  कार्यालयों  मैं  gan  अनुसूचित  जाति  कक्ष  बनाया  जाना

 भरे  गीत
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 पि  तो  ग्या
 भविष्य  निधि  संगठन  के  क्षेत्रीय  तथा  उप-क्षेत्रीय  कार्यालयों  में

 ऐसे  कक्ष  स्थापित  किए  गए

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  और  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के

 कर्मचारियों के  हितों  की  रक्षा के  लिए  ऐसे  कक्ष  स्थापित  करने  के  बारे में  सरकार  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  और

 ..  (3)  भविष्य  निधि  संगठन  में  ऐसे  कक्षों  की  स्थापना  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 श्रम  और  पुनवासी  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  :  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 कारियों  ने  निम्नलिखित  बताया  है  :

 हां  ।

 हां  ।  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  केन्द्रीय  क्लिक
 में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  सैल  मुख्य  सम्पर्क  अधिकारी  की  अध्यक्षता  में  गठित  किया  गया  जहां तक

 क्षेत्रीय  और  उप-क्षेत्रीय  कार्यालयों  का  सम्बन्ध  गृह  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुघार

 विभाग  के  पहले के  तारीख  19-4-1969,  3-9-1970  और  28-5-1976
 के  साथ

 पठित

 परिपत्र  संख्या  सी
 ०  Ao),  तारीख  7-12-1981

 को
 ध्यान

 में
 रखते

 ऐसे  सैल  को  गठित  करने  की  जरूरत  नहीं

 भर  उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रदान  नहीं  उठते  |

 राजस्थान  गस  पर  आधारित  दीवार  संयंत्र  की  स्थापना  के  स्थान

 1493,  श्री  वृद्धि  चन्द्र
 जेन

 :  क्या
 रसायन  ौर  जनवरी  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या  राजस्थान  में  गैस  पर  आधारित  उर्वरक  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  निश्चित

 स्थान  का  निर्णय  ले
 लिया  गया

 और

 यदि  तो  उस  स्थान  का  नाम  क्या  है  जहां  उवंरक  संयंत्र  की  स्थापना  की  जा

 रही  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  वसन्त  :  हां  ।

 संयंत्र  राजस्थान
 के  सवाई  माधोपुर  जिला  में

 बिलोपा  गाव  के  पास  स्थापित  किया

 जाएगा  ।

 संचार  को  सुविधाजनक  बनाने  हेतु  पब्लिक
 डाटा

 1494.  श्री  जगदीश  टाइटलर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समूचे  देश  में  सूचना  भेजने  हेतु  डाटाਂ  नेटवर्क  स्थापित  करने  का  सरकार

 का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  और
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 यह  प्रस्ताव  कब  से  प्रभावी  होगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  वी ०  एन०  :  आगामी  चार  से  पांच  वर्षों

 के  भीतर  देश  में  पब्लिक  डाटा  नेटवर्क  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव  है  ।

 इसके  ब्योरे  तयार  किए  जाने  हैं  ।

 अभी  कोई  निहित  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  हैं  ।

 मौन  घाटा

 1495.  श्री  जेवियर  अरा कल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  केरल  की  मौत  घाटी  परियोजना  को  अपनी  मंजूरी  दे  दी  है  यदि

 तो  पर्यावरण  की  रक्षा  करने  के  लिए  कया  सुरक्षात्मक  उपाय  किए  गए  और

 (a)  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  आया  है  कि  केरल  को  पन-बिजली  परियोजनाएं  घटिया  स्तर

 को  बांध  मिट्टी  भरने  से  उथले  हो  गए  और  उनका  रख-रखाव  ठीक  नहीं  यदि  तो  इसके

 लिए  क्या  कंडम  सुनाएं  गए  है ं?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  चस्द्रदोबर  साइलेंट  घाटी  जल  विद्युत

 परियोजना  अभी  भी  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 केरल  के  जल-विद्या त
 केन्द्रों  का  पिछला  कार्य-निष्पादन  डिजाइन  की  दिव्यता  के  सदमे

 मैं  अच्छा  रहा  है  ।  किसी  प्रकार की  अधिक  ave  जमा  होने  का  कोई  संकेत  नहीं  है  जिससे  केरल  में

 किसी  जल-विद्युत
 जलाशय  के  उपयोगी  जीवन  पर  प्रभाव  पड़ते  की  सम्भावना  जल  faa

 केन्द्रों  के सभी  संघटकों  का  समुचित  अनुरक्षण  करने  के  लिए  केरल  राज्य  बिजली  बो  ध्यान  रख

 रहा है

 wae  1972

 1496,  श्री  रोस्टर  बर्मा  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने की  wat

 करेंगे

 कया  अवक्रय  1972  लागू  हो  गया

 यदि  तो  कब  और

 मदि  तो  उसके  कारण  और  afar  कया  हैं

 न्याय
 मौर

 कम्पनी  द  मंत्री  जगन्नाथ  ः  जी  नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 अधिनियम  को  1«6-1973  को  प्रवर्तन  में  लाने  के  लिंग  30-4-)973  को  एके  अधिसूचना
 भारी  की  बाद

 में
 30  1973  की  अधिसूचना  को  अधिक्रान्त  करने  वाली  और
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 अधिनियम  को  1-9-1973  को  sada  में  लाने  के  लिए  एक  अन्य  अधिसूचना  31-5-1973

 को  जारी  की  गई  थी  ।  क्योंकि  अधिनियम  को  प्रवृत्त  करने  के  विरुद्ध  जनता  से  अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  इसलिए  अधिनियम  को  प्रवृत्त  न  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  और  तदनुसार  31-5-1973

 की  अधिसूचना  को  विखंडित  करने  वाली  अधिसूचना  23-8-1973  को  जारी  की

 बैककारी  विधि  समिति  ने  वैयक्तिक  सम्पत्ति  सुरक्षा  विधि  (1977)  पर  अपनी  रिपोर्ट  में  afafaa i
 त॑

 में  कुछ  दरगामी  संशोधनों  का  प्रस्ताव  किया  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  जांच  करने

 और  तदनुसार  अधिनियम  को  समुचित  रूप  में  संशोधित  करने  का  विनिश्चय  करने  के  परमाणु  ही

 अधिनियम  को  प्रवृत्ति  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 उड़ीसा  में  जाजपुर  में  दूर  दरशन  केन्द्र  की  स्थापना

 1497.  श्री  अनादि  चरण  दास  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  HAT

 करेंगे  कि  :

 सरक।र  का
 उड़ीसा

 के  जाजपुर  में
 एक  दूरदर्शन  केन्द्र  की  स्थापना  का

 विचार

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  कब  तक  क्रियान्वित  होने  की  आशा  और

 इस  सम्बन्ध में  अब  तक  क्या  प्रगति हुई  है
 ?

 सूचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप-मंत्री  मल्लिकार्जुन  )
 :

 से  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  में  जाजपुर  में  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं है  ।

 नवें  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में  भारी  घाटा

 1498,  श्री  बालकृष्ण  वासनिक  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  भारत  में  हुए
 नवें  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में  भारी  घाटा

 हुआ

 क्या  इस  मामले  में  कोई  आंकलन  किया  गया  और

 यदि
 तो  इसका  विवरण  क्या  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उपमंत्री  मल्लिकार्जुन )
 से  भारत  के  अंतर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  की  आय  और  व्यय  के  लेखा  को  अभी  अन्तिम

 रूप  दिया  जाना  है  |

 तमिलनाडु  को  मिट्टी  के  तेल  के  श्रावंटन  में  वृद्धि  का  प्रस्ताव

 1499,  श्री  सौ०  चिन्ना र  वा  मी  ee
 :  1  कर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  तमिलनाडु  भो  बिजली  में  भारी  कटौती  का  सामना  करना  पड़ता

 मिट्टी  के  तेल  के  आबंटन  कोटे  में  वृद्धि  करने  का  कोई  विचार  और

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  qari  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  गार्गी  देखकर  :

 विद्युत  क  गैती के  परिणामस्वरूप  उत्पन्न  स्थिति  पर  नियंत्रण  पान ेके  लिए  तमिलनाडु  को

 जनवरी  और  1983  के  लिए  प्रति  मास  2,000  मी ०  टन  मिट्टी  के  तेल  का  अतिरिक्त  आबंटन

 दिया  गया  है  ।

 कृषि  दर्शन  के  प्रसारण के  समय  ग्रामीण  क्षत्रों  को  बिजली को  निर्वात  पूर्ति

 1500.  श्री  अनवर  भ्रामक  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  मंत्रालय  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  दूरदर्शन  पर  ग्रामीण  कृषि  दर्शन

 कार्यक्रमों  के  प्रसारण  के  समय  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  बिजली  की  निर्बाध  पूति  हो  राज्य  सरकारों  को  कोई

 अनुदेश  जारी  किए  और

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्रशेखर  भौर  ग्रामीण  तथा  कृषि

 दर्शन  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  के  समय  faa  की  बाधारहित  सप्लाई  करने  के  सम्बन्ध में  राज्य

 सरकारों  को  कोई  अनुदेश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।  उपभोक्ताओं  की  सप्लाई  की  अवधि  भारी

 के  अनुसार  राज्य  में  विजय  त  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  करना  प्रमुख  रूप  से  राज्य  सरकार  तथा  राज्य

 बिजली  ats  का  यादव  है  ।

 विद्युत के  क्षत्र में  भारत  तथा  सोवियत संघ  का  सहयोग

 1501.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत-सोवियत  कायें दल  की  द्वितीय  बैठक  में  दोनों  देशों  के  प्रतिनिधि  मण्डलों

 के  बीच  हुई  वार्ता  के  अनुसार  भारत  तथा  सोवियत  संघ  fara  के  क्षेत्र  में  आपसी  सहयोग  का  और

 भागे  विकास  करने  पर  agua  हो  गये  क

 यदि  तो  पन-बिजली  तथा  विद्युत  प्रणालियों  में  anit  के  लिए  और  कौन  से  क्षेत्र

 खोजे  गए  हैं  तथा  सहयोग  के  कोन  से  नए  क्षेत्रों  पर  विचार  हुआ

 इस  समय  सोवियत  संघ  की  सहायता  से  कौन-सी  परियोजनाओं  का
 मिति

 किया  जा

 रहा है  तथा  वे  किस  चरण  में  और

 इस  समझौते  के  अन्तगंत  और  कौन  सी  परियोजनाओं  पर  कायें  किया  जाएगा

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्रशेखर  (#)  और  ।
 विद्युत

 पर  कार्यकारी  दल
 ने

 अन्य  विषयों  के  अतिरिक्त  विद्युत  पारेषण  लाइनों  और  जल-विद्या
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 ननणणणााााटटटाएएल्‍एल्‍एएततएल्‍एइयतएतए ए  कलटाडडीट्ाइाा  ाਂ

 परियोजनाओं के  विकास  मैं  सहयोग  की  संभाव्यताओं  पर  विचार-विमर्श  किया  था  ।  ade  के  अन्त  में

 हस्ताक्षर  किए  गए  प्रोटोकोल  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भारतीय  इंजीनियरों  और  विशेषज्ञों  को  कुछ

 विशिष्ट  क्षेत्रों  में  उनकी  कुशलता  और  क्षमता  में  सुधार  लाने  के  लिए  यु०  एस०  एम०  आर०  भेजे  जानें

 का  है  ।  विशिष्ट  समस्याओं  पर  भारतीय  संगठनों  को  सलाह  देने  के  लिए  सोवियत  विशेषज्ञों

 को  भारत  में  तैनात  किए  जाने  की  व्यवस्था  है  ।

 विंध्याचल  सुपर  ताप  faa  केन्द्र  प्रथम  चरण  (6  210  को  सोवियत

 सहायता  से  स्थापित  किया  जा  रहा  जहां  अ!वश्यक  प्रारम्भिक  कार्य  किए  जा  रहे
 हैं  ।

 एक  नई  ताप  fae  परियोजना  के  लिए  यु०  एस०  एस०  आर०  और  भारत  के  बीच

 सहयोग  की  संभाव्यता ओं
 के  बारे  में  विद्युत  पर  कार्यकारी  दल  की  दूसरी  बैठक  में  प्रारम्भिक

 विमर्श  किया  गया  था  ।  दोनों  पक्ष  इस  सम्बन्ध  में  प्रारम्भिक  विचारों  और  सुचना  के  आदान-प्रदान  के

 लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ।

 प्रत्येक  गांव  को  टेलीफोन  की  सुविधा

 1502.  श्री  टी०  एस०  नेगी  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1977-79  में  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  था  कि  मैदानी  इलाकों  में

 1000  या  इससे  अधिक  जनसंख्या  वाले  और  पहाड़ी  इलाकों  में  2500  की  जनसंख्या  वाले  प्रत्येक  गांव

 के  पुलिस  स्टेशन  और
 तहसील

 मुख्यालय  में  टेलीफोन
 की  सुविधा  प्रदान  कर  दी  जाएंगी

 ;

 कया  यह  facia  क्रियान्वित  हो  गया  है  और  यदि  तो  उसका  पुरा  ब्यौरा  कया  है  तथा

 यदि  उत्तर  नकारात्मक  हैं  ती  इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  न  करने  के  क्या  कारण  और

 क्यां  सरकार  का  विचार  इस  निर्णय  को  कार्यान्वयन  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  बनाने

 का

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ato  एन०  :  हाँ  ।  1977  मैं  कैटिगरी

 स्टेशनों  अर्थात  (1)  जिला  मुख्यालय  (2)  उप मण्डलीय  मुख्यालय  (3)  तहसील  मुख्यालय  (4]  उप

 तहसील  मुख्यालय  (5)  ब्लाक  मुख्यालय  (6)  सामान्य  क्षेत्रों  में  $000  अथवा  अधिक  जनसंख्या  वालें

 स्थान  और  (7)  1971  की  जनगणना के  अनुसार  पहाड़ी/पिछेड़े  क्षेत्रों  में  2500  अथवा  अधिक

 जनसंख्या  वाले  स्थानों  के  लिए  पूर्ण  आर्थिक  सहायता  के  आधार  टेलीफोन  सुविधाए  प्रदान  करने  को

 निर्णय  लिया  गया  था  ।  ऐसे  स्थान
 जहां  पुलिस  उप-निरीक्षक  अथवां  उससे  बड़े  पदाधिकारी  के

 अधीन  वहां  भी  न्यूनतम  राजस्व  की  निश्चित  शर्त  के  साथ  टेलीफोन  सुविधाएं  प्रदान  कीं

 जाएंगी  |

 (@)  यहं  निर्णय  कार्यान्वित
 feat  गया  है  और  टेलीफोन  सुविधा  उत्तरोत्तर  बढ़ाई  जा  रद्दी
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 31-3-82  तक  उपर्युक्त  कैटिगरी  स्टेशनों  में  प्रदान  किए  गए
 स
 ह  पार्वेजनिक  टेलीफोन ों  के  बारे  में

 स्थिति  निम्नानुसार  है

 5  00  अशद
 जनना  2500  अथवा  उप-निरीक्षक  तहसील

 अधिक  जनसंख्या  अधिक  जनसंख्या  अथवा  उससे  मुख्यालय

 वाले  स्थान  वाले  स्शगानतन स्वान  बड़े  अधिकारी

 के  अधीन

 पुलिस  स्टेशन

 3454 कुल  स्थान  23628  4672  1561

 जिन  स्थानों  में  सार्वजनिक

 टेलीफोन  प्रदान
 किए  गए  2877  14125  4213  1433

 जिन  स्थानों  में  अभी

 जनक  टेलीफोन  प्रदान  किए

 577  148 वि वि
 9502

 459.0

 उपयुक्त  कैटिगरी  स्टेशनों  में  टेलीफोन  सुविधाएं  1984-85  तक  किए  जाने  की  संभावना

 है  परन्तु  यह  काफी  हद  तक  घन  और  साज-सामान  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  |

 गुजरात  नगरों  तथा  जिलों  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 1503.  श्री  उत्तम भाई  एच ०  पटल :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  नगरों  तथा  कस्बों में  टेलीफोन  कार्यालय  )
 खोलने

 के  लिए  बलसर  तथा  गुजरात  के  अन्य  जिलों  से  1-1-1982  से  31-1-1983  के  दौरान  अनेक

 प्रतिवेदन  तथा  ज्ञापन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  तथा  प्रत्येक  पर  कया  कार्यवाही  की  गई

 1970
 से

 1982
 के  दौरान  ऐसे  कितने  टेलीफोन  कार्याल  य  (ax

 १७ /
 \

 |  खोले  गए  हैं  तथा

 1983,  1984  के  लिए  कितने  टेलीफोन  निर्माणाधीन

 गुजरात  में  प्रत्येक  जिले  के  प्रत्येक  कस्बे  तथा  गांव  के  लिए  व्यक्तिगत  टेलिफोन

 के  आबंटन  के  लिये  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुये

 (=)  1982
 में  कितने

 कनेक् दान  दिये  गये  तथा  1977  से  1981  के  दौरान  कितने  कनेक्शन

 दिए

 उनमें  से  कितने  लंबित
 विचाराधीन  पड़े  और

 1983  के
 दौरान  व्यक्तिगत  टेलिफोन  कनेक्शन  उपलब्ध  कराने  के  लिये  क्या

 लक्ष्य हैं  ?

 संचार  मंत्रालय
 के  राज्य  मंत्री

 ate  एन०  :  1-1-82  से  31-1-83  की
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 भबकी  के  दौरान  बुलसर  जिले  से  कोई  प्रतिवेदन  अथवा  ज्ञापन  प्राप्त  नहीं  हुआ  area  जिलों

 से  विभिन्‍न  ग्रामों में  लम्बी  दूरी के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  संबंध में  39  मांग  प्राप्त

 सम्बन्धित
 डिवी  जनों  निटों

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा
 पटल

 पर  रख

 दी  जाएगी  |

 1977  से  1982  की  अवधि  के  दौरान  लम्बी  दूरी  के  372  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर
 सके

 खोले  गए  थे  ।  1982-83  और  1983-84  इन  प्रत्येक  अवधियों  के  दौरान  लम्बी  दूरी  के  ऐ

 ही  भौर  पचास  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोले  जाने  का  कार्यक्रम  है  ।

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 एल०  पी०  जी०  संयंत्रों  में  डिलीवरी  से  पहले  निरीक्षण

 1504.  डा०  ए०  यू०  arma:  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  कम्पनियां  अपने  Qo  पी०  जी०  संयंत्रों  में  डिलीवरी  पुर्व  निरीक्षण  कर  रही

 और

 (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  तैल  कम्पनियों  के  ध्यान

 में  सिलेंडर  के  फटने/लीक  होने  के  कितने  मामले  आये  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :  एवं

 हां  ।  तेल  कम्पनियां  एल०  पी०  ato  सिलेंडर  भरने
 से  पुर्व  स्पष्टतया  ag  alate  तत  करने

 के  लिए  जांच  करती  हैं  कि  कोई  रिसाव  तो  नहीं  ।  इसलिए  रिसाव  की  जांच  सभी  भरे  हुए  सिलेंडरों

 को  पानी  में  डुबोकर  की  जाती  है  और  रिसाव  वाले  सिलेंडर  को  शीघ्र  ही  वापस  ले  लिया  जाता  है  ।

 उपभोक्ताओं
 के  निवास  स्थानों  पर  सिलेंडर  फटने  के  चार  मामले  सुचित  किये  गये  हैं  ।  बॉटलिंग

 संयंत्र से
 सिलेंडर  जाने  के  बाद  रिसाव  सिलेंडरों  के  मामलों  की

 के  बारे  में  सूचना  aaa

 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 पनबिजली  केन्द्रों  सम्बन्धी  विचार  गोष्ठी  में  दिए  गए  सुभाव

 1505.  श्री  ईरा  अनबारासु  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  और  केन्द्रीय  पिटाई  और  विद्या  बोर्ड  द्वारा  होले  मैं
 पनबिजली  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  में  आयोजित  विचार  गोष्ठी  द्वारा  कौन  से  प्रमुख  सुल्तान  दिए  गएं

 और

 (=)  क्या  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  देश  में  1000  ऐसे  स्थानों  का  पता  लगाया है  जो
 5,000  मेगावाट  बिजली  पैदा  कर  सकते  हैं  और  यदि  तो  उन  स्थानों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 है  और  इन  स्थानों  पर  छोटी  पनबिजली  परियोजनाएं  बताने  के  लिए  कार्यवाही  कब  की  जायेंगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय
 में

 राज्य  चन्द्र दो खर  fag)  :  रक  य  विद्युत  प्राधिकरण  कौर
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 केन्द्रीय  सिचाई  और  बिजली  ate  द्वारा  1983 में  आयोजित लघु  जल-विद्य त  केन्द्रों  पर

 सेमिनार  में  दिए  मुख्य  सुभाव  नीचे  दिए  गए  हैं

 (1)  अपने  राज्यों  में  लघु  जल-विद्युत  शक्यता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  सभी  राज्यों  द्वारा

 प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  तथा  बहुत  ही  लघु  स्कीमें  अर्थात्‌  माइक्रो  जिन्हें  दूरवर्ती  गांवों

 के  लाभ  के  लिए  विकसित  किया  जा  सकता  उनका  पता  लगाने  के  लिए  सर्वाघिक  प्राथमिकता  दी

 जानी  चाहिए  ।

 (2)  राज्यों  के  द्वारा  राज्य  के  सभी  संगठनों  के  साथ  बहुत  छोटो  स्वतन्त्र  स्की  विशेषकर

 माइक्रो  स्कीमों  का  पता  लगाने  और  क्रियान्वयन  करने  के  लिए  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 (3)  राज्य  प्राधिकारियों  के  द्वारा  छोटी  जल-विद्या  स्कीमों  की  परियोजना  रिपोर्टों  को

 बा रूप  में  तेयार  करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  महत्व  दिया  जाना  जिसके  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धा

 पहले  ही  जारी  किए  जा  चके

 (4)  दूरवर्ती  क्षेत्रों  में  रहने  बाले  लोगों  को  ग्राम  विजय  ती  करण  कार्यक्रम  के  अनुसार  बिजली

 मुहैया  करने  के  लिए  ag  जल-विद्या  त  के  विकास  को  एक  राष्टीय  कार्य  के  रूप  में  माना  जाना  चाहिए

 और  लघ  जल  विजय  त  परियोजनाओं  के  विकास  के  लिए  आवश्यक  रियायतें  प्रदान  करके  इसे  ऊर्जा  के

 चकल्पिक  स्रोत  के  रूप  में  माना  जाना  चाहिए  |

 (5)  लघु  जल  fara  स्कीमों  के  विकास के  ऐसी  स्कीमों  की  आधिक  सक्षमता

 के  सम्बन्ध में  उदार  दृष्टिकोण  अपना  निधियों  को  विशिष्ट  रूप  से  निर्धारित  किया  जाना

 चाहिए  |

 aq  जल  विद्युत  शक्यता  को  यंथाधेता  निर्घारण  नहीं  किया  गया  :  ।  राज्य  सरकारों

 को  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  प्रस्तावों  को  बनाने के  सम्बन्ध में  तैयार  किए  गए  मागं दर् धी

 सिद्धान्तों  के
 आधार  लघु  जल  बिद्युत  परियोजनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  संगठित  योजना

 तयार  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 मोदी  रबर  लिमिटेड ere  निधि  cea  करना

 1506.  श्री  के  ०  टो०  कोसल राम  :  क्या  न्याय  भर  कम्पनी  काय मंत्रो  यह  ama  की

 कपा  ७ करेंगे  कि

 eat  दिल्ली  टायर  ट्र  नर्स  एशोसिएशन  ने  ग्राहकों  की  मर्जी  के  बिना  उनसे  करोड़ों  रुपए

 धर्मादा  के  रूप  में  एकत्र  करने  के  मामले  पर  मंत्रालय  से  सोदी  रबर  लिमिटेड  के  विरुद्ध  एक
 eae

 जांच  कराने  का  आग्रह  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  क्यो  कार्यवाही की  गई  है  ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  कप-मंत्री  गुलामे  नबी  MTZ):  तथा

 श्रीमानूजी  setae  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  का
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 नि
 सम्बन्ध  Ho  मोदी  रबड़  लि०  द्वारा  लिप्त  रहने  सम्बन्धी  भारोपोंयुक्त  व्यापारिक  कथित
 अधिनियम  की  धारा  2  के  अवरोधक

 व्यापारिक  व्यवहार  नहीं  हैं  ।  मै०  मोदी

 रबड़  लिमिटेड  के  1980-81  के  विधिक  प्रकाशित  लेखे  दृष्टिगोचर  होता  है  कि  कम्पनी  ने  कथित
 वर्ष

 के
 दौरान  ग्राहकों  से  52,50  लाख  रु०  की  राशि  का  दान  संग्रह  किया था  एवं  कम्पनी के

 वर्णनानुसार  इस  कुल  राशि  को  अनुमोदित  उद्देश्यों  क ेलिए  सं वितरित  कर  दिया  गया  था  ।

 तथापि  मामले  का  यह  पक्ष  विभाग  के  पुनःपरीक्षान्तगेंत  है  ।

 कालीकट  में  ग्वालियर  tara  फैक्टरी  में  तालाबन्दी

 1507.  श्री  ई०  बाला नन्दन  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केरल  में  कालीकट  में  ग

 फैक्टरी  में  23  1982  से  तालाबन्दी
 वालियर

 रेन्स

 (a)  यदि  तो  तालाबन्दी  के  लिए  प्रबन्ध  द्वारा  क्या  कारण  बताए  गए  और

 कया  प्रबन्ध  के  विवरण  में  यह  तथ्य  है  कि  विदेशों  से  रेयन  ग्रेड  लुगदी  के  अन्धाधुन्ध
 आयात  के  कारण  उन्हें  फैक्टरी  को  बन्द  करना  पड़ा  था  ?

 श्रम  श्र  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  हां  ।  केरल में  कालीकट

 की  ग्वालियर  रेन्स  फैक्टरी  के  प्रबन्ध तंत्र  ने  8-12-1982  से  अपने  स्पेशल  फाइबर  डिवीजन  की  और

 24-12-1989  से  पत्प  डिवीजन  की  ताल बन्दी  की  घोषणा  की  ।

 कारखाने  के  स्टेपल  फाइबर  डिवीजन  में  तालाबन्दी  का  कारण  कनिष्ठ  स्पिनरों  द्वारा

 उन्हें  आबंटित  किए  गए  सामान्य  कार्य-घन्टों  में  काम  करने  से  इन्कार  करना  है  ।  प्रबन्घतंत्र  द्वारा  पल्प

 डिवीजन  में  तालाबन्दी  के  लिए  दिया  गया  कारण  यह  है  कि  श्रमिकों  ने  कच्चे  माल  और  रसायनों  को

 कम्पनी  में  लाने  ले  जाने  में  बाधा  उपस्थित  की  ।

 नहीं  ।  इस  तथ्य  को  ध्यान में  रखते  हुए  कि  रेयन  ग्रेड  पल्प के  आयात  की  खुली

 सामान्य  लाइसेंसिंग  पद्धति  के  अन्तर्गत  अनुमति  दी  जाती  इसलिए  रेयन  ग्रेड  पल्प  के  अन्धाधुन्ध

 aaa  करने  से  फैक्टरी  में  तालाबन्दी  के  लिए  यह  कारण  तकंसंगत  नहीं  है  ।

 डाक  व  तार  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  शिकायतें

 1508.  श्री  रामजी  भाई  मावणि  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 (*)  कया  यह  सच  है  कि  1  1982  से  1982  के  दौरान  राजकोट

 अहमदाबाद  और  केन्द्र  को  (1)  (2)  वाणिज्य  और  उद्योग  गोल  wt  और

 राजकोट  और  (3)  अन्य  संगठनों  से  गुजरात  राज्य  के  राजकोट  जिले  के  विभिनन  नगरों  और  कस्बों

 में  (1)  टेलीफोनों  के  काम  न  (2)  UTo  टी०  डी०  ट्रक  कालों  में  यन्त्रों  की  (3)
 टेलीफोन  विभाग  में  और  (4)  टेलीफोन  कर्मचारियों  के  अभद्र  व्यवहार  की  अनेक

 शिकायतें  प्राप्त  हुई
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 यदि  तो  उनके  प्रमुख  मुद्दे  क्या

 उन  शिकायतों पर  क्या  कार्यवाही की  गई
 बौर

 भ्रष्टाचार  और  अभद्र  व्यवहार  के  लिए  के  लिए  कमेंचा  रियों
 के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही

 कें  ब्योरा  कया है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री वो०  एन०  :  जी  ।  इस  अवधि  के

 दौरान  जनता  तथा  कुछ  संगठनों  से  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।

 मुख्य  मुद्दे  ये  हैं
 :

 टेलीफोन सेवा  ठीक  नहीं  है  |

 कुछ  मामलों में  ट्र  क  काले नहीं  मिलतीं  ।

 कुछ  एक्सचेंजों  को  स्व चल  एक्सचेंजों  में  बदलने  की  आवश्यकता  है  ।

 कुछ  आपरेटर  ठीक  ढंग  से  व्यवहार  नहीं  करते  और  अनुचित  कार्यों  में  लगे  हुए  हैं  ।

 सेवा  को  मानीटर  करने  और  दोषों  एवं  शिकायतों  में  कमी  करने  के  लिए  निम्न  उपाय

 किए  गए  |

 उपभोक्ता  के  अहातों  का  निरीक्षण  ।

 जब  और  जैसे  ही  खराबियों  का  पता  चलता  उन  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  ।

 दोषों  की  संख्या  में  कमी  करने  के  लिए  स्थापन  कायें  शुरू  किया  जा  रहा

 टूक  सर्विस  बढ़ाए  गए  हूँ  ताकि  अधिक  ट्रक  काल  लगाई  जा  सकें  ।

 उपस्कर  की  उपलब्धता  के  अनुसार  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  स्वचलीकरण  किया  जा

 रहा  है  ।

 जहां  कहीं  भी  अक्षमता  पाई  जाती  दोषी  कर्मचारियों  के  खिलाफ  कार्रवाई  की

 जाती  है  ।

 फिल्‍मों  का  जाया  भौर  नियति

 1509.  st  बिरदा  राम  फुलवरिया  :  कया  सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 1982-83  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  आयातित  फीचर  फिल्मों  और  निर्यातित

 भारतीय  फीचर  फिल्मों  और  छोटी  फिल्मों  की  संख्या  कया  और

 आयातित  कौर  निर्यातित  फिल्मों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनसे  सरकार  को  कितना  राजस्व

 प्राप्त  हुआ  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उप-मंत्रो  :

 और  राष्ट्रीय  f  hey  |.  aT  जो  इस  मन्त्रालय  के  अंधी ने  साज तक  क्षेत्र  का  उपाय
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 ने
 त्रों  1982-83  के  दौरान (31  1983  16  फीचर  फिल्में  आयात  कीं  ।  राष्ट्रीय

 फिल्म  विकास  जो  फीचर  फिल्मों  के  आयात  और  निर्यात  के  लिए  केनेलाइजिंग  एजेंसी  ने

 1982-83 के  दौरान  (31-1-1983  के  लिए  601  फिल्में  (1049  पास  कीं

 1982-83  के  दौरान  फिल्म  प्रभाग  ते  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  दूतावासों  को  सप्लाई  की  गई  डाकुमेंट ट्री

 फिल्मों  को  58  लघु  फिल्में  (87  निर्यात  कीं  ।

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  ने  1982-83  के  दौरान  (31-1-1983  ब्रिटेन  फिल्मों
 के

 वितरण  से  89.99  लाख  रुपए  अजित  किए  ।  इसमें  इस  अवधि  के  दौरान  आयात  की  गई  16  फिल्मों

 में  से  2  फिल्‍मों  को  रिलीज  करने  पर  प्राप्त  राजस्व  भी  शामिल  फिल्म  प्रभाग  ने  लघु  फिल्मों  के

 निर्यात से  लगभग  2.80  लाख  रुपए  का  राजस्व  अजित  जिसमें  से  लगभग  1.2  लाख  रुपए

 अभी  वसूल  किये  जाने  हैं  ।

 1982-83  के  दौरान  फिल्म  प्रभाग  द्वारा  आयात  और  निर्यात  की  गई  फीचर  फिल्मों  के  नामों

 और  निर्यात  की  गई  लघु  किए  के  नाम  को  दनि  बाली  सूचियां  संलग्न  हैं  ।  में  रखी

 गईं  देखिए  संख्या  to  5962/83].  फीचर  फ़िल्मों के  निर्यात  के  लिये  कैलाश  जिंग  एजेंसी

 के  रूप में  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  अजित  किये  गये  राजस्व  के  बारे  में  सुचना  एकत्रित  की

 जा  रही  है  और  उसको  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 गुलबर्गा  बंगलौर  में  ताप  विद्युत  केन्द्र

 1510,  श्री  टी ०  करार  दमन ना :  क्या  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कर्नाटक  में

 गुलबर्गा  और  बंगलौर  नगरों  में  ताप  विद्युत  केन्द्र
 को  पूरा  करने  का  aia  किस  स्थिति  में  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ~ STTAC
 :  कर्नाटक  के  बंगलौर  भर  गुलबर्ग  शहरों

 में  ताप  विद्य/त  केन्द्रों  के  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  हीं  है  हालत
 के  समीप  रायचूर  में

 ताप  विद्य/त  परियोजना  में  210  मेगावाट  के  निर्माणाधीन  दो  यूनिटों  को  स्थापित  करने  का  बिचार

 वर्तमान  मुल्यांकन  के  अनुसार
 1984  और  1985  में  इन  यूनिटों  के  चालू

 किए  जाने  की  सम्भावना  कुछ  समय  पू  कर्नाटक  सरकार  ने  बंगलीर  में  60-75  मेगावाट  क्षमता

 का  गैस  टरबाइन  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  था  परन्तु  पैट्रोलियम  उत्पादकों  को  विद्युत

 उत्पादन  के  लिए  मु  इंधन  के  रूप  में  प्रोत्साहन  देने  की  सरकार  की  नीति  न  होने  के  कारण  इसे  मंजूर

 नहीं  किया  जा  सका  ।

 फिल्म  समारोह  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म

 1511.  श्री  नबल  किशोर  शर्मा  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  में  हुए  aa  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  में  29  लाख  रुपए

 का  घाटा  हुआ

 (a)  यदि  तो  उसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;

 116



 10  1904

 समारोह  का  स्वीकृत  ame  कितना  था  और  कितनी  धनराशि  एकत्रित  की

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  फिल्म  समारोह  निदेशालय  को  भाग  लेने  वाली  अपेक्षित  फिल्‍मों

 की  संख्या  प्राप्त  नहीं  हुई  थी  और  यदि
 तो

 उसके  मुख्य  कारण  बया
 भर

 भविष्य  में  फिल्म  समारोहों  को  अधिक  आकर्षक  बनाने  के  लिए  किन  कदमों  पर  विचार

 किया जा  रहा

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपमंत्री
 :

 और
 भारत

 के
 नवें  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म

 समारोह  की  आय
 और

 व्यय
 के  लेखे को

 अभी

 अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  |

 समारोह का  स्वीकृत  बजट  60
 लाख  रुपए  था  ।

 राजस्व
 के

 बारे  में  सूचना  अभी

 संकलित  की  जानी  है  ।

 नहीं  ।

 भूतकाल  की  भावी  समारोहों  में  सुधार  लाने  के  seer  से  नवें  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म

 समारोह की  सामान्य  समीक्षा  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति

 1512.
 श्री  जैनुल  चर्चा  क्या  न्याय  ate  कंपनी  कायें  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  में  स्पष्ट  रिक्त  पदों  पर  कितने  न्यायाधीश  नियुक्त  किए

 जाने

 वहां  लंबित  मामलों  को  देखते  हुए  कितने  पद  और  सृजित  किए  और

 इन  रिक्त  पदों  पर  न्यायधीशों  को
 नियुक्त

 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ?

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  1-3-1983  स्वामी

 न्यायाधीशों  के  छह  और  अपर
 न्यायाधीशों  के  दस  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  16  नियुक्तियां की

 जानी  हैं  |

 (@)  उच्च  न्यायालय
 में

 न्यायाधीशों  की  संख्या  का  समय-समय  पर  पुरन रि लोकन  किया  जाता

 यह  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  1-3-83  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  में

 न्यायाधीशों  के  कुछ  और  पद  सृजित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 (7)  न्यायाधीशों  के  रिक्त  पदों  को  भरने  के
 प्रशन  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 1513,  श्री  जेनुल  चद्दर :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  उत्तर  प्रदेश
 में  एक

 पेट्रो-रसायन  संयंत्र  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया

 भया

 यदि  at,  तो  संयंत्र  किस  स्थान  पर  स्थापित  कियां  और

 इस
 पर  कब

 तक
 कार्य  आरंभ  हो  जाने  की  संभावना है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय
 के  पेट्रोलियम  विभाग

 में
 राज्य  मंत्री

 गार्गी  झाँकर  :  जी

 प्रस्तावित  संयंत्र
 के  स्थल  का  चयन  कर  लिया  गया हैं  यह  जिला  अलीगढ़ में

 स्थित

 सलीमपुर  में  है  ।

 कराये  आरम्भ  होने
 का  समय

 बताना  संभव  नहीं

 तेल  का  आयात

 1514,  श्री  दौलत  सिंहजी  जडेजा :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982  के  दोरान  आयातित  तेल  की  कुल  मात्रा  कितनी

 वर्ष  1983  के  दौरान  कितना  तेल  आयात  किया

 क्या  यह  सच  है  कि  1983  के  दौरान  आयात  किए  जाने  वालें  तेल  की  मात्रा  1982  के

 दौरान  आयातित  मात्रा  से  कम

 यदि at,  तो  कौर

 हमारे  अपने  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए जा  रे  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी शंकर  :  1982  में

 17.33  मि०  मी
 ०  टन

 खनिज  तेल
 की  कुल  मात्रा  का  आयात  किया  गया  था  ।

 से  वर्ष  1983  के  लिए  अनी  तके  13.5  मि०  मी ०  टन  खनिज  तेल  का  आयात

 स्वीकृत  किया  गया है  ।  इसको  ध्यान में  रखते  हुए  वर्ष  1983  के  दौरान  आयात  की  जामे  वाली

 संभावित  मात्रा  वर्ष  1982  के  दौरान  आयात  की  गई  मात्रा  की  तुलना  में  3.83  fo  मी०  टन  कम

 होगी  ।

 (=)  देशीय  खनिज  तेल  उत्पादन  में  बृद्धि  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  गये  हैं
 ।  इनमें  देशीय

 खनिज  तेल  उत्पादन  कार्यक्रमों  में  तोता
 विद्यमान  eo  कूपों  की  प्रस्तावित  अनेक

 बड़ीं  मात्रा  में  वसूली  प्रणालियों  का  कार्यान्वयन  सम्मिलित है  ।

 अल्कोहल  पर  ध्राधारित  उद्योग  के  विकास  प्रस्ताव

 1515.  श्री
 दोलत  सिंहजी  क्या  रसायन  और  उधर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या
 देश  में  अल्कोहल  और  ल्कौहूल  पर  areata  उद्योग  का  विकास  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  और
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 रसायन  कौर  बे्रक
 मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  रामचन्द्र  :  और  (a)

 हां  ।  अल्कोहल  aerate  आधारित  उद्योगों  के  उत्पादन  में  देश  में  पहले  ही  काफी

 उत्पाद SCHIG बिकास  हुआ  है  ।  औद्योगिक  अल्कोहल  तथा  अल्कोहल  आधारित  रसायनों  के  नके

 लिए  सरकार  को  प्रस्तुत  करिए  गए  प्रस्तावों  प  विवार  करते  समग्र  शी  रा  अल्कोहल  की

 पहले  विक्सित  की  गई  क्ष  मता  और  विशिष्ट  रसायन  के  लिए  विकसित  की  जा  रही  क्ष  प्रोजेक्ट

 की  आर्थिक  व्यवहार्यता  आदि  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 अल्कोहल  पर  आधारित  उद्योगों  के  लिए  फोड स्टाक  के  रूप  में  अल्कोहल  को  उपलब्धता

 में  वृद्धि  लाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  ग
 त  है  कि  वे  (1)  यह  सुनिश्चित  करें  कि

 सम्पूर्ण  उपलब्ध  शीरे  का  लाभप्रद  रूप  से  उपयोग  (2)  अल्कोहल  के  उत्पादन  के  लिए

 सारी  शीरे  के  उपभोग  को  बढ़ावा  और  (3)  शीरे  की  पर्याप्त  और  उचित  भण्डारण

 सुविधाओं  का  सृजन  कारखानों  द्वारा  )  करना  ।  ।  सरकार  ने  अल्कोहल  उत्पादन

 की  फर्मेन्टेशन  को  प्रौद्योगिकी  में  ईंधन  परिवर्तन  ओर  अल्कोहल  पर  arated

 उद्योगों  के  परिवर्धन  की  जांच  +रने  के  लिए  तकनीकी  विशेषज्ञों  की  समिति  भी  स्थापित  की  है
 ।  इस

 समिति  की  जो  सरकार  को  1980  में  प्रस्तुत  की  गई  राज्य  सरकारों  तथा

 आसवनी  उद्योग  को  सौंपी  गई  है  ।

 केन्द्रीय  शीरा  द्बारा  की  1983  में  हुई  गत  बेठक  के  सरकार  ने  अल्कोहल

 उद्योन  तथा  अल्कोहल  पर  आधारित  उद्योग  के  विकास  के  विभिन्‍न  पहलुओं  की  जांच  करने  के

 लिए  (1)  राज्यों  द्वारा  अल्कोहल  पर  लगाए  गए  विभिन्‍न  उपकरों  को  सुव्यवस्थित  (2)

 शीरे  का  भण्डारण  तथा  (3)  क्षमता  उपयोगीकरण  के  सम्बन्ध  में  तीन  अलग-अलग  कार्य दल  गठित

 किए गए  हैं

 अखबारी  कागज  सम्बन्धों  होती

 1516.  थी  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  सूचना  घौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  अखबारी  कागज  सम्बन्धी  1982-83  पर  विचार  करने  लिए

 17  1982  को  नई  दिल्ली  में  न्यूज  पेपर  एसोसिएशन  की  बैठक  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  धौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपयंत्री  (et  सल् लिका जु  :

 (#)  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  1982-83  के  लिए  अखबारी  कागज  सम्बन्धी

 नीति  पर  विचार  विमश  करने  के  लिए  हैँ न्यु जपे पर  एसोसिएशन ਂ  की  17-11-1982  को  नई

 में  बैठक  हुई  यी  ।  इस  तारीख  को  आल  इण्डिया  स्माल  एण्ड  मीडियम  न्यूज पे पसे

 सिएशन  की  दिल्‍ली  बैठक  में  जरूर  हुई  थी  तथा  एसोशिएशन  से  प्राप्त  संकल्पों
 के  इसने

 i
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 अखबारी  कागज  से  सम्बन्धित  विभिंन  मामलों  पर  विचार-विमर्श  frat  था  ।

 एसोसिएशन  द्वारा  उपरि
 उल्लिखित  बैठक  में  sort  गयें  मुख्य  मुदे  इस  प्रकार  हैं

 :

 (1)  अखबारी  कागज  नियंत्रण  आदेश  में  गए  उस  संशोधन  को  वापिस  ले

 लिया  जाए  जिसके  अनुसार  fre  भास्कर  का  छापना  aI ST

 (2)  राज्य  व्यापार  निगम  को  चाहिए  कि  ag  विशेषकर  छोटे  और  मझोले  समाचार

 पत्रों  को  अखबारी
 कागज

 के  वितरण  से  सम्बन्धित  अपने  कार्यकरण  में  गति

 (3)  छोटे  रफ त्रों  को
 अखबारी  कागज  की  सभी  आकारों  में  समय  पर  और

 पर्याप्त  सप्लाई  राज्य  व्यापार  निगम
 द्वारा  सुनिश्चित  की  जानी  चाहिए  |

 (4)  आदि  को  रखना  की  प्रक्रिया  में  भारी  परिवर्तन  किया  जाए  तथा  छोटे

 कौर  मंझोले  समाचारपत्रों  के  अनुगालनाथं  इसकी  सादा  और  सालों  बनाया

 जाए  ।

 कर्नाटक  क  को  बी०  वेन  का  ध्राबंटन

 1517.  श्री  बी०  यी ०  देसाई :  क्या  सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  कविता  रूप  से  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  के  लिये  कर्नाटक  को

 एक  ब्लैंक  एण्ड  व्हाइट  भाऊटडोर  ब्रॉडकास्टिंग  वैन  बी०  आवंटित  करने  के  लिये  केन्द्र

 से  अनुरोध  किया

 राज्य  सरकार  के  ato  बी०  वैन  के  आवंटन  से  बंगलौर  के  दर्शकों  को

 दो  चैनलों  की  सेवा  प्राप्त  करने  में  सहायता  मिलेगी--एक  उनका  अपना  कार्यक्रम  कौर  दूसरा  बम्बई

 अथवा  मद्रास  से  प्रसारित

 क्या  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र
 से  मंसूर  में  रिले  ao  wo  स्टेशन  उपलब्ध  करने  क

 अनुरोध  किया

 क्या  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  पर  इसके  लिए  भी  बल  दिया  हैं  कि  कर्नाटक  कों  अधिक

 ZYo  वी०  कवरेज  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता  है  चू  कि  इस  समय  बंगलौर  के  दर्शक  गेहूं  शिकायत

 करते  हैं  कि  रिले  किए  जाने  वाले  कार्यक्रम  घटिया  fed  के

 क्या  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  विचार  किया  गया  भीर

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  है  भर  अंतिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  जाएगा  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  संसदीय  कार्य  विभाग  में  sae

 कॉज
 :  हों  t

 दूरदर्शन  देश  में  किसी  भी  स्थान  पर  2  वाली  सेवा  के  लिए  अभी  नहीं  गया

 ato  ate  वैन  की  अनुमति  को  अथ  अतिरिक्त  चेनल  नहीं  है  ।
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 से  बंगलौर  में  अन्तरिम  greta  सेड  एक  किलोवाट  के  ट्रांसमीटर  से  एक

 1982  से  शुरू  की  गई  थी  ।  कर्नाटक  से  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  को  टेलीकास्ट  करने  के  लिए

 छठी  योजना  के  अंग  के  रूप  में  बंगलौर  में  पूर्णरूपेण  दूरदर्शन  कल्ब  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  इस

 केन्द्र  के  1984-85  तक  चाल  हो  जाने  की  उम्मीद  ।  कर्नाटक  राज्य  में  मसूर  भारी  जेसे  अन्य

 स्थानों  में  दूरदर्शन  सेवा  का  विस्तार  करना  भावी  योजनानों  में  संशोधनों  की  पर  निर्भर

 करेगा  |

 esl  योजना  विद्युत  बिकास  को  आघात

 1518.  शो  do  वो०  देसाई  क्या  ऊर्जा  मंत्री  य  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छठी  योजना  बिद्युत  कार्यक्रम  को  आघात  यदि  वितरण  ओर  ट्रांसमिशन

 के  लिए  तारों  और  कंडक्टरों  की  खरीद  को  सुधारा  नहीं  गया

 afe  तो  क्या  विद्युत  ट्रांसमिशन  और  वितरण  में  अक्षय  का  लगभग  67  प्रतिशत

 काय  आगे  ले  जाया

 क्या  यह  मुख़्यतया  तारों  ओर  कंडक्टरों  की  खरीद  में  कमी  के  कारण

 क्या  राज्य  विद्युत  बोर्डों  ने  1980  के  मध्य  से  तारों  भोर  कंडक्टरों  की  अपनी  खरीद

 बन्द  कर  दी  है  भर  अपनी
 आवश्यकताओं

 के  अनुसार  उठान  से  इन्कार  कर  दिया  है  जिसके  लिए

 पहले  ही  ठेका  हो  चुका

 यदि  तो  उसे  न  खरीदने  के  करण  क्या  हैं  और  क्या  1982  में  नए  आडर  दिए

 गए  भी  ९

 यदि  तो  वे  आंध्र  किस  हद  तक  भारत  किए  गए  ate  क्रयादेश  देने  और  तार

 तथा  कंडक्टर  प्राप्त  करन  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है
 ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  दौर  :  से  नहीं  ।  पारेषण

 ओर  वितरण  के  लिए  केवल  केबलों  और  कंडक्टरों  का  वन  छठी  योजना के  विद्युत  कार्यक्रम

 की  कमियों  के  लिए  उत्तरदायी  नहीं  है  ।  अनेक  कारण  जैसे  विद्युत  उत्पादन  कार्यक्रम  में

 वित्तीय  बाधाओं
 के  कारण  पारेषण  ओर  वितरण  क्षत्र  से  योजना  afer  का  अन्य  क्षेत्रों  में

 व्य्पवर्तन  और  मुख्य  निवेश  यथा  सीमेन्ट  की  उपलब्धि  में  विलम्ब  तथा  जंगल  में  पारेषण

 रनों  भारी  के  निर्माण  के  लिए  छठी  योजना  के  पारेषण  और  वितरण  कार्यक्रम  कमियों  के

 लिए  उत्तरदायी

 योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  fart  प्राधिकरण  द्वारा  को  ag

 ,  पारेषण  भर  वितरण  कार्यक्रम  की  सागीटरिम  से  यह  पता  चलता  है  कि  कमियां  लगभग  57%,

 तथापि  इन  कमियों  के  कारण  अतिरिक्त  विद्वत  जोकि  योजना  अवधि  के  बोरान

 वास्तविक  रूप  से  प्राप्त  कर  लिया  के  समुपयोजन  में  किसी  प्रकार  की  बाधा  भाने  की

 संभावना  नहीं  है  ।
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 (9)  स
 चूंकि  राज्य  बिजली  बोड/राज्य  कब  तों

 कंडक्टरों  से  सम्बन्धित

 कवल  वही  भीतर  क्रिया  सरकार  की  जानकारी  में  लाते  हैं  जिनको  विश्व  बैंक  निधियों  से  वित्त

 पोषित
 किया  जाता  इसमें  प्रश्न  के  भाग  के  भाग  (a)  और  के  अनुसार  परिकल्पित  पूर्ण

 सुचना  नहीं  है  ।  सरकार  को  किसी  ऐसे  राज्य  faa  बोर्ड  की  जानक री  नहीं  हैं  जिसने  वेध  ठेके

 के  Hela  अपनी  आवश्यकता  का  माल  उठाने  से  मना  किया  ata  तथापि  राज्य  बिजली  जोड़ों  द्वा रा

 कंबलों  ओर  कंडक्टरों  की  प्राप्ति  का  आस्थगित  करने  या  अपने  संसाधनों  का  अधिकतम

 समुपयोजन  करने  के  काफी  सस्ते  दामों  पर  प्राप्त  करने  के  लिए  नए  sa  भमिस्त्रित

 करने  के  मामले  सरकार  को  जानकारी  में  लाए  गए  हैं  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  पारेषण  भर  feted  कार्य  कमों  के  लिए  किए  गए  योजना

 परिव्यय  का  अन्य  क्षेत्रों  में  ब्याबान  न  किया  पारेषण  और  वितरण  का  कमों  के  लिए  निधियां

 विशेष  रूप  से  प्रसारित  रखी  जाए  इसके  लिए  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  साथ  प्रयास  किए  जा

 रहे

 तीसरे  देशों  में  नबी  जली  केन्द्रों  के  लिए  भारत  सोवियत

 संयुक्त  कार्यदल

 1510.  श्री  बी०  ato  देसाई  :  कया  अर्ना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  यह  सच  है  करि  तीसरे  देशों  में  पनबिजली  केन्द्रों
 के

 निर्माण  में  सहयोग  की

 संभावनाओं  पर  विचार  करने  के  लिए  भारत  सोवियत  संयुक्त
 कार्यदल  को  स्थापना  करने  हेतु  एक

 करार  किया  गया

 यदि  at,  तो  क्या  कार्य  दन  का  गठन  कर  दिया  गया  कौर

 किस  सीमा  तक  कार्यक्रम  tare  कर  लिया  गया  है  प्रौढ़  दो  तों  देशों  द्वारा  तीसरे  देशों

 में  निर्मित  की  जाने  जानी  परियोजनाएं  कौन-सी  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  cea  मन्त्री  (att  चन्द्रशेखर  से  विद्युत  के  लिए

 भा  रत-सो  कार्य  हा  री  दल  का  गीत  1981  में  गया  था  तथा  इस  कार्यकारी

 दल  की  दूसरी  बैठक नई  दिलती  i  >  से  14  1932  तक  हुई  थी  विद्युत  क्षेत्र  में

 1981-85  के  fag  भारत  और  सोवियत  aa  के  ata  आपसी  सहयोग  के  एक  कार्यक्रम  पर

 14  1982  को  हस्ताक्षर  किए  गए  जिसमें  दोनों  ओर  से  अन्य  देशों  में  विद्युत  सेक्टर

 की  gfearaatay.  के  लिए  एक  दूसरे  को  सहयोग  देने  की  इच्छा  व्यक्त  की  गई  थी  ।  इस  कार्प  के

 लिए  अभी  किसी  परियोजना  का  पता  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 उड़ीसा  के  भ्रादिवातो
 प्र  पिछड़े  क्षेत्रों  में  ड  संचार  ale

 डाक  सेवायों  का  विकास

 1520.  श्री  गिरिवर  गो मांगो  :  क्या  संचार  मन्त्री  ए  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  छठी  यो  अवधि  में  राज्य  के  आदिवासी  और  fias  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  और  डाक

 के  लि tara  में  विकास  ना  | द ू | |  ए  उड़ीसा  मंडल  द्वारा  क्या  योजनाएं  तैयार  की  गई
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 हा

 छठी  योजना  की  विधिक  योजना  के  दौरान  बाजार  कितने  शाखा  और

 उप  डाकघर  खोले  गए  और  कितने  लम्बी  दूरी  के  पी०  सी ०  alo  भौर  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले

 गए  भीर  इस  वित्तीय  वर्ष  के  अंत  से  पहले  कितने  कायें  और  कार्यक्रम  पूरे  हो  जाएंगे
 और

 उनके

 स्थानों  के  नाम  क्या

 क्या  उड़ीसा  मण्डल  ने  योजना  तैयार  करते  समय  आदिवासी  और  पिछड़े  क्षेत्रों  के

 लिए  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्ग-निदेशों  के  आधार  पर  मापदंड  छीटें  और

 प्राथमिकताएं  अपनाई  और

 यदि  तो  विकास  के  सम्बन्ध  में  विलम्ब  के  कारण  क्या  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  वी०  एन०  छठा  योजना वधि  के

 दौरान  दूर  संचार  सेवाओं  के  विकास  की  योजनाएं  नीचे  दी  गई

 प्रारम्भ  की  जाने  बाली  योजनाएं  क
 जाने

 बाली
 सख्या लॉड  —_———

 लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन

 घर/संयुक्त  डाक-तार  घर  167

 महत्व  एक्सैस  ग्रामीण  रेडियो  प्रणाली  पर  लम्बी

 दूरी  क  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  30

 टेलीफोन  एक्सचेंज  48

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  4000  लाइन

 te
 टेलेक्स  एक्सचेंज  3

 जानकारी  भनुबध  दी  गई  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 नौ  5963/83]

 ot

 योजनाएं  वित्तीय  और  साज  सामान  सम्बन्धी  दिक्कतों  को  मद नज़र  रखते  हुए
 उत्तरोत्तर  कार्यान्वित  की  जा  रही

 डक

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  '
 तीन  gat  अर्थात्‌  1980-81,  19८  1-82  और

 1982-83  के  दौरान  राज्य  के
 पिछड़

 क्षेत्रों  में  1६9  ग्रामीण  डाकघर  खोले  गए  थे  ।

 जहां  तक  1983-84  योजना  का  सम्बन्ध है  विभाग  की  विधिक  योजना  को  अस्तिम

 दे  दिया  गया  है  ।  योजना  लक्ष्यों  का  सकल  वार  आबंटन  कर  दिया  गया  है  भौर,उसको

 1983  में  अन्तिम  रूप  जाने  की  सम्भावना  है  ।  1954-४5  की  विधिक  यो  जना  अगले  वित्तीय

 त्री  के  दौरान  उपयुक्त  समय  में  शुरू  की  जाएगी  +

 छठी  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण  डाकघर  wad  के

 राज्य  के  227  ग्रामों  में  चलते-फिरते  ग्रामीण  डाकघरों  द्वारा  डाक  काउंटर  सुविधा  एं  दी  गई
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 इसके  मग लावा  उक्त  अवधि  के  दौरान  ग्रामों  में  दैनिक  डाक  वितरित  करने  के  उद्देश्य  से  ग्रामीण

 डाकघरों  के  लिए  437  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  की  मंजूरी  भी  दी  गई  है  ।

 छठी  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  में  जिलावार  और  धघरषवार

 खोले  गए  शाखा  और  उप  डाकघर  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ga  योजना  के  अतिरिक्त  प्रभारी

 क्षेत्रों  में  खोले  गए  डाकघर  भी  इस  सूची  में  शामिल  हैं  ।

 जी

 उड़ीसा  के  पिछड़े  और  जनजातीय  क्षेत्रों  के  साथ-साथ  अन्य  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों

 के  लिए  बनाई  गई  डाक  विकास  की  योजना  गत  कुछ  वर्षों  से  चरणबद्ध  ढंग  से  शुरू  की  गई  है  ।  देश

 की  विशालता  और  संगीत  साधनों  की  व्यापक  मांग  के  कारण  प्रगति  निश्चित  रूप  से  धीरे-धीरे  हो

 रही  है  परंतु इस  दिशा  में  पहले  ही  पर्याप्त  प्रगति  की  जा  सकती  है  ।

 ध्रादिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  कार्यक्रम

 1521.  भी  गिरिधर  गो मांगो  :  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  ara  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 पांचवीं  और  छठी  योजनाओं  के  दौरान  देश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  उनके

 लय  द्वारा  कौन-सी  योजनाएं  और  कार्यक्रम  तैयार  किए  गए

 उनके  मंत्रालय  के  विभाग  भोर  अधीनस्थ  प्रभागों  द्वारा  उनके  सम्बद्ध  ज्रिंयाकलापों  के

 विकास  और  राज्य  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  योजनाएं  और  .  कार्यक्रम  लागू  करने  में  क्या  भूमिका

 निभाई  गई

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  योजनाओं  भर  राज्य  के  कार्यक्रमों  को  बढ़ाने  में  राज्यों  न  क्यों

 भुमिका  निभाई

 आदिवासी  उप-योजना  क्षत्रों  के  लिए  चालू  विधिक  योजना  सहित  छठी  योजना  और

 वारिक  योजनाओं  के  दौ  न  उनके  मंत्रालय  ate  राज्यों  द्वारा  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 कौर

 इत  क्षेत्रों  को  विकास  की  मुख्य  धारा  में  सम्मिलित  करने  के  लिए  छठी  योजना  के

 अन्त  से  पहुचें  उनके  मंत्रालय  द्वारा  कौन-सी  नई  योजनाएं  भर  कार्यक्रम  लागू  किये  जायेंगे  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपमंत्री  मल्लिका  :

 से  सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  भाम  तौर  से  लोगों  और  विशेष  रूप  से

 वासी  प्रो  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  के  लाभ  के  लिये  सरकार  की  नीतियों  और  कार्यक्रमों  का

 प्रचार  करता  वे  किसी  विशिष्ट  समुदाय  के  अनन्य  लाभ  के  लिए  नहीं  होते  और

 इसलिये  उनमें  से  सभी  की  अलग  से  पहचान  नहीं  हो  सकती  ।  आदिवासी  लोगों  के  लिये  अभिप्रेत

 योजनाओं  का  पूरा  प्रचार  समर्थन  देने  के  लिए  सम्बन्धित  माध्यम  एककों  उपयुक्त  मार्गदर्शी

 सिद्धान्त  जारी  कपि  गए  हैं  आदिवासी  क्षेत्रों  के  लोगों  को  लाभान्वित  करने  वाली  छठी  योजना

 में  अभिप्रेत  कुछ  कार्यक्रम
 इस

 प्रकार  हैं  :
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 (1)  आकाशवाणी  100  कि०  वा०  के  स्टूडियो  स्टाफ  क्वार्टरों
 के  साथ

 रेडियो  स्टेशन  वो  इटानगर  उत्तरी-पूर्वी  क्षेत्र
 के  लिए  नई

 एकीकृत  सेवायों  के  लिये  50  किस  वा०  शटंवेव  के  एक  ट्रांसमीटर  भर  स्टूडियो

 सुविधाओं  की  शिलांग  में  धौर  70  fro  वा०  के  ट्रांससीटर  और  स्टूडियो

 के  साथ  नए  रेडियो  स्टेशन  की  तुरा  में  स्थापना  करेगा  ।  इसकें

 आदिलाबाद  ( aret  प्रदेश  )  और  galt  में  स्थानीय  प्रसारण  केन्द्रों  के
 रूप  में

 नए  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  किये  में  स्टूडियो  की

 स्थापना  करने  भर  गोहाटी  रांची  बौर  fasta  के

 sama  ट्रांसमीटरों  का  दर्जा  बढ़ाने  वा  भी  प्रस्ताव  है  ।  आक:शवाणी  आदि

 क्षेत्रों
 के

 लोगों
 के  लिये  बनाये  गये  प्रसारण  कार्यक्रमों

 की  गुणवती
 a  7  विषयों

 में
 और  सुधार  करेगा  ।  इन  स्कीमों

 के  लिए  छठी  (1980-85)
 को

 परिव्यय  1271.27  लाख  रुपये  है  और  वार्षिक  योजना  1980-81,  1981-82

 ओर  19:  2-83  के  लिये  परिव्यय  24  25  लाख  33.77  लाख  रुपए

 और  115.74  लाख  रुपये  हैं  ।

 (2)  दूरदर्शन  छठी  योजना  अवधि  के  दोरान  500  लाख  रुपये  के  परिव्यय  से  गोहाटी

 में  पूर्ण-रूपेण  दूरदर्शन  केन्द्र  की  स्थापना  करेगा  ।  1970-81,  1981-82

 और  1982-83  के  लिए  परिव्यय  ऋण  32  लाख  रुपए  और  40.01  लाख

 रुए है  ।  इसके  अतिरिक्त  दूरदर्शन  ने  इम्फाल

 ईटानगर ,
 HE  ब्लेयर  और  गोहाटी  में  1982-83  के  दौरान  लगभग

 125  लाख  रुपये  को  लागत  से  अल्प  शक्ति  वाले  दूरदर्शन  केन्द्रों  की  व्यवस्था  की  है  ।

 (3)  wa  सूचना  कार्यालय  आदिवासी  क्षेत्रों  में  विकासीय  और  राष्ट्रीय  विषयों  पर  सूचना

 के  प्रसार  के  लिए  और  सरकारी  नीतियों  और  कार्यक्रमों  के  बारे  में  उनकी

 क्रियायों  को  जानने  के  लिए  विशेष  आयोजित  यात्राओं  की  व्यवस्था  करेगा  ।  टन

 योजनाओं  के  लिए  छठी
 '

 परिव्यय  10  8  2  लाख  wow  और  वार्षिक  योजना

 1980-81,  1981-82  कौर  1982-83  के  लिए  परिव्यय  0.४3  सोख

 1.78  लाख  रुपए  भर  2.58  लाख  रुपए  है  +

 (4)  fata  फिल्मों  के  निर्माण  के  लिए  तथा  16  मिलीमीटर  *त  टेक्नोलाजी  के  विकास

 के  लिए  कलकत्ता  और  बंगलोर  में  फिल्म  प्रभाग  के  क्षेत्रीय  केन्द्र  खोलने  वी  एक

 योजनागत  योजना  305  लाख  रुपए  के  परिव्यय  के  साथ  छठी  योजना  में  मंजूर  की

 गई  है  ।  इस  योजना  के  अन्त मंत  आदिवासी  और  ग्रामीण  लोगों  के  व्रतकाल  से

 सम्बन्धित  विषयों  पर  16  मिलीमीटर  की  फीचर  टाइप  की  डाकुमेंटरी  fact  तैयार

 की  जायेंगी  और  उनको  क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय  की  क्षेत्रीय  प्रचार  यूनिटों
 के

 माध्यम  से  इन  क्षेत्रों
 के

 लोगों  दिखाया  जायेगा  4  1980-81,  198  -82  और

 1982-83  के  लिए  परिव्यय  0,56  लाख  40.32  लाख  रुपए  और

 73  लाख  रुपए  है  ।
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 (5)  गीत  और  नाटक  प्रभाग  ने  od art fearay  भा  के  ave  ei  का  उपयोग  करने  के  लिए

 गौर  इन  क्षेत्रों  के  लोगों  के  लाभ  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  आयोजित  करने  के  लिए

 जना  में  16.90  लाख  रुपए  के  परिव्यय  के  साथ  रांची  में  एक  पाईलट

 परियोजना  स्थापित  की  है  ।  1980-81,  1981-82  और  1982-83  क  लिए

 परिव्यय  4  लाख  रुपए  और  4.30  लाख  रुपए

 6)  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  रांची  ईटानगर

 मौर  ऐजवाल  में  चलती-फिरती  क्षेत्रीय  प्रदर्शनी  यूनिटों  और  गोहाटी

 में  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  की  स्थापना  करेगा  ।  ये  यूनिटें  आदिवासी  लोगों

 के  विकास  से  सम्बन्धित  विषयों  पर  प्रदर्शनियों  का  आयोजन  करेंगी  ।  इन  स्कीमों

 के  लिए  छठी  योजना  परिव्यय  32.75  लाख  रुपये  और  विधिक  योजना  1980-81,

 1981-82  और  1982-83  के  लिए  परिव्यय  क्रमश  व्हिप  1.70  लाब  रुपए  और

 3  लाख  रुपए  है  ।

 (7)  क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय  आदिवासी  क्षेत्रों  को  कवर  करने  के  लिए  अधिक  ध्यान

 देगा  ।  1980-81  क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय  ने  ईटानगर

 दिफू  गुमला  और  बालाघाट  तथा  सिधि  के

 बासी  क्षत्रों  में  5  यूनिटें  स्थापित  कीं  ।  1981-82  में  नई  यूनिट॑  मणिपुर  तथा

 महाराष्ट्र  में  नासिक  और  नान्डेड  में  खोलो  गई  थीं  ।  1981-82  के  दौरान  गोहाटी

 मे  क्षेत्रीय  कार्यालय  भी  गया  था  ।  इसके  इन  क्षत्रों  के  लिए  आयो  लित

 साउथ  ओर  स्लाइड  कार्यक्रम  यायालयों  और  रिहायशी  आवास  का

 निर्माण  अन्य  योजनागत  स्कीमें  हैं  ।  चुनींदा  आदिवासी  क्षेत्रों  में  बहु  माध्यम  प्रचार

 द्
 उ अभियान  चलाने  के  fag  एप्रोच  और  पुलिंग  प्लानਂ  चलाया  जाता

 इन  स्कीमों  के  लिए  छठी  पार व्यय  122.76  लाख  रुपए  है  तथा  1980-81

 1981-82  भोर  1y982-  83
 के

 लिए  परिव्यय  2206  लाख

 30.89  लाख  रुपए  और  22.16  लाख  रुपए  है  ।

 उपयु  कत  अनुसार  कार्यक्रमों  को  पांचवी  योजना  में  लिया  गया  था  ।

 सम्बन्धित
 विभागों  को  ये  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  कि  बे  योजनागत  स्कीमों  के  शीघ्र

 कार्यान्वयन
 को  सुनिश्चित  करें  ।

 मन्त्रालय  द्वारा  कार्यान्वयन  की  प्रगति  पर  नियमित  रूप  से

 निगरानी  रखी  जाती  है  ।  ये  सभी  cay  केन्द्रीय  स्की में  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  की  आ्विवासी  क्षेत्रों  में  प्रचार  की  स्कीमें  और  कार्यक्रम  हैं

 जिनको  सूचना  ae  सारण  मंत्रालय  द्वारा  वित्तापोषित  नहीं  fear  जाता  है  ।
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 उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में  बेहतर  दूरसंचार  सेवा

 1522.
 at  गिरिधर  गो मांगो

 :
 क्या  संचार  मंत्री

 यह
 बताने

 की
 कृपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में  छठी  योजना  के  दौरान  सुधरी  हुई

 और  बेहतर  दूरसंचार  सुविधाओं  के  लिए  योजनाएं  बनाई

 यदि  at,  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 भारत  सरकार  द्वारा  इन  योजनाओं  को  अनुमोदित  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 क्या  यह  विलम्ब  योजनाओं  के  लिए  धनराशि  अथवा  सामग्री  की  अनुपलब्धता  के  कारण

 हुआ  और

 (  यदि  अन्य  राज्यों  की  अनुमोदित  योजनाएं  जहां  इस  तरह  को  परियोजनाओं  का  काफी

 पहले  ही  आरम्भ  हो  गया  है  और  जिनकी  प्रगति  विभिन्‍न  चरणों  में  तो  अनुमोदन  के  बाद  केवल

 कोरापुट  परियोजना  पर  ही  मिलने  के  are
 आरम्भ  कयों  नहीं  किया

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  वो०  एन०  :
 जी  हां

 |

 कोरापुर  जिले  में  समेकित  अंकीय  परिपथ  लाल  योजना  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 योजना  पहले  ही
 तैयार  की  जा  चुकी  है  और  चरणबद्ध  कार्यक्रम  के  अनुसार  कार्यान्वयन

 के  लिए  सक्षम  प्राधिकारी  ने  अभी  इसकी  अनुमति  देनी  है  ।

 जी  हां  ।  वित्तीय  दिक्कतों  और  स्वदेशी  स्रोतों
 से  उपस्कर  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  इस

 कार्यक्रम  में  विलम्ब  हुआ ।

 जी  नहीं  ।
 अन्य  जिलों

 के  जहां  इसी  प्रकार  की  परियोजनाएं  शुरू  करने का

 प्रस्ताव  स्थिति  एक  जैसी  ही  है  ।

 मंत्रालयों  आदि  के  बिजली  के  बकाया  जिल

 1523.  श्री
 निहाल  सिह

 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रालयों  /  विभागों  और  दिल्‍ली  में  उनके  सम्बद्ध  कार्यालयों  के  बिजली

 के  बकाया  बिलों  की  कितनी  धनराशि  है  और  यह  धनराशि  कब  से  देय  और

 उन  कार्यालयों  को  संख्या  कितनी है  जिनके  बिजली के  कनेक्शन  देय  धनराशि  का

 भुगतान
 न

 किए  जाने  के  कारण  काटे गए  हैं  ?

 मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  चन्द्रशेखर  :  और

 सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 sateen  को  खपत
 बढ़ाने

 के  लिए  मंत्रालयों
 में  सहयोग

 15  24.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक
 :

 क्या  रसायन  और  gaze  मंत्रो  ug  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :
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 (#)  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  उर्वरकों  की  खपत  में  वृद्धि  के  लिए  किसानों  को  राजी  करने  में

 कृषि  मंत्रालय  के  साथ  समन्वय  स्थापित  किया

 (a)  यदि  at  ले इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रयास  किए  गये  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 व्या  है  ?

 रसायन और  उर्वरक  मन्त्री  बसंत  और  उर्वरकों के  प्रयोग  को

 प्रिय  बनाने  और  उसकी  खपत  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि  से  कृषि  मन्त्रालय  के  सहयोग  से  वर्ष  1982-83

 के  दौरान  104  चनींदा  जिलों  में  गहन  उकेरा  प्रोत्साहन  अभियान  आरम्भ  किए  गए  हैं  ।  इसके

 अतिरिक्त  मतिदा  उर्वरक  दिक्षा  प्रयोजन  के  एक  भाग  के  रूप  में  पशिचम  असम

 मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  के  25  चनींदा  जिलों  में  उर्वरक  शिक्षा  कार्यक्रम  भी  आरम्भ

 किया  गया  है  ।  इससे  पहले  इन्फ़ो-जर्मन  उबर  दिक्षा  प्रायोजना  के  अन्तर्गत  परिचित  बंगाल  के  कुछ  चुने

 au  जिलों  में  एक  अन्य  उर्वरक  प्रोत्साहन  कार्यक्रम  चाल  किया  गया  था  |

 गुजरात  में  नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  विचाराधीन  प्रार्थना-पत्र

 1525.  श्री  सवीन  वाणी :  क्या  संचार  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंग ेकि :

 गुज
 रात  राज्य  में  नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  31.0  |  अनुसार

 बार  कितने  प्रौढा-पत्र  विचाराधीन  पड़े  थे

 जवाब
 क्क्

 गुजरात  राज्य  में  वर्ष  1982  के  दौरान  जिल  it  कितने  प्रर्थना-पत्र  स्वीकृत  किये

 गये थे

 उ  दिसम्बर बन  ae  पन्त  4 10४1  a  क  के  मामलों  में  से  31  1982  के  अनसार  कितने

 082  के  द nor
 हैरान  कितने  मामले  पंजीऋत  किए  गय े; मामले  तरिचाराधीन  थे  और  ag  |

 क्या  ag  सच  है  कि  नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  दिन  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही

 आर

 गुजरात  राज्य
 में

 वर्तमान  प्रतीक्षा  gat  को  निपटाने  हेतु  क्या  उपाय
 किये

 जा

 रह

 संचार  मन्त्रालय  के  राजय  सन्तरी  बी०  एन०  :
 से  ब्योरे  विवरण  में

 ये  गये  हैं  ।

 जी  at

 मौजूदा  एक्सचेंजों  की  क्षमता  की  विस्तार  feat  जायेगा  और  नए  एक्सचेंज  खौले  जाएंगे

 जी  कि  मांग  और  उपस्कर  की  उपलब्धता  पर  निरभर  |
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 विवरण

 जिले  का  21-12-81  को  ay  1982  के  31-12-81  को  1982  के

 नाम  लंबित  पड़े  दौरान  निपटाए  प्रतीक्षा  सूची  के

 विदेशों  गए  आवेदनों  बकाया  मामलों  पंजीकृत

 का  सख्या  की  संख्या  की  संख्या जो  मामलों

 31-12-82  TH

 लंबित पड  थे  सख्या

 1.  अहमदाबाद  20124  3783  16866  7804

 2.  बड़ोदा  5080  1057  4023  2445

 3.  पंचमहल  487  348  139  421

 4.  राजकोट  4109  1809  3162  2205

 5.  सूरत  6836  973  5878  2944

 6.  गांधी  नगर  146  351  20  472

 7.  साबरकांठा  715  502  332  591

 8.  सुरेन्द्र  नगर  469  241  228  402

 9.  बांस कन् ठा  434  393  188  740

 10.  मेहसाना  1427  995  157  969

 11.  खेडा  1371  949  422  64)

 12.  बुल सर  1002  426  574  1178

 13.  डांग  4  26  22

 14.  भावनगर  1328  932  410  837

 15.  जामनगर  1087  [909  301  981

 651  736  144  930 16
 जूनागढ़

 17.  अमरेली  460  695  30  734

 18.  भुज  )  532  291  242  711

 19.  wetq  ovo RAR  "153  371  627
 atten  tnt

 योग  47131  16169  4197  25653
 A

 अन्दमान समद्र  में  तेल

 152 .  श्री  नवीन  रमाणी  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  qe  सच  है  कि  भू-विज्ञान  विशेषज्ञों  और  बनारण
 हिन्द

 विश्वविद्यालय  ने
 अन्दमान

 समुद्र  के  उत्तरी  क्षेत्र  के  द्वीप  समूह  में  तेल  होना  बताया

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  है
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 हड

 उसके  क्या  परिणाम  मिले  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उस  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  करने  का  विचार  ९  |
 हैे

 उर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  गार्गी  देखकर  :  और

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  उन  अध्ययनों  पर  आधारित  ऐसे  अध्ययनों  अथवा  निष्कर्षों  की

 जानकारी  नहीं  तथा रप तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  स्वयं  अपनी  ओर से  इस  द्वीप  का

 भूवैज्ञानिक  चित्रण  किया  है  ।

 मायोसीन  और  प्रोटीन  युग  के  तृतीयक  तलछट  रिकार्ड  किये  गये  हैं  ।  परन्तु  विंमान

 में  द्वीप  पर  कोई  संरचना  नहीं  है  जिसमें
 किसी

 प्रकार  के  व्यसन  करने  की  आवश्यकता  हो  |

 नहीं  उठता
 |

 अरस नारो  कागज  सलाहकार  समिति  की  उप  समिति  की  रिपोर्ट

 1527.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 अखबारी  कागज  सलाहकार  समिति  की  उप  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  जो

 अखबारी  कागज  की  उपलब्धता  के  प्रश्न  की  जां  व  करने  हेतु  गठित  की  गई  और

 यदि  तो  उसमें  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  द्वारा  उन  पर  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप पन् त्री  मल्लिकार्जुन  :

 हां  |

 वर्ष  1982-83  के  लिये  देशी  अखबारी  कागज  की  निवल  कमी  का  आकलन  48,000  टन

 किया  गया  ari  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  के  बाद  सरकार  ने  30,000  टन  की  अतिरिकत  मात्रा  का

 आयात  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 पारा द्वीप  उर्वरक  परियोजना  को  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  स्थापना

 1525.  श्री  नित्यानंद  मिश्र  :  क्या  रसायन  कौर  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 (#)- aa क्या  उड़ीसा  में  पारादीप  में  भारत  और  नौरा  गणतन्त्र  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  एक  उं  रक

 परियोजना  की  स्थापना  पर  अन्तिम  निर्णय  लिया  गया

 यदि  परियोजना  की  लागत
 क्या

 भर

 इस  परियोजना  के  कब
 तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  और  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा

 क्या है  ?

 रसायन  और  उब  रक  मन्त्री  बसन्त
 :  हां  ।

 परियोजना  की  मंजूरी  183.64  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  दी  गई
 है
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 थन  व  एश

 परियोजना  दो  स्तरों  में  स्थापित  की  में  3.26  लाख  टन  प्रतिशत

 उत्पादन  के  लिए  डाई-अमोनियम  फास्फेट  प्रेन्यूनेशन  यूनिट  की  स्थापना  की  जायेगी  जो  आयातित

 अमोनिया  और  फास्फोरिक  एसिड  पर  आधा  रित  होगा  ।  द्वितीय  स्तर  में  शेष  आवश्यकताओं  को  पूरा

 हेतु  कैटिच  फास्फोरिक  एवं  और  सल्फयू:रक  एसिड  के  उत्पादन  के  लिये  सुविधाओं  की  स्थापना

 करने  के  साथ-साथ  डी-अमोनियम  फास्फेट  के  लिये  परियोजना  क्षमता  को  दुगुना  किया  जायेगा  ।

 वाणिज्यिक  उत्पादन  स्तर 1  में  1.3.1986  तक  और  में  1.11.1986  तक  प्रारम्भ  होने  की

 आता  है  ।

 ताप  बिजली  परियोजना  को  दाभोल  से  नए  स्थान  में  ले  जाना

 1529,  प्रो ०  मधु  दण्डवत  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  |  करोड़  रुपए  को  लागत  की  ताप  बिजली  जो  महाराष्ट्र
 नाद के  रत्नागिरि  जिले  में  दाभोल  में  लगाई  जानी  को  दाभोल  स्थान  में  पानी  में  पाई  गई  रासायनिक

 अशुद्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किसी  नए  स्थान  में  ले  जाया  जा  रहा  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ताप  बिजली  परियोजना  को  रत्नागिरि  जिले  में  करमबबने

 पत्तन  के  निकट  लगाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  क्योंकि  विमान  पत्तन  करमबवने  को  बारहमासी
 पत्तन  में  बदलने  की  सुविधा  के  अलावा  इस  नए  स्थान  पर  काफी  मात्रा में  शुद्ध  जल  उपलब्ध

 ऊर्जा  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  azar  fag):  और  महाराष्ट्र  राज्य
 बिजली  बोले  द्वारा  प्रस्तुत  परियोजना  व्यवहायेंता  रिपोर्ट  में  वशिष्ठ  नदी  के  पास  डाभोल  के  लग  भग
 35  किलोमीटर  प्रति प्रवाह में

 ग्राम  धामनदेवी  के  पास  दो  चरणों  2  210  मेगावाट  का

 चरण-एक  तथा  3X2  0  मेगावाट  का  दूसरा  चरਂ  ,  1000  मेगावाट  का  एक  ताप  fara  केन्द्र
 स्थापित  किये  जाने  का  विचार  है  ।  कोयले  की  ढुलाई  के  लिए  वैकल्पिक  सुविधाओं  तथा

 अन्य  आवश्यक  निवेशों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  मे  रखते  हए  इस  स्थल  का  सुभव  महाराष्ट्र  राज्य

 बिजली  ate  gu  दिया  गया  है  |  महराष्ट्र  राज्य  बिजली  बोर्ड ने  सूचित  क्या ह  कि  यह  सही  नहीं है
 कि  डा भाल  स्थल  पर  जल  में  रसायनिक  मिश्रण  पाए  जाने  के  कारण  प्रस्तावित थ चन्द्र  के  स्थल  के  सम्बन्ध
 में  किसी  परिवहन  के  बारे

 में  इस  समय  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रस्तावित  स्कीम
 तकनी  की-आधिक  मूल्यांकन  के  लिए  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  पास

 स्कीम  का  तकनी  की-आधिक  मूल्यांकन  करने  से
 पूछें  आवश्यक  निवेशों  यथा  पर्यावरण

 सम्बन्धी  स्वीकृति  आदि  सम्बद्ध  करने  होंगे  ।

 श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजूरी

 1530.  श्री
 भोगेन्दर  कया

 श्रम

 ह
 पुनर्वास  मन्त्री

 कृषि
 afaal

 के
 लिए  कानूनी  रूप  स

 सम्बन्ध  न  यह  बताने  की  कपा ता  करेंगे  किः :
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 प्रत्येक  ऐसे  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  विशिष्ठ  न्युनतम  मजदूरी  क्या  है  जिन्होंने

 भभी  तक
 न

 तो  न्यूनतम  मजूरी  farkaa  की  है  और  न  ही  अधिनियमों  को  वहां  लागू  किया  है  अथवा

 जहां  बिल्कुल  भी  कृषि  श्रमिक  नहीं  और

 कया  केन्द्रीय  सरकार  तथा  सरकारी  उपक्रमों-ने  अपने  नैमित्तिक  और  ढेका  मजदूरों  को

 भी  न्यूनतम  मजूरी  का  भुगतान  करना  सुनिश्चित  किया  है  ?

 अम
 और  पुनर्वास  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  धर्मवीर  )

 :  एक  विवरण  संलग्न है

 में  रखा  गया
 ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  5964/83]  जिसमें  उपलब्ध  सुचना  दो

 गई

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  की  गई  न्युनतम  मजदूरी  दरें  सम्बन्धित  नियोजनों

 में  नैमित्तिक  और  ठेका  श्रमिकों  पर  समान  रूप  से  लागू  होती  है  ।

 बिहार  में  बेरोजगार  इंजीनियर  आदि

 1531.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  कया  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  बेरोजगार  इन्ही  नियर  आदि

 के  बारे  में  2  1982  के  अतारांकित  प्रत  संख्या  3394  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 कया  बेरोजगार  मैट्रिक  पास  इंजीनियर  सनातकोत्तरों  डाक्टरों  और

 इंजीनियरों  की  सुची  में  बिहार  सबसे  ऊपर

 यदि  तो  इसके  विशिष्ट  कारण  और  उपचारात्मक  उपाय  कया  और

 क्या  रोजगार  की  तलाश  करने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  को  प्रशिक्षण  और  संसाधन  प्रदान

 करके  उत्पादकता  उद्यम  के  लिए  कोई  देशव्यापी  स्व-नियोजन  योजना  आरम्भ  की  जा  रही  है  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  यदि  नौकरी

 चाहने  वाले  व्यक्तियों  जो  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्जे  मेट्रिकुलेट  या  इञ्जीनियरी  स्नातक/स्तात-

 कोचर  या  डाक्टर  कुल  संख्या  को  एक  ग्रुप  के  रूप  में  एक  साथ  लिया  जाता  है  |

 ब्रेरोजगारी  की  वृद्धि  श्रमिक  बल  की  बृद्धि  दर  और  रोजगार  अवसरों  में  शुद्ध  वृद्धि

 का  परिणाम  कुछ  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  और  जिन्हें  छठी  पंचवर्षीय  योजन  में  रोजगार

 सृजन  के  लिए  अपनाया  जा  रहा  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 छठी  योजना  में  स्वरोजगार  की  प्रोन्नति  के  लिए  विद्युत  दृष्टिकोण  सुझाया  गया

 इस  दृष्टिकोण  के  अनेक  जिलों  में  जिला  जनशक्ति  आयोजना  और  रोजगार  सृजन  परिषदें

 स्थापित  की  गई  हैं  ।  मितव्ययी  रूप  से  व्यवहार  स्वरोजगार  परियोजनाओं  के  लिए  कार्यक्षेत्र  के  श्रेष्ठ

 उपलब्ध  पर  आधारित  प्रत्येक  जिले  में  अन्य  बातों  के  स्व  रोजगार  के

 लिए  उपलब्ध  व्यवहायें  निवेदन  अवसरों  के  पोर्ट  तैयार  करवाएगी  |

 वाणिज्यिक
 जिला  उद्योग  लघु  उद्योग  विकास  भादि  के  उद्यम का रिता
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 सम्बन्धी  विकास  कार्यक्रमों  द्वारा  स्वरोजगार  की  प्रोन्नति  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  स्वरोजगार

 के  लिए  ग्रामीण  युवकों  के  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  योजना  प्रारम्भ  की  जा  चुकी  जिसका

 मुख्य  उद्देशय  ग्रामीण  युवकों  के
 बीच  बेरोजगारी

 को  दूर  करना  योजना  में
 ग्रामीण  युवकों

 को

 आवश्यक  कौशलों  और  प्रोद्योगिकी  के  साथ  तैयार  करने  पर  जोर  दिया  गया  ताकि  वे
 स्व

 के  व्यवसायों  को  शुरू  करने  के  काबिल  हो  सकें
 |

 विवरण

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  रोजगार  सृजन  के  लिए  अपनाए  जाने  वाले  प्रस्तावित

 कार्यक्रम  तथा  नी  मियां

 1.  कृषि  तथा  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में  विशाल  सिचाई  कार्यक्रमों  सिचाई के  उच्च  संघटकों

 सुधार  किए  हुए  कृषि  सम्बन्धी  इन्पुट्स  आदि  को  विशेषकर  छोटे  किसानों  को  उपलब्ध  कराने

 के  माध्यम  से  अधिकाधिक  रोजगार  अवसरों  का  सुजन  ।

 2.  देश  में  सभी  ब्लाकों  के  लिए  हकीकत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  विस्तार  |  यह  पहले

 किया  जा  चुका  है  ।  इस  कार्यक्रम  से  1980-85  की  अधि  के  दौरान  लगभग  15  मिलियन  परिवारों

 को  लाभ  पहुंचेगा  और  उन्हें  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  लाया  जा  सकेगा  ।

 3.  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  अपनेपन  पलड़  है  डेरी  विकास  परियोजना  से  लगभग

 8  मिलियन  मूल  रूप  से  दुग्ध  उत्पादन  पर  अधारित  परिवारों  को  लाभ  पहुंचने  की  संभावना  है  ।  अन्य

 डेरी  विकास  योजनाओं  से  5  मिलियन  अतिरिक्त  परिवारों  को  भी  लाभ  पहुंचेगा  ।

 मत्स्य-पालन  का  विकास  ।

 5.  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  आर०  Fo  देश  के  सभी  ब्लाकों  में  लागू

 होता  है  तथा  इससे  विशेषकर  at  कृषि  मौसम  में  मजबूरी  रोजगार  प्राप्त  होगा  ।  इस  कार्यक्रम से
 प्रतिवर्ष  रोजगार  के  लगभग  300  से  400  मिलियन  ब्यक्ति-दिनों  का  सजन  होगा  |

 6.  लघु  खादी  तथा  ग्राम  उद्योग  वाले  क्षेत्रों  जो  कृषि  के  अतिरिक्त  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 सबल  अधिक  कायें  उपलब्ध  करते  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  योजना  विनियोजन  को  बढ़ाया  गया  है  ।

 योजना  अवधि  के  दौरान  अतिरिक्त  9  मिलियन  व्यक्तियों  को  सेरी कल्चर  आदि

 सहित  खादी  और  ग्राम  तथा  लघु  उद्योगों  के  विकास  सम्बन्धी  सहायता  कार्यक्रमों  से  लाभ  पहुंचने

 की  संभावना  दै  |

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रमों  के
 विभिन्‍न  संघटकों  से  निर्माण  उद्योगों  में

 काफी  रोजगार

 सृजित  होने  की  सम्भावना  है  और  इस  कार्यक्रम  द्वारा  इन्फ्रास्ट्रक्चर  तथा  समाज  सेवायों  के  विस्तार  से

 भी  पर्याप्त  अप्रत्यक्ष  रोजगार  का  सृजन  होगा  ।

 8.  ट्राइ सेम  प्रत्येक  at  2  लाख  ग्रामीण  युवकों  को  प्रशिक्षित  करेगा  जिससे  वे  स्व:रोजगार

 प्राप्त  कर  सकें  तथा  इन  व्यक्तियों  को  अपने  उद्योग  dd  स्थापित  करने  में  सहायता  प्रदान  करेगा

 अनेक  राज्य
 सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  जा  रही  विशेष  रोजगार  स्कीमों  को  और .  gag  तथा

 विस्तारित  किया  जायेगा  ।
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 पर्यावरण  गन्दी  बस्तियों  का  पेड  गरीब  लोगों  के  लिए  मकान

 बनाने  आदि  जैसे  कार्यों  से  बेरोजगार  बहरी  गरीबों  की  आय  बढ़ाने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 10.  योजना  का  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  जनशक्ति  आलोचना  तथਂ  रोजगार  सजन  के  बारे  में

 अपनाई  जा  रही  विकेन्द्रीकृत  नीति  है  ।  देश  के  अधिकांश  जिलों  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  स्थापित  की

 जा  रही  जिला  जनशक्ति  आयोजना  तथा  रोजगार  सजन  परिषदें  उन  जिलों  जो  स्थानीय  स्रोतों  के

 बटालिक  उपयोग  पर  आधारित  रोजगार  सृजन  के  लिए  तीलियां  तथा  योजनाएं  बनाएगी  ।  परिषदों

 को  उपयुक्त  व्यावसायिक  समर्थन  दिया  जा  रहा है  और  जिला  रोजगार  जिला  उद्योग

 जिला  कृषि  लीड  बैंकों  तथा  अन्यों  द्वारा  काय  करने  के  लिए  सक्रिय  रूप

 सहायता  दी  जाएगी  +

 11.  स्व:नियोजितों  के  लिए  नया  व्यवहार  छठी  योजना  की  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  विशेषता  है  ।

 यह  नीति  सम्बन्धी  उपायों  का  एक  हैं  जिसमें  अलग-अलग  व्यक्तियों  तथा  व्यक्तियों  के
 समूहों

 के  रोजगार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ऋण  विपणन  तथा  अन्य  उपाय

 शामिल  हैं  ।  .

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  मामले  भोर  न्यायाधीशों  के  रिक्त  पदों  का  भरा  जाना

 532.  श्री  ए०  के०  राय  :  क्या  विधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बता नेकी  कपा

 करेगे  कि

 क्या  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  लम्बे  समय  से  न्यायाधीशों  की  अनेक  रिक्तियो ंके

 कारण
 कलकता

 उच्च  न्यायालय  में  कई  वर्षो ंसे  बड़ी  संख्या  में  मामले  लम्बित  पढ़े

 (*}  इने  रिक्तियों  को  कई  वर्षों  से  न  भरे  जाने  के  क्या  कारण  और

 कलकत्ता  सच्च  न्यायालय  और  अन्य  उच्च  न्यायालयों  के  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  से  कलकत्ता  उच्च

 न्यायालय  की  रजिस्ट्री  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट के  अनुसार  30-6-198:  को  उस  उच्च  न्यायालय  में

 93,537  मुख्य  मामले  लम्बित थे  ।

 अवधिपार  लम्बित  मामले  निम्नलिखित  हैं

 एक  वर्ष  से  कम  से  5  वर्ष  5  स  ।0  बल  10  वह  से  योग

 के  मामले  तक  के  मामले  तक के  मामले  ऊपर  के  मामले

 19774  50116  16086  7581  93537

 |  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  अन्य  उच्च  न्यायालयों  के  समान  अनेक  जटिल  बातों  के

 कारण  मामले  लम्बित  हैं  और  ऐसा  केवल  रिक्त  पदों  को  न  भरे  जाने के  कारण ही  नहीं है  ।
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 25.2.1983  को  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय में  न्यायाधीशों  के  10  पद  रिक्त  जिनमें  से

 सबसे  पहला  पद  22.1.1982  को  रिक्त  हुआ  था  ।

 उच्च  न्यायालय में  नियुक्तियां  करने  के  सम्बन्ध  में  सांविधानिक  उपबन्ध  जटिल

 और  इसमें  विभिन्‍न  सांविधानिक  प्राधिकारियों  के  बीच  विचार-विमान  होता  जिसमें  पर्याप्त  समय

 लगता  है  ।

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  और  अन्य  न्यायालयों  में  भी  नियुक्तियों  के  लिए  Fe

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  और  वे  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।  कई  मामलों  में  राज्य  सरकार  के  प्राधिकारियों

 से  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  जिसके  लिए  उन्हें  बार-बार  स्मरण  कराया  जा  रहा  है  |

 हैदराबाद
 में  fara  समारोह  मनाया  जाना

 "1533.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  याद  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार
 को  इस  बत  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  में  हुआ  नवां  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म

 समारोह  बिल्कुल  असफल

 यदि  हां  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है
 कि  मार  प्रदेश  सरकार ने  अगली  बार  समारोह  को  हैदराबाद  में

 मनाने  का  प्रस्ताव  फिया  भोर

 (a)  यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या

 सूचना  प्रतारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप-मंत्री  :

 और
 सरकार  इस  विचार से  सहमत  नहीं  है

 कि  भारत  का  नत्रा  अन्त जम्प  राष्ट्रीय  फिल्म

 ट्
 ठ  बिल्कुल  असफल  रहा  है  ।

 हों  ।

 अगले  फिल्म  समारोह  के  स्थान  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  अभी  लिया

 जाना  है  ।

 दिल्‍ली  में  न्पायाधिकरणों  और  श्रम  न्यायालयों  में  लम्बित  औद्योगिक  विवाद  के  मामले

 1534.  श्री
 age

 fava  :  कया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  के  न्यायाधिकरण ों  और  श्रम  न्यायालयों में  कुल  कितने  औद्योगिक  विवाद के

 मामले  अनिर्णीत  पड़े

 लम्बित  मामलों  को  निपटाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 क्या  सरकार  इस  प्रयोजन  हेतु  नए  श्रम
 न्यायालय

 खोलने  पर  विचार  करें  रही

 (4)  यदि  at,
 तो  नए  श्रम  न्यायालय  कब  तक  खोले  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 155



 लिखित  उत्तर
 नन

 1983

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  घ्संवोर) : (क) :  (#)  31  1983  की

 स्थिति  के  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  को  धारा  10  के  अधीन  5317  विवाद  लम्बित

 पड़े  हैं
 ।

 2.10.82  बौर
 4.1.83 से

 दिल्‍ली  में  दो  और  श्रम  न्यायालय  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 और  चण्डीगढ़  में  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक  अधिकरण  व  श्रम  न्यायालय  स्थापित

 करने  का  निर्णय  किया  गया  आशा  है  पीठासीन  अधिकारी  शीघ्र  कार्यभार  संभाल  लेंगे  ।

 इसके  स्थापित हो
 जाने  पर  नई  fet  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक  अधिकरण-व-श्रम

 न्यायालय  को  राहत  मिलेगी  ।  इस  समय  यह  अधिकरण  जम्मू  व  हिमा चल  पंजाब

 और  हरियाणा  से  सब  मामलों  पर  कार्यवाही  भी  करता  है  ।  अब  यह  मामले  चंडीगढ़  अधिकरण

 को  हस्तांतरित  हो  जाएंगे  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 बिजली  उत्पादन  site  कोयला  खनन  के  लिये  ब्रिटिश  कम्पनियों  को आमंत्रण

 1535.  श्री  पीयूष  तिरकी
 :

 नया  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  बिजली  उत्पादन  और  कोयला  खनन  के  लिए  ब्रिट्रिश  कम्पनियों

 को  आमंत्रित  कर  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्रशेखर  :  ओर  सीकरी  सुपर  ताप  विद्युत

 परियोजना  के  फ्राम  चरण  (1000  के  विद्युत  केन्द्र  के  लिए  समस्त  उपस्कर  की

 केन्द्र  इंजीनियरी  पयंवेक्षण के  राष्ट्रीय  ताप  feast  निगम ने  मैसेज  aaa  इंजीनियरी

 Yo  कें»  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  !

 कोयला  खनन  के  क्षेत्र  सिंगरौली  कोयला  क्षेत्रों  में  अमलौरी  परियोजना  के  लिए  ब्रिटिश

 माइनिंग  परामल्षंदाताओं  से  सहायता  प्राप्त  की  गई  यह  फर्म  इंग्लैंड  से  कुछ  संयंत्रों  की  प्राप्ति

 तथा  सप्लाई  में सहायता  कर  रही

 और  ब्रिटिश  कोल  सैक्टर  के  साथ  जारी  सहयोग  के  भाग  के  रूप  में  माइनिंग  की

 विशिष्ट  प्रौद्योगिकियों  के  बारे  में  उक्त  क्षेत्र  में  विशेषज्ञता  प्राप्त  फर्मों  के
 साथ  विचार  विम  हुआ  ।

 खम्बों  को  खींचने  की  तकनीक  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  कोल  इंडिया  द्वारा  प्रस्तावों  में  दी  गई

 प्रौद्योगिकी  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करते  समय  उपयोग  में  लाई  जाएगी  ।

 इंजीनियरों  के  प्रशिक्षण  हेतु  संस्थान

 1536.  श्री  लक्ष्मण
 मलिक  :.  क्या

 ऊर्जा  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न्या  सरकार  का  विद्युत  इंजीनियरों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  एक  संस्थान  की  स्थापना

 करने का  विचार
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 लिखित  उत्तर 10  1°04

 यदि  हो  तो  क्या  नेशनल  पावर  द्वांसमिशन  इंजी  ट्रे  निम  इंस्टिट्यूट  की  स्थापना

 हेतु  स्थान  का  चयन  किया  गया  है  ?

 उस  संस्थान  को  किस  राज्य  में  स्थापित  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 उसकी  प्राक् कलित  लागत  कया  है  और  संस्थान  की  स्थापना  करने  में  उस  पर  बया  प्रगति

 हुई  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है  ?

 त
 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चन्द्र दो खर  से  (  ्  )  उपकेन्द्र  तथा  पारेषण

 लाइनों  के  अनुरक्षण  में  कार्यरत  कर्मियों  के  प्रशिक्षण  हेतु  625.25  लाख  रुपए  की  अनुमानित  पूंजी

 लागत  पर  एक  पारेषण  प्रशिक्षण ग  संस्थान  स्थापित  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  से  एक

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।  इस  प्रस्ताव  पर
 निक्षेप  लेने  से  प्रस्ताव  की  वित्तीय  तथा  अन्य  पहलुओं  की

 जांच  करनी  होगी  तथा  आवश्यक  निवेश  सुनिश्चित  करने  होंगे  ।

 तेल
 की

 खोज
 के  लिए  चुने  गये  स्थान

 1537.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  तट  प्री
 और

 तट  से  दूर  तेल  की  खोज  करते  के  लिए  चुने  गये  स्थानों  ब्य

 कया  है
 ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय के  पेट्रोलियम  विभाग सें  राज्य  मन्त्री  गार्गी  शंकर  :  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तटीय  at  अपलटीय  में  अन्वेषण  के  लिए  व्यतीत  किये  जाने  वाले

 आयोजित  स्थानों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :

 तटीय  क्षेत्र  मीटरेज  (1000)  स्थानों
 की  संख्या

 वैम्बे  बेसिन भो०  एन०  जी०  सी  256.2  127

 ऊपरी  असम  प्लेटफार्म  220.7  59

 असम  अराकान  फील्ड  टूटी  46.1  16

 कृष्ण  गोदावरी  56.0  13

 कबरी  26.5

 बंगाल  41.7  i2

 राजस्थान  11.1

 हिमालय  की  पाद गिरियां

 और  गंगा  की  पार्टी  23.0

 अरुणाचल  प्रदेश  36.0  1g Silo  भाई०  एऐलें ०
 20 असम  79.9

 महानदी  21.0

 राजस्थान  18.0

 के  एन ०  जी०  सी ०  पश्चिमी  समुद्रतट  महाद्वीपीय  कगार  161.0  54

 पूर्वी  समुद्रतट  महाद्वीपीय  कगार  139.8  41

 alo  भाई०  एल०  महानदी  बेसिन  25.3

 7.0 उत्तर-पूर्वी
 समुद्र

 तट
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 कोयला  eral  में  हड़ताल  शौर  हिंसक  झगड़े

 श्री  रशीद  मसुद  :  क्या  उर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  कोयला  खानों  में  बड़ो  संख्या  में  हड़ताल  और  हसिक  झगड़ों  की

 घटनाएं  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में
 यदि

 सरकार  द्वारा  कोई

 जांच  की  गई
 है

 तो  उसके  क्या  परिणाम

 उसके  परिणामस्वरूप  उत्पादन  को  कितनी  हानि  हुई  और

 इस  मामले  में  सरकार  gre  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  fag) :  और

 हिन्द  मजदूर  सभा  भोर  भारतीय  मजदूर  संघ  से  सम्बद्ध  यूनियनों  ये

 7.1.1983  से  19.1.1983  तक  72  घण्टे  की  हड़ताल  की  थी  ।  हड़ताल  के  दौरान  ओर  हड़ताल

 के  पहले  हिसा  और  झगड़े  की  कुछ  वारदातें  हुई  थीं

 (1)  ई०  ato  लि०  की  न्यू  संग्राम  कोलियरी  का  एकत्रित  मुंशी  19  198

 को  बंदूक  की  गोली  से  मारा  गया  और  तीन  अन्य  लोग  गंभीर  रूप  से  घायल  हुए  ।

 (2)  ई०  alo  लि०  के  tear  एरिया  agar  कोलियरी  के  एक  टैपिंग  टब  ड्राइवर  को

 16  1983  की  रात  को  बम  विस्फोट  के  फलस्वरूप  मृत्यु  हो  गई  ।  इंटक  और  हिंद  मजदूर

 सभा  77)  के  सैनिकों  तथा  भारतीय  मजदूर  संघ  के  कामगारों  के  बीच  दलों  में  भी

 मारपीट  और  झगड़े  हुए  ।

 (3)  दिनांक  17  1983  को  कनुस्टोरिया  एरिया  के  फ़ाइन्डिंग  इन् जन  मैन  को

 हिंसात्मक  भीड़  ने  पलासिया  कोलियरी  से  भगा  दिया  था  ।

 (4)  सेंट्रल  कोल फील्ड्स  लि०  में  कुजू  एरिया  और  भर कड़ा  में  झगड़े  हुए  और  भुरुंड  के

 झगड़ों  के  परिणामस्वरूप  19  1983  को  दो  व्यक्ति  गम्भीर  रूप  से  घायल  हुए

 जहां  कर्मचारियों  ने  ऐसे  अपराध  किए  हैं  जिनमें  तोड़-फोड़  हमले  आदि  शामिल  हैं  वहाँ

 किए  गए प्रबन्ध-मण्डल  ने  अनुशासन  की  कारवाई  शुरू  की  है  ।  जहां  तक  बाहरी  व्यक्तियों
 द्वार

 अपराधों  का  प्रश्न  पुलिस  में  शिकायतें  दर्ज  करा  दी  गईं  हैं  ।

 सामान्य  उत्पादन  1011469  टन  की  तुलना  में  उत्पादन  में  हानि  249405  टन

 हुई
 ।

 को०  go  लि०  सभी  अनिर्णीत  मामलों  को  आपसी  बातचीत  से  निपटाने  के  लिए

 बहुत  KYW है
 ।  इस  उद्देश्य  के  लिए  कोयला  उद्योग  की  संयुक्त  द्विपक्षीय  समिति  की  बैठकें  निश्चित  ही  7

 अवधि  पर  आयोजित  की  जाती  और  आशा  है  कि  समी  मामलों  को  जल्दी  ही  निपटा  लिया

 जाएंगी  ॥
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 विज्ञान  कों  रेडियो  धौर  टेलीविजन  के  माध्यम  से  लोकप्रिय  बनाना

 1539.  थी  हन्नान  सोलह  :  सूचना  शौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  अथवा  विभिन्‍न  राज्यों/क्षेत्रों  की  भाषाओं के  अन्तगंत  ब्रिटेन  को

 लोकप्रिय  बनाने  और  वैज्ञानिक  जानकारी  देने  के  लिए  रेडियो  और  टेलीविजन  का  कितना  समय

 उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है  ?

 सूचना  श्र  प्रसारण  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  3q-HeWT

 :  आकाशवाणी--अनेक  केन्द्रों  पर  स्थापित  13  विज्ञान  सल  प्रति  तिमाही  में  औसतन  135

 कार्यक्रम  प्रस्तुत  करते  हैं  ।  प्रत्येक  कार्यक्रम  की  अवधि  5  मिनट  से  लेकर  30  मिनट  तक

 भिन्न  होती  है  ।

 विभिनन  राज्यों  में  स्थापित  अन्य  वे  सभी  आकाशवाणी  केन्द्र  जिनमें  विज्ञान  सैल  नहीं

 प्रादेशिक  भाषाओं  में  विज्ञान  कार्यक्रम  प्रसारित  करते  हैं  ।

 पिछले  12  मास  के  दौरान  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विज्ञान  कार्यक्रम  की  कुल  अवधि

 735  मिनट  थी  और  पिछले  6  मास  के  दौरान  अन्य  राष्ट्रीय  चंकों  में  यह  675  मिनट  थी  ।

 दूर  ददन

 विज्ञान  और  वैज्ञानिक  सूचना  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  को  टेलीकास्ट  करने  वे  लिए  कोई  निश्चित

 अवधि  या  समय  नहीं  क्योंकि  इनको  ardent  के  विविध  रूपों  में  प्रतिबिम्बित  किया  जाता  है  ।

 15-8-1982,  जब  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया
 के

 बाद  149  मिनट  की  अवधि  के

 क्रम  टेलीकास्ट  किये  गए  हैं  ।

 इसके  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  टेलीकास्ट  किये  जाने  वाले  समाचार  बुलेटिनों  में  भी

 विज्ञान  भोर  प्रौद्योगिकी  से  सम्बन्धित  समाचार  महत्व  के  समाचार  होते  हैं  ।

 विज्ञान  कार्यक्रम  विभिन्‍न  दूरदर्शन  केन्द्रों
 के  कार्यक्रमों  का  अभिन्न  अंग  भी  हैं  ।  इसके

 प्रादेशिक  भाषाओं  के  दस  प्रकार  के  कार्यक्रमों  के  लिए  एक  साप्ताहिक  स्लाट  तथा  फिल्म

 प्रभाग  जैसी  अन्य  एजेंसियों  से  विज्ञान  विषयों  पर  उपलब्ध  फिल्मों  को  भी  प्रदर्शित  किया  जाता  है  ।

 दिन  प्रतिदिन  के  विज्ञान  के  बारे  में  15  मिनट  की  डाकुमेंटरी  का  एक  पाक्षिक  कार्यक्रम  भी  दूरदर्शन

 द्वारा  टेलीकास्ट  क्या  जाता  है  ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  बसई  दारापुर  में  प्रवेश

 1540,  श्री  निहाल  सिह  :  कया  श्रम  और
 पुनर्वास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  क्मेंचारी  राज्य  बीमा  बसई  दारापुर  में  बीमारी

 अथवा  दुर्घटनाओं  में  चोट  लगने  के  कारण  भर्ती  किए  गए  कर्मचारियों  पर  ठीक  ध्यान  नहीं  दिया

 जाता  है  और  उनके  पूर्णत  ठीक  होने  से  पूर्वे  ही  उन्हें  अस्पताल  से
 a

 दे  दी  जात

 (a)  यह  भी
 सच  है  कि  रोगियों  को  पहले  भी  अस्पताल  से  छुट्टी  दी  जाती है
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 क्योंकि  अस्पताल  को  प्रत्येक  किए  गए  ran  पर  प्रतिदिन  15.00  रुपयें  भुगतान
 करना

 पड़ता

 गत  3-4  महीने  के  दौरान  अस्पताल  में  ऐसे  कितने  रोगी  भर्ती  किए  गए  जिन्हें

 लैस्पतां ल  से  न  तो  छुट्टी  दी  गई  और  न  ही  उनके  बच्चों  और
 आश्रितों

 को  15.00  रुपय ेका

 दिन  भत्ता  दिया  और

 रोगियों  के  कल्याण  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं
 ?

 पम  धौर  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  )  नहीं
 ।

 कर्मचारी  राज्य  बोला  प्राधिकरणों  ने  सूचित  किया  है  कि  बीमारी  और  चोट  के  इलाज  लए

 अस्पताल  में  भर्ती  किए  गए  मरीजों  का  उचित  रूप  से  इलाज  किया  जाता है  और  उन्हें  केवल

 उनकी  देखभाल  करने  वाले  डाक्टर  के  परामर्श  पर  ही  छुट्टी  दी  जाती  है  ।  दाखिल  किए  गए  किसी

 मरीज  को  अस्पताल  की  तरफ  से  15  रुपये  की  अदायगी  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  कयोंकि  इन्

 कारणों  पर  किसी  मरीज  को  छुट्टी  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  उपचार  की  आहार  के  स्तर  आदि  में  सुधार

 करने  के  लिए  सतत  प्रयास  कर  रहा  है  ।  ये  सब  सुविधाएं  लाभानुभोगियों  को  निःशुल्क  प्रदान  की

 जाती  हैं  ।

 जोवन  रक्षक  शध्रोषधियों  को  कसी

 1541.  श्री  अनस्त  रोमल  सल्ल  :  क्यों  रसायन  उतरी  मन्त्री  प्र  बताने  की  कपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार को  ध्यान  दिनांक  30  1982  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में

 काशी  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  ने  जीवन

 रक्षक  औषधियों  की  निरन्तर  कमी  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  है

 यदि  at,  ती  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 त  अखिल  भारतीय  चिकित्सा दिनांक  29  1982  को  चण्डीगढ़  में

 सम्मेलन  द्वारा  सरकार  को  दिए  गए  सुझावों  के  बारे  में  ब्यौरा  कया  है
 ?

 रसायन  और  उवंरक  मन्त्री  बसंत  :  और  28  से  30  दिसम्बर

 1982  तक  चण्डीगढ़  में  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  सम्मेलन  में  व्यक्त  किए  गए  fa  aye

 से  सरकार  अवगत  है  ।  राज्य  भाषा  केन्द्रीय  औषध  नियंत्रण  संगठन  के

 अधिकारियों  से  प्राप्त  .  रिपोर्टों  और  जनता  से  पत् नाचार  के  आधार  पर  अनिवार्य  ओषध

 मामू  लेशनों  की  बाजार  में  उपलब्धता  पर  कड़ी  निगरानी  रखती  है  ।  हाल  ही  के  महीनों  में  कुछ
 स्थानों  से

 समय-समय  पर  कुछ  विशिष्ठ  ब्राड  उत्पादों  की  कमी  की  सूचनाएं  प्राप्त  हुई  थीं  ।

 अधिकाँश  मामलों  में  समान  मामू  लेशन  उपलब्ध  थे  भर  कमी  अस्थाई  किस्म  की  थी  ।

 जब  किसी  भी  विशिष्ठ  दवाई  की  कैसी  के  बारे  में  रिपोर्ट  प्राप्त  होती  है  जौ  सम्बन्धित  उत्पाद  के
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 निर्माताओं  और  समान  उत्पाद  के  निर्माताओं  की  सम्बन्धित  क्षत्र
 में  तुरन्त  सप्लाई  भेजने  की  सलाह

 दी  जाती  सरकार  की  सलाह  के  अनुसार  अधिकांश  मामलों  में  सम्बन्धित  निर्माता  उत  कमी

 को  दूर  करने  के  लिये  तुरन्त  सप्लाई  भेजने  में  समर्थ  रहे  हैं  ।

 सम्मेलन  में  पास  किए  गए  संकल्प  की  एक  जिसमें  सरकार  ष  aah  सुझाव

 दिये  गये  संलग्न  हैं  ।  [  प्रथा लब  में  रखों  गंधी  ।  संख्या  Uo  ato  5965/83]

 झोपड़ियों  के  उत्पादन  के  लिये  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  स  होना

 1542.  श्री  के०  सालाना :  क्या  रसायन  शोर  उदास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसी  अनेक  बल्क  ओऔधधियां  हैं  जिनके  उत्पादन  के  लिये
 स्वदेशी

 प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  नहीं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारत  में  कतिपय  आवश्यक
 बल्क  भौषधघियों

 के  विकास  में

 तकनीकी  जानकारी  का  उपलब्ध  न  होना  एक  प्रमुख  बाधा  रही  और

 यदि  तो  ऐसी  औषधियों  सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  और  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रसायन  tt  बे्रक  मंत्री  बसंत  :  जी  ath

 (a)

 इस  समय  देश  में  निम्नलिखित  gs  ओषधियों  के  उत्पादन  के  लिए  वाणिज्यिक  रूप  से

 व्य बह् दाये  प्रौद्योगिकियां  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 (1)  रि पि सिन

 (2)  निमी माइ सिन

 (3)  प्रिसिओोफुलविन

 (4)  सिफलीस्पारिन्स

 १5)  विटामिन  बीच

 (6)  नारजेस्ट्रल

 ये  उत्पादन  विदेशी  औषध  कम्पनियों  द्वारा  विकसित
 nw  पि  और  विदेश  से  प्रोद्योगिकी हुए  कैदी  हू

 प्राप्त  करने  या  स्वदेशी  अनुसंधान  और  विकास  द्वारा  उन्हें  विकसित  करने
 के

 प्रयास  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 विदेशों  में  रहने  घाले  भारतीयों  का  मताधिकार

 1543.  Sito  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  से
 अभ्यावेदन  प्राप्त हुए  हैं  जिनमें

 उन्होंने  अनुरोध  f
 च
 रव  या  है  कि  N zest

 नहें  थ
 हैं

 देश  में  साधारण  नि सेता  aay  r  brea  a>  कल्पा  ar न  नत  नन  का  था  कार
 दिया

 भोर
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 (a)  यदि  हाँ  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  जी

 यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 राज्यों  में  परिवार  न्यायालय  की  स्थापना

 1544,  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंडी  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्र  ने  राज्यों  के  समक्ष  परिवार  न्यायालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 रखा

 यदि  तो  केन्द्र  ने  राज्यों  के  समक्ष  ऐसा  प्रस्ताव  कब  रखा

 ऐसे  न्यायालय  स्थापित  करने  का  क्या  प्रयोजन  और

 इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  क्यो  प्रतिक्रिया  है
 ?

 fafa,  न्याय  कौर  कम्पनी  काय  मन्त्री  जगन्नाथ  :  (®)  सै  महीनों

 के  अनेक  संगम  और  अन्य  संगठन  तथा  व्यक्ति  परिवार  न्यायालय  स्थापित  किए  जाने  आग्रह

 करत  रहे  क्योंकि  वे  यह  महसूस  करत ेहैं  कि  ऐसे  न्यायालय  पारिवारिक  विवादों  का  उचित  निपटारों

 करने  के  लिए  उपयुक्त  रहेंगे  ।  परिवार  न्यायालय  स्थापित  करने  के  समर्थन  में  यह  कहा  गया  है

 कि  पारिवारिक  विवादों  में  अनौपचारिक  प्रक्रिया  अपेक्षित  होती  है  और  वह  नियम  तथा  साक्ष्य  के

 सम्बन्ध  में  प्रायिक  तकनीकी  बारीकियों  के  बिना  ही  बन्द  कमरे  में  की  जा  सकती  है  और  ऐसा  करने

 में  मेलमिलाप  कराने  ऑर  सामाजिक  कप  से  वांछनीय  परिणाम  प्राप्त  करने  पर  जोर  दिया  जानों

 चाहिए  ॥

 परिवार  न्यायालय  स्थापित  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  का  विचार  काफी  आगे  बढ़  चुका  है  ।

 Qa ery  पर  राज्य  सरकारों  को  अब  TH  कोई  निर्देश  नहीं  किया  गया  है  । xa  ि

 net  gta  अधिकरणों  में  लम्बित  मामले

 1545,  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  विधि  न्याय  ale  कम्पनी  कायें  मन्त्री  मंत्री  ag  बताने

 की  करेंगे  कि

 देश  में  विभिन्न  भय-कर  अपील  अधिकरणों  में  कितने  मामले  लम्बित

 देश  ऐसे  मामलों  की  सूची  क्या  site

 (1)  अधिकरणों  में  लम्बित  उपयुक्त  मामलों  में  कितनी  रकमों  के  सम्बन्ध  में  अपीलें  की

 गई  हैं
 ?

 विभिंन  स्यायपीठों
 में

 न्याय  ौर  कम्पनी  कार्य  west  जस्ता  कौशल  ):
 1.397.192  eee)

 (*)  अधिकरणों  की

 1.2,1983  नी  लम्बित  मामलों  की  कुल  संख्या  67096  थी  "
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 (ay  विभिन्‍न  न्याय पीठों  के  समक्ष  लम्बित  मामलों  की  संख्या  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 यह  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  अधिकरण  अपने  समक्ष  लम्बित  मामलों  में

 अन्तर्ग्रस्त  उन  रकमों  का  अभिलेख  नहीं  रखता  जिनके  सम्बन्ध  में  अपील  की  गई  है  4

 विवरण

 देश  के  विभिन्न  राय-कर  प्रतीत  धर्धिकरणों  में  1983

 को
 सम्मत

 मामलों  को  सहपा

 न्यय  ais  /earaagys  1.2.83  को  लम्बित  मामलों  की  संख्या

 (अपीलें/प्रत्याक्षेप/ निर्देश  आवेदन  आर

 उच्च  न्यायालय

 बम्बई  न्यायपीें  13903

 S918 अहमदाबाद  न्याय  पढें

 1421 नागपुर  न्यायपीठ

 1679 पुणे  न्यायपीठ

 इंदौर  न्यायपीठ  2304

 सद्दाम  न्याय iq  दें  3666

 हैदराबाद  न्थायपीडें

 कोचीन  न्यायपीठ  2157

 बंगलोर  न्यायपीठ  2982

 कलकत्ता  न्यायपीठ

 टस
 नि se WIif  2439

 pape  epee र न  "925

 wets  उ  113

 इलाहाबाद  न्या  यपीढें
 3577

 दिल्‍ली  न्पायपी दें  "9055

 2008 चंडीगढ़  न्यायपीठ

 1715 जयपुर  न्यायपीठ

 जबलपुर  न्यायपीठ  2307

 1132 अमृतसर  न्यायपीठ

 (SE  ee

 ae  67096
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 eee  रम

 शिया  में  लगे  श्रमिकों  को  मजूरी  देने के  लिए  उच्चतम

 न्यायालय द्वारा  निर्देश

 1546.  stare  पाठक
 :

 क्या  श्रम  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  लगभग  1.5  लाख  श्रमिकों  को  एशियाड  और  सम्बद्ध  निर्माण

 स्थलों  पर  बिना  न्यूनतम  मजूरी  के  विधि  द्वारा  निर्धारित  काम  के  धन्धों  के  बहुत  समय  बाद

 काम  करने  को  विवश  किया  गया  जिससे  परियोजनाओं  को  समय  पर  पूरा  करने  में  उनके  जीवन

 को  खतरा

 यदि  gi,  तो  क्या  उच्चतम  कप  यालय  ने  इसे  अत्याधिक  गंभीर  मामला  माना  भौर

 बरकार  ओर  sea  सम्बन्धितों  को  न्यूनतम  मजूरी  के  भुगतान  को  सुनिश्चित  करने  कौर  विभिन्न

 कानूनों  के  अन्तरगत  अन्य  सुविधाओं  के  उपबन्धों  को  कड़ाई  से  क्रियान्वित  करने  के  निर्देश  दिए

 कौर

 यदि  at  तो  क्या  सरकार  और  अन्य  सम्बन्धितों  ने  gra  निर्देशों  का  फालन

 किया  है  ?

 श्रम  भोर  प्रवास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  (#)  निरीक्षण  के  दौरान

 इस  प्रकार  के  मामले  ध्यान  में  आए  जिनमें  कुछ  श्रम  कानूनों  का  उल्लंघन  करवा  गया  था  |  उनके

 सम्बन्ध  में  समुचित  कार्यवाही  को  गई  ।

 (a)  इस  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  कुछ  निर्देश  जारी  किए  हैं
 ।

 उच्चतम

 न्यायालय  के  इन  निर्देशों  को  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  ध्यान  मेला  दिया  गया  है  भोर  उनसे

 यह  अनुरोध  गवा है
 कि  वे  श्रम  कानूनों  का  कड़ाई  से  प्रवर्तन  कराने  के  लिए  तत्काल

 कार्यवाही  करें  ।

 (*)  इन  निर्देशों  का  अनुपालन  न  किए  नाने  सम्बन्धी  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 faza  द्वारा  उड़ीसा  में  ताप  परियोजनाओं  का

 निर्माण  शुरू  करना

 1547.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सह  सच  है  कि  ब्रिटिश  सरकार  ने  उड़ीसा  में  ताप  बिजली  परियोजना  का  निर्माण

 करने  की
 इच्छा

 व्यक्त  की  कौर

 (@)  यदि  तो  निवेश  सम्बन्धित  निर्माण  कार्य शुरू  किया  जाते  की  संभावित

 परियोजना  को  पूरी  करने  में  लगने  वाले  बिजली  के  उत्पादन  भारी  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय
 मैं

 राज्य  मन्त्री  चन्द्रशेखर  :  हां

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 सरकारी  क्षेत्र  की  इंकाइयों  द्वारा  औषधियों  का

 1548.  थी  के०  go  स्वामी
 :  क्या  रसायन  शौर  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 ate frat  का  निर्माण  करें  रही  सरकारी  क्षेत्र  को  इकाइयों  के  नाम  क्या

 from  तीन  sat  में  उनके  उत्पादन  औरों  बिक्री  बा  ब्यौरा  क्यों  गौर

 इन्हें  1980,  1981  गौर  1982  में  हुए  लाभ  अथवा  हानि  का  ब्यौरा
 क्या है

 ?

 रसायन  श्नौोर  उकेरा  मन्त्री  वसन्त  :  प्र पुंज  औषधियों  ओर/या  फार्मूले शन ों

 का  उत्पादन  करेने  वाली  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाइयों  निम्नलिखित  हैं  :

 1.  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि  |

 2.  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लीं  ॥

 3,  स्मिथ  स्टैनिस्ट्रीट  फार्बीस्युटिकल्स  ferro  |

 4,  बंगाल  केमिकल्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि ०  ।

 (@)  गत  तीन  वर्षो  में  उत्पादन  थ  बिक्री  निम्न  प्रकार  थो

 हवालाती  ll,

 रुपये

 1979-80  1980-81  1
 981-8

 2

 उत्पादन  बिक्री  उत्पादन  बिक्री  उत्पादन  बिक्री

 आई  डी०  पी०  एल ०  7000  6776  9010  71443  1 तावा  9854

 एच ०  To  एल०  1980.22  1718.54  2270.05  2026°88  2710.91  2788.43

 एस०  एस०  पी०  एल०  50.0  2.30  562.42  676.95  615.84  74141  735.49

 Meta  1303.27  975.79 थी  ०
 सी  ०

 पी०  एल०

 ne a NORE OY  )  frog  तीन  रों
 के

 लाभ
 तथा

 हानियों  के  आंकड़े  इस
 प्रकार  हैं  :

 मिक

 रुपये

 1979-80  1681-82
 !  ४४081

 ante  डी०  पी०  एल०  720  1982  2744

 एच  To  एल  298.03  639.47  569.43

 एस०  एस  पौ०  7.27,  +)  42.17  36.43

 Km
 dle  सी  पी०  एल  ०  *  210.48

 pe

 न्यू  कम्प  नी  जक  रुग्ण  कग  गनी  के  उपक्रमों  के  राष्ट्र  यकीन  के  पश्चात  21.0  3-1981  को  पंजीकृत

 कों  गई
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 aia  समिति  की  आकाशवाणी  oe  qtr  a  et खार  SNe

 स्वायत्तता  के  बारे  a  सिफ़ारिशों

 1549,  Mo  चक  दंडवते
 :

 क्या
 सूचना

 और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 वर्गीज  समिति  की  रिपोर्टे  में  आकाशवाणी  और  दूरइशेंन  की  स्वायत्तता  के  लिये  क्या

 सिफारिशें  हैं  ;  भोर

 सरकार द्वारा  इन  सिफारिशों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 सूचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  am  विभाग  में  उपमंत्री

 समल्लिकाजु  :  वर्गीज  समिति  की  रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश  की  गई  थी  कि  एक

 स्वायत्त  राष्ट्रीय  न्यास  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  को  देख-रेख  करे  ।

 (@ \  )  सरकार  ने  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  के  लिए  स्वायत्त  निकाय  स्थापित  न  करने

 का  निर्णय  लिया  है  क्योंकि  ये  यूनिटें  अपने  म  उद्देश्य  अर्थात्‌  लोगों  की  सेवा  कर  सकें

 इसके  लिए  इस  प्रकार
 का

 संगठन  आवश्यक  नहीं  है  ।

 रोहतक  का  विस्तार

 1550.  श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  कया  सूचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 ई  प्रस्ताव  और कपा  आकाशवाणी  के  रोहतक  स्टेशन  का  विस्तार  करने  का

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बरातें  क्या  हैं  ?

 सूचना  ae  प्रसारण  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  eta  विभाग  में  उप मन्त्री

 :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  कौर  हरियाणा  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  मामल

 155}.  श्री  चिरंजी  लाल  फार्मा  क्या  fa  oe  ay
 है है  प्राय  ate  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  और  हरियाणा  उच्च  न्यायालय  में  बड़ी  संख्या  में

 लम्बित

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भर

 उन्हें  शीघ्रता  से
 निपटाने

 के  लिए  कार्यवाही  की  जाएगी  ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  जगन्नाथ  :  कौर  रजिस्ट्री

 द्वारा  दी  गई  सुचना  के  अनुसार  30.6.1982  को  पंजाब  ओर  हरियाणा  उच्च  न्यायालय  में

 35682  मामले  लम्बित  थे  ।  मामलों  के  लम्बित  रहने  के  कारण  जटिल  हैं  ।
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 उच्च  न्यायालयों  में  मामलों  की  शीघ्रता  से  निपटाए  जाने  के  लिए  की  गई

 कार्रवाइयों  को  दर्शित  करने  वाला  बिक्री  संपन्न  है  ।

 विवरण

 लिखित  मामलों  को  कम  करने  के  लिये  को  कार्रवाइयां

 उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों  की  संख्या  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कारंबाइयां

 की  गई  हैं

 1  उच्च  न्यायालय  के  एकल  न्यायाधीश  के  द्वितीय  अपील  में  निर्णय  से  लेटर  पेटेंट  अपील

 को  समाप्त  करने  के  लिए  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  में  1976  में  संशोधन  किया  गया

 धारा

 fafa  आयोग  की  सिफारिशों  पर  आधारित  दंड  प्रक्रिया  संहित  1979  में  अधिनियमित

 की  गई  और  उसका  1978  और  1980  में  संशोधन  किया  गया  |

 उच्च  न्यायालयों  के  स्थायाधीशों  की  स्वीकृत  संख्या  समय-समय  पर  बढ़ायी  भई  है  ।

 उपयुक्त  के  कुछ  उच्च  न्यायालय  मामलों  बेहतर  निपटारे  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कारवाई  कर  रहे  हैं

 अनेक  उच्च  न्यायालय  ऐसे  मामलों  जिनमें  एक  जैसे  प्रश्न  अंतर्वलित  एक

 ग्रूप  में  रख  रहे

 सूचना  तामील  के  लिए  थोड़ा  समय  देकर  सुनवाई  के  लिए  मामले  नियत  wear

 afare  के  मुद्रण  की  आवश्यकता  की  समाप्त  करना

 कुछ  अधिनियमों  के  अधीन  वाले  मामलों  में  शीघ्र  कार्रवाई  करमा  ओर  उन्हें

 पूर्ववर्ती  देना

 सरकार  ने  उन  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  और  उन  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य

 मूर्तियों  जिनमें  5  वर्ष  से  अधिक  पुराने  सिविल  मामले  भारी  संख्या  में  लम्बित

 पह  भी  लिखा  है  कि  वे  संविधान  के  अनुच्छेद  के  अधीन  सेवानिवृत

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  पर  विचार  करें  ॥

 सरकार  ने  देश  में  न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  की  समीक्षा  करते  रहने  के  लिए  fat

 आयोग  fafa  की  भी  नियुक्ति  की  है  विधि  आयोग  को  निर्दिष्ट

 विषयों  में  से  कछ  निम्नलिखित  हैं

 ag  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  समयोचित  मांगों

 के  अनुकूल  हो  और  विशेष  रूप  से

 (i)  इस  आधारभूत  सिद्धान्त  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना  कि  विनिश्चय

 न्यायाधीश  और  निष्पक्ष  होने  मामलों  के  शोघ  और
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 कम  खर्च  पर  निपटारे  को
 सुनिश्चित

 करने  के  उद्देश्य  से  विलम्ब

 समाप्त  बकाया  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  और  खर्चों  में  कमी

 करने  कै

 (ii)  तकनीकी  बारीकियों  और  विलम्बकारी  युक्तियों  को  कम  करने  और  उन्हें

 समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  जिससे

 कि  ag  area  रूप  में  नहीं  बल्कि  न्याय  प्राप्त  करने  के  साधन के  रूप

 में  कार्य

 (iii)  rs  याय  प्रशासन  से  सम्बद्ध  सभी  व्यक्तियों  के  स्तरों  में  सुधार  करने  के

 न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  की  समीक्षा  करते  रहना  ।

 सार्वजनिक  महत्व  के  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  पुनरीक्षण  करना
 जिसमे

 कि  उन्हें

 सरल  बनाया  सके  और  उनकी  afanrarait  और  अनुचित

 बातों  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 (a)  अप्रचलित  विधियों  और  afirfaafafaat  को  या  उनके  ऐसे  भागों  क  जिनकी

 उपयोगिता  समाप्त  हो  गेई  निरसित  wie  कानून  पुस्तक  कीं  अद्यतन

 बनाने  के  उपायों  कीं  सरकारे  को  सिफारिश  करनी  ।

 हरियाणा  में  गेस  एजेंसियां

 1552,  श्री  चिरंजी  लाल  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  ag  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि

 क्या  चालू  वर्ष  के  दौराने  हरियाणा  में  नई  गैस  एजेंसियां  खोले  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  कितनी  और  कहां-कहां  खोली  जायेंगी  ?

 मर्जों  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :  (#)

 हाँ

 इस  वर्ष  के  दौरान  कम्पनियों  हीरा  हरियाणा  में  24  gare  पी०  जी०

 ब्यूटी  के  लिए  नियुक्ति  का  प्रस्ताव है
 ।  स्थान  नीचे  दिए  गए  हैं

 :

 हाँसी  बहादुरगढ़  (2)

 फतेहाबाद  हिसार

 शाहबाद  करनाल

 पर्वत  पानीपत

 अम्बाला  (2)  रोहतक

 झज्जर  फरीदाबाद  (2)

 aaa

 कमल  महेन्द्रगढ़

 पंचकुला  (2)  जगाधरी

 सोनीपत  गुडगांव
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 हरियाणा  राज्य  के  दौरों  की  एस०  alo  डी०

 हारा  बिजली  में  जोड़ना

 1553.  श्री  चिरंजी  लाल  द्वार्मा ै  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हरियाणा  राज्य  के  उन  शहरों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  1983-84  के  दौरान  एस०  Fo  डी»  द्वारा

 दल्लो  से  जोड़ने  की  योजना  है  ?

 संसार  मन्त्रालय के  राज्य  मन्त्री  ato  एन०  ऐसी  सम्भावना है

 कि  1983-84  के  दौरान  हरियाणा  के  निम्नलिखित  नगर  एस०  eo  डी०  द्वारा  दिल्‍ली
 से  जोड़

 दिए  जाएंगे  1

 (1)  यमुनानगर

 (2)  सिरसा

 (3)  शिवबाड़ी

 उड़ीसा  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजनायें

 1554.  थी  रास  बिहारी  बहेरा  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  द्वारा  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  ge  की  सई  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजनाओं

 का  ब्यौरा  कया  हैं  कौर  प्रत्येक  योजना  के  लिए  बाजार  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 (a)  इनमें  योजनाओं  को  कार्यान्वयन  में  पिछले  दो  बों  के  दौरान  कया  उपलब्धि  हूई  तथा

 इन  योजनाओं  के  अधीन  जिला-वार  कितने  गांवों  में  बिजली  दी  और

 उड़ीसा  में  अगले  दो  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिये  शुरू  किए  जा  रहे

 कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  कार्यक्रम  के  लिए  योजना  कितनी  घनसाली  आवंटित  की

 गई  है  तथा  उड़ीसा  में  बिजली  दिये  जाने  वाले  गांवों  को  जिला-वार  और  वर्ष-वार  संख्या  तथा

 प्रतिशतता  कितनी  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  चन्द्र दा खर  :
 से  सूचना  एकत्र

 की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दौ  जाएगी  ।

 संबलपुर  (  उड़ीसा  से  प्रकाशित  दैनिक  समाचार-पत्र

 1555.  शी  रास  बिहारी  बहेरा  :  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 कैन... ९  क

 भुवनेश्वर  और  संबलपुर  से  प्रकाशित  उड़िया  के  दैनिक  समाचारपत्रों

 के  नाम  क्या  और

 इन  दैनिक  समाचार  पत्रों  को  कितनी  समावी
 में

 अखबारी  कागज  स्वीकृत  गया

 है  तथा  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 Fararege
 toe  दि  | सूचना  cite  प्रसारण  मन्त्रालय में  तथा  aerate  कार्य  उपमंत्री  त  मल्लिका जु

 भर  सूचना  विवरण
 में  दी

 गई

 149



 लिखित  उत्तर  1983

 विवरण

 भुवनेश्वर  ऑर  सम्बलपुर  से  प्रकाशित  होने  वाले  दैनिक  समाचार-पत्रों  की  सूची

 क  क

 उड़ीसा  दैनिक
 >  WNnTaTT. चलाना चन  31.12.1981  को  198 AVL

 A
 83  के  दौरान  अखबारी

 पत्रों  के  नाम  प्रसार  संख्या  कागज  की  मी  a  क  टनों  में  जारी

 ee ण  नल
 की

 गई  मात्र LT

 मुनेश्वर  से  प्रकाशित

 1.  धरित्री  22,096
 222.12

 2.  दीना लिपि  7,208  58.83.

 3.  स्वराज्य  18,334  शून्य *

 कटक  से  प्रकाशित

 1.  समाज  83,839  1804, 18

 सम्बलपुर से  प्रकाशित

 1.  कटु सत्य  1,000  शुन्य *

 2.  कोसा ला  2,000  छाये

 उपलब्ध  की  गई  ।  a 3.
 किसान  मजदूर

 *
 कोई  अखबारी  कागज  आबंटित  नहीं  किया  गया  क्योंकि  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं

 हुआ  था

 असंतोषजनक  वित्त य  कार्य  निष्पादन  बाले  राज्य  बिजली  ate

 1556.  श्री  रेणु पद  दास  :  क्यां  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  अपने  स्थापित  किए  जाने  की  तारीख  से  ही  किन  राज्य  बिजली
 घोडों

 का  असंतोषजनक

 वित्तीय  are  निष्पादन  हुआ  और

 (@)  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  चन्द्रशेखर
 :

 औरे  विभिन्‍न  राज्य

 बिजली  बोरों  के  परीक्षा  किए  गए  लेखों  की  1  1979  की  स्थिति  के  अनुसार  हानियों/ला भों
 को  संलग्न  विवरण  में  बताया  गया  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  नई  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन
 कौर  चालू  करने  में  वर्तमान  उत्पादन  क्षमता  का  कम  पारेषण  और  वितरण  मैं

 अधिक  हानियां  और  कुछेक  समूह  के  उपभोक्ताओं  के  लिए  अलाभकारी  टैरिफ  ने  राज्य  बिजली  बोर्डों

 के  समूचे  कार्य  निष्पादन  पर  कुप्रभाव  डाला  है  ।

 150



 10  1904
 )

 लिखित  उत्तर

 विवरण

 राज्य  बिजली  बोर्डों  की  हानियां

 से  आर्थिक  सहायता  को  लेखे  में  जोड़ने के

 राज्य  बिजली  बोरे  क  q

 रुपए

 |  उत्तर  प्रदेश  42,271  वाई  9,144  वाई

 2.  पजाब  8,655  एक्स

 3.  हरियाणा  5,401  वाई  361  वाई

 5,294 4.  बिहार

 5.  उडीसा  4,391  1,668

 6.  गुजरात  3,730  392

 हिमाचल  प्रदेश  2,494  वाई  435  वाई

 8.  आधार  प्रदेश  1,801  एक्स

 9.  केरल  1,240  एक्स

 10.  प०  बंगाल  591  129
 er

 जोड़  75,868  12,129

 11.  मेघालय  1,505  92

 31.3.1977  को  समाप्त  हुए
 ज  के  लिए  तथा  संचयी  1)

 न  वा  I,

 3-  1979  को  संचयी

 ख  31-3-1979  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए

 एक्स >्>31  31-3-1979  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  दौरान  के  अजित  लाभ

 पजाब  1
 ्  अ  2,  Hey]  प्रदेश  668,  केरल  2215,

 वाई-->सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  हाल  ही  में  किसी  प्रकार
 क
 की  सहायता  नहीं  दी

 गई  थी

 राज्य  विजय  त  बोर्डों  के  लाभ

 से  प्राप्त  आर्थिक  सहायता  को  लेखे  में  जोड़ने  के

 राज्य
 विजय

 त  ave

 रुपयों

 ene EE  EE ll at

 7,992  1,139
 1.  महाराष्ट
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 I  2  3

 2.  तमिलनाडु  6,914  598

 3.  कर्नाटक  1,463 3,964

 4,  1,161  1,221

 मध्य  प्रदेश  1,458  74

 जोड़
 rl  teeta

 21,939  4,495
 नए

 6.  असम  1,124

 संचयी  तथा  31-3-1979  को  समाप्त  हुए  वर्ष
 के

 —  31-3-1979  तक  संचयी

 @  31-3-1979  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए

 कौ  समाप्त  हुए  ad  के  दौरान  घाटा  हुआ 331

 दिल्ली  दूरदर्शन  में  समाचारों  तथा  oer  कार्यक्रमों  के  लिए  आवंटित  समग्र

 1557.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर
 :

 क्या  सूचना  शर  प्रसारण  मन्त्री  यह  जानकारी  दहानी  वाला

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  एक  वर्ष  के  एशियाड  82  की

 अवधि  को  दिल्‍ली  दूरदर्शन  पर  निम्नलिखित  कार्यक्रमों  के  लिए  कार्यक्रम-बार  कितना

 समय  भाबंटिंत  किया  गया  :

 (1)  समाचार

 <}
 4)  संगीत

 \

 (3)  नृत्य

 (4)  बेल

 (5)  पहेली

 (6)  नाटक

 (7)  फीचर  फिल्में  ate

 (8)  अन्य  सहूत्वपुर्ण  विष्य

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  dada
 दौर

 कार्य  विभाग  में  Ta-AH  मल्लिकार्जुन

 - ee
 अपेक्षित  सूचना  इस

 हैः
 क  की  लक ee श  अ

 कार्यक्र  की  श्रेणी  1982  के  दौरान  आबंटित  समय क्रम  संख्या

 =  ae  ce  a  आ  सिमट  ee  race
 4

 समाचार  215  27

 2
 सीर

 $22  45
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 2 थ
 nn

 50
 3.  नृत्य

 4.  खेलकूद

 क्रिकेट
 14  32

 हाकी  75  20

 46  50

 26  18
 सवार  उत

 कुल  293  (0

 5.  पहेली  22  53

 00 6.  नाटक  73

 176  00 7.  फीचर  फिल्में

 8.  अन्य  महत्वपूर्ण  घटनाएं  305  00

 oo  न

 दूरदर्शन  पर  सांस्कृतिक  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  के  लिए  राज्यवार  आबंटित  समय

 1558.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  थ हाल्दर
 :  क्या  सूचना  प्रसारण  मंत्रो  निम्तलिखित  जानकारी

 दर्शाने  वाला  तक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  महीने  के  दौरान

 दिल्‍ली  दूरदर्शन  पर  और  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  सांस्कृतिक  कायें  क्रम  दिखाने  के  लिए  राज्यवार  कितना

 समय  आबंटित  किया  गया  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदोय  कायें  विभाग  में  उप-मंत्री  (sit  मल्लिकार्जुन )  :

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  तथा  दूरदर्शन  दिल्‍ली
 से

 टेलीकास्ट  किए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  में  विभिन्‍न

 राज्यों  की  सास्कृतिक  घटनाओं  की  मदों  को  उनकी  कार्यक्रम  उपयुक्तता  तथा  आवश्यकताओं  के

 अनुसार  शामिल  किया  जाता  है  ।  राज्य-वार  समय  का  कोई  निश्चित  आवंटन  नहीं  दरदश्षन  चन्द्र

 दिल्‍ली  से  गत  महीनों  के  दौरान  टेलीकास्ट  किए  गए  सांस्कृतिक  कार्यक्रमों
 की

 अवधि  10  घण्टे  40

 मिनट  थी  ।  जहां  तक  वैयक्तिक  राज्य  से  सम्बन्धित  संगीत  और  नृत्य  जेम  सांस्कृत्कि  कार्यकर्मों  के

 ब्यौरे  का  सम्बन्ध  वहू  इस  प्रकार है

 राज्य  का  नाम
 गत  तीन  महीनों  के  दोरान  संगीत  भर  नृत्य  की  मदों  का

 टेलीकास्ट
 समय  न

 —

 राष्ट्रीय
 कार्यक्रम  सें

 टाप
 tata

 दिल्‍ली  पर
 neem eet  eee

 3  4

 —-—  ere

 स्तर  प्रदेश
 25  मिनट

 1  घण्टा  31  faaz
 पश्चिम  बंगाल

 39  मिनट  36  मिनट
 राजस्थान

 4,  तमिलनाडु
 56  मिनट

 हिमलिंग  51  मिनट
 5,  मणिपुर
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 2  3  4

 हरियाणा  15  मिनट

 महाराष्ट्र  15  मिनट

 हिमाचल  प्रदेश  5  मिनट

 31  मिनट उडीसा

 10  असम  11  मिनट  12  मिनट

 11  पजाब  50  मिनट  45  मिनट

 12  केरल  11  मिनट

 13  जम्मू व  काइमी  र  31  मिनट  10  मिनट

 14  27  मिनट गुजरात

 कैमिकल्स  संयंत्रों  में  भारी  निवेदन

 1559.  शो  सुभाष  यादव

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या-पेट्रो-केमिकल  संयंत्रों  में  भारी  निवेश  करने  के  प्रस्ताव  जो  सरकार  के

 धीन  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  गार्गी  शंकर
 :

 और

 केन्द्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  निम्नलिखित  पेट्रो  रसायन  संयंत्रों  का  सरकार  द्वारा  अनुमोदन  कर  दिया

 गया  (1)  भारत  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  की  शोधनशाला  के  एक  भाग  के  रूप  में  बम्बई  में  एक  बेन्जीन

 संयंत्र  लगभग  98,000  मी
 ०

 टन

 (ii)  इण्डियन  पेट्रो  कैमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  प्रोजैक्ट  के  लिए  डी०  एम०  टी
 ०

 fia  की  क्षमता  में  प्रतिवर्ष  10,0.0  मी ०  टन  का  विस्तार  |

 पॉलीप्रोपिलीन  (25000  भी
 ०

 टन  और  डी-आइसो-बुखारिन  के  निर्माण  के

 लिये  एफ०  सी०  सी०  अपतटीय  गैस  का  प्रयोग  (6,000  मी
 ०

 टन  प्रतिवर्ष )

 जाइलीन  क्षमता  में  प्रतिवर्ष  56,000  मी०  डन  तक  और

 एक्रिलिक  फाइबर  की  क्षमता  में  प्रतिवर्ष  12,000  मी०  टन  तक  विस्तार
 ।

 इन

 प्रायोजनाओं  की  पूंजीगत  लागत  का  अनुमान  लगभग  277  करोड़  रुपये  लगाया  गया  है  |

 नई  दिल्‍ली  को  उपग्रह  द्वारा  चीदा  के  दायरों  से  जोड़ना

 1560.  श्री  सुभाष  यादव

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेडडी

 at  राम  विलास  पासवान  :  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  विश्व
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 के  उन  शहरों  के  नाम  क्या  हैं  जो  उपग्रह  के  माध्यम  से  नई  दिल्‍ली  से  जोड़  जा  चुक ेहैं  और  कोन  से

 दाहर  अंगले  तीन॑  वर्षों  के  दौराने  जोड़े  जाएंगे  ?

 संचार  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  उपग्रह  के  माध्यम
 से  विश्व

 के  नीचे  लिखे  शहरों  को  नई  दिल्‍ली  के  साथ  गया  agar,

 वारपा  और

 ज्यूरिच  ।

 आगामी  तीन  वर्षों  में  नई  दिल्‍ली  के  साथ  जोड़े  जाने  वाले  प्रस्तावित  शहरों  के  नाम  हैं  :---

 काहिरा  कौर  सियोल  ।

 बिहार  के  राज घन बार  उप-डाकघर में
 डाक  के  वितरण  में  विलम्ब

 1561.  a  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  राजधनबार  उप  डाकघर  की  डाक  कोडरमा  रेलवे  स्टेशन से

 महीने  में  केवल  दो  अथवा  तीन  बार  प्राप्त  हो  रही  है  तथा  इस  सम्बन्ध  से  राज घन बार  के  लोगों  ने

 लोगों  ने  शिकायतें  की

 क्या  राज घन बार  उप-डाकघर से  सम्बद्ध  लगभग  25-30  शाखा  डाकघरों  में  भी

 मनी  रजिस्टर्ड  आदि  15-20  दिन  के  विलम्ब  के  बाद  प्राप्त  होत ेहैं  तथा  1982  से
 से  पटना  और  केन्द्रीय  संचार  मंत्री  को  निरन्तर  शिकायतें  की  जा  रही  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  मुख्यालय-राजधनबार  तक  डाक  थैले  ले  जाने के

 लिए  विशेष  डाश़वाहनों  अथवा  मेटाडोर  वाहनों  की  व्यवस्था  करके  गिरीडोह-हजारीबाग  जिलों  के

 मुख्य  डाकघरों  को  निर्बाध  और  नियमित  दैनिक  वितरण  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय
 के

 राज्य  मंत्री  वीਂ  एन०  :  और  यह  सही  नहीं

 है  कि  कोडरमा  रेलवे  स्टेशन  से  राज धन बार  उपडाकघर  की  डाक  महीने  में  दो  या  तीन  बार  प्राप्त  की

 जा  रही  है  ।  तथापि  बिहार  राज्य  परिवहन  निगम  की  बसों  द्वारा  अनियमित  रूप  से  डाक  कोने  के

 कारण  राज धन वार  उप  डाकघर  और  इससे  सम्बद्ध  19  शाखा  डाकघरों  में  विलम्ब  के  डाक  की  प्राप्ति

 में  सम्बन्धित  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।

 राज घन बार  डाकघर  और  उसके  दाखा  डाकघरों  में  डाक के  नियमित  वितरण  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  हजारी  बाग  रोड  रेल डाक  सेवा  से  इस  कार्यालय  को  डाक
 मे

 जने  की  व्यवस्था

 की  जा  रही  है  ।

 पी०  सी ०  एल०  में  विस्थापित  किसानों  को  रोजगार

 1562.  श्री  रितिक  प्रसाद  वर्मा  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजरप्पा  परियोजना  सी०  द्वारा  कितने  किसानों  को  विस्थापित  किया

 गया  है  और  इस  समय  कितनी  भूमि  अधिग्रहीत  की  गई  और
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 afar  बंगाल  में  सी०  सी ०  एल०  द्वारा  faaifre,  एक  एकड़  के  लिए  एक

 के  सिद्धांत  के  अनुसार  अब  तक  कितने  विस्थापित  किसानों  को  रोजगार  दिया  गया  है  तथा  तत्सम्बन्धी

 अन्य  ब्यौरा क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के
 कोयला  विभाग

 में  राज्य  मंत्री  ‘att  दलबीर
 :  और

 सुचना  एकत्र
 की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 छोटा  नागपुर  और  संथाल  परगना  के  बीच  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  किया  जाना

 1563.
 श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा

 :  क्या
 सुचना  site  प्रसारण  मंत्री यह

 बताने
 की

 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  छोटा  नागपुर  और  संथाल  परगना  के
 बीच  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने

 के

 बारे  में  कोई  प्रस्ताव  और

 (a)  यदि  ती  उसे  कब  तक॑  स्थापित  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 सूचना  और  सारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपमंत्री  मल्लिकार्जुन )
 :

 और  sate  योजना  के  अस्तगत  छठी  योजना  के  दौरान  रांची  में  स्थापित  किया  जा  रहा

 16  किलोवाट  का  प्रेषण  केन्द्र  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  में  सिंहभूम  और  प्लामाऊ  के  तीन  जिलों  में

 दूरबीन  सेवा  उपलब्ध  करेगा  ।  इसे  केन्द्र  के  1984-85  तक  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद  संथाल

 परगना के  भागों  में  भी  पश्चिम  बंगाल  में  आसनसोल  में  इसे  समय  स्थापित  किये  जा  रहे  10  किलोवाट

 के  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  मे  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  होगी  ।

 वर्ष  1982-83  के  दौरान  विद्युत  उत्पादन  की  स्थिति

 जानक
 बकना लावा नयी  दि WW  दर्शाने  वाला  एक 1564.  श्री  लक्ष्मण  मलिक :  क्या  ऊर्जा  मंत्री

 निम्नलिखित

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  वर्ष
 1982  83  में  विद्युत  उत्पादन  में  उपलब्धि  के  सम्बन्ध में  रांज्यंवार  कोई

 पुनरीक्षण
 किया  गया

 यदि  तो  वर्ष  1982-83  में  इस  बारे  उपलब्धियां  क्या  थीं  ;

 क्या  सरकार  का  1983-84  में  बिद्युत  उत्पादन  बढ़ाने
 का

 विचार

 यदि  तो  1983-84  में  विजय त  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 और

 (=)  इस  बारे  में  राज्य-वार  क्या  प्रयास  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  चन्द्रशेखर  :  हाँ  ।

 1982  से  1983  की  अवधि  के  लिए  प्रणाली-वार  वास्तविक  उत्पादन

 की  तुलना  में  लक्ष्य  संलग्न  विवरण  में  दिये  गए
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 ——  oo

 (a)  जौ  att

 और  ($)  देश  में  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए
 विभिन्

 कदम  उठाएं

 गए हैं  ।  इनमें  नई  विज्ञ  त  परियोजनाओं को  शीघ्र  चाल  करने  के  लिए  कार्रवाई  करना  तथा

 विद्युत  परियोजना के  कायें  निष्पादन में  सुधार  करना  शामिल  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  किए  जा  रहे  प्रयास

 किसी  विशेष  राज्य  तक  ही  सीमित  नहीं  हैं  किन्तु  सभी  राज्यों  पर  लागू  हैं  ।

 विवरण

 83  के

 लिए  प्र
 प्रणाली-वार  विशय चक

 त  उत्पादन  और  लक्ष्

 — ne

 क्रम  राज्य ब्र rarely धव व  उत्पादन  कार्यक्रम

 स०
 an  ee  ee  ee  वि  अ  ति

 भाखड़ा प्र  नथ  बो  5118  5968

 ब्यास  निमाण  बाड़  3751  3527

 facet  3°88  3612

 जम्मू  और  कमी र  778  775

 हिमाचल  प्रदेश  1170  1149

 1225  901 हरियाणा

 राजस्थान  2196  977

 पजाब  2012  2221

 उत्तर  प्रदेश  12406  1278)

 10  गुजरात  9136  8851

 I]  समय  प्रदेश  6770  6576

 12
 महा  राष्ट्र

 18092  17912

 13  आंध्र  प्रदेश  8577
 36

 14  कर्नाटक  5791  6623

 15  केरल  4330  3908

 16  तमिलनाडु  9511  96158

 17  2322  2287 बिहार

 18  उडीसा  2797  2439

 19  पश्चिम  बंगाल  4830  3854

 20  दामोदर  घाटी  fara  5381  5044

 21  सीपीएम  22  31

 821  766 22  अलम

 23  त्रिपुरा  नागालैंड
 334  4401

 बम्बई  हाई  के  तेल  की  दक्षिण  अफ्रीका  को  सप्लाई

 1565.  श्री  डी०  पो०  यादव  :  कया  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 कपा  qe  सच  है  कि  बम्बई  हाई  से  निकाला  जा  रहा  तेल  अन्य  देशों  के  माध्यम  से  दक्षिण

 अफ्रीका  पहुंच  रहा

 यदि  तों  उसको  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  कौर

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिनहें  माध्यम  से  भारतीय  तेल  परिशोधन  किये  जाने  हेतु  दक्षिण

 अफ्रीका  को  सप्लाई  किया  जाता  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  देखकर  :  से

 बम्बई  हाई  खनिज  तेल  के  निर्यात  के  लिए  सभी  करार  दक्षिण  अफ्रीका  को  सप्लाई  पर  रोक  की  दाते

 लगाते  हैं  ।  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  निकासी  पतनों  पर  स्वतन्त्र  निरीक्षकों  की  नियुक्ति  करते  हैं

 भर  वे  उनसे  प्रतिबन्ध  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करते  हैं  ।

 डाक  की  डिलीवरी में  विलम्ब

 1566.
 श्री  कुष्ण  कुमार  गोयल

 :
 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  डाक  को  गलत  स्टेशनों  पर  भेजे  जाने  तथा  बड़े  पैमाने  पर

 गलत
 पते  पर

 वितरण
 की

 घटनाओं
 में  वृद्धि  हो  रही है

 जिसके  कारण
 जनता  को  असुविधा  हो

 रही

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अनियोजित  छंटाई  के  कारण  डाक  में
 विलम्ब  होता

 है  और

 जनता  को  नुकसान  पहुंचता  कौर

 इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  और  विभाग  पिछले

 काफी  समय  से  छपे  हुए  पुस्तक  विज्ञापन  सामग्री  एवं  वाणिज्यिक  परिजनों

 बाली  द्वितीय  श्रेणी  की  डाक  की  ढुलाई  में  कठिनाई  का  अनुभव  कर  रहा  है  ।  इस  श्रेणी  की  डाक  को

 अत्यधिक  व्यय  और  जनता  द्वारा  अदा  की  गई  कम  डाक  शुल्क  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रथम  श्रेणी  की

 डाक  की  भारत  हवाई  जहाज  से  भी  नहीं  ले  जाया  जा  सकता  स्थिति  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए

 विभाग  ने  चुनिंदा  afer  सैक् दशा नों  को  ट्रांजिट  सेक्टरों  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  नीति  सम्बन्धी

 निर्णय  लिया  है  ।  चूंकि  चार्टर  कर्मी  मण्डल  को  डाक  गाड़ी  के  अन्दर  हिलने-डुलने  और  छंटाई  कायें  के

 लिए  पर्याप्त  स्थान  की  आवश्यकता  होती  अतः  चलती  गाड़ियों  से  छंटाई  काय॑  को  वापस  ले

 लेने  से  बन्द  थैलों  की  ढुलाई  के  लिए  अधिक  स्थान  मिल  जाता  इससे  विभाग  मौजूदा  व्यवस्था

 में  ही  अत्यधिक  संख्या में  बन्द  थैलों  की  ढुलाई  करने  और  फलस्वरूप  भली-भांति  संभालने  और

 शीघ्र  वितरण  करने  में  समर्थ  हाल  ही  में  साइटिंग  सेक्टरों  को  परिवर्तित  करने  के  बड़े  आशा  प्रद

 परिणाम  सामने  आए
 हैं  ।

 कुछ  कर्मचारी  इस  परिवर्तन  के  अशोक  रहे  हैं  और  82  और

 83  में  नियमानुसार  कार्यਂ  काय  करोਂ  आंदोलन  से  डाक  में  विलम्ब  तथा  अव्यवस्था

 की  स्थिति  उत्पन्न  हो  यह  विलम्ब  भी  अव्यवस्थित  छंटाई  प्रणाली  के  कारण  नहीं

 हुआ  था ॥

 158



 लिखित  उत्तर 10  1904
 )

 डाक  के  शीघ्र  पारगमन  और  वितरण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 डाक  थैलों  की  जांच  के  साथ  डाक  मानीटर  करने  की  प्रणाली  चालू  की  गई  थैले  सीधे  भेजने  की

 प्रणाली  चालू  करने  के  भी  aria  दे  दिए  गए  हैं  ।

 ay  1982 क  दोरान  विजय त  उत्पादन

 1567.  थी  रशीद  मसुद :

 की  कृपा  करेंगे  कि : थ्री  ato  डी०  fag:  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने
 क

 वर्ष  1980  और  1981]  के  दौरान  उत्पादित  बिजली  तथा  उत्पादन  क्षमता
 %.1  तुलना

 में  1982  में  बिजली  का  कुल  कितना  उत्पादन  भर

 यदि  ag  1982  के  दौरान  बिजली  के  प्रत्याशित  उत्पादन  लक्ष्य  में  कोई  कमी  रही  है

 तो
 उसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 1981  तथा  1980  के ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aay  1982

 दौरान  बिद्युत  उत्पादन  तथा  उत्पादन  क्षमता  युटिलिटीज  में  नीचे  दिया  गया  है

 वर्ष  faa  त  उत्पादन  उत्पादन  क्ष  पता  (31  ma  की

 (fro  Jo)  स्थिति  के  लगभग

 1982  129547  31,500

 1981
 1166

 AZELOD  29,500

 1980  106148  27,000

 1982  के  दौरान  विद्युत  उत्पादन  लक्ष्य  से  लगभग 1  १  कम  था  ।
 मुख्य  रूप से

 grein  free  केन्द्रों  से कम  उत्पादन  के  कारण  हुआ  |

 बहुराष्ट्रीय  ओषजन  कम्पनियों  द्वारा  आवश्यक  औषधियों
 का  निर्माण

 वि  यह 1568.  श्री  राय  प्रधान  क्या  रसायन  और  उबर  ध  ह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच है  कि  बहुराष्ट्रीय  औषध  कम्पनियां  देश  में  आवश्यक  आँधियों  का

 fant  क और  विपणन  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  नाम  क्या  हैं

 गौर  वर्ष  1977  से  मान  198  2  तक  उनके  वर्षवार  लाभ  क्या  थे  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  बसन्त  :
 और  (a)  अनिवार्य  औषध  फार्मलेददनों

 का  उत्पादन  और  विपणन  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  सहित  औषध  उद्योग  के  सभी  क्षेत्रों  द्वारा  किया

 जाता  है  ।  ऐसी  कम्पनियों
 के  बारे  में  उपलब्ध  सूचना  उनके  द्वारा  उत्पादित  की  जाने  वाली  अनिवार्य

 औषधियों  और  1977  से  1982  तक  उनके  विचार  लाभों  के  ब्योरे  संलग्न  विवरण  पत्र  में  fac

 गए  हैं  ।
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 पिछले  तीन  वर्षों  में  बिजली  की  उत्पादन  और  उसमें  कटोती

 1569.  श्री  असर  राय  प्रधान  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1980-81,  1981-82  तथा  1982-83  में  राज्य-वार  संघ  राज्य-क्षेत्र  बार

 बिजली  के  उत्पादन  बिजली  की  उसकी  खपत  तथा  बिजली  में  कटौती  संबंधी  आंकड़ों  का  ब्यौरा

 क्या ट

 इन  वर्षों  के  लिए  बिजली  संबंधी  लक्ष्य  क्या  भौर

 इन  वर्षों  राज्य-वार  तथा  संघ-राज्य  क्षेत्रवार  कृषि  तथा  औद्योगिक  क्षेत्रों  को  सप्लाई

 की  गई  बिजली  के  आंकड़े  कया  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  चन्द्रशेखर  वर्ष  1980-81  1981-82  तथा

 1982-83  1983)  के  दौरान  राज्यवार/प्रणालीवार  faa a  उत्पादन  उपबन्ध एक

 में  दिया  गया है  ।  में  रखी  गई  देखिए  संख्या  एल०  eto  5966/83

 वह  1980-81  1981-82  कौर  1982-83  83)  के  दौरान  राज्यवार /

 प्रणालीवार  आवश्यकता  और  सप्लाई  उपबन्ध-दो  में  दी  गई  है  [ veer  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या

 एल०  टी०  5966/83

 qq  1980-81  83  के  दौरान 1981-82  तथा  1982-83  82  से  जन०

 fae  त  की  कटौतियों  तथा  प्रतिबन्धों  का  महीनेवार  ब्यौरा  चार  और  पांच  में  दिया

 गया  है  ।  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०
 eo  6/83

 वर्ष  1980-81,  1981-82  तथा  1982-83  82
 से  83)  के  दौरान

 विद्युत  उत्पादन  कार्यक्रम  में  दिया  गया  प्रन्थालय  में  रखी
 गई

 ।  देखिए  संख्या

 एल०  टी ०  5966/83 |

 वर्ष  1980-81  तथा  1981-82  के  दौरान  कृषि  तथा  ऑद्योगिक  क्षेत्र  को  राज्यवार  बेची

 गई  बिजली  उपबन्ध-सात  और
 आठ

 में
 दी  गई

 में
 रखी  देखिए  संख्या

 एल०  te  5966/83  |

 देश  में  बेरोजगारी

 1570  थी  अमर  राय  प्रधान  :  कया  श्रम  भोर  पुनर्वास  मंत्री  AG  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 )  गत  पांच  aah  में  देना  में  बेरोजगारी  की  दर  क्या  थी

 पिछले  पांच  वर्षों  में  कितने  लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराया

 देश  में  पिछले  पांच  वर्षों  में  कितने  बेरोजगार  व्यक्ति  कौर

 बेरोजगारी  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  और  इसे

 कन  तक  दूर  किया  जायेगा
 ?
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 श्रंम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  देश  में  बेरोजगारी की  दर

 के  बारे  में  सूचना  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  दवारा  किए  गए  पंचवार्षिक  श्यामला  सर्वेक्षणों  में

 उपलब्ध  होती  हैं  ।  नवीनतम  उपलब्ध  दरें  वर्ष  1977-78  के  बारे में  हैं  और  इन्हें  विवरण  एक  में

 दिखाया  गया  है  ।

 देश  में  रोजगार/बेरोजग।री  की  स्थिति  के  बारे
 में

 नियमित  बारीक  सर्वेक्षणों  के  अभाव

 वार्षिक  आधार  पर  रोजगार|  बेरोजगारी  के  अनुमानत  लगाना  सम्भव  नहीं  हो  पाया  है  ।  छठी  योजना

 (1980-85)  में  ag  अनुमान  लगाया  गया  था  कि  योजना  अवधि  के  दौरान  अतिरिक्त  रोजगार  सजन

 लगभग  343  लाख  मानक  ब्यक्ति-वर्ष  होगा  |

 देश  में  पिछले  पांच  वर्षों  के  बारे  में  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  के  सही-सही
 अनुमान

 उपलब्ध  नहीं  छठी  पंचवर्षीय  यो  जना  (1980-85)  में  यह  अनुमान  लगाया  गया  था  कि

 1980  में  के  अनुसार  लगभग  120.2  लाख व्यक्ति  बेरोजगार  जबकि  इस  बात
 को  माना  गया  था  कि  1977-78  के

 सर्वेक्षण
 से  फ्राप्त  बेरोजगारी  की  दरों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ

 होगा  ।

 छठी  योजना  का  एक  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  गरीबी  तथा  बेरोजगारी  के  विस्तार  में  उत्तरोत्तर

 कमी  लाना  है  ।  यो  जना  के  अंग  के  रूप  में  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  कई  कार्यक्रमों  में  बहुत  रोजगार की

 सम्भाव्यता  है  ।  इनमें  से  कुछ  में  विवरण-दो  में  सूचीबद्ध  किए  गए  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान

 रोजगार  सृजन  में  अनुमानित  वृद्धि  343  लाख  मानक  ब्यक्ति-वर्षो  है  ।  छठी  योजना  के  अन्त  तक

 गारी  को  पूर्ण  रूप  से  दूर  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  अन्तिम  विश्लेषण  श्रमिक  बल  की  बुद्धि  के

 सापेक्ष  रूप  में  अथेव्यवस्था  में  निरन्तर  तथा  तीब्र  विधि  हने  से  बेरोजगारी  दूर  हो  पाएगी  ।

 विवरण-एक

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  2  है. | ॥  के  परिणामों  के  अनुसार  बेरोजगारी

 की  दरें  5  वर्ष  शौर  इससे  को  प्रतिशतता ओं  के  रूप  में  प्रकट

 जनसंख्या  की  श्रेणी  सामान्य  स्तर-बेरोजगारी  दर
 विकि  tt

 1.41
 ग्रामीण  पुरुष

 ग्रामीण  महिला  1.68

 शहरी  परूष  2.90

 शहरी  महिला  3.03

 जोड़  1.94
 aed

 बीयर-दो

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  रोजगार  सुजन
 व  लिए  अपनाएं  जाने  घाले  प्रस्तावित  कार्य  क्रम

 तथा  नीतियां

 1,  कृषि  तथा  सम्बद्ध  क्षेत्रों में
 विशाल  सिचाई  कार्यक्रमों  सिचाई  के  उच्च  संघटकों
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 सुधार  किए  हुए  कृषि  संबंधी  इन्पुट्स  भारी  को  विशेषकर  छोटे  किसानों  को  उपलब्ध  कराने  के

 माध्यम  से  अधिकाधिक  रोजगार  अवसरों  का  सजन  |

 2.  देश  में  सभी  ब्लाको ंके  लिए  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  विस्तार ।  यह  पहले

 किया  जा  चका  इस  कार्यक्रम  से  1980-85  की  अवधि  के  दौरान  लगभग  15  मिलियन  परिवारों

 को  लाभ  पहुंचेगा और  उन्हें  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  लाया  जा
 |

 3.  छठी  योजना  अवधि के  दौरान  अप रे दान  फ्लड  11  डेरी  विरासत  परियोजना से  लगभग 8

 मिलियन yar  रूप  से  दुग्ध  उत्पादन पर  आधारित  परिवारों
 को  लाभ  पहुंचने की  सम्भावना  है

 ।  अन्य

 डेरी  विकास  योजनाओं  से  5  मिलियन  अतिरिक्त  परिवारों  को  भी  लाभ  पहुंचेगा  ।

 4.  मत्स्य-पालन का  विकास  ।

 5,  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  आर०  ई०  देश  के  सभी  ब्लाकों में  लागू

 होता  है  तथा  इससे  विशेषकर  ae  कृषि  मौसम  में  मजदूरी  रोजगार  प्राप्त  होगा  ।  इस  कार्यक्रम  से

 प्रतिवर्ष  रोजगार  के  लगभग  300  से  400  मिलियन  व्यक्ति-दिनों  का  सजन  होगा  ।

 6.  लघु  खादी  तथा  ग्राम  उद्योग  वाले  क्षेत्रों  जो  कृषि  के  अतिरिक्त  ग्रामीण

 न

 में

 सबसे  अधिक  कार्य  उपलब्ध  कराते  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  योजना  विनियोजन  को  बढ़ाया  गया ह है  ।

 अवधि  के  दौरान  अतिरिक्त  9  मिलियन  व्यक्तियों  को  सेरी कल्चर  द

 सहित  खादी  और  ग्राम  तथा  लघु  उद्योगों  के  विकास  संबंधी  सहायता  क्यें  क्रमों  से  ला  ¥  पहुंचने  की

 संभावना है

 7.  आवश्यकता  कार्यक्रमों  के  विभिनन  संघटकों  से  निर्माण  उद्योगों  में  काफी  रो  जग

 संजित  होने  की  सम्भावना  है  और  इस  कार्यक्रम  द्वारा  इन्फ्रास्ट्रक्चर  समाज  सेवाओं  के  से

 भी  पर्याप्त  अप्रत्यक्ष  रो जगार  का  सजन  होगा  !

 8.  ट्राइ सेम  प्रत्येक  वर्ष  2  लाख  ग्रामीण  युवकों  को  प्रशिक्षित  won  जिससे  वे  स्व-रोजगार

 प्राप्त  कर  सकें  तथा  इन  व्यक्तियों  को  अपने  उद्योग  घ  स्थापित  करने में  सहायता  प्रदान  करेगा  |  अनेक

 राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  विशेष  रोजगार  स्कीमों  को  और  gas  तथा  विस्ता
 रत

 f  1  जाएगा  ।

 9.  पर्यावरण  गंदी  बस्तियों  का  पेड़  गरीब  लोगों  के  लिए  मकान

 बनाने  आदि  जेसे  कार्यों  से  बे रोजगार  शहरी  गरीबों  की  आय  बढ़ाने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 10.  योजना  का  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  जनशक्ति  आयोजना  तथा  रोजगार  सुजन  के  बारे  में

 अपनाई  जा  रही  विकेद्रीकृत  नीति  है  ।  देश  के  अधिकांश  जिलों  में  इस  प्रयोग  ः  के  लिए  स्थापित  की

 जा  रही  जिला  जनशक्ति  आयोजना  तथा  रोजगार  सजन  परिषदें  उन  जिलों  जो  स्थानीय  स्रोतों  के

 बेमानी  उपयोग  पर  आधारित  रोजगार  सुजन  लिए  नीतियां  तथा  यो  जनाएं  बनाएगी  ।  परिषदों

 को  उपयुक्त व्यावसायिक  समर्थन  दिया  जा  रहा  है  और  जिला  रोजगार  जिला  उद्योग

 जिला  कृषि  लीड  बैंकों  तथा  अन्यों  द्वारा  उनके  कार्य  करने  के  लिए  सक्रिय  रूप  से

 सहायता  दी  जाएगी
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 लाा

 11.  नियोजित ों  के  लिए  नय  1  ठ  तार  दरी  myarar  at
 |  |  ननद  ५  HOE  नाच व  oe नम्  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  विशेषता

 यह  नीति  संबंधी  उपायों  का  एक  एक  '  हैं  जिसमें  अलग-अलग  व्यक्तयों  तथा व्यक्तियों  के

 समूहों  के
 रोजगार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ऋण  विपणन  तथा  अन्य

 उपाय  शामिल हैं

 दूरसंचार  अनुसंधान  केन्द्र  सें  बिना  पिछले  अनुसंधान  अनुभव  बाले  वैज्ञानिक

 1571.  श्री  अमल  दत्त  :  क्या  संचार  मंत्री  युवक  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दूरसंचार  अनुसंधान  केन्द्र  में  अनेक  ta  वैज्ञानिक  हैं  जिनको

 अनुसंधान  अथवा  विकास  संबंधी  कोई  ga  अनुभव  नहीं  और

 यदि  तो  ऐसे  अधकारियों  के  ब्यौरे  क्या हैं
 जिनको  ऐसा  कोई  पूर्व  अनुभव

 नहीं है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ato  एन०  :  और  दूरसंचार

 अनुसंघान  केन्द्र
 ०

 आर०  सी  ०)  में  नियुक्त  किए  गए  तकनीकी  चारी  ढाक-तार  विभाग  की

 दूरसंचार  शाखा  में  व्यावहारिक  प्रयोग  के  लिए  अनुसंधान  और  विकास  काय  करने  के  लिए  उपयुक्त
 एवं  योग्य  होते हैं  ।

 दूरसंचार  अनुसंधान  केन्द्र  में  अनुसंधान  को  रुचि  वाले  वैज्ञानिकों  को
 हतोत्साहित

 किया  जाना

 1572,  श्री  aaa  दत्त  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दूरसंचार  अनुसंधान  केन्द्र  उच्च  अधिकारियों  की  afraar  बाला
 संगठन  द

 और
 अनुसंधान  में  रुचि  रखनें  वाले  वैज्ञानिकों  के  प्रयासों  को  हतोत्साहित  किया  जाता  है

 और  विफल  किया  जाता  और

 क्या  केन्द्र  में  बिकास  कार्य  में  प्राप्त  परिणामों  को  अफसरों
 दवारा

 क्षेत्र
 में

 लाये  जाने  की

 अनुमति  नहीं  दी  जाती  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ato  एन०  :  जी  नहीं  ।  अनुसंधान  केन्द्र

 का  संगठन  उसे  दिए  गए  कायें के  अनुसार  ही  है  ।

 जी  नहीं  ।  विकास  ara
 के

 परिणामों  का  फील्ड  परीक्षण  किया  जाता  है  ।

 अनुसंधान  में  रुचि  न  रखने  बालों  द्वारा  दूरसचार  अनुसंधान  केन्द्र  की  अध्यक्षता  करना

 1573.  भी  अमल  दत्त  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  किं  दूरसंचार  अनुसंधान  केन्द्र  विशेष  रूप  से  उच्च  ग्रेड  के  पदों  पर

 ऐसे  अधिकार  आसीन  हैं  जिनकी  अनुसंधान
 में  रचि  नहीं  और

 क्या  प्रौद्योगिकी  के  अभिग्रहण के  लिए  वैज्ञानिकों  जो  अधिक  प्रभावी  रूप
 से
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 जान  कारी  का  अभिग्रहण  कर  सकते  fatal  में  भेजने  के  स्थान  पर  प्रशासकीय  अधि  कारियों  को

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  west
 वी०  एन०

 :  दूरसंचार

 अनुसंधान  केन्द्र  में  कार्मिकों  की  नियुक्ति  कार्य  की  प्रकृति  और  उस  are  के  लिए  उनकी  उपयुक्तता  को

 ध्यान में  रखते  हुए  की  जाती है

 प्रौद्योगिकी  हासिल  करने  के  लिए  केवल  उन्हीं  कार्मिकों  को  विदेश  भेजा

 जाता  है  जो  उक्त  प्रतिनियुक्ति  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  से  लाभ  उठाने  के  ए  सक्षम  समझे

 जाते हैं  ।

 टेली  फोन  प्रणाली  की  श्राधुनिकोकरण

 1574.  श्री  दत्त  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इन्हीं  व्यक्तियों  से  टेलीफोन  प्रणाली  का  पांच  गुना  विस्तार  किया

 जा  सकता  है  बात  कि  अद्यतन  तकलीफ  और  अधिक  मितव्ययी  प्रौद्योगिकी  अपनाई

 क्या  यह  सच  है  कि  विभाग  के  राजस्व  से  ही  टेलीफोन  प्रणाली  को  आधुनिक  बनाया

 जा  सकता  और

 सरकार  के  सामान्य  राजस्व  में  टेलीफोन  विभाग  का  योगदान  क्या  है  और  गत  तीन  वर्षों

 के  लिए  टेलीफोन  विभाग  द्वारा  डाक  विंग  की  राजसहायता  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  (*)  जी  परंतु  प्रौद्योगिकी

 के  afaftad  यह  पूंजी  देशी  और/या  विदेशी  स्रोतों  से  माल  की  रोजगार

 प्रशिक्षण  मदि  जैसी  कई  अन्य  बातों  पर  निभा  करेगा  |

 यह  काफी  हद  तक  तभी
 सं

 भव  हो  यदि  दूरसंचार  दाखा  का  राजस्व  पुर्णतया  दूरसंचार

 के  लिए  ही  प्रयोग  किया  जाए  |

 .  सामान्य  राजस्व  में  डाक-तार  विभाग  का  इस  प्रकार  का  कोई  योगदान  नहीं  है  ।  तथापि

 सामान्य  राजस्व  में  पूंजी  पर  लाभांश  दिया  जाता  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  दिया  गया  लाभांश  इस  प्रकार है  :

 1979-80  32.51  करोड़  रु०

 1980-81  36.47  करोड़  रु०

 1981-82  49.83  करोड़  रु०

 डाक
 शाखा  में  हुई  हानि  को  fraser  तीन  वर्षों  के  दौरान  दूरसंचार  शाखा  के  अधिशेष  से  पुरा

 कियां  गया  था  जिसका  ब्यौरा  निम्न  प्रकार

 1979-80  11.53  करोड़  रु०

 1980-81  72.15  करोड़  रु०

 93.59  करोड़  रु० 1981-82
 ं
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 बम्बई  हाई  स्थित  परामर्शदात्री  फर्मों
 के  लिए  शुल्क  के  रूप  में  भ्र शोधित  तेल

 1575.  श्री  अशफाक  हुसेन  :
 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तेल  खोज  कार्य  में  लगी  बम्बई  हाई  स्थित  परामशंदात्री  फर्मो  को

 परामर्श  शुल्क  के  बदले  कुछ  अशोधित  तेल

 यदि  तो  उनको  out  शुल्क  के  रूप  में  दिये  जाने  वाले  अवरोधित  तेल  का  ब्यौरा

 क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  समझौते  के  अनुसार  यह  परामर्शदात्री  फर्में  इजरायल  और  दक्षिण

 अफ्रीका  सहित  विषव  में  किसी  भी  देश  से  यह  तेल  बेचने  के  लिए  स्वतन्त्र

 अ
 अफ्रीका  को  निर्यात क्या  सरकार  को  ज्ञात है

 कि  उन्होंने  कुछ  अशोधित  तेल  दक्षिण

 किया  भौर

 F)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 ऊर्जा  मन्त्रालय के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गो  इंकर  तेल  एवं

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  किसी  परामर्शी  कम्पनी  को  परामर्शी  शुल्क  के  स्थान  पर  खनिज  तेल  में

 भुगतान  नहीं  किया  है  ।

 से
 तक  :

 प्रश्न  नहीं
 उठता

 ।

 जिला  बांदा  प्रदेश )  में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  तथा  माइक्रोवेव  टावर  बनाया

 1576,  श्री  रामनाथ  दुबे
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  जिला  बांदा  में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  तथा

 माइक्रोवेव  टावर  तथा  उसके  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रेडियो  टेलीफोन  की  स्थापना  करने  की  मंजूरी  दो  वर्ष

 qa  दी  गई  और

 यदि  तो  उनकी
 स्थापना

 में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  उनकी  कब  तक

 हो  जायेगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ato  एन०  :  ata  में  स्व चल  टेलीफोन

 एक्सचेंज  और  यु०  एच०  एफ०  लिंक  की  संस्थापना  की  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  और  इसे  चालू

 वधि के  अंत तक  शुरू  करने  की  योजना  बनाई  गई  माइक्रोवेव  रेडियो  टेलीफोन  प्रणाली  की

 संस्थापनਂ  की  मंजूरी  दे  दी
 गई  है  तथा  इसे  इस  वर्ष  के  दौरान  चालू  करने  की  योजना  है  ।

 चूंकि  यह  कार्य  योजनाबद्ध  कार्यक्रम  के  अनुसार  प्रगति  पर  है  अतः  इसमें  कोई  विलम्ब

 नहीं
 है

 बचें  1979-82  में  पंजीकृत  किये  गये  शिक्षित  बेरोजगार

 1577.  श्री  क  ०  लक प्पा  :  क्या  श्रम  शरीर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वर्ष  1979,  1980,  1981  तथा  1982  के  अन्त  पर
 कितने  शिक्षित  बेरोजगारों  के  नाम

 रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  और

 (a)  यदि  उनकी  संख्या  में  वृद्धि  हुई है  तो  उसमें  कमी  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्जे

 नौकरी  चाहने  जिनमें  से  सभी  बेरोजगार  नहीं  दिक्षित  लेट  शर
 इससे

 अधिक  की  संख्या  से  समम्बान्धत उपलब्ध  सूचना नीचे  दी  गई  है
 टाट

 निम्नलिखित  के  अन्त  में  संख्या

 1979  73.0

 1950  81.0

 231  90.2

 1982  (  )  90.4

 छठी  दस्तावेज  1980-85  के  अध्याय  जनजाति  और  नियोजनਂ  में  fafueat

 कार्यक्रमों  जिन्हें  रोजगार  सुजन  के  लिए  शुरू  किया  जाना  विस्तृत  ब्यौरे  दिए  गए  हैं  ।  योजना

 में  परिकल्पना  की  गई  है  कि  वा भरत  क्षेत्रों
 के

 अंतगर्त  ऐसे  कार्यक्रमों  जिन्हें  प्रारम्भ  किया  जा  रहा

 शिक्षितों  के  लिए  पर्याप्त  रोजगार  क्षमता  की  व्यवस्था  होगी  ।  प्रशिक्षण  ऋण  सुविधा q,

 विपणन  सुविधाएं  और  मार्गदर्शन  की  व्यवस्था  जिसके  अंतगर्त  शिक्षित  बेरोजगार  भी  आते  हैं

 स्व-रोजग।र  की  प्रोन्नति  पर  जोर  दिया  रह  है  ।

 साहिब  fag  एण्ड  सन्स  का  परिसमापन

 1578.  श्री  क०  लक प्पा  :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  काय  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यहं
 सब  हैं

 साहिब  सिंह  एण्ड  ava  नई  दिल्‍ली
 का  कुछ  समय  पूरब

 परिसमापन  हो  गया  यदि  तो  कम्पनी  की  कुल  देयतायें  क्या  हैं

 बया  यह  सच
 है  कि

 कम्पनी  के  सरकारी  परिसमापक
 ने

 कांफी  अधिक  राशियों  को

 बसूली
 के  लिये  रैनबैक्सी  लेबीरेटरीज  लिमिटेड  के  भाई  मोहन  सिंह  के  विरुद्ध  आपराधिक

 दीवानी  मुकदमें  दायर  किये  यदि  हदी  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  क्या  और

 बेईमान  द्वारा  कम्पनी  की  आस्तियों  को  हड़पे  जाने  को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  नबी  )

 fag  प्राइवेट  लिमिटेडਂ  साहिब  fag  एण्ड  सन्स
 लिमिटेड  ag  के  नाम से  एक

 कम्पनी  20  1976  को  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  एक  आदेश  द्वारा  परिसमापन  में  चली

 गई  ।  कम्पनी  के  भूतपूर्व  प्रबन्ध  निर्देशक  श्री  सोहन  सिंह  द्वारा  प्रस्तुत  विवरण-पत्र  के  अनुसार  इस

 कम्पनी  की  कुल  देयता  12,88,674.48  रु०  अनुमानित  की  गई  थी  ।
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 बसा

 10

 1904

 (a)  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय से  सम्बन्ध  शासकीय  समापक ने  1981  मेंਂ  धारा

 538  और  54!  के  साथ  कम्पनी  1956  की  धारा  543  के  अन्तर्गत  अधिकार  का

 दुरुपयोग  करने  की  कार्यवाहियों  के  लिए  कम्पनी  के  भूतपूर्व  प्रबन्ध  निदेश  भाई  मोहन  सिंह  और  कम्पनी

 के  अन्य  |निदेशको ंके  विरुद्ध  1,33,49,840,33  रु०  की  मोदी  जो  कम्पनी  द्वारा  की  गई  हानि  के

 लिए  जिम्मेदार  संयुक्त रूप  मे  एवं  अलग-अलग  और  जिनको  उत्तरदायी  ठहराया  के

 विरुद्ध  प्रस्तुत  की  ।  ये  कय बा  जो  सिविल  रूप  में  चल  रही  हैं  ।

 कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  542  और  543 के
 उपबन्धों

 में
 बेईमान  लोगों  द्वारा

 कम्पनियां  का  कार्य  छलरूप  में  सम्पन्न  करने  के  विरुद्ध  पर्याप्त  उपायों  की  व्यवस्था  है  ।

 स्टाक यार्ड  हारा  ऊंची  दरों  पर  कोयले  की  सप्लाई  feat  जाना

 1579,  श्री  Go  लक प्पा  :

 श्री  गुलशेर  ध्रहमद  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  की  मध्यप्रदेश  के  कोयले  के  लघु  क्षेत्र  के  उपभोक्ताओं  से  शिकायतें

 ब
 पगी

 से  क त प्राप्त  कि  हुई  कोल  इंडिया  की  पुनरीक्षित  नीति  के  अन्तरगत  उनकों  erat  की  संप्लाई  उस

 भाव  से  area  भाव  पर  की  जा  रही  है  जिस  पर  उनको  कोयला  खानों  से  सीधे  सप्लाई  लेने  पर  पहले

 मिलती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 लघु  क्षेत्र
 के इन  उपभोक्ताओं  पर  आवश्यक  भार  काम  करने  के  लिए  कया  कार्रवाई  की

 गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  क  कोयला  विभाग  में  राज्य  सन्नी  दलबीर  और  ऐसी

 शिकायतें  मिली है
 कि  मध्य  प्रदेश  के  कुछ  चूना  पत्थर  निर्माताओं  को  कठिनाईयां  हुई  क्योंकि  उनसे

 कहा  गया  था  कि  उन्हें  रेल-ढलाई  से  जितना  कोयला  कम  मिले  उतना  कोयला  वह  कटनी  स्टाक

 याई  से  सीधे  उन  को लिय रियों  गे  नहीं  जहां  से  वह  पहले  कोयला  लिया  करते  थे  ।  इस  विभाग  के

 पास  आई  निश्चित  शिकायत  यह  है  कि  कटनी  का  स्टॉक  यार्ड  चूना  निर्माताओं  की  कोयले  की  जरूरत

 पुरी  नहीं  कर  सका  और  चूना-पत्थर  निर्माताओं  को  कटनी  का  कोलियरियों  से  सीधे  प्राप्त

 कोयले  की  तुलना  मंहगा  पड़ता  है  ।

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  ने  समुचित  अनुदेश  जारी  कर  दिए  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  के  चूना

 निर्माताओं  को  रेल  दुलाई  से  कम  मिलने  बाला  कोयला  स्टाक  यादों  से  और  सीधे  कोलियरियों  से  भी

 दिया  जाए  ।  कोल  इंडिया  लिमिटेड  से  कहा  गया  है  कि  बह  इस  शिकायत  की  जाँच  करे  कि

 पत्थर  निर्माताओं  को  स्टॉक  या  रे  मिलने  वाला  कोलियरी  से  सीधे  मिलने  वाले  कोयले  की

 तुलना  महंगा  पड़ता है  और  इस  शिकायत  को  टूर  करने  के  लिऐ  आवश्यक  उपाय  करे  ।

 कच्चे  तेल  के  उत्पादन को  लक्ष्य

 1580,  भी  के
 ०  लकप्पा  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 चालू  at  के  लिए  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  का  लक्ष्य क्या  है

 क्या  इस  लक्ष्य  को  पुरी  तरह  प्राप्त  कर  लिया

 कच्चे  तेल के  उत्पादन  में  पिछले  ag की  अपेक्षा  उस  वर्ष  कितनी  वृद्धि  होने का

 अनुमान  और

 उस  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होगी  ?

 ऊर्जा  मन्त्र लय  से  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  मिश्र  )  :  चालू  वित्त

 (1982-83)  का  उत्पादन  लक्ष्य  20.98  लाख  टन  है  |

 वास्तविक  उत्पादन  21.41  लाख  टन  होने  की  आशा  है
 ।

 लगभग  50  लाख  टन  ।

 उपर्युक्त  उत्पादन-वृद्धि से
 प्रति  मीट्रिक  टन  की  अनुमानित  लागत  से

 2205  करोड़  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होगी  |

 तेल  एवं  प्राथमिक  गेस  आयोग के  गुजरात में  सुरक्षा  अधिकारी  की  गिरफतारी

 1581.  श्री  पी०  एम०  सईद

 श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  ने  गुजरात  में  तेल  के  aft  से  बड़े  पैमाने  पर  तेल  की  चोरी

 में  कथित  हाथ  होने  के  आरोप  में  तेल  तथा  प्राकृति  गैस  आयोग  के  एक  सुरक्षा  अधिकारी  को  गिरफ्तार

 किया

 गुजरात में  तेल  के  कुओं  से  बड़े  पैमाने  पर  की  at  ;  लिए  कितने  अधिकारियों  को

 गिरफ्तार  किया  गया  है

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  पुरी  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 भर

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  इंकर
 :

 और

 गुजरात  में  कुएं  पर  अभी  हाल  में  चोरी/अग्नि  के  सम्बन्ध  में  सी०  बी०  argo  द्वारा

 चार  सुरक्षा  कार्मिकों  सहित  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  कर्म
 चा  रियों

 को  गिरफ्तार  किया  गया

 था  ।  सभी  छः  कर्मचारियों  को  निलम्बित  कर  दिया  गया है  ।

 नही ं।
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 प्रदान  उठता  ।

 कोयले  के  उत्पादन में  वद्ध

 1582.  श्री  रामावतार  शास्त्री
 :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बता sor
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  1982-83  में  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ा  और

 यदि  तो  उसका
 महीनेवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 far उर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ह  के दे  दि  |  3  हां  ।

 वर्ष  1981-82  की  तुलना में  वर्ष  1982-83 के  दौरान  कोयले  मासिक  उत्पादन

 निम्नलिखित  है  il

 लाख  टनों  मे ं)

 1982-83  198  1-82

 82  97.16  91.77

 मई  98.05  91.30

 जन  101.10  91.64

 जुलाई  94.72  92.19

 अगस्त  89.70  $9.33

 सितम्बर  98.12  92.62

 अक्टूबर  102.67  95.68

 नवम्बर  105.82  107.29

 दिसम्बर  121.41  120.32

 83  119.52  122.76

 1028.27  994.90
 eh  nts

 सरकारो  उपभोक्ताओं  दवारा  कोल  इंडिया  लि०  को  बकाया  भुगतान

 ह

 1583.  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  नारायण  चौबे  :  क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  कਂ  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सरकारी  उपभोक्ताओं  ने  कोल  इंडिया  लि०  को  सैकड़ों  करोड़  रुपयों

 का  भुगतान  करना

 यदि  तो  उपभोक्ताओं  के  विवरण  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उनमें  से

 प्रत्येक  की  तरफ  कितनी  धनराशि  बकाया  और

 इस  धन  राही  की  वसूली  के  लिए  क्या  कारंवाई  की  जा  रही  है  ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  दिनांक

 31.12.1982  की  स्थिति के  अनुसार  कोल  इण्डिया  लि०  को  रु०  246.34  करोड़  सरकारी  उपभोक्ताओं

 से  लेना

 आवश्यक
 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल पर  रख  दी  जाएगी ।

 रु०  246.34  करोड़  की  कुल  बकाया  राशि  में  से  अकेले  बिजली  क्षेत्र  पर  ही  कूल  राशि

 का  लगभग  70%,  बकाया  है  कोयला  कम्पनियां  अपने  सभी  उपभोक्ताओं  से  बकाया  राशि  का  भुगतान

 शीघ्र  कर.देने
 के लिए  कहती  रहती  कोल  इण्डिया  लि०  के  अध्यक्ष  ने  बिजली  बोरा  और  कम्पनियों

 के  अध्यक्षों
 को  लिखा  है  कि  ag  बकाया  राशि  का  भुगतान  शीघ्र  करा  दें  ।  मामले  को  सम्बन्धित  राज्यों

 के  साथ  भी  सरकारी  स्तर  पर  समय-समय  पर  उठाया  गया  है  ।

 विदेशों  में  कीटनाशकों  क  उपयोग  पर  प्रतिबन्ध

 1584,  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  रसायन  भर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 कया  यह  सच  है  कि  देश में  उन  कीटनाशी दवाओं  का  निधि  उपयोग  किया  ला

 रहा  जिनको  कुछ  देशों  में  उपयोग  से  हटा  लिया  गया  है  अथवा  जिनके  उपयोग  पर  पूरी  तरह  से

 प्रतिबन्ध

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  क्या है
 और  सरकार  की  उस  पर

 क्या
 प्रति  करिया

 और

 (7)  क्या  सरकार  का  ध्यान  टाइम्स  इण्डिया  दिनांक  15  1982  में  इस  बारे  में

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  |

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामचन्द्र  :  और  भारत

 कीटनाशी  दवाओं  का  आयात  और  उत्पादन  इसैक्टीसाइड्स  एव  1968  के  अंतगर्त  नियंत्रित

 जाता  देश  में  कीटनाशकों  के  प्रयोग  को  अनुमति  देने  से  पहले  उक्त  एक्ट  के  अंतगर्त

 गठित  पंजीयन  समिति  भारतीय  परिस्थितियों  के  dad  में  सभी  सम्बद्ध  पहलुओं  पर  विचार  करती  है

 2
 जसे  (1)  सुरक्षा  (  )  नीलापन  (3)  प्रभावित  आदि  ।  पंजीयत  समिति  ने  अब  तक  118

 कीटनाशकों  को  स्वीकृति  दी  इनमें  से  केवल  7  जोखिम  युक्त  श्रेणी  से  सम्बद्ध  हैं  जैसा  कि  विश्व

 स्वास्थ्य  संगठन  ने  अधिसूचित  किया है  ।  इत  7  कीटनाशकों  का  प्रयोग  अत्यधिक  सावधानी  व  समिति

 उद्देश्यों  के  लिए  किया  जाता  कीटनाशक  पर  प्रतिबन्ध  या  अन्य  कोई  निर्णय  सरकार  द्वारा  उनके

 लाभ-हानि  अनुपात  का  पूर्ण  मुल्यांकन  करने  के  पश्चात  किया  जाता  है  ।

 सरकार  ने  दिनांक  15  198४2  के  आफ  इण्डियाਂ  में  प्रकाशित  लेख

 पर  ध्यान  दिया  था  ।  यह  पाया  गया  कि  इसमें  निहित  कुछ  दावे  वास्तविक  रूप  में  सही  नहीं  थे  ।

 टाइम्स  आफ  इण्डिया के  सम्पादक के  नाम  दिनांक  20.12.1982  को  प्रकाशित  भारत  सरकार के
 प्रोटेक्शन  सलाहकार  ने  अपने  पत्र  में  आम  जनता  को  वस्तुस्थिति  से  अवगत  कराने के  लिए
 कीटनाशकों  के  आवश्यकता  अन्य  उपयोग  व  प्रयोगकर्ता  तथा  जलवायु  को  होने  वाली  सम्भावित  हानि
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 से
 बचाने

 के  लिए  सरकार  द्वारा
 किए  गए/किए  जा  रहे  सतत  प्रयत्नों  से  अवगत  कराने के  लिए

 कीटनाशकों  के  प्रयोग  के  बारे  में  सही  स्थिति  को  स्पष्ट  किया  है  ।

 भाकादाबाणी  दूरदर्शन  कर्मचारियों  की  मांगे

 जो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बनाने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सत्र  है  कि  1982  के  दरिया  पखवाड़ ेमें  आकाशवाणी  और

 के  कुछ  आन्दोलनकारी  wats  सवा वनय.ये  रखने  सम्बन्धी  नियम  ना
 ०

 rata
 शणिरफ्तार  नयां

 गया

 यदि  तत  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उनकी  क्या  मांगे  थीं  और  हड़ताल के  निपटार ेके  लिये  सरकार  न ेक्या  कदम

 उठाये  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  से  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपमंत्री  feet

 और  कुछ  उन  करें  जिन्होंने  अनिवार्य  सेवा  अनुरक्षण  1981,

 जो  भाकाश्नवाणी  और  दूरदर्शन  की  किसी  भी  सीलबंदी  या  उनके  संस्थापनों  में  प्रत्येक  सेवा  में

 हड़तालों  का  निषेध  करता  के  अन्तरगत  पास  किये  गए  आदेश  का  उल्लंघन  किया  को  स्थानीय

 पुलिस  प्राधिकारियों  द्वारा  हिरासत  में  से  लिया  गया  था  ।  उसके  बाद  जब  आन्दोलन  करने

 करने  वाले  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  ने  बिना  किसी  शर्ते  के  अपना  आन्दोलन  समाप्त  कर  दिया

 है  ।  और  एशियाई  खेलों  को  कवर  करने  में  प्राधिकारियों  को  सहयो  देने  की  पेशकश  की  तो  हिरासत
 में  लिए  गये  कर्मचारियों  कोया  तो  उसी  दिन  या  अगले  दिन  बिना  किसी  शर्ते  के  रिहा  कर  दिया  गया

 था  |  कर्मचारियों  ने  एशियाई  खेलों  को  कब्र  करने  में  भी  पूर्णतया  सहयोग  दिया  और  इस  सफल

 बनाया

 कमेंसारियों  की  मुख्य  मांग  उत्पादिता  आधारित  बोनस  दिए  जाने  के  लिये  इस  पर

 समुचित  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 महानगरों  में  प्रायः  खराब  रहने  वाल  टेलीफोन  को  प्रतिशतता

 1586.  श्री  सुरज  भान  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे  कि  :

 क्या  महानगरों  में  खराब  रहने  वाले  अथवा  काफी  समय
 के  लिए  कभी

 कभी  खराब  होने  वाले  टेलीफ़ोन ों  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  कोई  सवाल  किया  गया

 यदि  at,  तो  उसके  कया  परिणाम  निकले  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?
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 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  वी ०  एन०  :
 )  जो  टेलीफोन  ख  राब  होते

 हैं  और  उनको  ठीक  करने  में  जितना  समय  लगता  है  उसका  रिकार्ड  at  मत  टेली  फोन  एक्सचेंज  में

 रखा  जाता  है  ।

 महानगरी  टेलीफोन  जिनों  में  खराब  होने  वाले  टेलीफोन  का  प्रतिशत  1  से  1.5

 प्रतिदिन हैं  ।

 चार  महानगरीय  जिलों  में  दोषों  की  औसत  अवधि  निम्नानुसार

 20.4  घन्टे बम्बई

 कलकत्ता  54.0  घन्टे

 दिल्ली  4.7  घन्टे

 मद्रास  6.6  घन्टे

 प्रश्न  नहीं  उठता

 भन्ना  में  निर्वाचनों  पर  व्यय

 1587.  श्री  चार  पी०  गायकवाड  :  क्या  न्याय  और  फूलना  काल sre  ¢€ hry  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 areer  और  न्रिपुपरा  राज्यों  में  हाल  में  हुए|  विधान  सभा
 के

 निर्वाचनों  में  कुल

 कितनी  घनरादि  व्यय  की

 कया  कुछ  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  मैं  हाल  में  इलेक्ट्रो निक  मतपत्र  एवं  बनता  मशीनों

 कें  प्रयोग  के  कार्य  और  बचत  हुई  और

 यदि  at,  तो  व्यय  में  बचत  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  जगन्नाथ
 :  अपेक्षित  सूचनाएं

 निर्वाचन  आयोग  द्वारा  राज्य  सरकारों  से  एकत्र  की  जा  रही  और  सदन के  पटल  पर  रख  दी

 जाएंगी

 गौर  (#1)  अब  तक  मशीनों  का  उपयोग  केवल  प्रायोगिक  आधार  पर  किया  गया  है  और

 निर्वाचन  आयोग  के  अनुसार  बे  सफल  रही  हैं  ।

 इस  प्रक्रम  पर  व्यय  मैं  आनुपातिक  बचत  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  तैयार  करना  कठिन

 निर्वाचन  आयोग  की  राय  में  हमारे  निर्वाचनों  मैं  यदि  मतदान  की  इलैक्ट्रोनिक  मशीनों  का  प्रयोग

 कियां  जाएं ती  मूर्त  कौर
 अमूर्त  दोनों  प्रकार  के  व्यय  में  पर्याप्त  बचत  होगी 1

 गुजरात  उच्च  न्यायालयों  में  ग्यायाधीड्ी  के  क्त  पथ

 कपा  करेंगे  कि  :

 1588.  श्री  लार०  पी०  गायकवाड़  :  क्या  care  और  कम्पनी  फॉर्म  मंत्री  यह  बताने  की
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 देश  के  अन्य  राज्यों  के  उच्च  न्यायालय  में  न  area  के  रिक्त  पदों  की  तुलना  में

 गुजरात  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों
 के

 कितने  पद  रिक्त  और

 मामलों  के  शीघ्र  निपटारे  को  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  गुजरात  उच्च  न्यायालय में

 न्यायाधीशों  के  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  1.3.  1983  को  विभिन्‍न

 उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाघीश्चों  के  रिक्त  पदों  को  दर्शित  करने  वाला  विवरण  संलग्न  है  |

 गुजरात  उच्च  न्यायालय  में  अपर  न्यायाधीश  का  एक  पद  रिक्त  इस  प्रद  को  भरने

 के  प्रदान  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है

 क्रम  सं०  उच्च  STAT  1.3.1983  की  न्यायाधीशों  के  रावत  पद

 इलाहाबाद  16

 आंध्र

 बम्बई

 कल  कुत्तों  qd

 दिल्ली

 गोहाटीਂ

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू-करनी र

 10  कर्नाटक

 Serer 11

 12  wea  ote
 12

 13  मद्रास

 14  उडीसा ws  tues

 15  पंजाब  और  हरियाणा

 16  पटना

 17  राजस्थान

 18  सिक्किम

 योग
 84

 रसोई  गेस  के  नये  कनेक्शन

 1589,  श्री  लार ०
 पी०  गायकवाड़  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कंपा  करेंगे कि  :
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 1982  के  दौरान  रसोई  गैस  के  कितने  नए  कनेक् दान  दिए  गए  और  वर्ष  1983  के

 दौरान  कितने  कनेक्शन  दिए  जाने  की  संभावना  और

 वर्ष  1982  तथा  1983  के  दौरान  देश  में  और  गुजरात  में  रसोई  मैस  की  प्रतीक्षा  सूची

 में  कितने  उपभोक्ता  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  होकर  :  (  /  ay  1982

 के  दौरान  दिये  गये  एल०  पी०  जी०  कनेक्शनों  की  कुल  संख्या  लग  भग  12.5  लाख  थी  ।  बजे  1983  के

 दौरान  दिये  जाने  बाले  कनेक्शनों  की  संख्या  15  से  16  लाख  के  बीच  होगी  ।

 प्रतीक्षा  सूचियां  लगातार  आधार  पर  बनाई  जाती है
 न  कि  विधिक  आधार

 दिनांक  31-12-82  की  यथास्थिति  को  एल ०  पी०  जी०  कनेक्शन  हेतु  आवेदकों  की  संख्या  42.62  साख

 थी  जिस में  गुजरात  के  4.90  लाख  आवेदक  सम्मिलित हैं  ।

 नवें  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में  11121.0  फिल्म

 1590,  श्री  कार  पी०  यादव  :  क्या  सूचना  ake  प्रसारण  मंत्री  ag  बताने  की  कंपा

 करेंगे कि

 कया  यह  सच  हैं  कि  नयी  दिल्ली  में  हाल  में  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में  सर

 रिच  अटेनब्री  द्वारा  निमित  फिल्म  को  शामिल  नहीं  किया  गया

 करने  क
 => 2 >

 लिए  सररिचडढें  से  अनुरोध  किया बय  समारोह  में  इंस  फिल्म  को  शामिल

 गया  तथा

 यदि  at,  तों  तत्संबंधी  कया

 यंदि  नहीं  तों  उसके  कया  कारण हैं
 ?

 सुचना  और
 रण

 मंत्रालय  में  तथा  संसदीय
 कार्य  विभाग  मैं

 उपमंत्री

 af

 से  :  विनियमों  के  इस  फिल्म  के  भारत  में  पहले  हीं  प्रदर्शित  हो  जाने  के

 यह  समारोह  सें  प्रतियोगिता  की  पात्र  नहीं  थी  ।  इसलिए  इसको  इस  समारोह  के  लिए  आमंत्रित

 नहीं  किया  गया  था  ।

 बिजली  के  सप्लाई  के  लिए  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  के  बीच  हुआ  करार

 1591.  श्रीमती  ऊषा  प्रकाशा  चौधरी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  में  बिजली  की  सप्लाई  के  fae  दीनों  राज्यों  के  बीच  कोई

 करार  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्नालय  में
 ee बन  बह जन  मन्त्री

 चख दे खर  s  (*)  और  महाराष्ट्र  और
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 a  विग

 कर्नाटक  के
 बीच

 fara  के  आदान  प्रदान  के  संबंध  में  समय  पर  हुए  अनुबन्धों के  अनुसार  गत  कई
 वर्षों

 से
 कर्नाटक

 और  महाराष्ट्र  विद्युत का  आपस  में  आदान  प्रदान  कर  रहे ंहैं  ।  कर्नाटक  विद्युत
 बोड़ें ने

 जलाशयों  के  स्तर  में  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  महाराष्ट्र  बिजली  बोर्ड  से  1982  से

 सहायता  के  लिए  अनुरोध  किया है
 ।  महाराष्ट्र  बिजली  ats  ने  कर्नाटक  को

 रात्रि  के  2200  बजे  से

 अगले  दिन  के  1100  बजे  के  बीच  और  यदि  संभव  हुआ  तो  बाकी  बचे  घंटों  में  भी  अधिकतम सं  भवं

 विद्युत  सप्लाई  करने  के  सहमति  दी  है  |

 फिल्मों  का  रायात  और  निर्वात

 1592.  थी  जय  नारायण  रोत  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  फिल्मों  की  आयात  और  निर्यात  संबधी  नीति  को  उदार

 बनाने
 का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उदार  नीति  बनाये  जाने  के  समय  से  कितनी

 फिल्‍मों  का  आय।त  कौर  निर्यात  किया  गया  है  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री  मल्लिकार्जुन  )  :

 और  गैर-सरकारी  भारतीय  पार्टियों  द्वारा  सीमित  संख्या  में  फीचर  फिल्मों  का  आयात

 करने  क  3  जनवरी  से  17  1983  तक  हुए  भारत  के  9  वें  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह
 के  दौरान  एक  सीमित  मुक्त  बाजार  लगाया  गया  था  ।  ऐसा  भारत  के  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में

 प्रमुख  feet  निर्माता  देशों  को  अधिक  सख्या  में  भाग  लेने  के  लिये  प्रोत्साहित  करने  की  दृष्टि  से  किया

 गया  था  ।  सीमा  शुल्क  को  छोड़कर  किन्तु  और  fare/faez}  की
 लागत  संहत  इन  आयातों  का

 समग्र  मुल्य  20  लाख  रुपये  तक  सीमित  हिना  फिल्म  समारोह  के  प्रतियोगी  और  विभागों  में

 प्रविष्ट  की  गई  फिल्मों  को  तथा  तृतीय  fara  के  देशों  की  फिल्मों  को  भी  तरजीह  दी  जायेगी  |  अच्छी

 गुणवत्ता  वाली  फिल्‍मों  का  आयात  करने  पर  बल  दिया  जायेगा  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  जो

 फीचर  फिल्मों  का  आयात  करने  के  लियें  कैलाश  जिंग  एजेंसी  द्वारा  गठित  संविदा  स्वीकृति  समिति

 उन  संविदाओं  की  जांच  कर  रही  है  जो  पंजीकरण  के  fay  उसे  प्रस्तुत  की  गई  हैं  और  वह  उपर्युक्त

 मागं दर्शी  सिद्धांतों  क ेआधार  पर  उनका  निपटान  करेगी  ॥

 फिल्मों  के  निर्यात  सम्बन्धी  नीति  में  सरकार  द्वारा  कोई  परिवहन  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 दिनों  को  विधिक  सहायता
 के  विषय  में  वकीलों  का  सागंदर्शन

 159
 3.  at  जयनारायण  रोत  :  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यहं  बताने  को

 छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारे  ने  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  वकील  निधियों  को  विधिक

 सहायता  के  अभियान  में  रचि  वकीलों  के  लिए  कोई  मार्गदर्शक  सिद्धान्त  तैयार  किए  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके क्या  कारण  हैं ?

 विधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्र  जगन्नाथ  :  और  अकिचन  की

 विधिक  सहायता  के  लिए  व्यापक  स्की में  ब्यौरेवार  तैयार  करने  और  उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायमूर्ति  श्री  पी०  एन०  भगवती  की  अध्यक्षता  में  बनाई  गई  उच्च  शक्ति

 प्राप्त  समिति  द्वारा  कोई  विनिर्दिष्ट  मार्गदर्शक  सिद्धान्त  तैयार  नहीं  किए  गए  निर्धनों  को  विधिक

 सेवाएं  प्रभावी  रूप  से  प्रदान  करने  के  लिए  समिति  द्वारा  तैयार  की  गई  आइन्दा  स्कीम  के  अधीन  स्थापित

 किए  गए  उच्च  न्यायालय  के  विधिक  सहायता  और  सलाह  बोर्डों  और  जिला  विधिक  सहायता

 समितियों  ने  लोक  सेवा  में  रुचि  लेने  वाले  अधिवक्ताओं  के  पैनल  बनाए  हैं  ।  समिति  के  अध्यक्ष  अपने

 दौरों  के  दौरान  सारे  में  अधिवक्ताओं  से  विशेष  अनुरोध  करते  रहे  हैं  कि  वे  इसमें  रुचि  दिखाएं  और

 अधिकाधिक  विधिक  सहायता  वाले  मामलों  को  लें  ।  समिति  ने  बार  कौंसिल  आफ  इंडिया  के  साथ  भी

 विधिक  सहायता  के  अभियान  के  प्रति  विधि  वृत्ति  को  नई  दिशा  देने  और  विधिक  सहायता  के  उद्देश्य

 के  लिए  वकीलों  की  सेवाएं  लेने  के  प्रदान  पर  बात-चीत  की  है  ।

 महाप्रबंधक  के  कार्यालय  से  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  आवेदन

 1594.  श्री  निहाल  fag  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  व्यक्तियों  और  फर्मों  के  नाम  तथा  पते  क्या  जिनके  अस्थायी  टेलीफोन  कनेक्शन

 के  आवेदन  संसद  सदस्यों  की  सिफारिश  किए  जाने  के  बाद  महाप्रबंधक  के  कार्यालय  में

 1980  से  31  1983  तक  की  अवधि  के  दौरान  प्राप्त  हुए  हैं
 तथा  टेलीफोन  कनेक्शनों

 के  लगाने  की  तारीखें  क्या

 उपरोक्त  व्यक्तियों  और  फर्मों  में  से  कितने
 व्य  कयों

 के  टेलीफोन  कनेक्शन  स्थायी

 कनेक्शनों  में  बदले
 गए

 और

 कया  सरकार  ने  मामले  की  जांच  की  है  कि  टेलीफोन  वि  भाग  के  कुछ  कर्म  नारी  आवेदकों

 से  काफी  धनराशि  लेकर  अस्थायी  कनेक्शनों  के  लिए  आवेदनों  के  आधार  पर  टेलीफोन  कनेक्शन  देते  हैं

 और  बाद  में  उन्हें  स्थायी  कनेक्शन  में  बदल  देते  हैं  और  जिसके  परिणामस्वरूप  प्रतीक्षा  सूची  में  अन्य

 लोगों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  प्राप्त  करने  में  काफी  लम्ब  समय  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के
 राज्य  मन्त्री  वी

 ०  जून  :  से  तक

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 राज्यों  में  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  न्यूनतम  मजूरी

 1595.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 कृषि  श्रमिकों  के  लिए  न्युनतम  मजूरी  निर्धारित  करने  के  लिए  क्या  नीति  और
 निर्देश  निर्धारित  किए  गए
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 राज्य  सरकारों  दत  1983  के  लिए  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  न्यून  मजूरी  की  क्या  दरें

 घोषित  की  गई  और

 कृषि  श्रमिकों  को  दी  जा  रही  न्युनतम  मजूरी  की  दरें  सुविधायें  निर्धारित  करने

 तथा  विभिन्‍न  राज्यों  के  क़षि  फार्मों  में  उसकी  सेवाओं  को  स्थायी  और  नियमित  बनाने  के  संबंघ  में  क्या

 नीति  निर्धारित  की  गई  है  ?

 श्रम  हौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  ()  कृषि  में  रोजगार  के  लिए

 न्युनतम  मजदूरी  दरें  त्रिपक्षीय  बोर्डों  या  जैसी  भी  स्थिति  की  सलाह  पर  संबंधित  सरकार

 द्वारा  निर्धारित  की  जाती  ये  दरें  सभी  संगत  कारकों  तथा  समान  रोजगारों  के  क्षेत्र  में  विद्यमान

 मजदूरी  दरों  को  ध्यान  में  रखकर  निर्धारित  की  जाती  1981  में  हुए  श्रम  मंत्री  सम्मेलन  ने

 सिफारि दा  की  कि  उपयुक्त  मानदंड  तैयार  किया  जाना  ताकि  क्रमबद्ध  तरीके  से  यह  सुनिश्चित

 किया  जा  सके  कि  न्यूनतम  मजदूरी  दरें  गरीबी  रेखा  से  कम  न  हो  और  यह  कि  न्युनतम  मजदूरी  दरों

 को  उपभोक्ता  मूल  सूचकांकों  के  साथ  जोड़ने  के  लिए  एक  मैकेनिज़म  तैयार  किया  जाना  चाहिए  ताकि

 इनमें  बिना  देरी  के  समय-समय  पर  संशोधन  किया  जा  सके  ।  ये  सिफारिशें  सभी  सरकारों  को  भेज  दी

 गई  हैं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  वो
 ०  5967/83 ]

 जिसमें  कृषि  में  रोजगार  के  लिए  सम्बन्धित  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  न्युनतम  मजदूरी  की  विंमान  दरें

 दी  गई

 राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  उपयुक्त  विधान

 ताकि  कार्य  दशाओं  को  नियमित  क्या  जा  सके  शौर  कृ  प  a  मकाँ  के  कल्याण  की  व्यवस्था  की

 सके

 मध्य  प्रदेश  के  नगरों  के  लिए  सोधी  टेलीफोन  प्रणाली

 1596.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  के  ऐसे  नगरों  के  उपभोक्ताओं  के  लिये  जिनकी  आबादी  25  50

 हजार  और  एक  लाख  से  अधिक  सीधी  टेलीफोन  प्रणाली  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  और

 1983-84  में  उनमें  से  किन-किस  नगरों  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराई  जायेगी  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  वी ०  एन०  इनमें  से  कुछ

 स्थानों  पर  मैनुअल  टेलीफोन  एक्सचेंज  कार्य  कर  रहे  इनको  स्व चल  एक्सचेंजों  में  बदलने  का  काले

 उत्तरोत्तर  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  जो  कि  पति ree  सातों  और  साज-सामान  की  उपलब्धता  पर

 निर्भर है

 नरसिंहपुर

 (7)  शहडोल
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 विद्युत  उत्पादन  क्षमता  में  गिरावट

 1597.  श्री  जकारिया थामस  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बिजली  के  उत्पादन  में  कुल  कितनी  गिरावट  हुई

 देश  में  तापीय  विजय त  संयंत्रों  की औसतन  उपयोगिता  क्षमता  कितनी

 क्या  सरकार  के  पास  देश  में  भारी  मात्रा  में  उपलब्ध  पनबिजली  शक्ति  के  उपयोग  के

 लिये  कोई  द्रुत  कार्यक्रम  और

 यदि  तो
 तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या

 श्री  ऊर्जा
 मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  शेखर  fag)  चालू  वर्ष
 में  1982  से

 sc  दन  में  कमी  नगण्य  थी  ।  के 19४3  तक  कार्यक्रम  की  तुलना  में  विघुत  के

 दौरान  उपलब्धि  कार्यक्रम  का  98.8%  थी  ।

 जनवरी  1983  महीने  के  दौरान  देश
 में  ताप  विघुत  salar  क्षमता  समायोजन

 52.7%  ats

 और  लगभग  10,000  मेगावाट  क्षमता  की  जल-विद्युत  स्कीमें  क्रियान्वयन  के

 विभिन्‍न  चरणों  में  इसके  3000  मेगावाट  से  अधिक  क्षमता  की  स्कीमों  को  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  तकनीकी  अधिक  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  है  ।  अथ  व्यवस्था  के  अन्य  क्षेत्रों

 के  लिए  संसाधनों  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जल  बिद्युत  परियोजनाओं  का  कार्यान्वयन

 मोटे  तौर  पर  इन  स्कीमों  के  लिए  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 केरल  में  स्वीकृति  के  लिए  विचाराधीन  जल  विद्युत  परियोजनाएं

 1598.  श्री  जकारिया  थामस

 श्री  ए०  नीलालोहिंथादसन  नाडार  :  क्या  उर्जा  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 केरल  की  कौन-कौन  सी  प्रमुख  और  मध्यम जल  विद्युतीय  परियोजनाओं  स्वीकृति  के

 लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  विचाराधीन  पड़ी  और

 ये  योजनायें  किन-किन  तारीखों  में  केंन्द्रीय  सरकार  के  पास  भेजी  गई  थीं  और  उनकी

 स्वीकृति  कब  तक  दी  जायेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय सें  राज्य  मंत्री  चन्द्रशेखर :  और  :  केन्द्र  सरकार के
 पास  स्वीकृति  के  लिए  पड़ी  परियोजनाओं  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  |

 जल  विद्युत  परियोजनाओं  की  तकनीकी  जांच  जटिल  कार्य  जिसमें  q- fast a,
 सिविल  विद्युत  आदि  जैसी  विभिन्न  विधाएं  शामिल  अन्तर्राज्यीय  प  हल  शामिल

 होने  के  कारण  इनमें  से  कुछ  परियोजनाओं  की
 कत

 में  समय  लग  जाता है  ।  परियोजनाओं  की
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 लिखित  gaz

 स्वीकृति
 लगने  वाला  समय  वास्तव  में  अन्वेषणों  की

 पर्याप्तता
 तथा  उपयुक्त  आंकड़ों  की  पर्याप्तता  और

 परियोजना  रिपोर्टे  में  दिए  गए  इंजी  नियरी  ब्यौरों  पर  निर्भर  करता  है  ।  यद्यपि  केन्द्रीय  विद्या  त

 करण  परियोजनाओं  का  शी घ्रतापूर्वेक  मुल्यांकन  करने  का  प्रयास  करता  परन्तु  इस  प्रक्रिया  में  लगने

 वाला  समय  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  नीमच  करता  जिनमें  से  कुछ  केन्द्रीय  विजय  त  प्राधिकरण  के  नियंत्रण

 से  बाहर  होते  हैं  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  व्यवहार

 नही ंहै  ।  इसके  अतिरिक्त  सांविधिक  संस्था  होने  के  नाते  केन्द्रीय  विद्य  त  प्राधिकरण  का  यह  दायित्व  है

 कि  ag  केवल  ऐसी  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दे  जो  प्रणाली  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के

 लिए  सर्वाधिक  अच्छा  त  कनीकी-आथिक  विकल्प  हों  ।

 विवरण

 ऋम  सं०  परियोजना  का  नाम  प्रतिष्ठापित  केन्द्रीय  विजय  त
 अभ्युक्ति

 क्षमता  प्राधिकरण  की  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करने  की  तारीख

 वे  स्कीमें  जिनमें  अन्तर्राज्यीय  पहल  arf  है

 कुट्याडी  विस्तार  अतिरिक्त चम  पती  रकत  ऊर्जा  के  यह  कावेरी  नदी  के

 लिए  व्यपवंतन  1976  जल के  बंटवारे से  dag

 परियोजना  to  वि०  फि ०

 जल०  Wo  की

 foral  पर  राज्य  सरकार

 से  उत्तर  की  प्रतीक्षा
 2  मन न्य वाडी  4  >(  60  1980

 बहुउद्देशीय
 पा

 3.  कारा  पारा  1X154+1X20+  जनवरी

 2  X  30=95 कुरिथारकुड्डी  1979

 अन्य  परियोजना

 साइलेंट  वैली  2  X  60
 a

 के०  fae  प्रा०  द्वारा

 1978  स्वीकृत कर  दी  गई  है

 पर्यावरण  दृष्टिकोण  से

 पर्यावरण  विभाग  की

 स्वीकृति  की  प्रतीक्षा

 पुंयानैकुंट्री  40  --2  >(45--2  50...  अप्रैल

 +4 x  120==750  1981

 6.  चालाकुडी  40-42  x  60200

 1952
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 राजस्थान  के  झालावाड़  जिले  में  दूर  संचार  प्रणाली  में  सुधार

 1598.  श्री  चतुर्भुज  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1983  के
 दौरान  राजस्थान

 के  समूचे  क्रालावाड़  जिले  में  दूरसंचार  प्रणाली  में

 सुधार  करने  तथा  इस  जिला  मुख्यालय  की  दूर-संचार  प्रणाली में  विशेष  सुधार  करने  की  कोई

 योजना  है  ;

 झालावाड़  जिले  के  अन्य  प्रमुख  नगरों  की  तार  और  टेलीफोन  सेवाओं  में  और  अधिक

 सुधार  करने  के  लिए  कोई  योजनायें  आरम्भ  करने  का  विचार

 क्यां  झालावाड़  जिला  मुख्यालय  को  शहरों  अथवा  राज्यों  की  राजधानियों  के

 साथ  सीधी  टेलीफोन  प्रणाली  से  जोड़ने  की  कोई  योजना  और

 यहीं  at,  तो  इंस  योजना  की  रूपरेखा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  जी  झालावाड़  और

 कोटा  के  बीच  3  चैनल  करियर  प्रणाली  और  4  चैनल  वाइस  फ्रिक्वेंसी  टेलीग्राम  प्रणाली  की  योजना

 बनाई  गई  हैं  ।  उपस्थित  प्रणाली  के  चालू  योजना  के  दौरान  झालावाड़  में  एक  इलेक्ट्रानिक

 एक्सचेंज  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 पिरवा  में  भी  एक  छोटा  स्व चल  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  योजना  बनाईं
 गई  है  ।

 जी  att

 (a)  यह  प्रस्ताव  हैं  कि  भ  लावा  को  स्व  एल  एक्सचेंज  की  संस्थापना  के  जयपुर

 स्थित  स्व चल  ट्रंक  एक्सचेंज  से  जोड़  दिया  राजस्थान  में  कोटा  और

 अजमेर  जैसे  अन्य  स्थानों  को  देश  के  अन्य  भाग  के  स्टेशनों  के  लिए  सीधी  डार्लिंग  की  सुविधा  भी

 तभी  संभव  हो  सकेगी  ।

 राजस्थान  के  झालावाड़  जिले  में  शाखा  डाकघर  भार  उप-डाकघर  खोलना

 1600.  श्री  चतुर ज
 :  क्या  संचार  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983.84  के  दौरान  सरकार  का  विचार  राजस्थान  के  झालावाड़  और  कोटा  जिले

 के  किन-किन  पंचायत  मुख्यालयों  में  शाखा  डाकघर  और  उप  डाकघर  खौलने  का  है  और  तत्संबंधी

 ब्यौरा  कया  और

 राजस्थान  के  झालावाड़  और  कोटा  जिले  के  वे  कौन-कौन  से  स्थान हैं  और  उनका

 ब्यौरा  क्यो

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ato  एन०  :  और  (=)  झालावाड़

 जिलें  के  करन वास  और  पिपलास  और  कोटा  जिले  के  छत्तरगंज  और  केदईवन

 ग्राम
 पंचायत  वाले  गाँवों  को  उन  स्थानों  के

 बतौर  चुना  गया  जहां  1983-84  के  दौरान  डाकघर
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 ane  nana

 खोले  जाने  हैं  ।  तथापि  स्थानों  का  यह  चुनाव  यतीम  नहीं  है  और  ag  निर्धारित  मानदण्डों  को  पूरा

 करने  और  आगामी  कुछ  महीनों  में  सकिल  के  लिए  निर्धारित  किए  जाने  वाले  योजना  लक्ष्यों/निधि

 पर  ही  अवलंबित  होगा  ।  1983-84  के  दौरान  भक्ालाबाड़  में  बनस  खेड़ी  और  सरेडी  और  कोटा  में

 मोरकगांव  के  के  पंचायत  ग्रामों  के  मौजूदा  शाखा  डा  में  दर्जा  बढ़ाने  का  भी  प्रस्ताव  यह  भी

 निर्घारित  विभागीय  मानदण्डों  को  पूरा  करने  पर  निर्भर  करेगा  |

 दिल्‍ली  site  उपग्रह  संचार  स्टेशन  लेह  के  बीच  संचार  व्यवस्था  का  ठप्प  हो  जाना

 1601.  श्री  पी०  नामग्याल :  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1980  में  चाल  किए  गये  के  चिंगलपेट  और

 सिकन्द्रा बाद  के  उपग्रह  संचार  स्टेशनों  में  से  प्रत्येक  स्टेशन  पर  मशीनरी

 ौर  संस्थापना  इत्यादि  पर  कुल  कितनी  लागत  आई

 उपरोक्त  स्टेशनों  और  दिल्‍ली  के  बीच  विशेषकर  दिल्‍ली  और  उपग्रह  संचार

 लेह  के
 बीच  संचार  व्यवस्था  के  बार-कार  ठप्प  हो  जाने  के  क्या  कारण  और

 इस  प्रणाली  के  कार्यकरण  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी
 ०

 :
 संरचना

 एवं  संस्थापना  सच

 सहित  भू-केन्द्रों  की  लागत  इस  प्रकार

 28  लाख

 मद्रास  287  ॥

 लेह  109  मै

 कार निकोबार  113  की

 एजवाल  80  ry

 काबा रत्ती  81  ”

 पोर्ट  ब्लेयर  78  (8

 दूरवर्ती  1980  में  स्थापित  किए
 गये

 थे
 और  इंटरनेट  से  पट्टे  पर  लिए  गए

 तिमाही  ट्रांसपोर्टर  द्वारा  सेवा  प्रदान  की  गई  थी  ए  के  प्रक्षेपण  के  पतरातू  इन  स्टेशनों  को

 ||
 |

 ए
 में  अन्तरित  करिया  जाना  था  जिसको  प्रणाली  अन्तरण  के  लिए  बन्द  करना  जरूरी  था

 1982  में  इनसेट-  के  विफल  हो  जाने  के  कारण  ये  स्टेशन  इंटरनेट  में  अन्तरित

 किए  गए  जिसके  लिए  भी  उक्त  स्टेशन  को  बन्द  करना  आवश्यक  था  ।  स्टेशन  को  बन्द  करने  के

 अलावा  कुछ  मामूली  व्यवधान भी
 थे  जो  लेह  में  विश्वसनीय  पावर  सप्लाई  न  मिलने  के  कारण

 थे  ।  नियमित  वाणिज्यिक  पावर  सप्लाई  न  मिलने  के  स्टेशन  की  पावर  आवश्यकता  की  पूरी

 करने  के  लिए  दो  इंजिन  अल्टरनेटिव  स्थापित  किए  गए  परन्तु  लगातार  काम  करने  के  कारण  उनकी

 मरम्मत  पर  काफी  अधिक  खर्च  करने  के  साथ  उनकी  आवश्यक  मरम्मत  करनी  पड़त ेी

 सभी  स्टेशनों  पर  मुख्य  यूनिटों  के  महत्वपूर्ण  पुर्जे  प्रदान  किए  गये  हैं  ताकि  खराब  होने
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 की  अवधि  को  कम  से  कम  रखा  जा  सके  |  निवारक  उपायों
 क  रूप  में  और  अधिक  कड़ी  जांच  की  जा

 रहटी है  ।

 लेह  ate  कारगिल  में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना

 1602.  श्री  पी०  नामग्याल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ध्रुव  प्रदेशीय  शीतल  जलवायु  के  कारण  लेह  ओर  कारगिल  स्थित

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  में
 टेली  फोन  आपरेटरों  का  24  घण्टे  कार्य  करना  बड़ा  कठिन  और

 यदि  उपयुक्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  है  तो  क्या  सरकार  इन  स्थानों  में  नये

 आदि  लगाकर  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करेगी  कौर  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ato  एन०  :  कठिन  जलवायु

 परि  स्थितियों  के  बावजूद  लेह  और  कारगिल  के  मौजूदा  हस्त चन  एक्सचेंजों  में  कमेंट्री

 दिस-रात  कायें  कर
 रहे  हैं

 ।
 e

 लेह  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  के  दौरान  तथा  कारगिल  में  सातवीं  योजना  के  दौरान

 स्व चल  एक्सचेंज  प्रदान  करने  की  एक  अस्थाई  योजना  बनाई  गई  है  |

 चुनाव  सभा  के  समाचारों  का  श्राकाशबाणी  और  दूरदर्शन  से  प्रसारण

 1603.  को  हन्नान  मोहल्ला  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 आधार  असम  और  दिल्ली  में  गत  चुनाव के
 दौरान  चुनाव

 सम्बन्धी  सभाओं  के  समाचारों  की  कितनी  वार  आकाशवाणी  ् भार  ज्वार
 है  AMS  त  के  माध्यम  प्रसारण

 किया

 सरकारी  पक्ष  और  विरोधी  पक्ष  के  कितनी-कितनी  बार  समाचारों  को  प्रसारित

 किया  और

 उपरोक्त  चुनावों  के  प्रचार  के  दौरान  सरकारी  पक्ष  के  नेताओं  और
 पक्ष  के

 नेताओं  और  विरोधी  पक्ष  के  नेताओं  के  समाचार  के  कथन  के  बारे  में  समाचारों  की  कितनी-कितनी

 लाइनें  पढ़ी  गई  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री  :

 से  सुचना  संकलित  रूप  में  उपबन्ध  नही ंहै  और  न  ही  इसको  उचित  समय  के  अन्दर

 संकलित  किय  जा  सकता  है  क्योंकि  इसके  लिए  हजारों  बुलेटिनों  की  छानबीन  करनी  होगी  ।

 बम्बई  हाई  के  font  की  खरीद

 य 1604,  शी  साखा
 भाई  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि
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 कया  सरकार  ने  बम्बई  हाई  में  तेल  की  खोज  और  दोहन के  लिये  दो  ओवर

 खरीद के  लिये  सात  करोड़ डालर  की  स्वीकृति दी  थी

 यदि  तो  क्या  इनको  खरीदने के  लिए  विश्व  ब्याही  निविनायें  जारी की  गई  हैं

 और

 यदि  तो  इने  fart  की  खरीद  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गमगीं  शंकर  और

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  सरकार  को  अपटतीय  क्षेत्रों  में  वर्क  भवर  कार्यो के  लिंग  विषव

 ध्यानी  निविदाएं  आमन्त्रित  करके  दो  जेक-आप  रिंग  खरीदने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया

 है  ।  यह  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 कालिंग-कोल का  आयात  करने  के  लिए  तमिलनाड़ु को  अनुमति

 1605.  श्री  पीयूष  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यो  यह  सच  है  किं  तमिलनाड़ु  सरकार
 ने

 राज्य
 में

 बिजली
 के

 उत्पादन
 के

 लिये

 आधार  लिया  से  कोयला  आयात  करने  हेतु  कैदी  सरकार  से  स्वीकृति  देने
 का

 अनुरोध  किया है

 इस  मामले  में  केन्द्र  सरकार  का  रूख  क्या

 कया  यह  संच  है  कि  तमिलनाड़ु  को  मध्य  प्रदेश  और  ara  प्रदेश  को  विभिन्‍न  कोयला

 खानों  से  कोयला  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  मिल  रहा  और

 यादि  तो  उसके  बया  कारण हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चख शेखर  से  यह  सच  है  कि  तमिलनाडु
 सरकार  ने  अपने  तृतीको सीने  ताप-विद्युत  केन्द्र  के  लिए  बफर  स्टाक  बनाने  के  लिए  एक  अंतरिम  उपाय

 के  रूप  में  5  लाख  टन  कोयला  आयात
 करने

 की  अनुमति  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध

 किया है  ।

 तूतीकोरिन  तोप  विद्युत  केन्द्र  की  कोयले  की  आवश्यकंताएं  ईस्टने  कोल फील्ड्स  लि०  की

 बंगाल-बिहार  की  कोयला-खानों  से  रेल  एवं  समुद्री  मागें  द्वारा  वाया  हल्दिया  बन्दर माह  के  जाम  से  पूरी

 की  जाती है  ।  ईस्टर्न  aTReST  लि  ०
 उपयुक्त  विद्युत  केन्द्र  की  सारी  माग

 को
 पूरा  कर  सकती  है

 ।

 हल्दिया  बन्दरगाह  से  होकर  विद्या  त  केन्द्र  को  कोयले  की  ढुलाई  करने  में  दोनों  ही  भरने  और

 खाली  करने  के  स्थानों  पर  कठिनाई  हुई  हैं  ।  सरकार  द्वारा  कोयले  की  सप्लाई  की  नियमित  ea  से

 मानौर्टारंग  की  जो  रही है  और  विद्युत  केन्द्रीं को  कोयले की  सप्लाई में  cater  सुधार हुआ  है

 क्च  त  केन्द्र  की  समस्त  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  cadet  कोयले  की  अधिकतम  दुलाई  करने  का

 प्रयास है  ।

 अन्य  faa  बेसिन  तथा  orate  ताप  faerie  केन्द्र  सिंगरेनी  और  चन्दा

 कोलफील्डस स ेब  सम्बद्ध  है  और  उनकी  आवश्यकताएं ए  पूरा  नाज  जां  रही परी  की  जा  रही  हैं
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 सोपाल  के  संशोधन  विकास  संस्थान
 द्वारा  सौर-कुकर का

 डिजाइन  तैयार  किया  जाना

 1606.  श्रीमती  माधुरी  सिह  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 क्या  भोपाल  के  संसाधन  विकास  संस्थान  द्वारा  25  रुपये  मुल्य  वाला  सौर-कुकर  का

 डिजाइन  तैयार  किया  गया  और

 यदि  हां  तो  संसाधन  विकास  संस्थान  द्वारा  प्रयुक्त  प्रौद्योगिकी  का  करने  उसे

 लोकप्रिय  बनाने  तथा  जनसामान्य  के  लाभ  के  लिये  उसे  उपलब्ध  कराने  के  लिये  कित  कदमों  पर  विचार

 किया  जायेगा  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  दिव  :  और  भोपाल  के  संसाधन  विकास  संस्थान  द्वारा

 मिट्टी के  बने
 सौर  कुकर  एक  सस्ता  डिजाइन  तैयार  किया  गया  इस  कुकर  का  तकनीकी

 मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  ताकि  इसके  कार्य  और  विश्वसनीयता  का  पता  लगाया  जा  सके

 नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची

 1607.
 श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  नए  कनेक्शन  चाहने  वालों  की  लम्बी  प्रतीक्षा  सुची  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार

 के  पास  पी०  एण्ड  टी०  टेलीफोन  कम्युनिकेशन्स  उद्योग  की  अधिष्ठापित  क्षमता  को  बढ़ाने  की  कोई

 योजना

 )  यदि  तो  उपरोक्त  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  उपरोक्त  प्रतीक्षा  सूची  के  लोगों  को  किस  प्रकार

 कनेक्शन  दिए  जाएंगे  ।

 संचार  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  वी  ०  एन०  (%)  हा ँ।

 और  इलैक्ट्रानिक  स्विमिंग  उपस्कर  के  निर्माण  के  लिए  दो  जिनमें  प्रत्येक

 की  क्षमता  5  लाख  लाइनों  की  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  देश  में  30.  लाख  कण्डकटर

 किलोमीटर  के  निर्माण  के  लिए  केबिल  फैक्टरी  भी  स्थापित  की  जा  रही  है  ।

 दुर्गापुर  प्रोजेक्ट  के  लिए  कोयले  की  अपर्याप्त सप्लाई

 1608,  श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कोल  इण्डिया  लि०  द्वारा  कोयले  की  अपर्याप्त  सप्लाई  करने  कें

 लिए  दुर्गापुर  प्रोजेक्ट  लि०  1982  से  परिचित  बंगाल  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  ats  के  लिए
 प

 पर्याप्त

 बिजली  पैदा  करने में  असमर्थ  रहा  है  ।

 ग्

 यदि  तो  इस  प्रकार कम  सप्लाई  करने  के  क्या  कारण

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  की  सप्लां सप्लाई  का  ब्यौरा  क्या है  ?
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 उर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  HTIRTH

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही है
 और  सभा-पटल  रख  दी  जाएगी  |

 टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  पुरी  करने  के  लिए  दीर्घकालिक  कार्यक्रम

 1609.  श्री  अजित  बाग  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  कनेक्शन  मांगने  वालों  की  लगातार  बढ़ती  हुई  सूची के
 सम्बन्ध  में  जिसमें  इस  समम

 10  लाख  से  अधिक  आवेदक हैं  तथा  जिसमें  समय  बीतने  पर  और  अधिक  वृद्धि  होने  की  आशा

 डाक-तार  दूर  संचार  विभाग  ने  क्या  दिये  कालिक
 कार्यक्रम  बनाया  और

 .

 यदि इस  सम्बन्ध  में  कोई  योयजा  नहीं  है  तो  सरकार  इंस  स्थिति  का  किस  प्रकार

 मुकाबला  करेगी

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  एन०  :  मौजूदा  सुची में  टेलीफोन

 चाहने  वालों  की  संख्या  10  लाख  से  लगभग  6.5  लाख  है  टेलीफोनों  की  मांग  को  पुरा  करने  के

 लिए  टेलीफोन  उपस्कर  के  स्वदेशी  उत्पादन  को  काफी  हृद  तक  बढाने  की  MATA  हैं  ।  छठी  योजना

 में  दो  जिनमें  प्रत्येक  इलेक्टांतिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  उपस्कर  की  5  लाख  लाइनों  का

 उत्पादन  करेगी  और  एक  जो  कि  30  लाख  कंडक्टर-किलोमीटर  केबिलों  का  उत्पादन

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  हैं  ।

 फरीदाबाद  क  कुकिंग  गेस  के  आवंटन  में  कथित  अनियमितताएं

 1610,  श्री  विजय
 कुमार  यादव

 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  फरीदाबाद  में  1982  में  कुकिंग  da  एजेन्सियों  के  आवंटन  में  कथित

 नेताओं  के  धारे  में  किसी  जांच  के  आदेश  दिये  गये

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 ं

 क्य
 1  दिल्ली तथा  गुड़गांव  के  जिला  मिस्र  टों  को  कहा  गया  at  कि  दिल्‍ली  तथा

 के  राजस्व  तथा  नागरिक  पूति  अधिकारियों  द्वारा  कुकिंग  ta  एजेन्सियों  के  दावेदारों  को  जारी  किये
 राजस्व  दस्तावेजों  की  घरेलू  शिकायतों  प्रमाणपत्रों  का  सत्यापन  और

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  क्या  हैं  और  उन  पर  अन्तिम  निर्णय  क्या  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गों शंकर  जी  नही ं।
 तथापि  फरीदाबाद  में  इण्डेन  वितरकों  के  चयन  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  से  पुत्र  चयन  के  बारे  में

 शिकायतों  की  जांच  की  गई  थी  ।

 मरन  नहीं  उठता  ।

 और
 हाँ  दिल्ली

 में  एल०  पी०  जी०  डोलने  fete  दिये

 जाने  के  जिए  आवेदकों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  अधिवास  प्रमाण-पत्र  की  जाँच  के  लिए  अनुरोध  सहित

 एक  ऐसा  संदर्भ  दिया  गया था  ।  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  मया
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 माथुर  )
 की  ग्वालियर  रेन्स  फैक्ट्री  में  तालाबन्दी

 1611.  श्री  सुभाष  यादव  :

 थी  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  कया  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  ag  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 fara दीदी  ut  के  स्वामित्व  वाली क्या  यह  संच  है  कि  कोजीकोड  के  नजदीक  मावर
 में

 ग्वालियर  रेन्स  फैक्ट्री  में  1982  से  तालाबन्दी  घोषित  की  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्यां  कारण  हैं

 इससे  कितने  कामगार  प्रभावित  हुए  और

 क्या  सरकार  ने  तालाबन्दी  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है  और  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  (#)  हाँ  ।
 क्राल

 सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  माव्र  में  स्थिति  ग्वालियर  tara  फैक्ट्री  के  प्रबन्ध तंत्र  ने

 अपने  स्टेपल  फाइब्रे  डिवीजन  में  8.12.82  से  और  डिवीजन  में  24.12.82  से  तालाबंदी

 घोषित  की  ।

 कारखाने के
 स्पेशल  फाइबर  डिवीजन  तालाबंदी  का  कारण  कनिष्ठ  स्पिनरों  द्वारा

 उनको  आवंटित  सामान्य  कार्य  घण्टों  में  काम  करने  से  अभिकथित  इन्कारी  पाप  डिवीजन

 में  तालाबंदी  के  लिए  प्रबंधतंत्र  द्वारा  बताया  गया  कारण  यह  है  कि  श्रमिकों  ने  कम्पनी  के  लिए

 कच्चे  माल  और  रसायनों  को  लाने  तथा  ले  जाने  में  बाधाएं  पैदा  की  ।

 इस  तालाबंदी  से  weet  के
 फाइनल  डिवीजन  में  1384  श्रमिक  प्रभावित

 हुए
 तथा

 पल्प  डिवीजन  में  2816  श्रमिक  प्रभावित  हुए  ।

 इस  मामले  जो  सराधनाधीन  3.12.82  को  श्रमायुक्त  द्वारा  आयोजित  संयुक्त

 सम्मेलन  में  विचार-विभाश  किया  इंस  सम्मेलन  में  श्रम  राच्य  मन्त्री  ने  भी  भाग  लिया  ।

 22.12.82,  4.1.83  भीर  2'.1.83  को  पक्षकारों  की  और  आगे  बैठकों
 परन्तु  विवाद

 के

 सम्बन्ध  में  समझौता  नहीं  हो  सका  ।  संशोधन  प्रयास  जारी

 1981  और  1982  में  बंधुआ  मजदूर

 1612.  Sto  my  दण्डवत  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1981  और  1982  में  बंधुआ  मजदूरों  की  कुल  संख्या  क्रमशः  कितनी  थी ;

 बंधुआ  मजदूरों  को  मुक्त  कराने  के  लिए  कौन  सेठों  कदम  उठाए  गए  और

 कया
 इन

 कदमों
 के  फलस्वरूप  बंधुआ  मजदूरों  की  संख्या  में  कमी  आई  हैं  ?

 अम  शौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 :  राज्य  सरकारों  से

 प्राप्त  हुई  रिपोर्टों  के  अनुसार  पता  लगाएं  गए  तथा  मुक्त  कराए  गए  बंधुआ  श्रमिकों  की  संख्या
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 31.1...  1981  ait  31  12.1982  की  नाव स्थति  के  अनुसार  क्रमश  48
 1

 33,5£0  और  1,52,338

 |

 ate  बधित  श्रम  पद्धति  1976  के  अधीन 25

 1975  से  बंधुआ  श्रम  प्रणाली  को  देश  भर  में  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप

 सभी  बंधुआ  श्रमिक  मुक्त  हो  चुके  हैं  तथा  उनके  ऋण  भी  समाप्त  हो  चुके  बंधुता

 श्रमिकों  का  पता  उन्हें  मुक्त  कराना  तथा  फिर  से  बसाना  सतत  प्रक्रिया  है  ।

 avant  श्रमिकों  का  पता  उन्हें  मुक्त  कराने  तथा  फिर  से  बसाने  की  समस्त  जिम्मेद  री

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  है  जो  अधिनियम  के  अधीन  सरकारेंਂ  समय-समय

 पर  राज्य  सरकारों  से  यह  अनुरोध  fry  जाता  रहा  है  कि  जहां  कहीं  बंधुआ  श्रमिकों  के  विद्यमान

 होने  का  पता  वे  उन्हें  शीघ्र  मुक्त  कराने  फिर  से  बसाने  के  लिए  तुरन्त  कारगर  उपाय

 करें  ।  इन  उपायों  में  उन  क्षेत्रों
 के  गहन  सर्वेक्षण  करना  भी  शामिल  जिनमें  बंधुआ  श्रमिकों  के

 पाए  जाने  की  सम्भावना  है  ।  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  को  सम्पूर्ण  करने  के  उद्देश्य  से  1978-79

 से  एक  केन्द्र  संचालित  योजना  आरम्भ  की  गई  है  जिसके  अंतगर्त  राज्य  सरकारों  को  बंधुआ

 श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  बराबर-बराबर  (50  :  50)  के  आधार  पर  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता

 प्रदान  की  जाती  है  ।  इस  योजना  में  प्रत्येक  बरुआ  श्रमिक  के  पुनर्वास  के  लिए  4,000  रुपये  के

 अनुदान  की  व्यवस्था  है  जिसमें  से  आधी  राशि  केन्द्र  के  भांग  कें  रूप  में  दी  जातीं  है  ।  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिये  कि  बरुआ  श्रमिकों  को  स्थायी  आधार  पर  पुनर्वासित  कियां  राज्य  सरकारों

 को  1982  यह  सलाह  दी  बई  है  कि  वे  केन्द्र  संचालित  योजना  का  वैसी  ही  अन्य

 watt  argo  भार०  डी०  एम ०  आर०  ई०  अनुसूचित  जातियों  के  लिए

 विशिष्ट  कम्पोनेंट  प्लान  और  आदिवासियों  सम्बन्धी  और  राज्य  सरकार  की  ध्ररत्य

 वर्तमान  योजनाओं  के  साथ  समाकलन  करें  सामंजस्य  स्थापित  करें  ताकि  मुक्त  कराए  गए  बंधुआ

 श्रमिकों  के  प्रभावी  तथा  स्थायी  पुनर्वास  के  प्रयोजनाओं  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तगंत  उपलब्ध

 सहायता  को  एकत्र  किया  जान  सके  ।  बंधुआ  श्रमिकों  का  असंपूर्ण  पुनर्वास  कराते  के  लिए

 योजनाओं  के  इस  प्रकार  के  समा कलन  हेतु  राज्य  सरकार  को  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  एक  सेट  भी

 भेजा  ग्या  है  ।

 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  हुई  रिपोर्टों  के  अनुसार  पता  लगाए  तथा  मुक्त  कराएं  गए  कुल

 1,52,338  बंधुआ  श्रमिकों  में
 से  31.12  82  तक  1,11,760  aaa  श्रमिकों  की

 फिर  से

 बसाया  ज्ञ भ्या  चुका  है

 राजनीतिक  श्ररंयथियों  श्योर  सरकार  के  सागंदर्दन  कें  लिए

 arate  संहिता

 1613.  श्री  बी०  वो  देसाई  :  क्या  न्याय  शर  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्वाचनों  के  सम्बन्ध  में  राजनीतिक  अभ्यर्थियों  और  सरकारों  के  मार्गदर्शन

 लिए  निर्वाचन  आयोग  ने  कोई  व्यापक  आदर्श  भा चार  संहिता  तैयार  की
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 यदि  तो  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  तैयार  की  गई  निर्वाचन  संहिता  की  मुख्य  बातों

 का  ब्यौरा  कया  है

 यह  निर्वाचन  संहिता  जनवरी  में  तीन  राज्यों  में  हुए  निर्वाचनों  में  किस  हद
 तक

 कार्यान्वित  और  लागू  की  गई

 यदि  तो  क्या  इस  अधार  संहिता  का  किसी  भी  राजनीतिक  दल  ने  कोई

 क्रमण  नहों  किया  और

 इस  आधार  संहिता  के  नियमों  के  अतिक्रमण  के  सम्बन्ध  में  निर्वाचन  .  आयोग  द्वारा

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  जगन्नाथ  और  निर्वाचन

 आयोग  ने  राजनीतिक  दलों  सत्तारूढ़  दल  भी  सम्मिलित  और  अभ्यर्थियों  के  लिए  एक

 भा दश  आचार  संहिता  dare  की  है  ।  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  17  1982  को  जारी  की  गई

 आदर्श  संहिता  की  एक  प्रति  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।  में  रखी  गई  ।  देखिए

 सख्या  एल०  to  5968/83

 तीन  are  कर्नाटक  और  त्रिपुरा  की  विधान  सभा भों  के

 हाल  ही  के  निर्वाचनों  के  दौरान  संहिता  के  उल्लंघन  के  विरुद्ध  कुछ  शिकायत  निर्वाचन  आयोग  को

 प्राप्त  हुई  थीं  ओर  आयोग  ने  सम्बद्ध  राज्यों  से  रिपोर्ट  मांगी है  ।  निर्वाचन  को  रिपोर्ट

 प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  भागे  कारवाई  राज्य  सरकारों  से  रिपोर्ट

 प्राप्त  होने  के  पश्चातु  ही  की  जां  सकेगी  ।

 एशियाई  खेलों  सम्बन्धी  ezfeaat  के
 निर्माण

 कार्य  में  हुई  मौतें

 1614.  श्री
 निहाल

 कया  झोर
 पनर्षास  al

 यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 a  एशिया  ई  खेलों  के  निर्मित  प्रत्येक  स्टेडियम  के  निर्माण-कार्य  के  दौरान

 कितने-कितने  श्रमिक  मारे  और

 प्रत्येक  श्रमिक  के  परिवार  को  कितनी-कितनी
 धनराशि

 दी  गई  तथा  उन  श्रमिकों

 के  बाम  और  पते  क्या  है  ?

 क्षम  श्योर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  Rett  और  (@)  उपलब्ध

 सूचना  के  एशियाड  के  सम्बन्ध  में  प्रारम्भ  किए  गए  विभिन्न  निर्माण  कार्यों  में  16  ब्यक्ति

 मारे  गए  थे  ।  निर्माण  कार्यों  का  मृतकों  के  नाम  तथा  भुगतान  किए  गए  मुआवजे  की

 आदि  ded  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
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 कोयला  खान  के  कर्मचारियों  की  यूनियन  श्र  सी०  एम०  पी०  डी०  भाई  लि०

 रांची  के  प्रबन्धकों  के  बीच  समझौता

 1615.  श्री  रोतलाल  प्रसाद  वर्मा  ;  कण  जाँ  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सी०  एम०  पी०  डी०  आई०  रांची  के  प्रबन्धकों  ओर  कोयला  खान  के

 क्मंच[रियों  की  युनियन  के  बीच  8  1981  और  2  1981  दो  11  मुद्दों  के  बारे  में

 समझोता  हुआ  था  भर  बकाया  धनराशि  के  भुगतान  की  अन्तिम  तिथि  15  1981  तय

 की  गई  थी  ;

 क्या  समझौते  का  अनुपालन  करने  में  लापरवाही  बरतने  के  बारे  में  शिकायत  मिलने

 पर  रीजनल  लेबर  कमिश्नर  धनबाद  ने  सी०  एम०  पी०  डी०  भाई०  लि०  के  प्रबन्धकों

 को  बताओ  नोटिसਂ  जारी  किया  है  ।

 क्या  सी०  एम०  पी०  डी०  भाई०  एल०  के  1400  स्थायी  कर्मचारियों  को  मजदूरी

 के  रूप  में  केवल  से  10  रुपया  प्रतिदिन  तक  दिया  जा  रहो  है  और  उनके  वेतन  और  एम०  सी ०

 डब्लू०  एसपी  और  एन०  सी
 ०  ए०-पा  के  निर्धारण  के  बारे  में  लापरवाही  बरती  जा  रही  है

 और  इसके  विरोध  में  कोंचा  रियों  की  युनियन  ने  हड़ताल  का  नोटिस  दिया  और

 यदि  at  क्या  इस  मामले  में  कोई  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  कोलियरी

 इस्लायोज  यूनियन  और  केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं  डिजाइन  संस्थान  लि०  के  3  अधिकारियों  के

 बीच  समझौते  हुए थे  और  उन  पर  8  1981  को  22  और  27  मुद्दों के  सम्बन्ध  में

 हस्ताक्षर  हुए  थे  ।  बकाया  राशि  के  भुगतान  की  अन्तिम  तारीख  15  1981  से  पहले  की

 निश्चित  हुई  थी  ।

 समझोते  पर  हस्ताक्षर  करने  वाले  केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं  डिजाइन  संस्थान  fi

 के  तीन  अधिकारियों  को  संबोधित  एक  *'कारण  बताओ  नोटिसਂ  प्राप्त  हुआ  था  ।  केन्द्रीय  खान

 आयोजन  va  डिजाइन  संस्थान  लि०  के  प्रबन्ध  मण्डल  को  पता  लगा  है  कि  कोई  नोटिस  नहीं

 हुआ  है  ॥

 और  के०  ato  aro  डि०  सं०  fo  के  सभी  स्थायी  क्मेंचारियों  को  राष्ट्रीय

 कोयला  मजदूरी  और  राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी  समझौता-प  के  अनुसार  मजदूरी

 दी  जा  रही  कोलियरी  इम्प्लायीज  यूनियन  ने  हडताल  का  नोटिस  दिया  था  परन्तु  हड़ताल  नहीं

 हुई

 हिमालय  पबंतसालाश्रों  में  जल  कमता  का  मूल्याकन

 1616.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक
 :  |: २2 |  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  हिमालय  पर्वतमालाओं  में  जल  क्षमता  का  मूल्याकन  करने  तू  सरकार  द्वारा

 कोई  प्रयास  किये  गए  हैं  ;
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 neo

 (@)  यदि  gt,  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  क्या  योजनायें  तैयार  को  गई  हैं  ;  और

 उन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 wat  मन्त्रालय  में  wea  मन्त्री  चन्द्रदोाखर  :  केंन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण

 ने  देश  की  समस्त  नदियों  जिसमें  हिमालय  की  नदियां  भी  शामिल  जल-विद्युत  शक्यता  का

 क्रम बार  पु्निंघारण  ओर  मूल्यांकन  संबंधी  कायें  हाथ  में  लिया  है  ।  हिमालय  क्षेत्र  की  शक्यता  का

 अनन्तिम  रूप  से  50  मिलियन  किलोवाट  अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 और
 हिमालय

 क्षेत्र  में  प्रचालनाधीन  और  निर्माणाधीन  जल-विद्युत  स्कीमों  के

 अलावा  लगभग  4530  मेगावाट  की  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता  की  जल-विद्युत  जिनके  ब्योरे

 stag  में  दिए  गए
 हैं

 तयार  की  गई  हैं  तथा  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  विधा  रानी  हैं  ।

 विवरण

 हिमालय  क्षेत्र  की  जल-बिद्युत  परियोजनाएं

 राज्य  स्कोर  प्रतिष्ठापित  क्षमता  (7o0aTe  )

 हिमाचल  प्र  देश  मेरा  540

 20 नाथपा  झाक  री

 जम्मू  और  कश्मीर  दुल हस्ती  330

 710
 अपर

 सिंध  चरण-दो

 उरी  480

 हरियाणा  दादु पुर  6

 ears  शाहपुरकंडी  94

 उत्तर  प्रदेश  वाला मनेरी  142.5

 लोह रिंग पाला  282

 श्रीनगर  200

 धनसिरी  19,95

 दोयांग  105

 सरलुई

 1.5 नुंगसंगखोग

 हिमालय  प्रदेश  रेनुका  40

 जम्मू  और
 कश्मीर

 सेवा  90

 35 लोअर  जेहलम  युनिट-चार

 लौटना  काल नई  60

 24
 सूरन  नदी

 30 ऊपर  बारी  दोआव  नहर-तीन
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 44
 सतलुज  यमुना  लिक

 उत्तर  प्रदेश  किशोर  €00

 खारा  81

 फाटपतहर  19

 30 पश्चिम  बंगाल  रमन  चरण-एक

 weal  नहर  1  से  4  67.5

 बिहार  57

 सिक्किम  मनजोत  60

 कपड़ा  मिलों  में  तालाबन्दी

 1617,  श्री  मोहनलाल  पटेल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 देश  की  उन  कपड़ा  मिलों  के  क्या  नाम  हैं  जिनमें  se  1982 के  दोरान  प्रबन्धकों

 द्वार  तालाबन्दी  घोषित  की

 उसके  क्या  कारण  ओर

 देश  के  और  श्रमिकों  के  हित  में  इन  मिलों  को  फिर  से  चलाने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  बया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  वस्त्रालय में
 राज्य  मन्त्री  ( sit  :  से  राज्य

 सरकारों  से  सुचना  मांगी  गई  है  जो  यथा  समय  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 एक  बम्बई  टेक्सटाइल  श्रमिक  वेतन

 1618.  श्री  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  श्रम  कौर  पुनवासी  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  एक  बम्बई  टेक्सटाइल  श्रमिक  को  बम्बई  में  प्रिय  सरकार  के  औद्योगिक  संस्थानों  के  ऐसे  हो

 एक  श्रमिक  के  न्यूनतम  वेतन  की  तुलना  में  इस  समय  कितना  स्यू नत मं  वेतन  मिलता  है  जिसमें

 पुल  में  मजूरी  नगर  वाहन  भत्ता  और  मकान  किराया  भत्ता  शामिल  है  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  वीरेन्द्र  :  बम्बई  में  सूती  कपड़ा  मिलों  में

 1982  मे  सबसे  कम  मजदूरी  पाने  बाले  कर्मियों  की  आय  731.33  रुपये  जिसमें  मूल

 महंगाई  भत्ता  तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  घोषित  अन्तरिम  राहत  शामिल  पहली

 1952  की  स्थिति  के  अनुसार  बम्बई  में  स्थित  tate  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  कुछ  यूनिटों  में  सबसे  कम

 मजदूरी  पाने  वाले  श्रमिकों  की  कुल  परिलब्धियां  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।
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 औषधि  निर्माण  के  लिए  प्रौद्योगिकी

 1619.  श्री  तारिक  अनवर  :  क्या  सायन  शौर  उवेरक  मंत्री  यह  बताने  को  कपा

 करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  औषधि  उत्पादन  में  की  गई  प्रौद्योगिकी

 के  मामले  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  अधीन  कार्यरत  विभिन्‍न  संस्थानों  को  अनेक  पत्र

 लिखे  गये  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  पत्र  लिखे  गये  भोर  तत्सम्बन्धी

 कम्पनियों  व  ओषधियों  के  नाम  क्या  हैं  और  निम्न  अथवा  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  वर्गीकरण  के  सम्बन्ध

 में  संस्थाओं  का  क्या  विचार  रहा  ate  उसके  औचित्य  और  आधार  क्या  थे  ?

 रसायन  ate  gaz  मन्त्री  वसत  :  और  पिछले  3  वर्षों  के

 दौरान  केवल  एक  ही  ऐसी  अवस्था  उत्पन्न  हुई  जिसमें  इस  मन्त्रालय  ने  सी०  एस०  आई०  आर०  के

 अधीन  एक  अर्थात  नेशनल  कमी  कल  लेबीरेटरी  के  साथ  एक  भारतीय  Fo  सिपला

 द्वारा  उत्पादित  सालबुटामोल  नापक  प्रपंच  औषधि  के  उत्पादन  में  अन् प्रे स्त  प्रौद्योगिकी  के  प्रश्न  के

 सम्बन्ध  में  पत्राचार  किया  ।  यह  संदर्भ  म े०  ग्लैक्सो  द्वारा  इस  भाषा  की  प्रक्रिया  को  उच्च

 frat  अन्तर्ग्रस्त  प्रक्रिया  में  वर्गीकरण  के  संबंध  में  किया  गया  था  ।

 एन०  सी०  एल०  के  जिन्होंने  सिपला  के  लिए  इस  प्रक्रिया  को  विकसित  करने

 में  सहायता  दी  का  यह  विचार  था  कि  fo  सिपला  के  लिए  विकसित  की  गई  प्रक्रिया  में

 निम्नलिखित  कारणों  से  कोई  उच्च  प्रौद्योगिकी  प्रस्तग्रेस्त  नहीं  थी  :

 इसके  विकास  की  किसी  भी  अवस्था  में  उन्हें  किन्हीं  अकस्मात  समस्याओं  का  सामना

 नहीं  करना  पड़ा  और  प्रयोगशाला  विधि  को  उत्पादन  बचों  में  निर्विघ्न  रूप  से  स्थानान्तरित  कियां

 गया  |

 afar
 wager  सभी  रसायनिक  प्रक्रियाओं  का  बहुविध  सिंथेटिक  आ  al  क  fare

 द्वारा  बहुधा  व्यवहार  में  लाया  जाता  है  ।

 इसके  कुल  संश्लेषण  में  grat  एच्  सात  अवस्थाओं  को  किसी  भी  योग्य  आगे  निक

 ह
 केमिस्ट  द्वारा  आसानी  से  पूर्ण  किया  जा  सकता  है  ।

 (a)  इसके  उत्पादन  में  कोई  उकताने  वालियों  ज  fGNte  ATED  समस्या  अन्तग्रंस्त

 नहीं  हैः

 (#)  हर  अवस्था  में  उत्पादक  को  वांछित  शुद्धता  में  प्राप्त  किया  जाता  हैं  और  हर

 में  उनकी  प्राप्ति  उपयुक्त  रूप
 स  अच्छी  है  ।

 दस  मद  का  सिपला  द्वारा  एक  वर्ष  से  अधिक  समय  के  लिए  बिना  किसी  समस्या

 उत्पादन  कियां  जा
 सकता  है

 ।
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 झोपड़ियों  की  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  लिए  केन्द्रीय  समन्वय  समिति

 करेंगे  कि  :

 1620.  श्री  तारिक  अनवर :  क्या  रसायन  और  बे्रक  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  के  बीच  कोई  समन्वय  नहीं  है

 और  उसके  परिणामस्वरूप  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  की  सिफारिशों  पर  बहिन  ओषधियों  के  उत्पादन

 की  wan  विधियों  को  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  उपयोग  वाली  घोषित  किया  गया  है  भौर  यदि  तो

 वे  औषधियां  कौन-कौन  सी  हैं  जिनके  मामले  में  सिफारिशें  भेजी  गई  हैं  और  उन  सिफारिशों  के

 ब्यौरे  कया

 क्या  भारतीय  कम्पनी  क्रि  विधियों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  यदि  तो

 कया  ओषधियों  की  उच्च  प्रौद्योगिकी  से  संबद्ध  संदर्भों
 से

 निपटने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  समन्वय

 समिति  को  स्थापना  करने  का  विचार

 क्या  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  प्रौद्योगिकियों  के  पुनरीक्षण  के  लिए  विज्ञान  और

 प्रौद्योगिकी  विभाग  को  कोई  अभ्यावेदन  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरे  क्या  हैं  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रसायन  उर्वरक  मंत्री  aga  :  विदेशी  कंपनियों  द्वारा  निमित  प्रति

 ओषधों  के  प्रौद्योगिकी  स्तर  का  वर्गीकरण  करने  में  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाएं  शामिल  नहीं  थी  ।  यह

 काय  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  द्वारा  किया  गया  था  जिसमें  विशेषज्ञ  शामिल  थे  ।

 भारतीय  कंपनियों  द्वारा  उत्पादित  प्र पुंज  औषधों  की  निर्माण  प्रक्रियाएं  उच्च  स्तरीय

 समिति  के  कार्य  से  संबद्ध  aa  थी  ।  ओषय्ों  sa  प्रौद्यो  गीकी  सबंधी  मामलों  पर  कार्यवाही

 करने  के  लिए  केन्द्रीय  समन्वय  समिति  का  गठन  करने  का  कई  प्रस्ताव  नहीं

 और  वस्तु  स्थिति  को  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 Re  ee

 सभा  पटल  पर  खे  गये  पंत्र

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन

 कोचीन  रिफाइनरी  इंजीनियसं  इं  लुब्रीजोल  इंडिया

 लिमिटेड  के  वर्ष  1981-82  के  वाचिक  प्रतिवेदन  और  उनकी  समीक्षा  तथा  उन्हें  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाले  विवरण
 ।

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  दिव  शंकर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  कम्पनी  1956  को  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सेवक  —
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 सभा पलट

 पद

 रसे  गरी  पत्र

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  ead  1981-82  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  का  वर्ष  1981-82  कां

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखाप री
 की  टिप्पणियां  ।

 पटल  पर  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  5920/83]

 भारत  पेट्रोलियम  के  वर्ष  1981-82  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  का  वर्ष  1981-82  का

 वार्षिक  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियत्त्रक-महालेखां

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 पटल  पर  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  5921/83 1]

 कोचीन  के  वर्ष  1981-82  के  का्येकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।

 कोलोन  रिफाइनरीज  लिमिटेड  का  वर्ष  1981-82  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 लेखाफरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-मह  लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 पटल  पर  रखें  गये  ।  देखिए  संख्या  एल ०
 Fo  5922/83]

 इंजी  नीयते  इंडिया  के
 वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।

 इंजी  नियम  इंडिया  लिमिटेड
 का  बर्ष

 1981-82  को  वार्षिक  सान

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  फर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 पटल  पर  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  ढी ०  5923/83 ह

 (¢)  लुँब्रीजॉल  इंडिया
 लिमिटेड

 के
 ay  1981-82  के  कार्यकरण  कीः  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।

 लुब्नीजॉल  feat  लिमिटेड  का  बैं  1981-82  का  वारिक

 वरी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 (2)  उपर्युक्त  मंदे  (1)  के  (7)  से  (=)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  अटल  पर  रखने  में  हुए

 विलम्ब  के  कारण  बताने  वाले  तीन  क्रिया  ( farat  तथा  अंग्रेंजी  संस्करण )
 ।

 पटल  पर  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो ०  5924/83]
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 था

 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  पिम्परी में  बर्ष  1981-82  को  वधिक  प्रतिवेदन एवं

 उसको  समीक्षा  तथा  बंगाल  केमिकल्स  एण्ड  फार्मेस्यूटिकल्स  लि०  का  वार्षिक  ay  1981-82  का

 arias  पति वेदन समय  पर  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  बाला  विवरण  ।

 रयायन  भर  उर्वरक  मंत्री  बसंत  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  ए

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  को  उपधारा  (1)  के  अंतमें  निम्नलिखित

 पन्नों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  द

 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  के  ae  1981-82  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ॥

 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  पिम्परी  का  वर्ष  1981-82  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उच्च  पर
 नियंत्रण  क-महालेखापरीक्षक

 की

 टिप्पणियों  a

 पटल  पर  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  टी०
 5925/83]

 (2)  बंगाल  केमिकल्स  we  फार्मेस्यूटिकल्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1981-82  का  वार्षिक

 लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  के  बाद  नो  महीनों  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर

 सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 |

 [  सभा  पटल  पर  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto
 5926/83]

 कमंचारो  कुटुम्ब  पेंशन  1983

 शम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  मैं  कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा

 sara  उपबंध  1952  की  धारा  7  की  उपधारा  (2)  के  अन्त मंत  कर्मचारी  कुटुम्ब  पेंशन

 स्कीम  1983 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  16  1983  के

 के  भारत  के  राजपत्र  मे  अधिसूचना  संख्या  alo  का  fro  में  प्रकाशित  हुई  थी  सभा  पटल  पर

 रखता हुं
 ।

 पहल  पर  रखी  गयी  ।  THAT  संख्या  एल०  टी
 ०  5927/83]

 eft  जसपाल  fag  :  अध्यक्ष  मैंने  एक  एड  जा नें मेंट  मोहन  दिया  garg

 मेरी  बात  सुन  लीजिए**  में  मैंने  दवाइयों  का  मामला  उठाया  हैਂ

 अध्यक्ष  महिला  :  इसको  दूसरे  तरीके  से  दीजिए

 झरी  जगपाल  आप  मेरी  बात  सुन  लीजिए संसद  मैं  UHo  पीज  को  जो  दवाइयां  दो

 जा  रही  बे  आर्टिफिशियल

 अध्यक्ष  महोदय
 :  इस

 तरह
 से

 नहीं
 ॥

 204



 सभा  पलट  पर  रखे  गए  पत्र  1  1983
 कण

 थी  जगपाल
 सिंह

 :  आप  मेरी  बात  सुन  लीजिए--पालियामेंट  में  च  पी०  को  बनावटी

 दवाई  मिलेगी  फिर  इस  देश  की  स्थिति  का  आप  अन्दाजा लगा  लीजिए  यहां  पर  बिलकुल

 आर्टिफिशियल  दवाइयां  दी
 जा  रही  हैं

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  रिकार्ड  नहीं  किया  जाएगा  |

 श्री  जगपाल  सिंह  :  अगर  एम०  पीज  को  आर्टिफिशियल  दवाईयां  दी  जाएगी
 ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  कान  बिलकुल  alan  इतना जोर  से  कयों  बोल
 रहे  हैं

 ।  **

 आप  पहले  जोर  से  बोल  उसके  बाद  देखूंगा  ।  आप  इसको  किसी  और  तरह  दीजिए  |

 थी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  पिछली  बार  भी  हम  दोनों  ने  इस  मामले  को

 उठाया  था  ।  भाप  ने  कहा  था  कि  काल-एलेक्शन  स्वीकार  किया  जायेगा  ।  लेकिन  उचके  बाद  भी  आप

 ने  उसको  नहीं  लिया  ।

 महोदय  :  अब  दीजिए  ।  लेकिन  इसका  एडजानंमेंट  मोशन  नहीं  बनता  है  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  जो  मंत्रालय  दवाइयां  लेता  है  उसके  खिलाफ  हम  ने  उठाया

 था  ।  हमने  यहां  पर  ग्लैक्सो  की  एक  रखी
 थी

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  काल-एलेक्शन  दे  मैं  देख  लूंगा  ।

 श्री  जगपाल  सिह  :  काल-एलेक्शन  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  होती  है

 )

 औ  राजनाथ  सोन करें  शास्त्री  :  मैंने  दवा  की  शीशी  यहां  पर  रखी  आपने  आदेश  दिया  था

 कि  जांच  होनी  लेकिन  उसके  बाद  कोई  जांच  नहीं  हुई  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसलिए  तो  कहता
 हूं  कि

 आप  कोई  दूसरा  मैदान  दीजिए  |

 श्री  जगपाल  सिंह  :  उन  कम्पनीज  के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसको  दूसरी  तरह  लीजिए  ।  इस  स्थगन  प्रस्ताव  के  आधार  पर  नहीं

 पुछा  जा  सकता  |  एडजार्नमेंट  मोशन  में  नहीं  आ  सकता  |

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  काल-एलेक्शन  दिया  जायेगा  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही

 होगी  ?  ag  तो  आजकल  बिलकुल  बेकार  हो  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  पर  एक  घन्टा  लगा  लें  या पांत  घण्टे  लगा  लेकिन  यह  कोई

 तरीका  नहीं  है  ।

 aft  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  377  और  काल-एलेक्शन  बिलकुल  महत्वहीन  हो  गये  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  तिवारी  |
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 ea THTAATS  क्रिस्टी  :  अध्यक्ष  मुझ  फ्रीडम-फाइटर्स  के  सम्बन्ध  में  कहना

 उसकी  कमेटी  ने
 *  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  जिनको  एलाउ  किया  पहले  उनको  बोलने  दीजिए  ।

 श्री  रासावतार  शास्त्री  :  न  भी  मौका  दीजिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  की  बारी  भी  आ  भगवान  सब  की  बारी  बराबर

 करता  है  ।

 घो ०  Fo  क०  तिवारी  :  मैंने  प्रो०  मधु  दण्डवत  के  विरुद्ध  उनके  द्वारा

 एक  हथियार  के  दिखाए  जाने  पर  विशेषाधिकार  की  सूचना  दी  है  माननीय  सदस्य  को

 आपराधिक  दायित्व से  छूट
 केसे

 दी  गई  ?  मैं  गह  मन्त्री  से
 इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  चाहता

 देश  के  सभी  नागरिकों  के  लिए  एक  ही  प्रकार  के  कानून  होने  चाहिए  |  यहां  एक  ब्यक्ति  उपस्थित  है

 जिनके  कब्जे  में
 arte  हथियार  हैं  ।  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 we  महोदय  :  आप  मेरी  बात  सुनिए  | प  आप  मेरी  बात  नहीं  सुनते  हैं  ।  असर

 आप
 मेरी  बात  नहीं  सुनेंगे  तो  मैं  भाप  की  बात  कैसे  सुन  सकता  हूं  ।  कल  सारी  समस्या  आपके  सामने

 आई थी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  जिन  शब्दों  का  प्रयोग  किया  आप  जानते  हैं  मैंने  सदन के  सामने

 ऐसा  किया है  और
 स्वयं

 सदस्य  ने  बिना  पत्ते  माफी  मांग  ली

 )

 अध्यक्ष  महिला :  अगर  कानून  में  कई  व्यवस्था  होती है  तो  होम  मिनिस्टर  साहब  उसको

 देख  लेंगे  ।  वे  इसकी  जांच  करेंगे  |

 प्रो०  क े०  क०  तिवारी  :  आप  लंदन  के  सैं  रक्षक  हैं  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  तिवारी  मैंने  इसमें  कोई  कसर  नहीं  रखी  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  वह  आपकी  रूलिंग
 को  चुनौती दे  रहे  हैं  ।

 थ्रो०  क ०  क्०  तिवारी  :  मैं  आपके  विनिवेश  को  चुनौती  नहीं  दे  रहा  हुं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिए  |  मैंने  कोई  नरमी नहीं  बर्ती  मैंने  इसके  लिए  यथासंभव

 कठोरता  दादों  का  प्रयोग  किया  इसमें  इनकी ही
 बात  नहीं  है  बल्कि  सब  की  है  और  यह  इन  के

 हित  मैं  भी  था  जिसकी  मैंने  रक्षा  की  है  और  मेंरा  aa  बनता  है  कि  में  ऐसे  काम  को  रोक ।

 बकी  रही  दूसरी  मेंने  होम  मिनिस्टर  साहब  को  सारा  aaa  दिया  यदि  कोई  बात

 fafa  विरुद्ध  होती  वो  वह  सम्भाल  लेंगे  ।
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 प्रो०  क  तिवारी  :  कृपया  ८  स्त्री  को  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  देने  के  लिए  कहें  ?

 यह  बड़ा ही  महत्वपूर्ण  मामला

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  नहीं  जानता  मेंने  उन्हें  सब  बता  दिया है  वहू  सब  जानते  ्

 मन्त्री  बल्कि  गृह  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  ॥

 श्री  रामअवतार  शास्त्री  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  खींचना

 चाहता  हूं  कि  इस  सदन  ने  फ्रीडम  फाइटर्स  की  पेंशन  के  बारे  में  एक  एडवाइजरी  कमेटी  बनाई  थी  और

 उस  कमेटी  ने  सर टेन
 रिकमेडेदान्स

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  377  दे  दीजिए  ।

 श्री  रामावतार  उस  कमेटी  ने  सरटेन  रिकमेडेदान्स  दी  हैं  लेकिन  उनकों  अभी  माना

 नहीं  गया है  ।  °°

 श्री  खरीदा  कुमार  गंगवार  कृषि  मंत्री  जी  ने  अखबारों  में

 ब्यान  दिया  है  कि  हम  अभी  गल्ले  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  नहीं  हुए  हैंਂ

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मोशन  दीजिए  आप  बैठिये  ।

 थ्री  खरीदा  कुमार  गंगवार  :  मैंने  कालिंग  टेंशन  दिया है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  देख  लुंगा  ।  आप  मुरे दे  दीजिए  ।'  '
 **  *

 श्री  रशीद  मसुद  :  आप  मेरी  बात  सुन  लीजिए  मेरे  साथियों  ने  जो  आब जेक् दान

 किया  था  वह  यह  नहीं  कि  भाप  कालिंग  एटेंशन  एलान  नहीं  करते  |  उनका  कटना  है  कि  गवर्नमेंट  यहां

 के  सेंटीमेंट्स  के  हिसाब  से  काम  नहीं  करती  और  आपकी  डाइरेक्शन्स  नहीं  मानती  ।  इसलिए  कालिंग

 एटेंशन  इममेटी  रियल  होते  जा  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  हम  उसे  देखेंगे  ।

 आप  इसका  चर्चा  के  दौरान  उल्लेख कर

 सकते  हैं  ।  जब  आपका  तबादला  तो  वे  कुछ  नहीं  कर  सकेंगे  |

 श्री  जगपाल  सिंह  :  मेरा  हम्बिल  सब मिशन
 यह  है

 कि  हमने  इस  हाऊस  के  सामने  एक

 कम्पनी  की  दवाई  रखी  कौर  उस  कम्पनी  के  खिलाफ  आज  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुईं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  दीजिए  ।

 eft  जगपाल  सिंह  :  आप  देख  लीजिए  |  ये  पार्लियामेंट  हाऊस  डिस्टेंस री
 के  कैप्सूल  हैं  ।

 थी
 सुनील  मंत्रा  उत्तर  :  मैंने  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया

 था

 अध्यक्ष  महोदय  आप  मेरे  बाद में  आएं  as  मामला  मेरे  विचाराधीन  शाप  चिन्ता

 न
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 टर
 1904

 श्री  अनस्त  समूल  मल्लु  मैंने  हरिजनों  पर  हुए  अत्याचारों  के  सम्बन्ध  में

 एक  अलग  बहस  का  नोटिस  दिया  है  "*(sqagra)

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उस  पर  विचार  करू गा  |  श्री  ०  वी ०  UFo  गाडगिल  |

 बेतार  सन्देश प्रा ही  यंत्र
 के  लिए  लाइसेंस  देना  1982

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  मैं  भारतीय  तार

 1885  की  की  घारा  7  की  उपधारा  (5)  के  बेतार  सन्देश  प्री  यंत्र  के  लिए  लाइसेंस  देता

 1982  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  2  1982  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का
 ०

 नि०  837  में  प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।,

 पटल  पर  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  5928/83]

 बोनगाई-गांव  रिफाइनरी  एण्ड  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1981-82  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  समय  पर  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  विवरण

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  इंकर  :  मैं

 गांव  रिफाइनरी  एण्ड  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  का  ag  1981-82  का  वार्षिक  लेखा  वर्ष  की

 समाप्ति  के  बाद  नौ  महीनों  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा-पटल  पर  रखता

 पटन  पर  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एम  टी०  5929/83]

 हिन्दुस्तान  आर्गेनिक  केमिकल्स  लिमिटेड  के  श  1991-82,  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड

 नई  दिल्ली  के  वर्ष  1981-82  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  एवं  उन  पर  समीत्तर  तथा

 विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  विवरण

 रसायन  और  उर्वरक  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  चन्द्र  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619%  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगेंत  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ——

 Ss  baa

 हिन्दुस्तान  आगे  निक
 केमिकल्स  लिमिटेड  a  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  आर्गेनिक  केमिकल्स  लिमिटेड  का  ad  1981-82  का  विधिक

 लेखापरीक्षित
 लेखे

 तथा  उन  पर  निपंत्रक-महालेखाप
 शिक्षक

 की

 टिप्पणियां  पक

 पटल  पर  रखे  गये
 |

 देखिए  संख्या  एल  टी  ०  5930/83 ]

 लत क ५»
 a  के  TY  19 ८  |  नन  A  81-82  के  कार्यकरण

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड  नई  पि

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।
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 हि
 aged  इस्तेक्ट्साइड  लिमिटेड  नई  का  ay  1981-82  का

 वार्षिक  लेखापरी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  |

 ?
 (  )  उपयुक्त  मद  (1)  के  में  उल्लिखित  पत्रों

 को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब

 के  कारण  ब-।ने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 |  सभा  पटल  पर  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ०  5931/83]

 नाथ  ईरान  इलेक्ट्रा  पावर  कारपोरेशन  दिलाने  का  ag  1981-82  का

 alten  प्रतिवेदन  और  उसकी  समी  क्षा

 ऊर्जा  मन्त्रालय  सें
 राज्य  मंत्री  चन्द्र

 शेखर  fag)  मैं  कम्पनी  1956  की

 घारो  की  उपधारा  (1)  के  अन्तरगत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 पटल  पर  रखता  F  |

 (1)
 नाथे  dead  इल  ट्रक  पावर  कारपोरेशन  के  वर्ष  1981-82  के

 करण  की  र  धवारा  समीक्षा  |

 (2)  ताथ  ईस्टर्न  इसे  क्लिक  पावर  कारपोरेशन  का  वर्ष  1981-82  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की

 प्रतियां  |

 पटल  पर  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  5932/83]

 अध्यक्ष  सहोदय  श्री  दलबीर  सिंह  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  )
 :  मैं मद  संख्या  9  पर  इस  पत्र को  सभा  पटल  पर  रखे  जाने

 का  fatter  कर  रहा  मैं  आपका  तथा  इस  सभा  ध्यान  एक  बार  फिर  सरकार  की  इस  निंदनीय

 जो  इसकी  आदत  बन  गयी  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 वास्तव  सभा  बहुत  प्रस्तावों  के  बारे  में  भी  चिंतित  है  ।  अब  वे  कोयले  की  कुछ  किस्मों  पर

 उत्पाद  शुल्क  लगाये  जाने  सम्बन्धी  8  फंरबरी  at  अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  जा  रहे  हैं

 मुझे  आदेश  के  ब्यौरे  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  क्योंकि  हमने  इसे  नहीं  देखा  है  और  इसके  बारे  में  कुछ

 बताया  भी  नहीं  गया  यद्यपि  संसद  का  18  1983  स  अधिवेशन  चल  रहा  है  ।  TM  आशो

 है  कि  यह  विभिन्‍न  प्रकार  के  कोयले  का  उत्पाद  शुल्क  चाहे  यह  घरेलू  कोयला  चाहे  औद्योगिक

 कोयला  हो  ।  कल  जब  सभा में  बजट  पेश  किया  इस  बात  को  नजरअंदाज  किया  गया

 फरवरी  कों  जारी  की  गयी  अधिसूचना  1  मार्च  को  सभा  पटल  पर  रखी  अब  सभा  का  18  फरवरी

 से  afar  चल  रहा

 मैं  इन  लोगों  के  बारे  में  चिंतित  नहीं  इन्हें  नहीं  सुधारा  जा  सकता  ।  लेकिन  मैं  आपके  बारे

 में  चितित  हूं  ।  आप  ऐसी  बातें  करते  आ  रहे  हैं  जिन्हें  ये  लोग  नजरअंदाज  करते  आ  रहे  हैं  1

 अध्यक्ष astern  :
 मैं  क्या  कर

 pope oy elas  TAT  कर  सकता  ्  ?  आप  निर्णयों को  बदलें  ।
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 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 ये  इस  प्रकार  अधिसूचना  द्वारा  उत्पाद  You  में  वृद्धि  नहीं  कर  सकते  |

 meat  महोदय  :  यह  कानून  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  वे  ऐसा  नहीं  कर  जब  सभा  का  अधिवेशन  चल  रहा  हो  भर  सभा

 >  a द  जरा  र  इसे  देश  से बहुत  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रही  हो  ।  इसका  अर्थ  लोगों  पर  और  अधिक  बोग

 छिपाया  जा  रहा  है  ।  यह  धोखा  यह  सभा  की  मान  हानि  है  और  यह  आप  निर्णय  का  अपमान

 मुक्के  FRAF  है  कि  अप  अपने  विनिर्णय  को  कोई  महत्व  नहीं  देते  ।  बोइये  कम  महव  दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  केवल  fatal

 से  बंधा हूं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने
 उत्पाद  शुल्क  में  यह

 बृद्धि  क्यों  की  एक  अनिवायें  वस्तु  सरकार  ऐसा  काम  नहीं  कर  सकती  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  व्या  कर  रहे  रंगा  जी  बोल रहे  हैं

 रंगा  जी  ।

 थ्रो ०  एन०  जी०  रंगा  :  चूंकि  वित्त  मंत्री  जी  इन्द्रजीत  गुप्त  के  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिये

 नहीं  चित्त मं यहां  Tel  हैं  तो  क्या  मैं  सुभाव  दे  सकता  हूं  कि  आप  इस  मामले  पर  Wa  त्री  से  सलाह  करने  के  बाद

 विचार  करें  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  यह  वित्त  मंत्री  का  नहीं  ऊर्जा  मंत्री  का  है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  लेकिन  कैबिनेट  मंत्री  यहां  नहीं  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  उन्हें  बात  स्पष्ट  करनी  चाहिए  |  फिर  हम  वित्तीय  कायें  को  देखेंगे  ।

 श्री  सोमनाथ  चार्जों  :  एक  संसदीय  प्रजातन्त्र  में  सभा  में  चर्चा  किये  बिना  कोई

 भी  कर  नहीं  लगाये  जा  सकते  हैं  ।  तफरी  बहुत  प्रक्रिया  एक  निष्फल  प्रयास  बन  गयी  हर  बात  बहुत

 चर्चा  से  बाहर  रखी  जा  सकती  कोई  भी  चर्चा  नहीं  अब  विनियोग  विधेयक  भी  जरूरी  नहीं

 होता  ।  यह  श्रेय
 लिया  जा  रहा  है  कि  केवल  60  करोड़  रुपये

 के
 कर  लगाये  गये  हैं  और  कम  से

 कम

 शुल्क  लगाये  गये  सभा  की  अनुमति  के  बिना  व्यय  नहीं  किया  जायेगा  ।  ag  सब  एक  मजाक  सा

 बन  गया है  ।

 सगन भाई  बारोट  :  यदि  वसूली  की  राशि  50  लाख  रुपये  से  अधिक  हो

 तो  अधिसूचना  उसी  दिस  जारी  करनी  पड़ती  मंत्री  महोदय  बतायें  क्रि  कितने  राजस्व  की

 वना  है  और  इसमें  देर  कयों  हो  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोमनाथ  जी  और  आप  भी  |

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (at  दलबीर  :  पता  नहीं  माननीय  सदस्य  इतने

 जित  क्यों  हो  जाते  हैं  ।  यह  इस  सभा  के  निर्धारित  निर्णयों  तथा  विनियमों  के  अनुस।र
 है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 कौन

 से
 नियम

 ?

 श्री  दलबीर  सिह  :  क्योंकि  धनबाद  क्षेत्र  में  सड़कों  को  मरम्मत  और  निर्माण  के  लिये  पैसों
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 की  जरूरत  है  ।  धनबाद  क्षेत्र  की  सड़कें  बुरी  हालत  में  हैं  और  सड़कों  के  निर्माण  कार्यों  के  लिये  राशि

 चाहिये  और  इसी  कारण  अधिसूचना  जारी  की  गयी  है  ।  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  ।  वसूल  की  गयी  राशि

 का  उपयोग  धनबाद  क्षेत्र  में  सड़क  निर्माण  करने  के  लिये  किया  जा  रहा

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  रोज-रोज  इम्परूवमैंट  का  काम  बढ़ता  चला  जाता  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  आप  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  से  संतुष्ट  हमने  सरकार  के  इस

 इस  प्रकार  के  आदेश  जारी  करने  के  कानूनी  अधिकार  को  चुनौती  नहीं  दी  है  ।  अव  मंत्री  महोदय  ने

 कहा  है  |  कि  पैसा  धनबाद  में  सड़क  निर्माण  काय  के  लिये  चाहिये  ।  wea  औचित्य  का  है  ।  धनबाद  की

 सड़कें  बुरा  हालत  में  हैं  ।  कोयले  के  मुल्य  बढ़ाये  जाने  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  क्या  कर  सकते हैं  ?

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यदि  स्थिति  यह  तो  सरकार  हर  काम  के  लिए  अनुचित  तरीके

 अपनायेगी  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं
 केवल  यही  कह  सकता  हूं  जो  कि  मैंने  कहा

 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मंत्री  महोदय  को  सभा  को  बताना  चाहिये  कि  सरकार  को  इससे  कितनी

 राशि  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ।  कोयले  की  की  मतों  में  कितनी  बृद्धि  की  जायेगी  ?

 )

 सभा  यह  जानकारी  लेने  की  हकदार  क्या  भाप  हमें  सूचना  प्राप्त  करने  से  रोक  रहे  हैं  ?

 सरकार  बढ़ाये  गये  शुल्क  को  कसे
 प्रा

 करने  जा  रही है  ?  मंत्री  महोदय  को  सभा  को  बताना

 अयक्ष  महोदय  :  ये  जानना  चाहते  हैं  कि  इससे  कितनी  प्राप्त  होगी  ?  जब  बता  रहे  हैं

 तो  आप  सुनते  नहीं  हैं  ।

 श्री  न०  लक प्पा  :  क्या  यह  वाद-विवाद  वे  अपनी  बात  कह  चुके  आप

 इन्हें  उन  सबे  बातों  का  उत्तर  देने  के  लिये  क्यों  बाध्य  करते  हैं  ?  यह  वाद-विवाद
 नहीं

 ]

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण और  अपवाद  मंत्री  बूटा  :  यहं  सभा  पटल  पर

 रखे  जा  रहे  पत्र  के  प्रस्ताव  सम्बन्धी  गुणों  का  प्रदान  नहीं  है  यह  प्रदान  सभा  के  अधिकार  तथा  प्रक्रिया

 से  सम्बद्ध  मंत्री  महोदय  ऐसा  कई  चुके  ag  सभा  की  प्रक्रिया  के  अनुसार  है  |  जैसे  कि

 उस  दिन  श्री
 गांडंगिल  ने  कहा  कुछ  ऐसे  मद  जो  जरूरी  तौर  पर  बजट  में  शामिल  नहीं  होने

 चाहिये  ।
 अतः  भारत  सरकार  यहं  सब  उपाय  संभा  की  प्रक्रिया  के  अनुसार  संविधान  के  विशेष

 प्रावधानों  के  अन्तर्गत  करती
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 शक  सा  सदस्य
 :  बात  weAel  है

 झव्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  पुरी  चर्चा  की  अनुमति दे  सकता हूं  ।
 आप

 यह  सब  सस
 में

 उठा  सकते

 माननीय  सदस्य  :  एक  चर्चा  की  अनुमति  दीजिये

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  नोटिस  दें  ।  मंत्री  इसे  सभा  पटल  पर  रखें  ।

 श्री  सत्यासाधन  चक्रवर्ती  :  अपनी  असमधंता  कभी  भी  प्रकट  ने  आपे

 अथवा  रक्षक  की  तरह  हैं  |

 साय  q श्री  सोमनाथ  चार्जों  :  वे  असहाय  मंत्री  आपको  इन अ  Qt  मं  त्रियों  की  सहायता  करनी

 चाहिये  ।  वे  कुछ  अनुचित  काम  कर  रहे हैं

 श्री  बूटा  सिह  इन्होंने  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  हम  सब  अध्यक्ष  महोदय  के  हाथ  में  हैं  ।  यदि

 खे  चर्चा की  अनुमति  तो  कौन  रोक  सकता  है  ?

 श्री  सत्या सा घन  चक्रवर्ती  :  इंस  प्रकार  आप  संसदीय  प्रजातन्त्र  को  नष्ट  करने  का  प्रयास

 कर  रहे  हैं  ।

 कोयला  संरक्षण और
 अधिनियम  1974.  के  अस्तगत  अधिसूचना

 ऊर्जा  मंत्रालय  क  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 दलबीर

 :  मैं  कोयला  खाने

 और  1974  की  धारा  6  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  अधिसूचना  संख्या

 का०  आ  95(a)  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  8  1983  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  कतिपय  किस्म  के  कोयले  पर  लगने  बाले  उत्पाद  शुल्क

 की  दर  9  1983  से  निर्धारित  मई  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  ग्रंथालय  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  5933/83]

 आयकर  अधिनियम  1961  तथा  धमकी  नियम  1983  के

 श्रन्तगेंत  अधिसूचना यें

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  जनों  न
 :

 मैं
 निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल पह

 रखता  हूं

 (1)  ATITHT  1961  की  घारा  296  के  अन्तोन  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 आयकर  1983
 जो

 21  1983
 के

 भारत
 के

 राजपत्र
 सें
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 नियम 377  के  अधीन  मामले  I  1983

 आयकर  1983  जो  23  1983  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  का०
 ato  131  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 [  ग्र न्या लय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  5934/83}

 (2)  धनकर  1957  की  धारा  46  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत  धनकर

 )  1983  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सिंह  जो  22  फरवरी

 1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  क ०  आ०  130  (3)  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल  डी०  5935/83]

 अनुदानों  कौ  श्रतुपुरक  मांगें  1982-83

 मैं  ay  '  9872-83  के  बजट  के रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए  गनी
 खान  :

 सम्बन्ध में  अनुदानों  की
 अनुपूरक  माँगों  का  एक  विवरण  तथा  प्रस्तुत

 करता हूं  ।

 ti et

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  1980-81

 1980-81  के  बजट
 रेल  मंत्री  (sito

 | ५  बी०  To  गनी  खान  चौधरी )

 सम्बन्ध में  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगों
 का  एक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  प्रस्तुत

 करता हूं  ।

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 रिच  निक्सन  लिखित  पुस्तक
 प्ली डस

 में
 कतिपय

 अपात्तिजनत और  अप्रिय  टिप्पणियां

 थी  कमल  नाथ  :  नियम
 377

 के  अधीन  वक्तव्य देनें  से  पूर्व  मैं
 आपकी  अनुमति

 से  इसे  सभा  पटेल  पर  रखना  चाहता  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  ph  इसकी  जाँच  करेंगी  होगी
 ।

 मैं  इस
 की

 जॉच  करू  गा

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्या  आप  अनुमति दे  रहे  हैं

 मध्यक  महोदय  :  मैंने  केवल  यही  कहा  है  कि  मैं  इसकी  जाँच  करूं  गो  ।

 शी  कमल  नाथ  :  मैं  नियम  377  के  अधीन  एक  ऐसे  मामले  का  उल्लेख  करने  के  लिए
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 नियम  377  के  अधीन  मामले 10
 sel

 खड़ा  हुआ  हुं  जिसमें  राष्ट्रीय  सम्मान  और  प्रतिष्ठा  अन्तर्ग्रस्त  है  और  तत्काल  कार्यवाही  करने  की

 आवश्यकता है  मैं  सभा  का  ध्यान  धड़ाधड़  बिकने  वाले  अमरीका  के  हाल  ही  के  एक  प्रदान ही  भोर

 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  मैं  अमरीका  के  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  श्री  रीचेल  निक्सन  द्वारा  लिखित  तथा

 अमरीका  में  हाल  ही  में  वारनेर  बुक्स  द्वारा  प्रकाशित  पुस्तक  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।

 निक्सन  द्वारा  राष्ट्रपति  पद  के  दौरान  खींचे  गए  विश्व  के  विभिन्न  देशों  के  राजनैतिक  व्यक्तियों  के

 रेखाचित्रों  का  संग्रह है
 ।  मैं  आपका  ध्यान  इस  पुस्तक  के  पृष्ठ  270  पर  अध्याय  सुकार्णों

 और  नेहरूਂ  की  भर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  इसमें  लिखा  weal  पर  ध्यान

 नेहरू  1889  में  इलाहाबाद  जो  कि  अब  पाकिस्तान  का  एक  भाग  पैदा  हुए  थे  ।  उनका  कहना

 है  कि  इलाहबाद  पाकिस्तान  का  एक  भाम  ee

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वहू  तो  बहुत  विद्वान  व्यक्ति  हैं  ।

 श्री  कमल  यह  पुस्तक  यहां  मेरे  पास  है  ।  और  उस  पृष्ठ  की  फोटो  कापी  भी  मेरे  पास

 ह्
 a

 इसे*  सभा  पटल  पर  रख  सकता  हुं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  ag  बहुत  ही  विद्वान  व्यक्ति  हैं  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  उन्होंने  इलाहाबाद  तक  सीमा  खींचा  दी  है  ।  इलाहाबाद  से  निर्वाचित  सदस्य

 को  एक  मित्र  सभा  में  बैठना  चाहिए  ।

 ह  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  ag  एक  ऐसे  ब्यक्ति  द्वार

 की  गई  अत्यन्त  लज्जाजनक  लापरवाही  है  जो  विश्व  के  सार्वजिनक  शक्तिशाली  सिंहासन  पर  बैठ

 चुका  है  ।  रिचर्ड  निक्सन  पाकिस्तान  की  ओर  इस  कद्र  भर  गए  कि  उन्होंने  भारत-पाकिस्तान  की

 सीमा  इलाहबाद  तक  ला  दी  है
 ।  विश्व  के  सर्वाधिक  धनी  राष्ट्र  के  yous  राष्ट्रपति  की  ऐसी

 अज्ञानता  से  चलता  है  कि  निक्सन  को  हमारे  उपमहाद्वीप  का  कितना  ज्ञान  है  और  उनकी  पुस्तक

 कहां  तक  ठीक  है  ।  उसी  अध्याय  में  निकला  श्रीमती  गांधी  का  तानाशाह  होने  पर  उपहास  करते  हैं  ।

 कया  भाप  इससे  सहमत  हैं  ?

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पोठासन  हुए

 श्री
 सत्यसाधन  चक्रबर्ती

 :  मैं  वास्तविक  स्थिति  से  सहमत नही  ह  परन्तु

 मूल्यांकन  से  मैं  सहमत हूं  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  यह  शैतान  द्वारा  बाइबिल  को  कसम  खाने  के  समान  है  क्योंकि  बाबरनेट  के

 मुकदमों  ने  निशान  की  प्रजातन्त्र  के  प्रति  चिन्ता  को  अमर  कर  दिया  है  ।

 निक्सन  कोई  सामान्य  ध्यर्वित  नहीं  है  बल्कि  रिपब्लिकन  पार्टी  के  जो  कि  अब  सत्ता

 सें  एक  स्तम्भ  इस
 प्रकार  पुस्तक

 को  स्पष्ट  से  सरकारी  स्वीकृति  और  समर्थन  प्राप्त  है  ।

 HEMT  महोदय  द्वारा  आवश्यक  अनुमति  न  दिये  जाने  पर  इस  पत्र  को  सभा  पटल  पर  रखा

 गया  नहीं  माना  गया  |

 zit



 नियम  377  के अधीन  मामले  1
 1983

 आपके  माध्यम  से  मैं  सभा  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  अमरीका  के  विदेश  विभाग  उनको  aga

 शासक  द्वारा  किए  जा  रहे  इस  प्रकार के  प्रलाप  और  गलत  शब्दों  के  प्रयोग  के  लिए  बिना  ज  माफी

 की  मांग  कर े।

 राजस्थान
 में  पाकिस्तानी  नागरिकों  को  निर्धारित  से  अधिक  अवधि  तक  set  रहना

 करो  नीमला  कुमारी  शक्तावत  :  राजस्थान  की  644  मील  लम्बी  सीमा

 पाकिस्तान  से  लगती  है  ।  पाकिस्तान  से  चोरी  छापें  नागरिक  तो  राजस्थान  में  आते  ही  हैं  पर  प्रति

 ag  वैध  पासपोर्ट  लेकर  भी  औसतन  400  पाक  नागरिक  प्रदेश  करते  हैं  पर  उनकी  अवधि  खत्म  हो

 जाने  के  बाद  भी  वापस  न  जाकर  छिपे  रहते  हैं  ।  यह  एक  गंभीर  प्रदान  है  कि  —

 1977  363

 1978:  450

 1979  755

 £980  958

 1981  1000

 नागरिक  पासपोर्ट  की  अवधि  समाप्त  होने  पर  भी  नहीं  तथा  पाकिस्तानी  नागरिकों  ने

 अपना  नाम  मतदाता  सुची  में  लिखाना  शुरू  कर  दिया  यह  गम्भीर  प्रश्न  सरकार

 वाही  करके  ऐसे  नागरिकों  को  ढूंढ  निकाले  तथा  आवश्यक  कार्यवाही  के  साथ
 उगद

 पाकिस्तान  जाने  करे

 मजबूर  करे
 ।

 एकत्रित  ग्रामीण  विकास
 कार्य  क्रम  के  अंतगर्त  महाराष्ट्र  के

 निर्धन

 व्यक्तियों को  उचित  ढंग से  ऋणों का  वितरण

 श्री  के दाव राव  पारधी  केन्द्र  सरकार  की  ग्रामीण  विकास  योजना  ०
 डी०

 के  अन्त मत  मानी  वित्त  मंत्री  की  घोषणा  के  अनुसार  दस  हजार  से  कम  लोक  सख्या  के  गांवों

 में  रहने  वाले  दरिद्र  रेखा  के  नीचे  के  किसान  मजदूर  मिलियन  कास्ट  देड्यूल्ड

 लोगों  को  उनकी  खेती  की  sata  के  लिए  गाय-मेंस  के  लिए  या  धन्धे  के  लिए  पाँच  हजार

 पये  तक  की  रंकम  राष्ट्रीयकृत  से  dal  बिना  जमानत  के  पंचायत  समिति  की  सिफारिश  पर  देने  को

 कद्दू  गया  था  लेकिन  देखने  में  यह  आया  है  कि  हरिजन  और  गिरिजा  जो  दरिद्र

 की  रेखा  के  नीचे  होते  हुए  भी  जो  गांव  वार  सुची  तैयार  हुई  है  उनमें  बहुत  वे  लोगों  के  ही  नहीं

 हैं  जिनके  नाम  हैं  वह  भी  कोई  सभी  पंचायत  समिति  या  बेक  जाते  लेकिन  जो  थोड़े  लोग  जाते

 हैं और  आई०  आरं०  डी०  पी०  योजना  के  अन्तर्गत  मदद  चाहते  हैं  पंचायत  समिति  की  ओर
 से

 सिफारिश  रहने  के  वावजूद  ऐसे  लोगों  को  बैकों  में  कई  चक्कर  लगाने  पड़ते  गांव  में  रहने  बाला

 सीधा-सादा  आदमी  पहले  ही  कोई  कायदे  कानून  नहीं  जानता  ।  वास्ते  केन्द्र  बासन  से  और  माननीय

 वित्त  मंत्री  से  मैं  निवेदन  करता हूं  कि  ऐसे  गरीब  लोगों  को  परेशान  नहीं  होना  ऐसे  उपाय  व

 योजना  की  जानी  चाहिए  क्योंकि  मेरे  विभाग  से  जिले  से  ऐसी  कई  शिकायतें  मेरे  पास

 आई  मैंने  भी  जिले  में  जब  दौरा  किया  तब  यह  बात  ग्रामीण  feats  व  पंचायत  समिति  में  बतायी
 mS

 गई  zt
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 निर्वाचनों  के  दौरान  मतदाताओं  की  सहायता  हेतु
 प्रत्येक  गांव  सभा  में

 मतदान  केन्द्र  बनाने  की  श्रावस्यकता

 श्री  ato  डी०  सिह  :  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  में  संसदीय  एवं  विधान  सभाई  fi aataa

 हेतु  मतदान  केन्द्रों  के  पुर्वा निरीक्षण  एवं  निर्धारण  का  कार्य  चल  रहा  मतदान  केन्द्रों
 की

 स्थापना

 बहुत  पहले  हुई  थी  और  समय-समय  पर  केन्द्रों
 का  बढ़ाव  तथा  स्थानान्तरण  होता  रहा  है  ।

 मतदान  केन्द्र  के  निर्धारण  में  स्थानीय  प्रभावकारी  लोग  तथा  शासक  दल  की  अहम  भूमिका  रहती

 जिन्होंने  अपनी  सुविधा  एवं  स्वार्थ  को  सदैव  वरीयता  दी  है  परिणामस्वरूप  समाज  के  समस्य  नागरिक

 निबल  नें के  लोग  बड़ी  संख्या  में  असुविधाओं  के  कारण  अपने  माताधिकार  का  प्रयोग  करने  से

 वंचित  होते  रहे  समाज  के  प्रभावकारी  लोग  अपने  सुविधाजनक  केन्द्रों  पर  ata  कब्जा  करके

 तथा  निर्बल  ait  के  लोगों  को  विशेषकर  महिलाओं  को  मतदान  से  वंचित  करके  उनका  मत  अपने  पक्ष

 में  डाल  देते  इसके  अतिरिक्त  दूर  के  केन्द्रों  के  लिये  प्रत्याशियों  द्वारा  अवैध  तरीके  से  साधनों  कां

 उपयोग  किया  जाता है

 उपर्युक्त  खामियों  एवं  अनियमितताओं  ya ob  निराकरण  के  लिये  यह  नितान्त  आवश्यक  हैं  किं

 प्रत्येक  गांव  सभा  में  मतदान  चन्द्र  की  व्यवस्था  की  जाय  |  यह  नींति  के  आधार  पर  स्वीकार  कर  लिया

 जाना  चाहिये  ।  इस  प्रकार  की  अव्यवस्था  बिशेष  कर  गांवों  पाई  जाती है  ।  अत  एव  प्रत्येक  गांव

 सभा  में  मतदान  केन्द्र  हो  जाने  से  मतदान  का  प्रतिशत  बढ़  मतदान  केन्द्रों  पर  अवैध  कब्जों

 की  सम्भावना  कम  हो  जायेगी  तथा  प्रत्याशियों  द्वारा  अवैधानिक  तरीक ेसे  मतदाताओं के  लिये

 स्त्रियों  की  व्यवस्था  समाप्त  हो  जायेगी  ।  इस  प्रकार  चुनाव  व्यय  में  कमी  होगी

 मैं  माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि
 वे  इसके  क्रियान्वयन

 में  सहायता

 जिससे  सुदूर  ग्रामीण  अंचल  में  रहने  वाले  नागरिकों  को  भी  निर्भय  हो  कर  अधिक  संख्या  में

 मताधिकार  का  अवसर  सुलभ  हो  सके  ।  यह  एक  समधिक  sere  और  इसके  लिये  तात्कालिक

 कार्यवाही  की  आवश्यकता  है  ।

 बिड़ला  काटन  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  लिमिट  ड  में  हड़  ताल को  रोकने

 के  लिए  कर्मचारियों
 की  समस्याओं  का  समाघान  करने  की  आवश्यकता

 श्री  जगदीदा
 टाइटलर

 :  मैं  नियम  377  के  अधीन  सरकार  का  ध्यान

 एक  अत्यन्त  गम्भीर  समस्या  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  जिसमें  बिड़ला  काटन  स्पीसीस  एण्ड

 वीविंग  मिल्स  के  विभिन्‍न  यूनिटों  के  6000  से  अधिक  मजदूरों  को  जबरदस्ती  बेकार  कर  दिया  मया  है

 और  पिछले  कुछ  महीनों  से  मुश्किल से
 पेट  भरने  की  स्थिति  में  छोड़ा  गया  इससे  पहले  कि  समस्या

 भयंकर  रूप  धारण  करे  मैं  इस  आवश्यकता  पर  बल  देना  चाहता हं  कि  सरकार  इस  समस्या  पर

 विचार  करे

 इस  मिल  में  6000
 से

 अधिक  मजदूर  हैं  जिनमें
 से

 लगभग  2,500  मजदूर  हैं  ।

 इन  मिलों  ने  अपनी  लगभग  50  प्रतिशत  वस्त्र  सम्बन्धित  मशीनरी  को  1982  से

 बेकार  रखकर  मजदूरों  को  जबरदस्ती  भ काने चन्  के  लीग  अनेक  प्रयास  किए  हैं  ।  प्रबन्धकों  ने  जान  बूझ

 कर  और  कृत्रिम  रूप  से  पैदा  किए  गए  जो  कि  वास्तव  में  नहीं  से  ताल बन्दी  को  न्यायोचित
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 दरों को  ईरान नग्न  झाग  1  था  और  ताल बन्दी  का  प्राथमिक ठहराने  का  प्रयास  किया है  ।  प्रबन्धकों  का  उद्देश्य  म

 उद्देश्य  मजदूरों  की  एकता  को  तोड़ना  था  ।

 प्रबन्धकों  ने  अपनी  घन-शक्ति  के  द्वारा  मजदूरों  पर  अनुचित  दबाव  डाला  ।  उन्होंने  अनुचित

 तरीकों  का  प्रयोग  करके  न्याय  के  सभी  सिद्धान्तों  का  विशेषरूप  से  श्रमिक  कानूनों  उल्लघंन

 किया हैं  जिसके  कारण  अधिकांश  मजदूर  बेकार  हो  गये  मजदूरों  ने  सरकार  और  सम्बन्धित

 अधिकारियों  से  अपनी  मांगें  मनवाने  के  लिए  पिछले  छः  महीनों  से  काफी  तकली फें  उठाई  हैं  ।  उनके

 द्वारा  किए  गए  प्रयासों  का  परिणाम  उत्पीड़न  और  निरंकुशता  निकला  है  ।

 प्रबन्धकों  ने  22  1981  से  तालाबन्दी  समाप्त  कर  दी  है  परन्तु  उन्होंने  ga  मजदूरों

 की  अपेक्षित  संख्या  का  दसवां  भाग  रखा  है  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  कोई  ऐसा  निश्चित  रास्ता  निकाले  जिससे  मजदूर

 दुखों  न  मरें  बौर  मिल  जल्दी  खल  जाएं  और  मिल  जनता  और  स्वयं  मजदूरों  के  हित  में

 चिक  मजदूरों  को  काम  करने  अनुमति  दी  जाए
 |

 )  -ह  में  सुधारों  की  दवा  को  सुधारने  की  आवश्यकता

 sito  अजित  कुमार  मेहता  :
 अपन ेदेश  में  समुद्री  सम्पदा  के  विकास  तथा

 उसके  दौहन  की  दिदा  काफी में  देर  से  ध्यान  दिया  गया  है  ।  मछुआरों  की  नावें  अब  भी  पुरानी  किस्म

 की  हैं  और  sad  यन्त्रीकरण  की  दिशा  में  कोई  उल्लेखनीय  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  जिन  थोड़े  लोगों  के  पास

 छोटी  मोटी  मोटर  वौट  है  वे  भी  पार्ट  पुर्जों  तथा  डीजल  के  संकट  से  परेशान  हैं  ।  लकड़ी  के  मुल्य
 में

 चिरन्तन  बुद्धि  के  कारण  देशी  नावों  का  निर्माण  भी  कठिन  होता  जा  रहा  है  ।  मत्स्य  पालन  के  नाम  पर

 तटीय  राज्यों  के  अलावा  अन्य  राज्यों  ने  काफी  afar  धनराशि  की  व्यवस्था  किये  जाने  के

 बावजूद  भी  इस  दिशा  में  उत्लेखनीय  कुछ  नहीं  किया  ।  इसमद  में  आवंटित  धनराशि  का  अधिकांश

 भाग  प्रशासकीय  मद  में  ही  अत्याधिक  as  हुआ  है  ।  वास्तविक  रजत  क्रान्ति  की  आवश्यकता  है  मगर

 साधनहीन  मछुआरों  से  यह  सम्भव  होगा  ।  नदी  और  इन  सबसे  अधिक  सागर

 के  तटीय  क्षेत्रों  में
 मछली  पकड़ी  जातों  है

 किन्तु  प्रति  वर्ष  चक्रवात  तथा  तुफान  जैसी  प्राकृतिक

 विधवायें  इस  व्यवस्था  को  रौंद  जाती  यदि  इन्हें  आधिक  सुविधा  के  साथ-साथ  यांत्रिक  नौकरी

 तथा  तकनीकी  जानककारी  उपलब्ध  करायी  जाए  तो  इनका  उन्नति  का  सपना  यथार्थ  बन  सकता  है  ।

 फिलहाल  देश  के  अन्य  उद्योगों  में  arta  मजदूरों  तथा  कर्मचारियों  के  ;  त  में  गठित  कोष  की  तरह

 इन  श्रमिकों  के  लिए  भी  कोष  का  गठन  किया  जाना  चाहिये  तथा  इन्हें  बेक  एवं  अन्य  वित्तीय  संगठनों

 से  पर्याप्त  आर्थिक  सहायता  भी  सुनिश्चित  होना  सागर  तटीय  इलाकों  जहां  इनकी

 भरपूर  चुनावी  दृष्टिकोण  से  पुनर्गठन  होना
 चाहिये

 जिससे  इस वर्गों  का  भी  विधान

 मण्डलों  में  भरपूर  प्रतिनिधित्व  हो  सके  |
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  22  1983  को  श्र  Fo  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  द्वारा

 ta  fara  तथा  प्रो०  के ०  के ०  तिवारी  द्वारा  अनुमोदित  निम्नलिखित  प्रस्ताव पर  आगे
 विचार

 भारम्भ  करेगी  :

 राष्ट्रपति  की  सेवा  में  निम्नलिखित  दादों  में  समावेदन  प्रस्तुत  किया  जाए  |

 की  सत्र  में  समवेत  लोकसभा  के  राष्ट्रपति के  पास  अभिभाषण  के

 जो  उन्होंने  18  1933  को  एक  साथ  समवेत  संसद  की  दोनों  सभाओं  के  समक्ष  देने

 की  कृपा  की  उनके  अत्यन्त  अभारी  हैं  ।''

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  बोल  रही थी  ।  वह  पांच  मिनट
 ले  चुकी  हैं  ।  वहू  और  पांच

 मिनट  लेंगी

 और  अपना  भाषण  समाप्त  कर  देंगी  ।

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  उपाध्यक्ष  मक  अधिक  समय  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 मैं  मुद्रास्फीति  व  मंहगाई  और  देश  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  चर्चा  कर  रही

 हम  अपने  देश  में  मुद्रास्फीति  को  रोकने  में  सफल  हुए  हैं  जबकि  विषव भर  में  इसमें  वृद्धि  हुई  है  ।

 इस  वर्ष  मुद्रास्फीति  की  दर  2%  के  28%  रही  जबकि  पिछले  वर्ष  यह  6.4%  सूखे की

 स्थति  के  जो  अव्यवस्था  के  लिए  कठिनाइयां  SOT eq  कर  देती  महत्वपूर्ण  वस्तुओं  की

 मांग  और  पूति  का  शानदार  सन्तुलन  बना  रहा  |  सीमेंट  और  उवंरक  के  उत्पादन  में

 काफी  वृद्धि  हुई  देश  में  तेल  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  कार्यक्रम  में  सन्तोषजनक  प्रगति  हुई  छठी

 योजना  के  अन्त  तक  ऋण  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  1972-7)  के  उत्पादन  से  पांच  गुना  बृद्धि  हुई  है

 भर  इस  क्षेत्र  में  हमने  अब  शानदार  प्रगति  की  इस  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने

 की  दिला
 में

 देश  में  पेट्रोलियम  के  उत्पादन  में  30  प्रतिशत  वृद्धि  के  वस्तुतः  हमारे  दृढ़  निश्चय  की

 चायक  सावे  जनक  क्षेत्र  ने  अपने  उत्पादन  और  कार्यकुशलता  में  सराहनीय  बढ़ोतरी की  है

 निधेनों  को  ग्रामीण  रोजगार  के  3300  लाव  अतिरिक्त  हज का  दिवसों  से  लाभ  प्राप्त  हुआ  5  लाख

 से  अधिक  नए  आवासीय  स्थलों  का  वितरण  किया  गया  है  और  लगभग  25,000  समस्याग्रस्त  गांवों

 में  जल पूति  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  यो  जना  परिव्यय  में  लगभग  25  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  |

 सरकार  मौजूदा  निवेश  से  अधिकतम  लाभ  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रही  वर्तमान  थ

 की  योजना  में  26.8  प्रतिशत  की  वृद्धि  द्वारा  कृषि
 के  क्षेत्र  में  20  सूत्री  कार्यक्रम  पर  बल  दिया  गया

 इस  वर्ष  हम  प्रत्याशित  क़षि  विकास  प्राप्त  नहीं  कर  सके  ।  परन्तु  कृषि  विकास  को  उच्च

 मिलता दी  गई  है  राष्ट्रीय  कृषि  ग्रामीण  विकास  बैंक  की  स्थापना  से  तिलहनों  के  विकास  और

 ड्राइलैण्ड  faa  के  विकास  पर  20  सूत्री  कार्यक्रम  में  भी  बल  दिया  गया  परिवार  नियोजन

 कार्यक्रम  के  शानदार  परिणाम  रहे  यदि  हम  इस  कार्यक्रम  को  1977
 से  अब

 तक  उसी

 जारी  रखते  जैसे  यह  इस  वर्ष  था  तो  हमें  न  केवल  सन्तोषजनक  परिणाम  प्राप्त  होते  बल्कि  शानदार

 परिणाम  भी  प्राप्त  होते  ।  ये.सब  अच्छे  कायें  निष्पादन  और  आशावाद  के  चिह्न  हैं  ।
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 प् प्रशासनिक  ढांचे  के  संबंध  बचत  करने  के  संबंध  में  तथा  निधियों  के  लाभ  हेतु  h  aD यक्रमों  और

 नीतियों  को  प्रभावी  बनाने  के  संबंध  में  सरकार  द्वारा  किए  गए  कतिपय  उपायों  की  मैं  सराहना

 करता  विभिन्न  उपायों  द्वारा  प्रशासन  को  स्वच्छ  बनाने  ?  हमारी  प्रधानमंत्री  के  हाल  ही  के  निदेश

 स्वागत  योग्य  हैं  ।  अर्थशास्त्रियों  की
 समिति

 की  नियुक्ति  स्वागत  योग्य  है  ।

 मिट्टी  के  तेल  की  दोहरी  मूल्य  प्रणाली  बढ़ती  हुई  लागत  को  पुरा  करने  हेतु  राजस्व  में  वृद्धि

 करने  और  प्रतिदिन  उपभोग  की  इस  महत्वपूर्ण  वस्तु  को  निर्धनों  को  कम  लागत  पर  उपलब्ध  कराने

 और  डीजल  की  मिलावट  की  संभावना  को  कम  करने  के  उद्देश्य  को  पुरा  करेगी  ।  समाज  के

 वर्गों  के  लिए  wera  काई  प्रणाली  को  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  लागू  किया  जाए  ताकि  निर्धनों को  नई

 प्रणाली  के  कारण  कष्ट  न
 हो

 ।  प्रधानमंत्री  ने  सार्वजनिक  व्यय  में  बचत  तथा  धन  के  प्रदर्शन  को

 समाप्त  करने  पर  काफी  बल  दिया  इन  कदमों  से  और  काले  धन  को  निकालने  के  लिए  की  गईं

 कड़ी  कार्यवाही  से  हमारे  देश  की  आधिक  स्थिति  gas  होगी  ।

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  हमारे  प्रयास  विशेष  रूप
 ्र  उल्लेखनीय  हैं  ।

 ग्रामीण  जनमानस  में  दूरदशंन  अत्यन्त  लोकप्रिय  हो  रहा  उपग्रह  छोड़कर  हमने  एक  Tratfray

 सफलता  प्राप्त  की  है  ।  सामुद्रिक  खोज  में  हमने  अच्छी  शुरूआत  की  पर्यावरण  की  सुरक्षा  हेतु

 ठोस  कदम  उठाए  गए  पुनः  प्रयोग  की  जा  सकने  वाली  ऊर्जा  के
 वैकल्पिक  स्रोतों

 के
 विकास

 कार्यक्रमों  में  भी  अच्छी  शुरूआत  हुई  है  ।  बायोगैस  संयंत्रों  क ेमहत्व  को  ठीक  मान्यता  दी  गई  है  और

 राष्ट्रीय  बायो-गैस  संयन्त्र  की  स्थापना  की  गई  है  जिसके  अच्छे  परिणाम  निकले  हैं  ।  विज्ञान  और

 प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  आत्म  निर्भरता  प्राप्त  करने  में  इन  कदमों  से  बहुत  सहायता  मिलेगी  |

 यह  सच  है  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  साम्प्रदायिक  हिसा  की  घटनाएं  हुई  हैं

 परन्तु  मैं  सरकार  को  व्यवस्था  बनाए  रखने  तथा  साम्प्रदायिक  सदभाव  बनाने  के  लिए  तुरत  और

 ठोस  कदम  उठाने  के  लिए  बधाई  देती  हूं  परन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  तो  यह  है  कि  ऐसे  कुछ  तत्व  और

 संगठन  हैं  जो  पृथक् रता वाद  और  राजनीतिक  उथल  पुथल  को  प्रोत्साहन  देते  हैं
 ।

 विपक्ष  के  मेरे  अनेक  मित्र  कहते  हैं  कि  देश  की  स्थिति  खराब  है  परन्तु  निराशा  का  कोई  कारण  नहीं

 हमारे  देश  जैसे  बड़े  मुल्क  में  समस्याएं  होना  स्वभाविक है  विशेषरूप  मे  ऐसी  स्थिति में  लब

 अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  गम्भीर  हो  ।  हमारे  जेसे  विशाल  देश  में  जहाँ  संस्कृत  और  धम  की

 विभिन्नता  के  कारण  उसे  कई  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  वहां  सरकार  द्वारा  उठाए  गए

 थे  कदम  उसकी  स्थिरता  दृढ़  संकल्प  कौर  लोगों  की  जरूरतों  के  परिणामस्वरूप  रहने  की

 भावना  के  द्योतक  क्या  कोई  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  भारत  द्वारा  प्राप्त  किए  जा  रहे

 सम्मान  से  इन्कार  कर  सकता  है  ?  यद्यपि  गरीबी  निरक्षरता  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  हमने

 खाद्यान्नों  में  आत्मनिभेरता  प्राप्त  कर  ली  है  ?  हम  प्रगति  कर  रहे हैं  और  करेंगे  ।  हम  मोर्चे
 आदि  हरेक  क्षेत्र

 में  व्यावहारिक  रूप  से  प्रगति  कर  रहे  और  ag  भी  उल्लेखनीय रूप  से  ।  क्या  कोई

 इस  बात  से  इन्कार  कर  सकत  है  कि  हम  विश्व  के  प्रथम  सात  अग्रणी  देशों  मे ंसे  नहीं  हैं  ।  क्या  कोई

 इस  बात  से
 इंकार

 कर  सकत  है  कि  भारत  ने  विश्व  को  वे  निश्चित  उद्देश्य  नहीं  दर्शाए  हूँ  जो  हमारे
 समक्ष  हैं  जिनके  लिए  हम  आगे  बढ़  रहे  हैं  और  स्थायित्व  और  साख  के  लिए  वकालत कर
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 रहे  विपक्ष  के  हमारे  बहुत  से  मित्र  सत्तारूढ़  दल  के  राष्ट्रीय  विकल्प  की  बात  करते  हैं  ।  हाल  में

 हुए  कुछ  राजनीतिक  दलों  के  विलय  के  फलस्वरूप  उनकी  आदा  बहुत  बढ़  गई  है  ।  उन्हें  यह  याद

 रखना  चाहिए  कि  उनका  अनुमानित  विकल्प  कोई  विकल्प  नही ंहै
 ।  1977  उन्हें  एक  बहुत  बड़ा

 अवसर  मिला  था  परन्तु  उनकी  एकजुट  शक्ति  उन्हें  तीन  वर्ष  से  आगे  नहीं  ले  जा  सकी  और  देश  उनके

 हाथों  में  आर्थिक  राजनीतिक  और  सम्प्रदायिक  कलह  की  ओर

 अग्रसर  हुआ  |  आशा  है  कि  भारत  के  व्यापक  हित  में  वे  सरकार  के  साथ  अनावश्यक  विरोध  पैदा

 करने  का  प्रयास  न  करके  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  मामलों  पर  अपना  सहयोग  देंगे  ।

 मैं  राष्ट्रपति  महोदय  को  अपने  भाषण  में  आशावादी  भावना  को  पकड़ने  और  भावी  विकास

 की  नीति  की  रूपरेखा  रखने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 थीं  पी०  ato  जी०  राजू  :  उपाध्यक्ष  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  बोलने

 से  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  हम  व्यक्तिपरक  ओर  वस्तुपरक  दोनों  ही

 मैं  अपने  राज्य  ary  प्रदेश के  बारे में  कुछ  कहूंगा  और  इसलिए  व्यक्तिपरक रूप  से  मैं  जो  कुछ

 कहूंगी  वह  मेरे  क्षेत्र
 से  सम्बद्ध  होगा  और  वस्तुपरक रूप  से  मैं  एक  करनी  और  तमिल

 परक  रूप  से  यदि मैं  अपनी  शिक्षा  को  आधार  मानू  तो  मैं  कर्नाटक  और  तमिलनाडू  दोनों  का  हूं

 क्योंकि  मैंने  अपनी  इन्टमिडिएट  की  परीक्षा  सेन्ट्रल  बंगलौर  से  पास  की  और  अपनी  बी०  To

 आनर्स  की  परीक्षा  प्रेजीडेंसी  मद्रास से  पास  की  ।  व्यक्तिगत  रूप  से  अपने  eta

 और  वस्तुपरक रूप  से  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  बारे  में  बोलने  की  अनुमति  दी  जाएँ  ।

 जहां  तक  भआार्थ्र-प्रदेश  का  सम्बन्ध  है  और  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  का  सम्बन्ध हैं  विशाखापत्तनम

 बन्दरगाह  न  केवल  केन्द्र  के  लिए  अपितु  राज्य  के  लिए  राजस्व  का  एक  मुख्य  स्रोत  है  |  यह  भारत

 के  मुख्य  पोतियों  में  से  एक  मैं  संसद  सदस्यों  और  इस  सदन  से  विशाखापत्तनम  बन्दरगाह  के

 के  विकास  के  प्रश्न  पर
 गम्भीर  रतापुर्वेक

 विचार  करने  का  निवेदन  करता  आजकल
 विशाखापत्तनम

 बन्दरगाह  केवल  32  फुट  ड्राफ्ट  के  जहाजों  को  ही  प्रवेश  की  अनुमति  है  ऐसा  इसलिए

 क्योंकि  समुद्र  के  स्तर  के  लगभग  32  फुट  नीचे  पानी  में  एक  विशाल  ग्रेनाइट  चट्टान  की  परतें  है  हि

 बताया  गया है  कि  यदि  भारत  सरकार  लगभग  100  करोड़  रुपये  खच  करने  को  तैयार  है  तो  हम

 बन्दरगाह  की  गहराई  को  तीस-चार  गुना  भर  बढ़ा  सकते  हैं  अर्थात
 100  फुट  से  120  फुट  तक  जिसमें

 10,000  डी०  डबल्यू०  टी
 ०  क्षमता

 के  समुद्री  जहाज  कर  सकते  हैं  ।

 जैसा  कि  मैंने  बताया  समुद्री  जल  के  नीचे  बन्दरगाह  के  प्रवेश  स्थल के  समुद्री  स्तर  के  केवल

 32  ge  नीचे  एक  चट्टानी-पत्थर  हैं  ।  परन्तु  यदि  इसे  डायनामाइट  से  उड़ा  दिया  जाता  है  तो  बन्दरगाह

 के  प्रवेश  स्थल  की  गहराई  को  32  फुट  से
 120  फुट  तक  बढ़ाया  जा  सकता  है

 इस  सनद  मैं  बह  कहना  चाहता  हूं  कि
 विशाखापत्तनम  बन्दरगाह  को  भारत के  एक

 प्रमुख
 अभियन्ता  श्री  विश्वेश्वर  अय्यर  की  सलाह  पर  1928-29  में  विकसित  किया  गया  ag

 मंसूर  राज्य
 के  प्रमुख  अभियन्ता  थे  उसके  Yara  दीवान  उनके  सुझावों  दो  पुराने

 समुद्री  जहाजों  की  पोताक्षण  के  मुहाने  पर  डुबोया  गया  था  जिससे  कि  समुद्री  रेत  बन्दरगाह  कि

 याई  में  न  घुस  सके  ।  इस  प्रकार  विश्ञांखापतनम  बन्दरगाह  विद वेद बर  अय्यार  की  देन  है  ।  यदिं  उन्होंने
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 पोताश्रय  के  मुहाने  पर  दो  पुराने  जहाजों  को  डुबाने  की  विशाखा पत ्च अत्  से
 aap  पों-को  सलाह  न

 दी  होती  तो  मुक्के  डर  है  कि  वर्तमान  शिपयार्ड  न  बना  होता  ।

 जेसा  कि  मैं  कह  चुका  हूं  यदि  पोताश्रय  के  प्रवेश  स्थल  पर  समुद्री  स्तर  के  नीचे  प्रस्तर  चट्टान

 को  विस्फोट  करके  उड़ा  दिया  जाये  तो  हम  बन्दरगाह  के  प्रवेश  की  गहराई  को  32  फुट  से  120  फुट
 तक  बढ़ा  सकेंगे

 ।  बातें  मान  32  फुट  की  केवल  28000  डी०  डब्लयू  Ao  के  अधिकतम  भार

 के  जहाजों  को  ही  बन्द  रगाह
 क्षेत्र  में  प्रवेश  की  अनुमति  देती  है  जबकि  बढ़ी  हुई  120  फुट  की  गहर  ई

 से  बन्दरगाह  में  100,000  डी०  डब्ल्यू  ato ०  भार  के  जहाज  जा  सकेंगे  ।  यदि  ऐसा  कर  दिया  जाता है
 तो  पोताश्रय  को  सरलता  से  आज  से  चार  गुना  बड़ा  बनाया  जा  सकता  है  ।

 आजकल  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  26,000  डी०  डब्ल्यू०  टी०  भार  के  जहाजों  का  निर्माण  कर  रहा

 परन्तु  यदि  पोताश्रय  प्रवेश  स्थल  की  गहराई  को  100  फुट  120  तक  फुट  बढ़ा  दिया  जाता है

 तो  समुद्री  विकास  ars  को  चार  गुना  या  पांच  गुना  जा  सकता  है  और  वे  120,000  डी०

 डबल्यू  टी ०  भार  के  जहाजों  का  निर्माण  कर  सकतें  मुक्के  हिन्दुस्तान  शिष्यों  के  ब्यौरे  का  पता

 नहीं  परन्तु  आजकल  एक  प्रमुख  नौसेना  अभियन्ता  वाइस-एडमिरल  मेनन  हिन्दुस्तान  शिष्यों  का

 प्रभारी है  ।  मेरा  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  मेंने  जो  प्रस्ताव  वाइस-एडमिरल  मेनन  के  पास

 भेजा  है  वह  उस  पर  बातचीत  करें  ।  मुझक  पूरा  विश्वास  है  कि  शिया  के  विकास  में

 पांच  गुनी  वृद्धि  करने  तथा  पोताश्रय  मुहाने  पर  प्रवेश  को  आजकल  की  32  फुट  की  गहराई  से

 120  फुट  कर  देने  से  उन्हे  अतीव  प्रसन्नता  होगी  ।

 महोदय  मैं  aria  में  कह  चुका  हूं  कि  व्यक्तिगत  रूप  से  मैं  एक  आंध्र  और  तमिलियन

 हूं
 ।  मैं  बता  देना  चाहता हूं

 कि  1937-38  तत्कालीन  मद्रास  सरकार  के  पास  गोदावरी  नदी  के

 ऊपर  रामंपथसागर  नम  की  एक  परियोजना  को  विकसित  करने  की  एक  योजना  थी ।  में  इसका

 विशेषरूप  से  उत्लेख  करू गा  क्योंकि  राम पथ सागर  को  आँध्र  प्रदेश  में  भद्राचलम  में  बनाया  जानां

 चाहिये  उन  दिनों  यह  विचार  था  कि  यदि  गोदावरी के  ऊपर  परियोजना  का  निर्माण  किया

 जाता है  तो  जल
 को  राजमून्दरी  से  कन्याकुमारी  तक  ले  जा  सकता  परन्तु  दुर्भाग्य  से

 तत्कालीन  मद्रास  सरकार  के  समक्ष  दो  परियोजनाएं  एक  थी  नागार्जुन  सागर  और  दूसरी

 राम पथ सागर  गोदावरी  नदी  पर  थी  और  कृष्णा  नदी  पर  ।  तत्कालीन

 f f  शा  जाम  सरकार  ने  नागार्जुन  सागर  के  विकास  को  तो  स्वीकृति  दी  थी  परन्तु  राम पथ  सागर  को

 नहीं  |  एसा  इसलिए  क्योंकि  1937-38  में  नागार्जुन  सागर  पर  170  करोड़  रुपये  की  लागत

 आने  का  अनुमान  लगाया  गया  था  और  राम पथ  सागर  पर  220  करोड़  रुपये  का  ।  इन  दोनों  में  से

 निजाम  सरकार ने  नागार्जुन  सागर  को  वरीयता  दी  थी  ।  महोदय  में  कहना  चाहूंगा  कि  यदि

 रामपथ  सागर  को  पुनर्जीवित  किया  जा  सकता है
 तो  उसका  सारा  जल  तमिलनाडु  को  दिया  जा

 सकता है
 ।  में  यह  तो  नहीं  कहूंगा  कि  यह  तमिल  का  जल  है  या  तेलगू  जल  है  क्योंकि  गोदावरी  नदी

 एक  राष्ट्रीय  नदी  है  ।  यह  भास्कर  प्रदेश  की  नहीं है  ।  ब्रह्मपुत्र  और  गंगा  के  बाद  यह  देश  की  तीसरी

 बड़ी  नदी  है  ।  आज  हम  गोदावरी  के  8%,  जल  का  ही  उपयोग  कर  रहे  हैं  और  92%

 बंगाल  की  खाड़ी  में  बेकार  चला  जाता  इसलिए  यदि  रामपथ  सागर  को  पुनर्जीवित  कर  दिया

 जाता
 है

 तो
 हम  भद्राचलम  से  राजा कुण्ड  तक  पानी  दे  सकेंगे  ।  इसके
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 प्रस्ताव

 कर्नाटक  के  मेंरे  मित्रों  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  वे  कावेरी के  समस्त  जल  को  अपने

 उपयोगाथं रख रख  सकेंगे  ।  कावेरी  जल  की  एक  भी  बूंद  तमिलनाडु  नहीं  दी  जायेगी  और  यद्यपि

 कर्नाटक  के  पास  कावेरी  जल  का  सम्पूर्ण  बहाव  रहेगा  तमिलनाडु  में  कन्याकुमारी  तक  चावल  की

 खेती  होगी  ।  इस  परियोजना  के  विकास  के  फलस्वरूप  गोदावरी  का  जल  तमिलनाडु  को  दे  दिया

 जायेगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जल  रॉयल  सीमा  से  होकर  जाना  चाहिये  ।  है  ना  ?

 श्री  पी०  बी०  जी०  राजा  केवल  कृष्णा  का  जल  रॉयल  सीमा  तक  जायेगा  |

 उपाध्याक्ष  महोदय  :  यदि  यह  जल  रॉयल  सीमा  तक  नहीं  जाता है  तो
 फिर  तमिलनाडु

 सुरक्षित

 जो  पी०  बी०  जी०  परन्तु  इस  योजना  पर  200,000  को  300,000  करोड़  रुपये  की

 लागत  आयेगी
 ।  इसलिए  सें  भारत  सरकार  को  सुभाव  दूंगा  कि  वह  ऋण  की  मांग  विश्वकोष  से

 करें  और  रामपथ  सागर  का  निर्माण  किया

 आज  हम  विशाखापत्तनम  में  एक  इस्पात  संयन्त्र  लगाने  की  बात  कर  रहे  TTY

 महो  हम  जब  तक  गोदावरी  का  जल  वहां  तक  नहीं  पहुंचा  देते  हैं  तब  तक  वहां  इस्पात  संयन्त्र

 नहीं  लग  सकता  है  क्योंकि  इस्पात  संयन्त्र  के  लिए  30  लाख  गैलन  जल  प्रति  घन्टे  की  आवश्यकता

 होती  लोगों  को  गोलमोल  बात  नहीं  करनी  हमारी  नीति  स्थिति  की

 वास्तविकता  को  दृष्टिगत  रखने  की  होनी  चाहिये  डर  है  कि  हम  तथ्यों  का  वस्तुपरक  रूप  में

 अध्ययन  नहीं  करते  हैं  और  वैज्ञानिक  से  करते  हैं  ।  जब  तक  हमारे  पास  जल  न  हो  हम

 विशाखापत्तनम  में  इस्पात  संयन्त्र  नहीं  लग  सकता  और  जब  तक  गोदावरी  नदी  पर  हमारी

 परियोजना  तैयार  नहीं  हो  जारी  ah  जल  नहीं  मिल  सकता  है  ।  व्यक्तिपरक रूप  में  बोलते  हुए  मैं

 कहुंगा  कि  आधार  प्रदेश  को  इस्पात  dara  और  गोदावरी  जल  परियोजना
 तमिलनाडु

 को  कन्याकुमारी  तक  जल  और  कर्नाटक  को  मोटर  बांध  से  पहले  कावेरी  का  जल

 मिलेगा  ।

 एक  और  मुद्दा है  ।  विशाखापत्तनम एक  इस्पात  संयन्त्र  का  प्रस्ताव
 कर  रहा  जापान

 और  अमरी का
 के  फ्लोरिडा  राज्य  में  समुद्र  की  गहराई  में  से  बिजली  तैयार  की  जाती  जापानियों

 भर  अमरीकियों  ने  एक  सीमेन्ट  की  पाइप  लाइन  बिछाई  है  सीमेन्ट  के  पाईप  के  साथ  पारे  को  पाईप

 लाईन  के  ऊपरी  सिरे
 जाने  जाता  है  और  दबाव  डालकर  नीचे  उतारा  जाता  है  ।  पाईप

 की  निचली  संतह  पर  fea  उत्पाद  संयन्त्र  लगा  होता  पाईप  के  नीचे  बिजली  पैदा  की

 जाती  है

 अमरीका  में  समूद्र  की  गहराइयों  से  पैदा  बिजली  से  एल्युमीनियम  बनाया  जाता  जापान

 में  समुद्र  से  प्राप्त  बिजली  से  उच्च-तापीय  इस्पात  का  उत्पादन  किया  जाता  है  |

 मेरा  सुभाव  के  समुद्र  से  विद्युत  प्राप्त  करने  के  मामले  की  जांच  की  जाए  |

 BR  पता  है  कि  श्री  काकुलम  जिले  में  सोमपेटा  नाम  का  क्षेत्र  जहां  पर  समुद्र  की  गहराई
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 लगभग  4500  मीटर  afe  दस  aa  दो  समुद्र  से  इस  इस्पात  gat  के  लिए  बिजली

 ली  जाए  तो  तब  उच्च-तापीय  इस्पात  के  उत्पादन  के  लिए  विशाखापत्तनम  में  एक  faa a  इस्पात

 संयन्त्र  लगाना  सम्भव  हो  सकेगा  ।  इसलिए  इस  मामले  की  जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 आखिर  मैं  भी  विद्वेद्वरैया  को  धन्यवाद  देता
 हूं  कि  उन्होंने  ये

 विचार  दिये  ।  तमिलनाडु  के

 सदस्यों  ने  उन्हें  देश  की  इंजीनियरी  का  अगुआ  कहा  कर्नाटक  के  भद्रवती  में  बिजली  ऊर्जा  से

 टीमें  बच्चे  लोहे का  उत्पादन  हो  रहा  यह  कोई  adta  बिचार  नही ंहै  19204,  सर

 विश्वेदवरेया  ने  कर्नाटक  राज्य में  इस  विचार  को  जन्म  इसीलिए  मैंने  कहा  था  कि  अगर

 साम्पेरा  में  हम  समुद्र  के  पानी  से  यानि  समुद्र  की  गहराईयों  से  बिजली  Gar  करने  में  सफल  ही  सकते

 हैं  ौर  अगर  इसे  वहां  से  दूसरे  स्थानों  तक  ले  जाया  जा  सकता  यानि  साम्पेटा  से  विशाखापत्तनम

 जो  140  मील  उत्तर  में है  तो  अगर  विशाखापत्तनम  में  इस्पात  संयन्त्र  लगता है  तो  इस  संयन्त्र  में

 इस्पात  पैदा  हो  सकता है  ।  मंसूर  के  भरतपूर  दिवान  सर  विश्वेदवरैया  की  कृतियों  को

 पढ़ने  से  मुझे  यह  विचार  भाया  ।  मैं  तमिलनाडु  और  कर्नाटक  के  अपने  मित्रों  को  धन्यवाद

 देता  हूं  कि  उन्होंने  मुझे  निष्पक्ष  रूप  से  अपने  विचार  रखने  का  मौका  दिया  ।

 माननीय  अध्यक्ष  मैं  चाहता  कि  आप  भी  इस  राम पद  सागर  परियोजना  को

 समान  करें  और  कन्याकुमारी  तक  पहुंचाये  |

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  कौर  आवास
 मंत्री  बूढा  ः  मैं  आपको  यह  सुभाव

 देता  चाहता  हूं  कि  आप  भोजन  काल  को  स्थगित  कर  दें  क्योंकि  दोनों  ओर  से  काफी  संख्या  में  माननीय

 सदस्य  इस  चर्चा  में  भाग  लेना  चाहत ेहैं  और  3.30  बजे  मानवीय  प्रधान  मंत्री  थी  इस
 में  हस्तक्षेप

 करने  वाली  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता हूं  कि  सदन  प्रस्ताव  से  सहमत  श्री
 शास्त्री

 आप  जा

 सकते हैं  और  अपना  दोपहर  का  खाना  खा  सकते  हैं  ।  इस  पर  किसी  को  आपत्ति  नहीं  है

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कृपया  पहले  मेरी  बात  सुने  ।  अपनी  ही  टिप्पणी  न  करते

 रहें
 ।

 मेरा  उपाध्यक्ष  यह  आग्रह  नहीं  है  कि  आप  लंच  आवर  को  सस्पेंड  मत  कीजिए  |  सदन

 का  काम  चलता  रहे  ।  लेकिन  मेरा  निवेदन  यह  जरूर  है  कि  जब  आप  अधिक  लोगों  को  बोलने  को

 समय  दे  रह ेहैं  तो  दूसरे  दलों  के  लोगों  को  जित  देशों  के  केवल  एक-एक  ही  स्वीकार  को  आपनें

 बोलने के  लिए  अलाऊ  किया है  बोलने का  समय  दिया  जाए ।  इसलिए  मेंरा  आपसे  निवेदन  है  किं

 आप  अपोजिशन  के  दूसरे  लोगों  को  भी  समय  दीजिए  और  उन्हें  भी  एडीजी  कीजिए  तब  हमें  कोई

 एतराज  नहीं  होगा  ।

 एक  माननीय सदस्य  :  प्रत्येक  विपक्षी  दल से  एक-एक  बकता  at  बोलने का  अवसर  देना

 चाहिए

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 में
 कोई  आश्वासन  नही ंदे  सकता  agt में  बिल्कुल  ene  कर  देनी
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 चाहता हूं  कि  प्रत्येक  विपक्षी  दल  ही  ata:  का  कुछ  समय  निर्धारित  किया  गया  है  ।  उदाहरण  के  तौर

 अगर  एक  ही  दल  से  दो  वक्ता  बोलना  चाहते  तो  उन्हें  आपस  में  फैसला  करना  होगा

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  लेकिन  आप  समय  में  बुद्धि  कर  रहे  ae  अधिकर  का

 wet है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  पास  अम  बजट  और  रेल-बजट  है  1

 शी  रामवतार  शास्त्री  : आप  समय  बुद्धि  क्यों  कर  रहे  हैं+

 उपाध्यक्ष  महोदय  यहां हम  प्रक्रिया  अपना  रहे  हैं  कि  प्रत्येक  दल  को  उसके  सदब में  सदस्यता

 के  अनुरूप  समय  दिया  जायें
 ।

 खेद  है
 कि

 में  इससे  अलग  नहीं  हट  सकता

 थ्री  रामावतार  शास्त्री  :  यह  क्या है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 जेसा  कि  उन्होंने  सुभाव  दिया  अगर  समय  में  वुद्धि  की  जाती  तो

 आपके  अनुरोध  पर  सदन  विचार  करेगा  ।  घबराये  नही ं4

 भी
 रामावतार  शास्त्री  :  समय  में  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 आपको  समय  मिलेगा  मेंने  पहले ही  आपको  कह  दिया है  कि  जब

 समय  में  वृद्धि  होगी  तो  आपको  अपने  दल  की  सदस्यता  के  अनुसार  समय  दिया  जायेगा  ।  लेकिन

 आपको  4-5  मिनट  मिलेंगे  ।  ठीक  है  डा०  मेहता  wa  भोजन  काल  स्थगित  फिया  जाता

 डा०
 महिपतराय एम०  मेहता  )  :  डा०  कर्ण  सिंह ने  अपने  भाषण में  कहा  था

 कि  देश  को  आत्मा  और  भारत  की  घामिकता  का  लगातार  हनन.किमा  जा  रहा  असल  में

 यह  एक  सही  क्रथन  में  इसका  समझते  लेकिन  साथ  में  दीवारों  पर  ऐसे  नारे  लिखे

 हुए  देखता हूं

 हम  हिन्दु एक  हैं  ।

 वे  विराट  हिन्दू  सम्मेलन  के  अध्यक्ष  हर  जगह वें  देश  की  ATeAT HY की  बोत  की

 प्रचार
 कर  रहे  जो

 कि
 देश  के  पहले  ही  gaya  यानि  के

 विरुद्ध

 कयोंकि बह  सीटें  इस  ata  का  प्रचार  कर  रहे  हैं  कि  :

 हुम  हिन्दु एक  हैं  1

 मं  डॉ०  कर्ण  सिह  से  चाहूंगा कि  वे  इस  बारे  का  इस  रूप  में  प्रे  चारे  करें

 हम  सबे  भारतीय एक  हैं  ।

 तब  में  समझता हूं  कि  जिंस  भाषा  में  उन्होंने केल  यहाँ  भाषण  ag  उचिंत  सिद्ध  हो

 सकेगा
 ।  कल  प्रभु  बैठे  अपने  कुछ  मित्रों  और  अधिकतर

 प्रैस  द्वारा  कही  गई
 इस  बात

 से
 सहमत  हूँ

 fe  ae  afar क्षीण
 साधारण  और  इसमें  किसी  भी  मामले में  प्रेरणा  axy fa |  ह ैमलती  ।  स्मर
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 इन  teat  के  पीछे  छिपे  अर्थ  को  देखें  तो--राष्ट्रपति  यहां  पर  इतने  स्पष्ट  शब्दों  में  नहीं  कट

 सकते--आप  पायेंगे  कि  अप्रत्यक्ष  रूप  से  राष्ट्रपति  ने  कई  बातें  कहीं  हैं  ।

 में  अब  बताता  =  कि  अप्रत्यक्ष  रूप  से  उन्हों  ने  क्या  कहा  ह्  ।

 गृह  स्थिति  के  बारे  में  उन्होंने  कहा  है  कि  में  विघटनकारी  तत्व  कार्यरत हैं  (2  इसका

 अर्थ  है  कि  आज  देश  में  इनकी  संख्या  में  वुद्धि  हुई  है  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  साम्प्रदायिक

 तथा  राष्ट्रवादी  विरोधी  तत्वों  से  जो  आपत्तिजनक  क्रियाकलापों  में  लगे  पुरे  लोर  से  लड़ना  चाहिए  ॥

 यह  भी  बिल्कुल  सही  है  ।  साम्प्रदायिक  और  राष्ट्रविरोधी  तत्वों  की  संख्या  में
 वृद्धि

 हुई  है  coh  साथ  उन्होंने  देश  की  अखण्डता  को  बनाये  रखने  की  अपील  की

 राष्ट्रपति  कों  भारत के  लोगों  को  यह  अपील  करने  पर  वाध्य  होना  पड़ा है  क्योंकि  यह

 खतरे  में  है  और  इसे  बनाये  रखने  की  आवश्यकता  है  ।  इसलिए  उन्होंने  लोगों  से  ऐसी  अपील  की  हैं

 कि  उसे  बनाये  रखें  ।

 भ्रष्टा  नार  और  अकुशलता  के  विरुद्ध  लड़ाई  का  भी  जिक्र  किया  गया  gi  अगर  आप

 इसके  पीछे  के  अर्थ  को  समझे  तो  सोचेंगे  कि  इससे  देश  की  वर्तमान  स्थिति  के  बारें  में  पता  चलता  है  +

 में  राष्ट्रपति  के  इस  कथन  से  सहमत  हूं  कि  देश  इस  समय  एक राष्ट्रीय  संकट से  गुजर  रहा है
 ।  यह  चरित्र

 हनन  का  संकट है  ।  एक  राजनीतिज्ञ  चुनाव  जीतता
 है  और  एक  राजनेता  राष्ट्र  का  निर्माण  करता

 है  ।  क्या  हमने  राष्ट्र  को  बनाया  है  ?  में  यह  सभी  सकता  हूं  कि  देश  की  जीव नद क्ति  और  ताकत

 खत्म  होती  जा  रही  है  ।  लेकिन  में  य  नहीं  समय  सकता  कि  भारत  में  राष्ट्रीय  चरित्र  का  हनन  हो

 रहा  है  ।  में  आपके  जरिये  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  ये  जो  आठ  आदमी  हरियाणा  में  कांग्रेस

 से  निकाले  गये  थे  और  वे  सभी  काँग्रेस  के  खिलाफ  ही  खड़  हुऐ  इसके  बाद  उन्हें  न  केवल  कांग्रेस

 में  शामिल  किया  बल्कि  उन्हें  मंत्री  पद  भी  दिये  गये  ।  में  आपसे  पूछना  चाहता  हूँ  कि  क्या  यहीं

 राष्ट्रीय  चरित्र  है  ?  क्या  यहीं  कांग्रेस  की  संस्कृति  जिसके  लिए  में ने  अपना  aa  दिया  है  ?  दुर्भाव वश

 यह  कांग्रेस  की  संस्कृति  त  कि  हमारी  कांग्रेस  की  ।

 हाँ  डॉ०  शर्मा  fafear  ही  ऐसा  कहुंगा  इसी लिए  भ्रष्टाचार  भर  अकुशलता
 के

 बारे  में  कहता  हूं  ऐसी  कोई  जगह  नहीं  जहां  भ्रष्टाचार  न  हो  ।  कल  इस  पर  कई  लोगों  ने  कहा  ।

 रहां कई  जगह  सुखा  है  ।  सभी  जगह  राहत  कार्य  चल  रहा  इस  पर  700  करोड़  रु०  खर्चें  किया  जा

 लॉग  इससे  बहुत  खुश  है  कि  यह  सहायता  जरूरतमन्द  लोगों  तक  नहीं  पहुंच  रही  है  ?  हर

 कोई  इरा  बात  से  सहमत  तक  wide  वाले  पक्ष  के  लोग  भी
 यह  मानते हैं

 यह  लोगों  तक  नहीं  बल्कि  जौं  लौंग  प्रशासन  चला  रहें  उनकी  जेबों  में  चली  जाती  है  |

 कांग्रेस  को  इसका  पता  नहीं  है  ?

 गुजरात  मैं  चकवा  के  बाद  सूखा  दौ  हरी  विपदा  पड़ी  ।  प्राकृतिक  सरकार

 वास्तव  मैं  लोगों  की  सहायता व  बचाव के  लिए  आई  लेकिन  अप  किसी  भी  नगर  या  गाँव में

 जाकर  देख  सकतें  अभी  हाल  ही  में  माहुआ  मैं  सभी  दलों  का  विरोध  जलूस  निकला  गया
 शायरी डा  मि  ्य  म्  नों केवल  विरोधी  दलों  का  नहीं  बल्कि  ag  लोग  भी  साथ  खेलना  नही  चाहते थे
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 और  एक  भी  ऐसा  छोटा  सा  गांव  नहीं  जहां  पर  भ्रष्टाचार  की  कोई  घटना  न  हुई  हो  ।  मैं  आपको

 केवल  एक  उदाहरण  दूंगा  |  केन्द्रीय  सरकार  भी  को  बढ़ावा  देती  है

 कांडला  बन्दरगाह  से  फर्नेस  तेल  निरन्तर  पाया  जाता  कांडला  बन्दरगाह-के  चेअरमैन  ने  खुद

 भी  इसकी  शिकायत  की  हैं  ।  मैं  नदीं  जानता  कि  यह  जनम  तेल  वहां  जाता  है  ।  एक  बहादुर  नौजवान

 लड़के  ने  जोशी  उपमंत्री  के  मकान  में  रहता  उपने  वहां  पर  फर्नेंस  तेल  को  उतरते  हुऐ

 वह  पुलिस  के  पास  गया  और  उनसे  बातचीत  की  ।  अगर  आप  चाहें  मैं  जो  कुछ  पुलिस  ees  tse

 ने  उसका
 यहां  सदन

 में  चला  सकता  हूं  ।  उसने  कहा  था  कि  क्यों कि कि
 आप  सभी  मंत्रो  के

 व्यक्त  मैं  तुम्हें  छोड़  देता  और  उसने  मंत्री  से  कहा  कि  मैंने  आपसे  एक  भी  पैसा  नहीं  लिया

 गप्तचर  के  सचिव  के  परम  जाने  का  दुर्भाग्य  प्राप्त  हुआ  है  ।  मैं  शिकायत  करने  गया  लेकिन

 कांडला  बन्दरगाह  के  चेयरमेन  को  गुजरात  राज्य  के  सबसे  ऊंचे  प्राधिकारी  से  आदेश  प्रप्त  हुआ  था

 कि  वह  पुलिस  में  न  जायें
 ॥

 मेरा  आरोप  है  कि  एक  न्यासी  ने  एक  पत्रकार  को  साथ  उसी  दिन  कांडला  पत्तन  न्यास  के

 अध्यक्ष  से  मिला  ।  उसी  दिन  उसको  यह  सूचना  दी  गयी  थी  कि  तेल  कहां  पर  है  ?  परन्तु  वहू  चालीस

 दिन  तक  पुलिस  के  पास  नहीं  गए  ।  पु  तस  को  चालीस  दिन  के  बाद  एफ०  आई०  RTCo  हज  करायी

 गयी  थी  ।  इस  बीच  सभी  साक्ष  नष्ट  कर  दिए  गए  इसके  बदले  उसे  क्या  मिला ?  कांडला  पतन

 न्यास  के  अध्यक्ष  को  गुजरात  समुद्री  बोर्ड  का  अध्यक्ष  नियुक्त  किया  गया  ।  कांडला  पत्तन  न्याज  के

 अध्यक्ष  तथा  केन्द्रीय  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  वहां  पर  गए  A—arg  भी  लारेंस  में  पूछ  सकते

 तथा  उन्होंने  अध्तक्ष  की  बहुत  प्रशंसा  की  उनके  सेवाकाल  से  वृद्धि  कर  परन्तु  उन्होंने

 सलाहकार  समिति के  सामने  स्वीकार  क्रिया  कि  इस  विलम्ब  को  रखा  जा  सकता था  जानना

 चाहता  हूं  कि  जब  इस  विलम्ब  को  टॉला  जा
 सकता

 था  तो  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  गई  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  प्रधान  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  वे  वास्तव  में  देश  से  भ्रष्टाचार

 को  खत्म  करना  चाहती  हैं  ?  यदि  at  तो  उन्होंने  इसके  लिए  कया  कार्यवाही  की  है  ?  दूसरी  ओर  अध्यक्ष

 चंद  पर  बने  हुए  उप मन्त्री  का  बेटा  इसमें  अन्त ग्रे स्त  है  ।  उनके  दामाद  पर  तभी  आरोप  लगाया

 गया  है  ।  यह  परिसर  निश्चित  रूप  से  उप मन्त्री  के  परन्तु  उनका  नाम  कैसी  में  नहीं  केवल

 यही  नहीं  ।  मेंने  वाणिज्य  मन्त्रालय  के  बारे  में  भी  बात  की  है  कांडला  पत्तन  पर  खाद्य  तेलो ंके
 8  टेंकर

 रंगे  हाथों  पकड़े  गए  ।  केमिकल  एल का लाईन  कम्पनी  इसमें  अन्त प्रे स्त  थी  ।  परन्तु  गरीब  ट्रक

 को  साफ  करने  वाला  तथा  गरीब  श्रमिक  जिन्होंने  उन  टेंकरों में  तेल  पकड़े  गए  मालिक

 साफ़  बच  गये  ।  क्योंकि  हमारे  सूतपुत्र  प्रधान  मन्त्री  के  उस  कम्पनी  में  अपने  सम्बन्धी  थे  ।  यह  मेरी

 समय  में  नहीं  आता  1

 यदि  श्री  शिवशंकर  जी  यहां  होते  तो  में  उनसे  पूछता  कि  क्या  पूरे  भारत  को

 किसी  भी  संस्थापना  में  तेल  नापने के  लिए  मीटर  है  ।  में  स्वयं  कांडला  स्थित  तभी  तेल  संस्थ:एनाओं

 में  गया  था  ।  बे  तेल  को  नपते  बल्कि  उनके  यहां  नमन  प्रणाली  मान  लीजिए  10  टन  तेल

 गया  है  ।  वहां  पर  नियुक्त  व्यक्ति  कहेगा  7  ठन  गया  और  कलक  7  टन  ही  बाकी  तेल  की

 तस्करी  की  जाती  इस  प्रकार  से  दो  ट्रक  रंगे  हाथों  पकड़े  गए  परन्तु  संस्थापना के

 प्रबन्धक  ने  उन्हें  जाने  दिया  ।  यह  पूछे  जाने  पर  कि  उसने  ऐसा  क्यों  किया  उसने  कहा  ag  रिवाज
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 यह  आम  बात  है  और  हुम  पुलिस  के  पास  नहीं  जाते  ।  qa  aq  सम्बन्ध  में  लिखा  लेकिन  कोई  कार्यवाही

 नहीं  की  गयी  ।

 हम  भारत
 की

 अखण्डता  की  बात कर  रहे  मेरे  दिमाग  में  इस  बारे  में  कोई  संदेह नहीं  कि
 प्रधान  मंत्री  देश  को  बहुत  अधिक  प्यार  करती  हैं  उनके  लिए  देश  की  अखण्डता  बहुत  aten  प्यारी

 हर  जगह  साम्प्रदायिक  दंगे  गांधी  जी  की  हत्या  एक  धर्मान्ध  हिन्दु  युवक  द्वारा  की  गयी

 परन्तु  गाँधी  जी  के  गुजरात  में  गांधी  जी  की  हत्या  प्रतिदिन  की  जा  रही  है  उनका  जन्म

 पोरबन्दर  केवल  दाराब  केन्द्र  ही  नहीं  बल्कि  माफिया  का  भी  केन्द्र  बन  गया  में  सभा  में  इस  बात
 की  चुनौती  देता  हूं  ।  प्रधान  था  रक्षा  मंत्री  उस  समय  बड़ौदा  गए  थे  जब  वहां  पर

 एक  वर्ष  से  निरन्तर  साम्प्रदायिक  दंगे  चत  रहे  गुजरात  में  इससे  पहले  ऐसी  बात  कभी  नहीं  हुई

 गुजरात  सीमावर्ती  राज्य है  ।  मूल  मालूम  कि  लालबहादुर के  समय  में  किस  प्रकार  से

 पाकिस्तान  ने  आक्रमण  किया  था  ।  उन्होंने  कुसुम  बुलाया  था  और  मैंने  उनसे  सीमा  विवाद  तथा  उन

 सभी  बातों  के  बारे  में  बात  कीं  थी  ।  उन्होंने  कहा  था  ध्यानाकर्षित  करने  के  लिए  में  आपको  धन्यवाद

 देता  हूं  परन्तु  आप  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  साम्प्रदायिक  एकता  बनी  सभी  मुसलमानों  की

 रेली  बुलायी  गयी  थी  और  कच्छ  के  मुसलमानों  ने  पाकिस्तान  के  हमले  की  निन्दा  कीं  थी  ।  वे  बहुत

 खुश  हुए  ।  पूरे  भारत  के  मुसलमानों  ने  उनसे  सबक  सीखा  था  ।  अब  क्या  होता  हम  सभा  में  सभी

 के  विरुद्ध  दंगे  भड़काने  ar  आरोप  लगाते  यदि  श्रीमती  कृष्णा  साही  यहां  होती  यदि

 श्रीमती  fag  यहाँ  होती  तो  मैं  उनसे  कहता  कि  sara  गह  स्त्री  तथा  रक्षा  मंत्री  ने  बड़ौदा

 में  क्या  देखा  ।  यहां  मेरे  मित्र  श्री  रनजीत  fag  गायकंवाड़  हैं  जो  बड़ौदा  जिला  कांग्रेस  समिति  के

 अध्यक्ष  उनसे  पूछिए  कि  उन्होंने  क्या  लिखा  केवल  यही  नहीं  एकता  समिति  ने  रिपोर्ट  दी  है

 कि  कांग्रेस  ने  संसद  सदस्य  श्री  कालीनिया  की  अध्यक्षता  में  वहां  पर  जाकर  स्थिति  का  अध्ययन  कर  ने

 तथा  उस  पर  रिपोर्ट  देने  के  लिए  एक  समिति  में  सभा  में  कहता  हूं  कि  मुख्यमत्री  के
 साथी

 धन  एकत्र  करने  के  लिए  राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  का  समधन  करके  इन  साम्प्रदायिक  दंगों  को  चला  रहे

 दो  ग्रुप  हैं  एक  हिन्दु  तथा  दुसरा  मुसलमान  ।  हिन्दु  qe  को  मुख्य  मंत्रियों  के  साथियों  द्वारा  संरक्षण

 दिया  जाता  में  मुख  नहीं  हूं  कि  मैंने  उस  पार्टी  को  छोड़  दिया  जिसमें  में  पैदा  हुआ  था  और  जो

 we  सबसे  प्रिय  थी  ।  मेंने  उस  पार्टी  को  आंखों  में  खून  के  आंसू  छोड़ा  ।  हमने  यह

 यह  पाठ  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  सीखा  आज  पण्डित  जवाहरलाल  नेहरू  की

 बेटी  हमारी  प्रधान  मन्त्री  मेंने  अपने  आपको  सौभाग्यशाली  समझा  था  ।  उन्होंने  बड़ौदा  का

 दौरा  किया  परन्तु  क्या  उन्हें  लोगों  से  इस  प्रकार  की  शिकायतें  नहीं  मिली ?  में  उनसे  जानना

 चाहता हूं
 कि  उन्होंने  इनपर  क्या  कार्यवाही  की  ?  यह  डा०  मेहता  का  प्रदान  नहीं  यह

 माधवी  सोलंकी  का  प्रदान  नहीं  यह  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  का  भी  प्रत  नहीं  यह  भारत

 की  अखण्डता  का  प्रशन  सिंभावली  राज्यों  में  हजारों  साम्प्रदायिक  भावनायें  भड़कायी

 जा  रही  अ।प  किसी  भी  जिले में  चले  आप  हिम्मत  नगर  चले  आप  गोदारा

 चले  आप बड ं
 चले  आप  अहमदाबाद  आप  सिद्धपुर  चले

 आप  सलानपुर  चले  जाइये  और  अन्त  महोदय  कम से  कम  आप  मेरे  जिले में  चले  जाइये

 जहां  पर  शत्श्नतिशत  अल्पसंख्यक  लोग  रहते  हैं  ।  यह  बहुत  ही  संवेदनशील  क्षेत्र  है  ।  वहां  कया  हो  रहा

 है  इसका  पता  अपने  स्रोतों  से  लगा  लीजिए  जो  कुछ  में  कह  रहा  हूं  उस  पर  मत  जाइए  ।  किस  प्रकार

 से  साम्प्रदायिक  भावनाओं  को  भड़काया  जा  रहा हैं  यह  वह  स्थान है  जहां  के  मुसलमानों  नें  हमारे
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 ऊपर  पाकिस्तान  के  हमले की  निन्दा की  थी  जब्र  इम्फाल पर  हमला  किया  गया  था  तो  बम्बई  को

 खाली  किया  गया  था  ।  परन्तु  जब  कच्छ  पर  हमला  किया  गया  था  तो  एक  भी  व्यक्ति  सीमा  से  एक

 इन्च  भी  नहीं  हटा  लड़के  गोलियों  के  टुकड़ों  सेब खिलौनों  की  भांति  खेल  रहे  थे  ।  परन्तु  आज  यह  घुस

 पक्षियों का  केन्द्र बन  गया  और  तस्करी  का  केन्द्र  बेन  गया  मेरे  पास  समय  नहीं  है

 अन्यथा  aa  इसको  और  अधिक  विस्तृत  रूप  से  लिया  होता  जब  भारत  आजाद  हुआ  था  तो

 गुजरात  ही  केवल  ऐसा  राज्य  जो  भाषायी  आधार  पर  नहीं  बना  था  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण

 बंगाल  बंगालियों  का  हो  बिहार  बिहारियों  का  परन्तु  गुजरातियों  को  गुजरात

 नहीं  मिला  ।  गुजरात  बम्बई  से
 संलग्न था  ।  सौराष्ट्र  भाग  रख  राज्य  के  रूप  में  रहा

 और  कच्छ  केन्द्र  के  अस्तंगत  किस  लिए  जब  मेंने  कच्छ को  गुजरात  में
 मिलाने

 पर
 विरोध  प्रकट

 किया  था
 पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू जी  ने  जो  कुछ  कहा वह  मु  याद है

 यद्यपि  में  स्वयं  गजराती  मे ंने  सभा  में  विरोध  किया  था  क्यों  अगर  भारत  जिन्दा  है  तो  कच्छ  भी

 जिन्दा  स्वतन्त्रता  लोगों  के  विकास  के  लिए  15  अगस्त  1947  को  अर्धरात्रि  के  बारह  बजे

 पण्डित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  घोषणा  की  थी  कि  जब  सारी  दुनिया  सोयी  है  तो  fara  के  दूरस्थ  कोनों

 में  तथा  भारत  के  गरीब  लोगों  में  स्वतन्त्रता  की  भावना  को  फैलाने  के  भारत  जागता  है  ।  इसी

 का  उन्होंने  हमें  भी  आश़्वासन  दिया  था  ।  वे  कच्छ  को  आगे  बढ़ाना  चाहते  इसीलिए  उन्होंने

 कांडला  की  आधारशिला  रखते  हुए  कहा  था  कि  इसके  लिए  विशेष  कदम  उठाये  जायेंगे  ।  जब  मेंने  इस

 मुद्दे  को  मेंने  राज्य  सभा  में  उठाया  था  तो  हमारे  सम्माननीय  परम  प्रिय  अत्यन्त  युग  पुरुष

 प्रधान  मन्त्री  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  ही  हमें  आश्वासन  दिया  कि  यदि  आपको  अपना

 विकास  बोर्डे  अनुच्छेद  371(2)  के  अंतगर्त  सुरक्षित  नहीं  लगता  तो  आपको  अपना  विकास  ats

 मिलेगा  |  में  बहुत  खुश  था  ।  प्रधान  मन्त्री  इन्दिरा  गांधी  ने  कांग्रेस  के  अध्यक्ष  तथा  दूसरों  की  उपस्थिति

 1974  में  इसका  किया  था  ।  में  इसके  लिए  1971  से  अपनी  पूरी  ताकत  से  लड़  रहा

 सौभाग्य  से  राष्ट्रपति  ने  इस  पर  1977  में  हस्ताक्षर  किए  थे  ।  राजपाल  ने  विधान  सभा  में  घोषणा

 की  थी  मु  राष्ट्रपति  के  आदेश  मिल  गये  हैं  न  संसद  के  दोन  में  सदनों  में  यह  घोषणा  की  गयी  थी

 परन्तु  इसको  कभी  अपनाया  नहीं  गया  और  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  ।  जब  जनता  पार्टी  सत्ता  में

 आयी  थी  ।  तो  इसको  रह  कर  दिया  गया  कांग्रेस  की  चुनाव  में  यह  इस  मुद्दे  पर  जनमत

 भी  प्राप्त  गया  जनता  पार्टी  के  सभी  उम्मीदवारों  की  जानें  जब्त हो  गयी  तथा

 जनता  ने  साव  भौमिक  तथा  एक  तरफा  निर्णय  दिया  ।  कांग्रेस  सरकार  इसके  प्रति  वचन

 बद्ध  अब  11  वर्ष  बीत  गय ेहैं  1971  से  लेकर  अब  तक  उसका  कोई  कार्यान्वयन  नहीं  हुआ
 ।

 यह  संवेदन शील  क्षेत्र

 मैं  उन  मुद्दों  के  बारे  में  यहां  पर  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  जो  राज्य-विधानसभाओ ंके  हकों  क्षेत्र

 के  अन्तर्गत  आते  हैं  ।  में  राज्य  को  उस  स्तर  तक  आना  चाहता  हूं  जिस  तक  ag  जा  सकता  निंदा

 जल  का  क्या  हो  हम  अपने  हिस्से  से  वंचित  रखे  गये  ।  यदि  आप  पहली  योजना  को  देखें  तो

 पता  चलेगा  कि  राजस्थान  नहर  कांडला  तक  जानी  थी  ।  इनको  पाकिस्तान  स्थित  इक् चो गिल  नहर  का

 स्थान  लेना  था  ।  उस  समय  पाकिस्तान  के  साथ  युद्ध  चल  रहा  था  ।  हमारे  पास  खाना  नहीं  था  ।
 वहू

 तहर  सुरक्षा  का  भी  कर  सकती  कार्य  तथा  खाद्य  उत्पादन  के
 fag

 सिंचाई  का  भी  ।  परन्तु  मोरार  जी  ने

 कहा  उसकी  बात  मत  करो  आपको  निंदा  मिल  जायेगी  ।  यदि  आप  न्यायाधिकरण  की  रिपोर्ट  पढ़ें  तों

 देखेंगे  कि  निंदा  की  तीन  नहरें  हमें  दी  जानी  न्यायाधिकरण  ने  लिखा  है  किं  निर्मला  के  विकास  कें
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 लिए  पर्याप्त  मात्रा में  धनराशि  दी  जानी  चाहिए  जो कि  कच्छ  का  एक  भाग  ह  खोसला  आयोग

 हमें  20% जल
 देने

 के  लिए .  सहमत  परन्तु  उसके  विरुद्ध  केवल  0.6
 प्रतिशत

 पानी  दिया

 गया  और  वह  भी  एक  दया  के  रूप  क्योंकि  इस  प्रजातन्त्र  में  हमारी  संख्या  कम  है  केवल  छः

 प्रतिनिधि  विधान  सभा  में  और
 संसद

 में  ।  क्या  यही  हमारा
 अपराध

 तरंग

 हमारा  पूर्वी  भाग  जल  रहा  है  और  पश्चिम  में  खालिस्तान  की  मांग  की  जा  रही  है  क्योंकि

 यह  बहुत  ही  संवेदन  शील  मुद्दा  है  में  इसकी  गहराई  में  नहीं  जाना  चहता  |  यद  आप  यह  महसूस

 करते हैं  कि  यह  अकालियों  की  water  मांग  तो  आपने  पंजाब  में  क्यों  किसी  अन्य  की  सलाह

 नहीं  ली  यद्यपि  वहां  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  ऐप  लोग  हैं  जो  आपको  ठोस  सलाह  दे  सकते हैं  क्या

 प्रधानमंत्री  ने  इस  धर्मान्ध  मांग  को  मानने  से  पहले  पंजाब  के  किन्हीं  अन्य  लोगों  से
 परामर्श  किया

 है  कि  वह  दिया  जाना  चाहिये  अथवा  नहीं  ?  में  यह  जानना  चाहता  चूंकि  समय  अनुमति  नहीं

 में  इस  पर  विस्तार  में  नहीं  बोल  सकता  ।  मु  हुए  दुःख  होता  है  कि  इस  समय  .  भारत  राष्ट्रीय

 संकट  से  गुजर  रहा  है  ।  प्रधानमंत्री  हर  समय  लोगों  से  सहयोग  देने  की  अपील  करती  हैं  |

 सब  घर्माय  माम  एक  शरणं  व्रजਂ

 उनका  कहना  है  :  सब  कुछ  एक  तरफ  छोड़  केवल  मेरी  शरण  में  उसे  सहयोग

 कहते हैं  ।

 सहयोग  मांगने  का  ag  तरीका  नहीं  पंडित  जवाहरलाल  समय  भी  जब

 आसाम  की  भांति  ही  सामूहिक  हत्याएं  हुई  थीं  तो  War  प्रतिष्ठा  पर  नहीं  अड़े  रहे  ।  जैसे  ही  स्वतन्त्रता

 मिली  उन्होंने  परिस्थिति  देखी  और  कहा  कि  इस  समय  राष्ट्रीय  संकट  राष्ट्रीय  विपत्ति  है  और

 इसलिए  एक  राष्ट्रीय  सरकार  बनाई  जानी  चाहिये  और  उन्होंने  भारत  में  एक  राष्ट्रीय  सरकार

 बनाई  |  उस  समय  आज  की  तरह  सहयोग  देने  के  लिए  नहीं  कहा  गया  था  ।  वह  सबसे  महान  वह

 wer  प्रतिष्ठा  पर  नहीं  अड़े  रहे  उन्होंने  कहा  कि  प्रतिष्ठा  समाप्त  हो  जाती  हैਂ  क्योंकि  पहले

 भारत  है  फिर  इंदिरा  गांधी  ।  इंदिरा  गांधी  भारत  नहीं  है  ।  भारत  अलग  है  ।  उन  दिनों  लोगों  को  धोखे

 में  रखा  गया  था  और  वे  उस  समय  की  वात  कर  रहे  हैं  और  यही  कारण  है  कि  आज  जबकि  भारत

 एक  राष्ट्रीय  संकट  से  गुजर  रहा  यदि  वह  सचमुच  लोगों  का  सहयोग  चाहती  हैं  तो  राष्ट्रीय  सरकार

 के  अतिरिक्त  और  कोई  विकल्प  नहीं  है  ।  मैं  यहां  उपस्थित  विपक्ष  के  सब  सदस्यों  को  बताना  चाहता

 हूं  कि  मात्र  सदन  में  शोर  मचाने  से  काम  नहीं  वाहर  जाने  और  शांति  मंग  करने  ये  भी

 काम  नहीं  चलता  ।  मैं  जानता हूं  कि  कई  बार  इस  सदन  में  भी  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  का  बहिष्कार

 किया  जाता  रहा  मुझके  वे  दिन  याद  हैं  जब  संविधान  के  46  संशोधन  पर  मतदान  फिया  जाना

 at,  उस  दिन  केवल  208  aes  उपस्थित  थे  ।  उस  पर  मतदान  किया  गया  और  वरिष्ठतम  सदस्य  की

 भोर  से  यह  प्रस्ताव  किया  गया  कि  मतदान  मशीन  खराब  है  और  सदन  अब  स्थगित  किया  जाना

 जैसे  कि  इसे  करने  का  और  कोई  तरीका  नही ंहै  मैं  विपक्षी  सदस्यों  से  यह  जानना  चाहता

 हूं कि
 सदन  का  ag  कत्तव्य  है  कि  इसे  लोकतान्त्रिक  प्रक्रिया  का  रखवाला  होना  और  यदि

 आप  देखें  कि  इसे  सदन  में  भी  उसको  समाप्त  किया  जा  रहा  तो  हमें  यहां  बैठने  का  कोई  afaaret
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 नहीं  हम  सबको  त्यागपत्र  दे  देना  चाहिये
 ।

 केवल  यही  तरीका  एक दल  ergrart

 शासन  होने  दी  जिए  क्योंकि  तानाशाही  नेता  के  नेतृत्व  में  उन्हें  भारी  बहुमत  प्राप्त  है  ।

 यदि  भारत  को  इस  राष्ट्रीय  संकट  से  बचाना  है  तो  मैं  प्रधान  मंत्री  से  हाथ  जोड़कर

 निवेदन  करता  हूं  कि  मैं  अभी  भी  उन्हें  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  की  बेटी  के  एक  भारतीय  होने

 के  नाते  और  भारत  की  प्रधानमंत्री  के  नाते-उनका  सम्मान  करता  मैं  इस  सदन  में  say  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  यह  प्रतिष्ठा  बनाए  रखने  का  सवाल  नहीं  यह  इस  दल  या  उस  दल  का  प्रदान

 नहीं  है  ।  दक्षिण  भारतीयों  ने-अपना  निर्णय  पहले  ही  ले  लिया  है  और  उन्होंने  अपना  रास्ता  खोज  लिया

 है  ।  क्या  काम  करने  का  यह  तरीका  उचित  है  ?  यदि सभी  राज्य  वह  रास्ता अपना

 भारत  का  रुख  बदल  जायेगा  ।  यही  कारण  है  कि  यही ag  महत्त्वपूर्ण  क्षण है  जबकि  प्रधानमंत्री को

 राष्ट्रीय
 संकट  महसूस  करना  चाहिए  और  एक  राष्ट्रीय  सरकार  बनानी  चाहिए  ।  धन्यवाद  |

 *डा०  ato  कुलअदम  वेलु  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  यह  कहना

 चाहता हूं  कि  यह  मेरा  बहुत  बड़ा  कत्तव्य है  कि  मैं  अपने  द्रविड  मुनेत्र  रुस्तम  की  ओर  से

 राष्ट्रपति  द्वारा  संसद  के  समक्ष  दिए  गए  भाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  की  जा  रही  चर्चा  में  भाग

 लूं  ।  यह  कहना  अतिशयोक्ति  न  होगा  कि  यह  हमारे  देश  के  इतिहास  में  गौरव  का  क्षण  है  ।  भारत  के

 लोगों ने  इतने  ऊंचे  पद  पर  राष्ट्र  के  पिछड़ी  जाति  के  एक  पुत्र को  आसीन  किया  है  ।  राष्ट्रपति  जैसी

 को  देश  के  सभी  लोगों  का  सम्मान  प्राप्त  है  ।  और  निःसंदेह  संसद  के  समक्ष  दिये  गये  भाषण  में  पिछड़ी

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कल्याण के  लिए  चिता  व्यक्त  की  जानी

 चाहिए  ।  मुझे  यह  जानकर  दु:ख  हुआ  कि  उन्होंने  80%,  जनता  के  कल्याण  के  बारे  में  कोई  बात  नहीं

 कही  है  ।  उन्होंने  मंडल  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफरिशों  जिसमें  उन  सभी  समस्याओं  का

 उल्लेख  है  जिसका  सामना  ये  लोग  कर  रहे  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  किए  जाने  के  बारे  में  कोई

 बात  नहीं  कही  गयी  age  वास्तव  में  दुर्भाग्य  की  बात  कि  राष्ट्रपति ने  सरकार  द्वारा

 मंडल  आयोग  की  सिफारिशें  स्वीकार  करना  तो  अलग  रहा  सरकार  के  विचाराधीन  इस
 रिपोर्टे  के

 सम्बन्ध  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।  हाल  ही  में  मैंने  एक  समाचार  पढ़ा  कि  सरकार  मंडल  आयोग

 की  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  के  लिए  इस  वर्ष  अप्रैल  में  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन  बुला  रही  मेरी

 इच्छा  है  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  कम  से  कम  इस  बारे  में  बताया  जाता  ।

 महोदय  समय  की  पाबंदी  से  मैं  बंधाई  पेरियार  की  रस  देश  के  पददलित  लोगों  को  उठाने  के

 लिए  किए  जो  निष्ठा  थी  उसका  उल्लेख  नहीं  कर  सकता  |  उनका  पूरा  जीवन  सरपंच  की  एक  गाथा

 है  और  कथनी  और  करनी  में  अभिन्न  सम्बन्ध  था  ।  उन्होंने  अपने  पूरे  जीवन  में  उनके  कल्याण  के  सपनों

 को  साकार  किया  ।  कर्नाटक  में  श्री  देवराज  अंत  तथा  तमिलनाडू  में  डा०  कलायगनर  करुणानिधि  के

 शानन  काल  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  का  कल्याण  ही  सरकार  की  सब  गतिविधियों

 का मुख्य  उद्देश्य  बन  गया  था  ।  उन्होंने  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  को  सामाजिक

 प्रतिष्ठा  दे*  के  लिए  कानूनी  समर्थन  और  सां वैध
 लिक  गारंटी  का  विश्वास  दिया  ।  उनके  लिए  उनकी

 भावज  की  आवाज  बन  गई  थी  ।
 र

 तमिल  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का
 हिन्दी  रूपान्तर

 ।

 चि
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 लेकिन  अब  ये  लोग  निराश  a  गए  हैं  कि  संसद  सदस्यों  और  विधान  सभा  के  सदस्यों  ने

 मंडल  कमीशन  की  सिफारिशें  लागू  करने  की  मांग  नहीं  की  है  और  उन्होंने  विधान  सभा  भर  संसद

 सदस्यों के  त्यागपत्र  देने  तक  की  मांग  कर  रहे  मुझे संदेह ह ैहै  कि  क्या  जनता के  प्रतिनिधि  इसके

 लिए  प्रयत्न  करेंगे  क्योंकि  उनमें  से  ज्यादातर  लोग  राजनैतिक  खेल  में  लगे  हुए  यदि  ये  प्रतिनिधि

 हमारी  80%,  जनता  की  भावनाओं  पर  ध्यान  नहीं  देते  तो  जनता  के  पास  अपने  उचित  अधिकारों  की

 रक्षा  के  लिए  विद्रोह  का  भंडा  उठाने  के  अलावा  और  कोई  विकल्प  नहीं  रह  जायेगा  |  केन्द्र  को  मंडल

 आयोग  की  सिफ़ारिशों  को  पूरा  का  पुरा  स्वीकार  करने  और  उन्हें  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 लागू  करने  की  घोषणा  करने  में  और  अधिक  रामय  नष्ट  नहीं  करना  चाहिये  |

 माननीय  राष्ट्रपति  ने  अपने  भाषण  में  यह  कहा  है  कि  देश  में  विघटनकारी  शक्तियों  का  दुढ़ता

 से  मुक़ाबला  करना  चाहिये  |  मुँह  कहने  कि  आवश्यकता  नहीं  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  और  प्रत्येक

 राष्ट्रभक्त  भारतीय  का  बहुत  बड़ा  कत्तव्य  है  कि  वे  इस  उद्देश्य  का  अनुसरण  करें  कि  राष्ट्र  की

 एकता  ही  उनका  मुख्य  उद्देश्य  है  ।  चमक  संदेह  है  कि  हमारे  देश  में  पृथकतावादी  शक्तियां  ही  एकमात्र

 शक्ति  मैं  यह  सोचने  के  लिए  विवश  हूं  कि  ऐसा  है  कि  भारत  सरकार  पृथकतावादी

 दोषियों  से  मिली  भगत  किए  हुए  विविधता  में  एकता  के  सिद्धांत  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 कोई  मा गें दर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  ।  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  भारत

 सरकार  ने  देश  के  लोगों  के  समक्ष  सामाजिक  समस्याओं  को  gra  के  लिए  कोई  युक्तिसंगत

 दृष्टिकोण  नहीं  अपनाया  है  ।  राष्ट्रीय  एकता  केवल  युक्तिसंगत  दृष्टिकोण  के  आधार  पर  ही

 बिकता  बनेगी  और  यही  भारत  सरकार  की  प्रेरित  करने  वाली  शक्ति  होनी  चाहिए  ।

 देश  में  गैर-हिंदी  भाषी  लोगों  पर  हिन्दी  भाषा  थोपकर  राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  खतरा  खड़ा

 किया जा  रहा  मैं  अपने  लिए  हिंदी  सीखना  चाहता  हूं  न  कि  किसी  अन्य
 के

 दबाव
 के

 कारण
 ।

 राष्ट्र  के  प्रसिद्ध  नेता  स्वर्गीय  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  गैर-हिंदी  भाषी  लोगों  को  आश्वासन  दिया

 था  कि  उन  पर  हिंदी  कभी  भी  नहीं  थोपी  जायेगी  ।  स्वयं  संविधान  में  यह  बात  कही  गई  है  ।  लेकिन

 प्रथम  प्रधानमंत्री  का  इस  महत्त्वपूर्ण  आश्वासन  का  ।  जिसका  संविधान  भी  समर्थन  करता  पूर्णतया

 उल्लंघन  किया  जा  रहा  संघ  लोक  स्वा  आयोग  और  ऐसी  अन्य  भर्ती  एजेसियों  द्वारा  ली  जा  रही

 प्रतियोगी  परीक्षाओं  के  माध्यम  से  बाहरी  और  आन्तरिक  रूप  से  हिंदी  थोपी  जा  रही  है  और  गैर

 सारी  लोग  हिंदी  भाषी  लोगों  और  उनके  शासीय  निकायों  की  स्वेच्छाचारिता  के  अधीन  हैं  ।  मैं  केन्द्र

 को  यह  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्र  की  एकता  की  कीमत  पर
 गैर-हिंदी

 भाषी  लोगों
 पर

 हिंदी

 नहीं  थोपी  जानी  चाहिये  ।

 समस्त  देव  का  औद्योगिक  विकास  और  भारिक  उन्नति  के  संबंध  मैं  यह  तथ्य  बताने  के  लिए

 बाध्य  हूं  कि  देश  में  औद्योगिक  असंतुलन  है  जो  कि  लोकतांत्रिक  विकास  की  जड़  काटता  इसमें

 कोई  संदेह  नहीं  कि  कुल  मिलाकर  हमने  औद्योगिक  क्षेत्र  में  महत्त्वपूर्ण  प्रगति  की  है  ।  लेकिन  यह  सब

 देश  के  कुछ  प्रदेशों
 के

 विकास  की  कीमत  पर  हुआ  है
 ।  जब  आप  देखते हैं

 कि  कुछ  उत्तरी  राज्यों  ने

 महत्त्वपूर्ण  औद्योगिक  विकास  किया  इससे  हम  यह  निष्कर्ष  निकाल  सकते हैं
 कि  उत्तरी  क्षेत्र

 विकास  कर  रहा  है  जबकि  दक्षिण  का  क्लास  हो  रहा  दक्षिणी  राज्य  कष्ट  कमल  रहे  हैं  भर  उत्तरी

 राज्य  हर  प्रकार  से  उन्नति  करं  रहे  हैं  ।  पिछलें  15  वर्षों  से  विद्वेष रूप  से  नेवली  लाइनाइट  कारपोरेशन
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 a  स्थापना  के  बाद  से  तमिलनाडू  कोई  सरकारी  औद्योगिक  उपक्रम  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  ।

 तमिलनाडू  जब  मेरा  दल  डी०  एम०  के  सत्तारूढ़  था  तब  भारत  में  औद्योगिक  दृष्टि  से  उसका  दूसरा

 स्थान  था  |  अब  तमिलनाडू  11  वें  स्थान  पर  है  तमिलनाडू  की  इस  शोचनीय  स्थिति  के  लिए  केन्द्र  तथा

 अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रविड  मुन्ने  काम  सरकार  दोनों  हो  जिम्मेदार  है  ।  अल  इंडिया  अन्ना  डी०

 एम०  के ०  सरकार  तमिलनाडू  के  लोगों  को  आवक  नारों  से  बहका  रही  है  और  केन्द्र  सरकर  राज्य

 के  हितों  की  उपेक्षा  कर  रही  है  क्योंकि  वहां  पर  गैर  कांग्रेस  सरकार  है  ।

 तमिलनाडू  सरकार  की  बच्चों  को  पोष्टिक  भोजन  देने  को  योजना  सैद्धान्तिक  रुप  से  अच्छी

 हे  लेकिन  सरकार  का  कत्तव्य  है  कि  वह  अपने  निधन  और  जरूरतमन्द  लोगों  को  भोजन  दे  ।  यह

 शिक्षा  के  विकास  के  हित  में  है  खाली  पेट  बच्चा  स्कूल  की  पढ़ाई  नहीं  कर  सकता  |  लेकिन  जिस  तरह

 से  राज्य  सरकार  ने  इस  योजना  को  मत  प्राप्त  करने  का  एक  माध्यम  बना  लिया  है  उस  पर  नथमल

 आपत्ति  है  ।  जबकि  आंध्र  प्रदेश  में  नई  तेलगू  देशम  सरकार  इस  दोपहर  के  भोजन  की  योजना  को

 प
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  कर  सकती  तमिलनाडू  सरकार  इसे  राज्य  योजना  में  शा  | हि म

 करने  के  बारे  में  केन्द्र  को  सहमत  नहीं  कर  पाई  है  आल  इंडिया  अन्ना  डी०  एम०  के ०  सरकार  ऐसा

 नहीं  चाहती  क्योंकि  इससे  सत्तारू न्गा ह  दल  एस  उसका  प्रचार  कम  हो  गया  |

 मैं  यह  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  को  योजना  कार्यक्रमों  में  इस  योजना  को

 शामिल  करना  चाहिए  और  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  इसे  कार्यान्वित  करना  शीघ्र  ही  इसे

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  बना  लेना  चाहिए  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  चाहता  हूं  कि
 आप  केन्द्र  सरकार  को  इस

 योजना  को  राष्ट्रीय  योजना  के  रूप  में  लेने  की  राजनैतिक  आवश्य  कता  के  बारे  में  अवगत  करायें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  किस  सरकार
 के  बारे में  बताना  चाहते  राज्य  सरकार  या

 केन्द्रीय  सरकार  |

 डा०  ato  फकुलनदई  मैं  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्र  सरकार  दोनों  के  बारे  में

 चिन्तित  हूं

 ato  टी ०  नाग रत्नम  परम्बदूर  )  :  आपके  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  को  १

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  तमिलनाडु  सरकार  तथा  केन्द्र  सरकार  दोनों  के  बारे  में  कह  रहे  थे  ।

 )

 राज्य  सरकार  को  बताने  का  मेरा  कोई  अधिकार  नहीं है  ।  किन्तु  मैं  केन्द्र  सरकार  से

 कह  दूंगा

 डा०  वी०  कुलनदई Ag  :  यह  काफी  होगा  ।  अपने  अभिभाषण  में  राष्ट्रपति  महोदय

 विशेष  घटक  योजनाओं  राज्य  सरकारों  एवं  केन्द्र  सरकार  की  विशेष  घटक  राज्यों  की

 विशेष  घटक  योजनाओं  तौर  अनुसूचित  जाति  विकास  निगमों  के  अतिरिक्त  विशेष  केन्द्रीय  सहायता

 का  उल्लेख  करते  हैं  ।  इन  बातों  को  नोट  कर  मुझे  प्रसन्नता  होती  है  किन्तु  मुझ  यह  कहते  हुए  दुःख

 होता  है  कि  इन  योजनाओं  के  अंतगर्त  आबंटित  धनराशि का  या  तो  दुरुपयोग  किया  जाता  है  अथवा

 उसे  अन्य  योजनाओं  के  लिये  खर्च  कर  fear  जाता

 है

 ।  यह  are  केवल  तमिलनाडु  पर  ही  चामू नहीं
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 कुछ  दिन  पहले  नई  frost
 से  प्रकाशित  इंडियन  waaay  में  समाचार  छपा  था  कि  उत्तर

 प्रदेश  में  भी  इस  खंड  के  अन्तर्गत  दी  जाने  वाली  सहायता  राही  का  काफी  भाग  अन्य  योजनाओं  td

 लिए  ay  कर  दिया  जाता  तमिलनाडु  में  एक  तमिल  साप्ताहिक  थें  जिसका  वे  जनता

 दल  का  एक  सम्पादन  कर  रहां  मैंने  एक  लेख  पढ़ा  जिसमें  उसने  तमिलनाडू  सरकार  के

 प्रकाशनों  में  sy  तथ्यों  और  आंकड़ों  के  आघार  फर  इसका  उल्लेख  किया  ।  केन्द्र  इस  बात
 से

 इन्कार

 नहीं  कर  सकता  कि  इन  योजनाओं  4.0  ला
 न  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  aaofrat  के

 लोगों  तक  नहीं  पहुंचते  +

 पिछले  ag  हमारी  प्रधान  मन्त्री  तर्मिलनाड  गई  थीं  भर  प्लान  योजनाओं  के  सम्बध  में  राज्य

 सरकार  का  कार्य  निष्पादन  उन्होंने  एक  देखा  था  ।  उन्हें  कुछ  ऐसी  फाइलें  दिखाई गई  जिसमें

 उपलब्धियों  सम्बन्धी  ates  थे  ।  यह  कहना  कोई  अतिश्योक्ति  नहीं  होगी  कि  वे  आकड़े  केवल  कागज

 पर  निष्पादन  के  सम्बन्ध में  ये  ।  हमारी  प्रधानमंत्री  उससे  सन्तुष्ट  हो  गई  क्योंकि  वें  स्वयं  स्थल

 जाकर  वास्तविक  स्थिति  का  अध्ययन  नहीं  कर  सकी  ।  हम  भी  उन्हें  स्थल  पर  अध्ययन  के  लिए  नहीं  ले

 जा  सके  ।  इसमें  सदमे  ee  की  बात  प्रधानमंत्री  द्वारा  प्लान  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  बारे

 तमिलनाड़ु  सरकार  के
 सन्तोषजनक

 निष्पादन  के  बारे  में  घोषणा  करना  था
 ।

 वर्तमान  वर्ष  में  75  %  बिजली  की  कटौती  के  परिणामस्वरूप  400
 करोड़  रुपये

 के  औद्योगिक

 उत्पादन  का  नुकसान  हुआ  तथा  2  लाख  औद्योगिक  कर्मकारों  के  जीवन-निर्वाह  की  हानि  हुई  यह  सब

 पिछले  तीन  वर्षों  में  आल  इंडिया  अन्ना  डी०  एम०  Fo  सरकार  की  अकुशलता  तथा  सरकारी  तन्त्र

 का  संचालन  का  सामुहिक  प्रभाव  था  |  9  वरिष्ठ  तथा  अनुभवी  आई०  To  एस०  अधिकारियों

 ने  तमिलनाड़ु  सरकार  से  त्यागपत्र  दे  जब  उन्हें  यह  पता  चंला  कि  वे  अपने  कार्य  के  साथ  न्याय

 नहीं  कर  सकते
 ।  मु  विश्वास  फ  इससे  तमिलनाडू  की  आल  इंडिया  अन्ना  डी०  एम०  के०  को

 सरकार  की  शान  ऊंची  नहीं  होती  +

 यदि  केन्द्र  सरकार  को  पता  चलता  हैं  कि  सरकार  राज्य  जनता  की  आवश्यकताओं की

 पूति  नहीं  कर  रही  है  कार्य  संचालन  में  अकुशल  तो  केन्द्र  को  ऐसी  राज्य  सरकार  को  एकदम

 बरखास्त  करने  में  नहीं  हिचकिचाना  चाहि  ।

 यदि  केन्द्र  इससे  भिन्न  समिति है  तों  उसे  राज्य  सरकार  को  वित्तीय  सहायता  एवं  अन्य

 प्रोत्साहन  देने  चाहिये  ताकि  राज्य  की  जनता  राज्य  की  मनमानी  अथवा  केन्द्र  की  सनक  की  हिसार त

 बने  ।  मैं  इस  बात  को  दोहराना  चाहता  हूं  कि  तमिलनाडु  की  जनता  को  केन्द्र  और  राज्य  की  राजनीति

 के  शतरंज  की  मोहरें  नहीं  बनना  चाहिये  ।

 तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री ने
 7  घण्टे  का  ब्रेक  रखकर  तमिलनाडु  को  खाद्यान्न  कीं  शीघ्र  सप्लाई

 की  आवश्यकता  की  ओर  केन्द्र  का  ध्यान  खींचा  अपने  wet  के  पहचान  उन्होंने  सुबह  10  बजे

 अपनो  ae  आरम्भ  कियां  और  ठीक  अपने  सायंकाल के  भोजन के  समय  5  बजे  अपना  व्रत  तोड़ा  !

 उनहोंने  यहँ  रखकर  तमिलनाडु  की  जनता  के  सामने  स्वयं  को  हास्यास्पद  बना  दिया  ।  केन्द्र  ने  कहा

 है  किः चूंकि  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  धूल  में  अंशदान  नहीं  दिया  केन्द्रीय  पुल  से  राज्य  सरकार  को
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 arama  की  सप्लाई  नहीं  की  जा  सकती  ।  जब  घीसू  एम०  जी०  आर०  दिल्‍ली  आये  उनके

 विचारों  में  काफी  परिवहन  था  और  aq  विषय  पर  केन्द्र  के  पक्ष  में  भी  परिवहन  आ  गया  ।  नक

 मुख्य रूप  से  इस  बात  की  चिन्ता  है  कि  तमिलनाडु  की  भखी  मर  रही  जनता  को  विरही  सकदा

 सप्लाई  किये  जाएँ  ।

 पिछले  वर्ष  दो  मौनसूनों
 के  सफल  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  राज्य में  कृषि  उत्पादन  में

 या पीसीबी  आई  जल  की  कमी  के  कारण  पत  बिजली  परियोजनाओं  में  बिजली  उत्पादन  में  ख
 ्  तही

 गिरावट  आई  है  ।  कोयले  ऋ  कमी  के  कारण  तापीय  परियोजनाओं  की  उत्पादन  क्षमता  का  भी  बहुत

 ही  कम  उपयोग  हुआ  है  ।  इस  बात  की  भी  कोई  निश्चितता  नहीं  है  कि  2  अथवा  3  धण्टे  की  निर्धारित

 अवधि  में  भी  बिजली  उपलब्ध  हो  सकेगी  ।  कावेरी  जल-विवाद  के  न  Gama  जाने  के  कारण

 कर्नाटक  सरकार  ने  तमिलनाडु  को  जल  की  सप्लाई  बन्द  कर  दी  परीक्षण  तंजावुर

 जिने  तमिलनाडु  को  अन्न  का  भण्डार  कहा  जाता  तीब्र  गति  से  धार  मरूभूमि  बनता  जा  रहा  है  ।

 मैं  समझता हूं  कि  तमिलनाडु  में  सूखा  की  स्थिति  का  तथा  राज्य  द्वारा  सूखा-राहत  के  लिये  आवश्यक

 वित्तीय  सहायता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  दल  को  तमिलनाडु  भेजा  जा  रहा  है  ।  मैं  ag

 सुभाव  देना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  तमिलनाडु  के  लिये  200  करोड़  रुपये  की  सूखा  राहत  सहायता

 आधार  पर  दे  दे  ।  जब  केन्द्रीय  दल  अपनी  रिपोर्ट  पेश  करे  तो  आवश्यक  समायोजन  किए  जा

 सकते  हैं  ।  200  करोड़  रुपये  की  इस  तथा  सहायता  से  तमिलनाडू  की  जनता  को  सूखा  की  लपेट  से

 बचाया  जा  सकेगा  ॥

 मैं  अब  इसे  विस्तार  से  बताऊंगा  कि  केन्द्र  सरकार  तमिलनाडु  के  हितों  को  कैसी

 उपेक्षा  करती  1981  में  करूर-डीडीएस  तूती-को  रिन-धिरुनेवेली  बी०  जी०  लाइन  के  लिए  42.5

 करोड़  रुपये  की  स्वीकृति  दी
 गई  थी  ।

 स्वतन्त्रता  के  पश्चात  तमिलनाडु  के  लिए  स्वीकृत  की  जाने  वाली

 यह  पहली  योजना  थी  ।  किन्तु  दुर्भाग्य  से  1981-82  तथा  1982-83  में  इसके  लिए  केवल  25  करोड़

 रुपये  ही  आबंटित  किये  गये  और  1933-84  में  रेल  बजट  में  1-75  करोड़  रुपये  ही  maha  किये  गये

 आप  इस  बात  की  भली  भाति  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  इस  परियोजना  को  इस  रि  से  पूरे  होने  में

 कम
 से  कम  40  वर्ष  लग  जाएंगे  ।  हममे ंसे  अधिक  लोग  तो  उस  समय  जिन्दा भी  नहीं  होंगे  तब  यह

 योजना  पुरी  होगी  ।  जबकि  केन्द्र  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  पहले  पुरा  करने  के  लिये  स्वयं  को

 बचनवद्ध  होने  की  बातें  करता  नहीं  थकता  भीर  यह  घोषणा  करता  है  कि  संसाधनों  की  कमी  के  कारण

 नई  परियोजनाएं  नहीं  ली  किन्तु  करूर-डिडीगल-तुतीको  रिन-धिरूनेबेली
 Po  जी०  लाइन

 जैसे
 निर्माणाधीन  परियोजनाओं  के  निर्माण  की  ओर  बहुत  ही  कम  ध्यान  दिया  जा  रहा है

 ।  मैं  मांग

 करता  हूं  कि  इस  परियोजना  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  का  आबंटन  किया  जाए  क्यो ंकि  इससे  तमिलनाडु
 के  सबसे  अधिक  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  हो  सकेगा  ।

 मैं  एक  अन्य  महत्वपूर्ण
 परियोजना  का  उल्लेख  करूगा  जिसका  तमिलनाडु  के  लिये  बड़ा  ही

 महत्व  सेतु  समून्द्री  परियोजना  के  बारे  में  पिछले  4  दर्शकों  से  बातें  हो  रही  हैं  ।  अनेक  विशेषज्ञों  ते

 इस  परियोजना  के  बारे  में  सम्भाव्यता  रिपोर्ट  पेश  की  हैं  ।  जब  यह  परियोजना  पूरी  हो  जायेगी  तो  यह

 दक्षिण  पू  एशिया  के  लिए  स्टेज  नहर  का  कायें  करेगी  ।  पेट्रोल  की  खपत  में  बहुत  बचत  हो  गई  वे योंकि
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 द्  सके  बनने  से  जलपोतों  को  श्री  लंका  चक्कर  नहीं  लगाया  होगा  ।  भारतीय  जलपोत  बम्बई  से

 कलकत्ता  तथा  दक्षिण  पूर्व  एशिया  में  अन्य  पत्तनों  पर  जाने  में
 काफी

 धनराशि  बचा  सकेंगे  |  भारत  को

 विदेशी  मुद्रा  की  भी  आय  होगी  क्योंकि  विदेशी  जलपोत  इंधन  के  fae  टूटी को रिन  रुका  करेंगे  ।  यह

 परियोजना  तमिलनाडु  के  आर्थिक  विकास  के  लिये  बहुत  बड़ा  वरदान  सिद्ध  होंगी  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  लक्ष्मीनारायण  समिति  अपना  प्रतिवेदन  शीघ्र  ही  प्रस्तुत  करने  जा  रही  है  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता हूं
 कि  सेतु  समून्द्री  परियोजना को  अविलम्ब  कार्यान्वित

 किया

 जाए  ।  हिंद  महासागर  का  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धा  का  अड्डा  बनने  की  दृष्टि  से  सामरिक  कारणों  से

 इस  परियोजना  का  महत्व  है  ।

 गोल्डन  राक  ta  वर्कशाप  मैं  डीजल  इंजनों  की  मरम्मत  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  की

 दृष्टि  से  सुभार  किए  जाने  चाहिए  ।  इंटीग्रल  कोच  hard  का  भी  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  ताकि

 यहां  पर  हो  अधिक  कोचों  का  निर्माण  किया  जा  सके  ।  यदि  इसका  विस्तार  किया  जाता  है  तो  रेलवे  के

 संरचनात्मक  ब्यय  में  काफी  बचत  होगी  |  रेलवे  के  कम  संसाधनों  को  अन्यत्र  प्रयुक्त  किया जा
 सकता  है  ।

 यह  बात  स्पष्ट  नहीं  है  किसकी  रंगीन  फिल्म  परियोजना  की  स्थापना  के  लिए  उटकमंड  में  सभी

 संरचनात्मक  सुविधाएं  उपलब्ध  केन्द्र  सरकार  इसकी  स्थापना  उत्तर  प्रदेश  में  क्यों  कर  रही है मुझ

 यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  कि  इससे  srs  व्यय  होगा  ।  इस  परियोजना  को  उटकमंड  में  ही  लगाया

 जाना  चाहिए  ।  tacit  में  तीसरी-खान-कर  जो  कि  कई  वर्षो  से  लम्बित  पड़ी  केन्द्र  को

 उसकी  स्वीकृति  देनी  चाहिए  +  इस  परियोजना के  लिए  योजना  आवंटन  केन्द्र  सरकार  के  सम्बद्ध

 मन्त्रालय  द्वारा  किया  जाना  चाहिए

 मैं  खेद  के  साथ  यह  कह  रहा  हुं  कि  कोयले  की  कमी  के  कारण  प्रतिबन्धित  बिजली  सप्लाई  और

 प्रतिबन्धित  हो  गई  है  ।  केन्द्र  को  तमिलनाडु  की  तापीय  परियोजनाओं  कें  लिये  कोयला  शीघ्र  भेजना

 यह  भी  कहना है  कि  केन्द्र  सरकार ने  यद्यपि  राज्य  सरकार  के  बल्गेरियन  शिप  के

 बारे  में  तमिलनाडु  के  प्रमुख  शक्तियों  द्वारा  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  और  जांच  के  बारे  में  कोई  रूचि

 नहीं  ली  फिर  भी  केन्द्र  सरकार  को  उत्तर  से  तमिलनाडु  में  कोयले  की  ढुनाई के  लिए  राज्य  सरकार

 द्वारा  किसी  भी
 दूसरे

 देश  से  जलपोतों  की  खरीद  के  बारे  में  किसी  प्रकार  की  बाधा  उपस्थित  नहीं

 करनी  चाहिए  ।  इसे  खरीदने  के  अधिकार  को  स्वयं  अपने  पास  रखने  के  लिए  राज्यों  के  अधिकारों  का

 उल्लंघन  माना  जायेगा  |  AeA  प्रदेश  कौर  कर्नाटक  में  अभी  हाल  में  हुए  चुनावों  से  केन्द्र  सरकार

 की  आखें  खुल  जानी  चाहिए  ।  ares  प्रदेश  में  तेलुगूदेशम  की  सफलता  तथा  कर्नाटक  में  जनता  पार्टी

 की  सफलता  इन  राज्यों  की  जनता  की  इस  इच्छा  की  अभिव्यक्ति  है  कि  राज्यों  को  अधिक  स्वायतता

 मिले  और  उनके  दैनिक  कार्यों  में  केन्द्र  का  हस्तक्षेप  कम  हो  ।  केन्द्र  को  इस  सम्बन्ध  में  देश  की  इच्छा  के

 आगे  भनक  जाना  चाहिए  |
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  के  दल  को  20  मिनट  का  समय  दिया  गया  है  ।  मैं  इस

 पार्टी  से  सम्बन्ध  रखता  हूं  इसलिए  मुझे  सावधानी  बरतनी  होगी
 ।

 बह
 अब

 कृपया  समाप्त  करें  ।

 डा०  वी०  कुलनदईबेलु  :  मैं  करता हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रामवतार  शास्त्री  जी  मैं  आपको  अधिक  समय  दे  सकता  परन्तु

 उन्हें  नहीं  ।

 डा०  ato  मैं  अब  उस  महत्वपूर्ण  मामले  का  उल्लेख
 करू  गा

 जिसका  सामना

 मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र में  कर  रहा  हू  ।  श्री  लंका  में  रह  रहे  भारतीय  मूल  के
 नागरिकता  विहीन

 लोगों  से  सम्बन्धित  1964  का  शास्त्री  सिरीमाओ  समझौता  1981  में  समाप्त  हो  गया  और

 अब  कोई  समझौता  नहीं  है  ।  इस  समझौते  के  अन्तर्गत  यदि  भारत  ऐसे  7  लोगों  को  नागरिकता  का

 अधिकार  प्रदान  करता  है  तो  श्री  लंका  ऐसे  4  व्यक्तियों  को  नागरिकता  अधिकार  प्रदान

 करेगा

 इस  अनुपात  की  अब  पुनरीक्षा  नहीं  की  जानी  चाहिए
 ।  मैं  इसका  उल्लेख  भारत  द्वारा

 शीघ्र  ही  आयोजित  किए  जा  रहे  आगामी  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  को  देखते  हुए  कर  रहा  श्री

 लंका  के  राष्ट्रपति  यहां  होंगे  और  केन्द्र  को  इस  मामले  को  शान्तिपूर्वक  सुलझाने के  लिए  श्री

 के  राष्ट्रपति  के  साथ  बात  करनी  चाहिए  i

 नेबेली  और  इसके  इद-गेंद  के  क्षेत्रों  जो  मेरे  संसदीय  क्षत्र  का  भाग  श्री  लंका के

 बहुत  से  शरणार्थी  बसा  दिए  गए  हैं  ।  मैंने  उनकी  दयनीय  दशा  की  ओर  यहां  पुनर्वास  मंत्री  का

 जान

 आका

 किया

 ee

 दूनवासी  सहायता  के  अभाव  मेदे  बी  कता

 को

 सिथति  में  जा

 गए

 पुनर्वास  मन्त्री
 ने  मुझे  लिखे  अपने  पत्र  में  मुझे  आश्वासन  दिया है

 कि  राज्य  सरकार  को  इन

 दुर्भाग्यशाली  लोगों  का  ध्यान  रखने  के  लिए  एक  आवश्यक  निर्देश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।  परन्तु  मैं

 व्यक्तिगत  रूप  जानना  हू  कि  इन  लोगों  ने  अब  सड़कों  पर  भीख  मांगना  आरम्भ  कर  दिया

 मैं  केन्द्र  से  श्री  लंका  के  इन  शरणार्थियों  को  तत्काल  आवश्यक  सहायता  देने  अनुरोध

 करता  हूं  ।  इस  जिम्मेवारी  को  राज्य  सरकार  पर  न  डाला  जाए  ।

 मैंने  सभा  में  मध्य  प्रदेश  में  शासन  और  विदिशा  की  खानों  में  कार्य  करने  वाले  बंधुआ

 दरा  का  मामला  उठाया  था  ।  तमिलनाडु  की  स्थानीय  पुलिस  ने  इन  स्थानों  पर  पहुंचकर
 इन  लोगों

 को
 से  मुक्ति  दिलाई  ।  उसी  प्रकार  आन्ध्र  प्रदेश में  बंधुआ  मजदूर  के  रूप  में  काम  करने  वाले

 तमिलनाडु  के  लोगों  को  तमिलनाडु  पुलिस  ने  मुक्ति  दिलाई  ।

 मध्य  प्रदेश  ने  इस  बात  से  इन्कार  किया  कि  वहां
 वहां  खानों

 में  तमिलनाडु  के  बंधुआ  मजदूर

 हैं  जबकि  प्रधान  मन्त्री  के  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  में  i? 4 rey

 '

 मजदूरी को  समाप्त  करना भी  सम्मिलित

 है  ।
 जब

 मैंने  इन  बंधुआ  मजदूरों  के  पुनर्वास  का  मामला  उठाया  तो  केन्द्रीय  श्रम  मंत्री  ने  इस

 आधार  पर  अनिभिन्नता  प्रकट  की  कि  अब  तक  तमिलनाड़ु  सरकार  तत्कालीन  आन्ध्र  प्रदेश

 ने  उनके  पास  इस  संबंध  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  भेजी  है  ।
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 a re

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  केन्द्र  इन  बंधुआ  मजदूरों को  तत्काल  आवश्यक  पुनर्वास  सहायता

 प्रदान कर  ॥

 निष्कर्ष  के  रूप  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  में  मौजूदा  औद्योगिक  असन्तुलन  को

 अविलम्ब  समाप्त  किया  जाए  ।  केन्द्र  द्वारा  तमिलनाड़ु  के  औद्योगिक  हितों  की  रक्षा  की  जानी

 चाहिए
 थी  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  एक  बार  फिर
 आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि

 मण्डल  आयोग  की

 सिफारिशों  को  हमारे  देश  के  पिछड़ी  जातियों  अनुसुचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 लाखों  लोगों के  हित  में  तत्काल  लाग  किया  जाए  |

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 डा०  दिव  शंकर  दयाल  शर्मा  मैं  हिन्दी  में  बोलने  की  बात  सोच  रहा  था  परन्तु

 तमिलनाडु  के  अपने  मित्र  को  सुनकर  मैंने  अपना  विचार  बदल  लिया  है  ।  सबसे  पहले  मैं  यह  कहना

 चाहता हु  कि  हिन्दी को  देश  के  किसी  भाग  पर  अथवा  किसी  व्यक्ति  पर  थोपने  का  कोई  बिचार

 नहीं  है  क्योंकि  यह  मेरे  दल  का  विचारधारा  नहीं  है  ।  हम  भारत  की  सभी  भाषाओं  राष्ट्रीय

 भाषाएं  मानते  हैं  और  हम  सब  उनके  विकास  में  रुचि  रखते  हैं  ।

 कभी-कभी  एक  दम  व्याप कीक रण  कर  दिया  जाता  है  और  इसी  संबंध  में  मेरे  मित्र  ने

 तमिलनाड़ु  की  औद्योगिक  आवश्यकताओं  के  बारे  में  कहा  है  ।  प्रत्येक  राज्य  के  सदस्य  अपने-अपने

 राज्य  की  आवश्यकताओं  पर  जोर  देते  हैं  ।  परन्तु  कभी-कभी  एकदम  व्यापकीकरण  कर  दिया  जाता

 है
 ।

 उन्होंने  अभी  कहा  है  कि  तमिलनाडु  में  नेवेली  के  अतिरिक्त  अन्य  कोई  केन्द्रीय
 सरकार

 का  उप

 क्रम  नहीं  है  अचानक  इसका  मुझ  पर  असर  हुआ  और  मैं  सोचने  लगा
 ।  निस्सन्देह में

 कोई  मन्त्री

 अथवा  अन्य  ऐसा  कुछ  नहीं  gl  सबसे  पहले  मुझे  टेलीप्रिन्टर  फैक्टरी  याद  आई  क्योंकि
 मैं

 उस

 मन्त्रालय से  कभी  सम्बद्ध  रहा  हु  ।  वहां  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  म् कक्टरी  है  वहां  विजय  टक

 फैक्टरी  है  ।  वहां  feat  बायलर  प्लॉट  है  ।  वहां  इन्टेग्नेल  कोच  भी  है  जिसका  उन्होंने  स्वयं

 बाद  में  उल्लेख किया

 वास्तव में  कोई  भी  व्यक्ति  बोलते-बोलते  ऐसी.शिकायत  जाता  है  परन्तु  कभी-कभी

 इस  प्रकार  बोलने  से  समस्याएं  भी  उठ  खड़ी  होती  हैं  ।  अब  मिसाल  के  तौर  पर  उत्तर  भारत के

 लोग  यह  शिकायत  करते  रहते  हैं  कि  तमिलनाडु में  प्रत्येक  गांव  में  बिजली है  परन्तु  उत्तर  भारत

 में  ऐसा  नहीं  है  ।  परन्तु  बात  यह  नहीं  है  जहां  क्ह्दीं
 जो

 कुछ  सम्भव  ही  किया  जाना  चाहिए
 |

 जहां  तक  मेरे  नेता  और  मेरे  दल  की  चिन्ता  का  संबंध  है  राष्ट्रीय  एकता  सबसे  बड़ी  चिन्ता

 मैं  सभा
 को

 आश्वासन  दे  सकता  हू  कि  ag  भारत  के  प्रत्येक  भाग  से  प्रेम  करती  उन्हें और
 उनके  दल  के  सभी  सदस्यों  को  भारत  की  प्रत्येक  भाषा  के  साहित्य  पर  गव  है  क्योंकि  मैं

 सूस  करता  हु  कि
 तमिल  अथवा  बंगाल  का  साहित्य  बहुत  अच्छा  है  तो  एक  भारतीय के  नाते  में

 उस  पर  गव  कर  सकता  हू  ।  जब  रविन्द्रनाथ  टैगौर  को  नोबल  पुरुस्कार  मिला  तब
 हमने

 बच्चे

 होतें  हुए
 भी

 यह  अनुभव  किया  कि  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  एक  बहुत  बड़ी  है  ।
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 का

 गर्मागर्म  चर्चा के  दौरान  भारतीय  जनता  पार्टी  के  नेता  श्री  जेठमलानी  ने  राष्ट्रपति

 के  अभिभाषण को  प्रलेखਂ  की  संज्ञा  दी  है  ।  अभी  श्री  मेहता  ने  इसे  दस्तावेजਂ
 की

 संज्ञा  दी  है  ।  इस  प्रलेख  के  शोध-पत्र  होने  की  आशा  नहीं  की  जा  सकती ।
 संक्षप  में  राष्ट्रपति के

 अभिभाषण  में  यह  आशा  की  जा  सकती  है  कि  उसमें  देश  की  राजनीतिक और  अन्तर्राष्ट्रीय

 स्थिति  का  चित्रण  हो  तथा  देश  कैसे  प्रगति  कर  सकता  इंस  बारे  में  सुझाव  हों  ।  यदि  हम  इस

 ओर  इस  दुष्टि  से  देखें  तो  यह  प्रलेख  प्रशंसनीय  है  क्योंकि  यह  संक्षिप्त  है  और  इसमें  कुछ  भी  छिपाने

 का  प्रयास  नहीं  किया  गयां  है  ।

 हमने  जिन  क्षत्रों  में  प्रगति  को  तथा  जिन  क्षेत्रों  में  हमें  कठिनाइयों का  सामना  करना

 पढ़ा  इन  दोनों  का  उल्लेख  किया  गया

 जहां  तक  आता  पहलू का  संबंध  मुझे  यह  कहना  चाहिए  कि  ऐसी  कोई  बात

 नहीं  हैं  जिस
 पर

 हम  महसूस  करें  बल्कि  ऐसी  बातें  हैं  जिन
 पर  हम  wa  कर  सकते हैं  ।  यदि हम

 विश्व  बैंक  के  प्रतिवेदन का  स्मरण  करें  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  100  विकासशील  देशों में

 प्रगति  पर  शुन्य है
 तो  स्थिति  स्पष्ट  हो  जाएगी  ।  लातिनी  अमरीका  में  प्रगति  दर  1.6  रही

 जापान  के  अतिरिक्त  24  विकासशील  देशों  की  प्रगति  दर  शून्य  रही  है  ।

 इन  परिस्थितियों  में  यदि हम  इसमें  यह  कहें कि  13  करोड़  एकड़  भूमि  सूखे से  प्रभावित

 फिर  भी  हम  औद्योगिक  विकास  कर  पाये  हैं--भारत  जेसे  कृषि  प्रधान  देश  में  उद्योग  का  कृषि

 से  जुड़े  रहना  स्वाभाविक  है  और  यह  सब  सामाजिक
 कल्याण  योजनाओं  की  कीमत  पर  नहीं  किया

 गया
 ।

 भारत  एक  ऐसा  देश  हैं  जहां  कंठिनाइयों  के  बावजूद  भी  हमने  अपनी  सामाजिक  कल्याण

 परियोजनाओं  समाप्त  नहीं  किया  बल्कि  उनमें  वृद्धि  ही  की  है  ।

 यह  मैं  इस  कारण  कह  रहा  हू  कि  यदि  उसी  जेठमलानी  तथा  अन्य  यहां  होते  तो  मैं  उन्हें

 यह  कहता  कि  उन्हें  याद  करना  चाहिए  कि  श्री  रेगन  ने  उपरोक्त  में  सामाजिक  कार्यक्रमों  में  केसे

 कटौती  की  और  मैं  यह  भी  कहना  चाहे गा  कि  विकासशील  देशों  में  बेरोजगारी  तीन  से  साढ़े  तीन

 करोड़  तक  पहुंच  गई  है  ।

 इन  परिस्थितयों  में  जब  सारी  दुनिया  आर्थिक  संकट  से  गुजर  रही  है  और  जब  मुल्य  बढ़

 रहे  हैं  ओर  जब  सारे  विश्व  में  मंदी  घर  हम  इसमें  वृद्धि  करते  आये  हैं  और  घर  भी  हम  अपनी
 समाज  कल्याण  योजनाओं  को  जारी  रख  सके  हैं  और  उनमें  वृद्धि  भी  करते  आये  हैं  और  फिर
 आर्थिक  विकास  को  जारी  रखते  आये  मेरे  विचार  में

 यह  ऐसी  बात  है  जिस  पर  देश  गर्व

 होना  चाहिए  ।  मैं  पार्टी  की  बात  कर  रहा  हु  ।  यह  सब  भारत  के  लोगों  की  परिस्थिति  के
 अनुसार

 चलते हैं  ।

 जेसे
 कि

 उन्होंने  अन्य  अवसरों  पर  भी  किया  है  ।  उसी  संदर्भ  मैं  कहना  चाहूंगा  कि

 भारत
 ने

 जो
 कुछ  भी  तथा  जो  कुछ  भी  कर  रहा  है  उसकी  निन्दा  करने  की  प्रवृत्ति के

 उत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  हमारी  गुलामी  की  बिरासत है  ।  इस  प्रवृत्ति  को  समाप्त  किया

 ताना  चाहिए

 |

 पिछले

 वर  भारत ने  बहुत  कुछ  कियां है  जिसके  लिए  हर  भारतवासी  को  गर्व
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 a

 करने  का  अधिकार  है  मुझे  इस  बात  का  गव  है  कि  पिछले  वर्ष  हमारी  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  क्ष  त्र

 में  उपलब्धियां  रही  हैं
 ।

 हमारी
 wa

 दक्षिणी  ea  गयी  थी
 ।

 यह  एक  ऐसी  बात  है  जिसके  लिए

 हर  राष्ट्र  को  गयें  होना  चाहिए

 विश्व  ने  हमें  समुद्र  प्रोद्योगिकी  की  अग्रणी  की  पदवी  दी  है
 ।

 निःसन्देह  थे  ऐसी  बातें

 हैं  जिसके  लिए  हमें  गव  करने  का  अधिकार है
 ।  इन  सब बातों से

 पिए  art  + (tte  छाता  हु
 डि क  हम  सही  दिशा

 में  बढ़  रहे  हैं  ।

 विपरीत  परिस्थितियों  के  बावजू  द  भी  हम  अधिक  विकास  का  कम  सम्पन्न  कर  पाये

 हैं  |

 राजनैतिक  स्थिति  के  बारे  में  बहुत  कुछ  बहाना  चुका  है
 ।

 मुझे  उस  समय  आश्चर्य  हुआ

 उनकी  मेहता  श्रीमती  गांधी  को
 ताना  शाही  प्रवृत्तियों  के  बारे  में  कह  रहे  थे  ।  उनके  लिए  उन्हें  एक

 तानाशाह  कहना  एक  सां
 बन

 गया  है
 ।

 यदि  जो  कुछ  मैं  वे  उसे  न  सुनें  तो  वे  एक

 शाह हैं  यदि  मुझे  मन्त्री
 न

 बनाया  जाए  तो  वे  एक  तानाशाह  हैं  ?  वे  तानाशाह  हैं  यदि  वे  मेरी  किसी

 बात  को  स्वीकार
 न

 करें
 ?

 उनकी  आलोचना  ऐसी  ही  है
 ।  एक  प्रजातन्त्र  बहुमत  का  ही

 बाला  होता  है  ।

 मुझे  संदेह  है  कोई  ऐसा  कह  सके  कि  उन्हें  बहुमत  प्राप्त  नहीं  है
 ।

 यदि  बोट  पढ़ें  तो
 2

 शत  लोग  भी  उनके  नेतृत्व  के  विरुद्ध  जायेंगे
 ।

 अतः  तानाशाही  का  प्रश्न  कहां  पैदा  होता

 हमारे  दल  से  बाहर  के  लोग  हमारे  दल  के  कार्यकरण  में  दिलचस्पी  लेते  हैं  ।  एक  बात  तो  है  ।

 हमारी  दल  शुरू  से  ही  स्वतन्त्रता  संग्राम  से  जुड़ा  रहा  है  जिसके  फलस्वरूप  यह  राष्ट्रीय  विचार  धारा

 की  अंग
 बनाया

 है
 जब

 मेरा  दल  तथा  देश
 को

 तुलना  की  गई  तो  मैंने  इसका  विरोध  किया
 ॥

 निस्संदेह  हर  दल  को  नेता  पर  fae  करना  पड़ता  है  ।  विश्व  के  अन्य  देशों  में  भी  ऐसा

 ही  है  ।  भाप  चीन  ।  रूस  तथा  किसी  अन्य  देश  के  इतिहास का  अध्ययन  करवें ।  आप  माओ के  समय

 के  ब्र  डनेव  और  अब  एंड्रिया  के  समय  के  रूस  की  बात

 हैं  ।  इससे  सिद्ध  होता  है  कि  किसी  देश
 का

 विकास  नेता
 के

 व्यक्तित्व  से  सम्बन्धित
 होता  है  ।

 मैं  अपने  मित्र  श्री  मेहता  की  इस  बात  से  सहमत हू
 कि  भ्रष्टाचार  का  हर  स्तर

 पर  मुकाबला  किया  जाये  ।  एक  प्रजातन्त्र  सबसे  बड़ा  खतरा  भ्रष्टाचार  से  होता  है  ।  हमारा

 पड़ौसी  पाकिस्तान  सेनिक  तानाशाही  के  अधीन  है  ।  श्री  अयूब  खां  ने  पाकिस्तान  में  सत्ता

 सम्भाली  उस
 समय  मुझे

 1958  में  पाकिस्तान
 जाने  का  मौका  मिला  था

 ।
 में

 कराची
 गया

 था

 जहां  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  भोपाल  के  कई  लोग  रह  रहे  थे  ।

 मैं  1958,1959  की  बात  कर  रहा ह  |  उन  सबने  कहा  कि  वे  अयूब के  सैनिक  शासन
 का

 स्वागत  करते  हैं  क्योंकि  पहला  शासन  भ्रष्टाचार  से  ग्रस्त  था  ।  कुछ  प्रशासक

 शाह  नष्ट  हो  सकते  हैं  ।  हमें  इसका  मुकाबला  करना  है  ।  फिर  भी  मैँ  अनुभव  करता  हू  कि  हमारी

 नौकरशाही  में  इतना  भ्रष्टाचार  नहीं  है  एक  साधारण  राजनीतिज्ञ  इससे  मुक्त  लेकिन  इसका
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 ताल  यह  नहीं  है  कि
 हम  इस

 बारे  में  संतुष्ट  रहें
 और  हमें  इसके  विरुद्ध  लड़ना  चाहिए ।  यदि  हम

 ऐसा
 तो  हम  इस  सम्बन्ध  में  काफी  उपलब्धि  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  मेरे  माननीय  मित्र  गांधी

 जी  के  बारे  में  बोल  रहे  थे  ।  गांधी  जी  ने  कहा  था  कि  सही  आन्दोलन  शुरू  करने  के  लिए  एक

 सत्याग्रह  काफी  है  ।  आइए  सव  मिलकर  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करें  और  इसका  विरोध  करें  ।

 उत्पादकता  सम्बन्धी  कछ  अन्य  प्रश्न  भी  हैं  ;:  जो  बहत  महत्वपूर्ण  हैं  ।  उत्पादकता  को  महत्व

 दिया  जाना  चाहिए  ।  भारत  में  ऐसा  किया  जा  रहा है  ।  अभि  अधिक  अनुशासन  की  आवश्यकता  है

 मैं  आपको  आश्वासन देता  हूं  कि  ये  ऐसी  बातें  हैं  जिनकी  पूंजीवादी दुनिया  में  जरूरत है  और  जिनकी

 साम्यवादी  देशों  में  भी  जरूरत  है  ।  श्री  एंडीफ्र व  जब  उन्होंने  सत्ता  एक  योगदान  ओर

 बह  अनुशासन के  बारे  में  और  अपने  भाषण के  दौरान  उन्होंने  इस  बात  को  संक्ष प  में  स्पष्ट भी

 किया  था  उन्होंने  कहा  था  कि  कठिन  अधिक  उत्पादकता  और  श्रष्टचार  निवारण

 पर  अधिक  ध्यान दिया  जाए  ।  उनके  कुछ  सिद्धान्त  ये  हैं  ।  कभी-कभी  कुछ  कारणों से  इनमें  वृद्धि

 भी  हो  जाती  है  ।  मैं  इस  बात  की  गहराई  में  नहीं  जाना  चाहता  कि  क्या  जनता  शासन  के  दौरान

 भ्रष्टाचार  अधिक  था  या  कया  प्रश्न  यह  नहीं  है
 ।  यदि  है  तो  इसका  मुकाबला  पूरी  ताकत  के  साथ

 करना  चाहिए  यदि  हम  सब  निश्चय  करें  तो  मेरे  विचार  में  बहुत  कुछ  किया जा  सकता  है

 किया  जाना  चाहिए  ।  हमें  इस  बात  की  खुशी  तथा  गव  है  कि  हमारे  इंजीनियरों ने  महत्वपूर्ण  काम

 किये  हैं  ।  यदि  वे  इसी  प्रकार  कठिन  परिश्रम  करते  रहें  और  जिम्मेवारी  निभाते  रहें  तो  वे  चमत्कार

 दिखा  सकते  हैं  ।  एशियाड  में  जो  कुछ  खे  वह  महत्वपूर्ण नहीं  है  ।  अब  जहां  तक  इस  बात

 का  सम्बन्ध  इसका  श्रेय  हमारे  इंजीनियरों  को  जाता  कौर  इससे  उनके  उपलब्धि  प्राप्त

 करने  की  क्षमता  का  पता  चलता  है  ।

 4

 मैं
 यह

 भी  कहूंगा  कि  यह  पैसा  बर्वाद  नहीं  हुआ  है  क्योंकि  इससे  दिल्ली  की  सुविधाओं  में

 वृद्धि  हुई  इससे  खेलकूद  की  सुविधाओं  वृद्धि  हुई  है  और  सब  से  बढ़कर  यह  निर्माण  काय

 पुलों  के  निर्माण कार्य  तथा  दुनिया  के  अन्य  भागों  अन्य  बातों  के  लिए  ठेकों  के  बारे  में  एक  अच्छा

 विज्ञापन  है  ॥

 ऐशियाड के  बाद  हमें  करोड़ों  रुपये  के  ठेके  मिले  हैं  क्योंकि  जो  लोग  ऐशियाड  देखने

 उन्होंने हमारे  देश  की  योग्यता  तथा  क्षमता  देखी  है
 ।

 अतः  उससे  हमारी  सम्पति  में  वृद्धि हुई

 है

 इसी  प्रकार  बहुत  शीघ्र  गुट-निरपेश्न  सम्मेलन  भी  हो  रहा  है  ।  मैं  यह  सम्मेलन  यहां  सर्व

 गुट-निरपेक्ष  देशों  की  सबे  सम्पत्ति  से  हो  ।  उन्होंने  यह  निर्णय  लिया  है  और  इससे  कई

 आशायें  पैदा  हुयीं  हैं  ।  बे  सब  बहुत  खूश  हैं  और  उनमें  से  कइयों  ने  कहा है
 कि  अब  अगले तीन  वर्षों

 के  लिए  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  का  नेतृत्व  श्रीमती  इंदिरा  गांधी के  हाथों  में  सुरक्षित है
 जो  ऊपर

 विश्व
 की  वरिष्ठतम  नेताओं  ।  मैं  इस  बात  को  दोहराता  हूं  और  अगर  मैं  गलत  कह  रहा

 हूं  तो
 आप

 लोग  मेरी  गलती  को  ठीक  करे
 ।

 अतः  गुट-निरपेक्ष देशों  के  बीच  बहुत  सी  आशाएं  पैदा
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 हो  way  हैं  ।  साथ  ही  ऐसे  लोग  भी  हैं  जो  इससे  चिन्तित  हैं  जो  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  बढ़ती

 मजबूती  नहीं  चाहते  और  यही  कारण  है  कि  कुछ  अप्रसंगिक  बातों  पर  अधिक  बल  जाता  है  ।

 उदाहरण  के  लिए  इसके  महत्व  को  कम  करने  क़ा  प्रस्ताव  किया  जा  रहा  है  ।  यह  कोई  साधारण

 बात  नहीं  है  फिर  भी  कुछ  लोगों  ने  इसे  जम्हूरी  के  घर  में  कहां  है  ।  गुट  निरपेक्ष

 सम्मेलन  के  97  सदस्य  हैं  ate  इनमें  तीन  और  सदस्य  जोड़े  जाएंगे  |  इसकी  सदस्यता  10

 देशों  की  होगी  और  12,13  सदस्य  पर्यवेक्षक  के  रूप  में  होंगे  ।  अब  यह  सारा  ब्लाक  संयुक्त  राष्ट्र

 संघ  में  शामिल  कुल  देशों  का  दो  तिहाई  भाग  है  ।  अब  उसका  नेतृत्व  हमारे  देश  पर  है  और

 पर  है  और  हमारे  देश  के  इस  दृष्टिकोण  का  पता  सारी  दुनिया के  हैं  कि  नामिबिया  के  तुरन्त  आजाद

 किया  जाना  चाहिए  |

 पहली  ही  रात  जब  हम  आजाद  हुए  तो  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  कहा

 हम  आजाद  तथा  खुश  हैं  ।  लेकिन  हमारे  लिए  यह  सब  भूषण  है  जब  तक  विश्व  के  अन्य  भाग

 आजादा  नहीं  हो  जाते  ।  इसी  के  साथ  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  के  अविभाजनीय  कहा  गया

 ;  इसी  प्रकार  आजादी  भी  और  सिद्धि  भी  इस  विश्व  में  अविभाजनीय  है  ।  हम  अनिवेशवाद  चे

 अधीन  देशों  की  आजादी  के  लिये  लड़े  हैं  और  लड़ते  रहने  ।  नामिबिया  भी  एक  देश  है  ।  इसलिये

 हम  नामिबिया  के  दक्षिण  अफ्रीका  की  गुलामी  में  रहने  के  विरुद्ध हैं  हम  रंगभेद  के  विरुद्ध  और  हमें

 इस  बात  का  ध्यान  रखना  है  कि  अगले  तीन  वर्षों  में  ये  देश  आजाद  हो  जायें  ।  यह  तर्क  कि  दक्षिण

 अफ्रीका  का  नामीबिया  को  तब  छेड़  जब  क्यूबा  की  सेना  अ  गोला  अस्वीकार  किया  जायेगा  और

 दक्षिण  अफ्रीका  के  लोग  गोरे  लोगों  की  गुलामी  से  मुक्त  हो  जायेंगे  ।

 यह  मेरे  देश
 की  एक

 भावनात्मक  वचनबद्धता
 जो  अभी  से  नहीं  बल्कि  गांधी  जी  के  समय

 से  इसे  वे  देश  पसंद  नहीं  करते  जो  दक्षिण  अफ्रीका  के  हिन्द  महासार पर  नियंत्रण  करने के

 लिये  एक  अड्डा  समझते  कुछ  ऐसा  समझते  हैं  जिससे  हिंद  महासागर  पर  नियंत्रण  बना  रह  सके

 और  अफ्रीका  महाद्वीप  के  गुलामी  में  रखा  जा  सक े।

 इसी  हिंद  महासागर के  शांति  क्ष  त्र  बने  रहने  का  प्रश्न भी  कुछ  ऐसा  है  जिसे  भारत

 ने  उठाया  है
 ।

 प्रस्ताव  श्री  लंका  ने
 रखा  और

 भारत  ने  उसका  समर्थन  किया ।  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  ने

 इसका  सामान  किया  और  हिंद  महासागर  सम्बन्धी  सम्मेलन  की  तिथि  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के

 प्रस्ताव  द्वारा  निश्चित  की  गयी  लेकिन
 कुछ  निहित  स्वार्थ  वाले  देश  ऐसा  नहीं  चाहते  थे  और  इसे  कई

 वर्षों  तक  स्थगित  किया  गया  ।  हमें  आशा  है  कि  यह  सम्मेलन  शीघ्र  आयोजित  किया  जायेंगी

 अब  इन  सब  बातों  तथा  फिलिस्तीन  के  बारे  में  भारत  का  दृष्टिकोण  स्पष्ट  रहा  है  ।  हम

 फिलिस्तीन  के  साथ हैं  चाहें  श्री  जेठमलानी  कुछ  भी  चाहे  जनता  पार्टी  कुछ  भी  सोचे  ।

 फ़िलिस्तीन  के  प्रति  हमारी  वचनबद्धता  भारत  के  सिद्धान्तों  का  एक  अंग  है  ;  यह  हमारी  संस्कृति  का

 एक  भाग है  ।

 भारत  हम  शा  ही  से  शोषितों  का  न  कि  शोषण  करने  वालों  कासाथ  देने  में  विश्वास  करता  रहा
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 परिणामस्वरूप  हम  a ही  ee ee Feet  को  समर्थन  देते  रहे  यह  anda  हमने  न

 तो  यहां  के  अल्पसंख्यकों और  न  अरब  राष्ट्रों को  खश  करने के  लिए  नहीं  दिया  है  ।  वहां  पर  अरबों का

 उस  समय  पैसा  नहीं  लगा  हुआ  है  ।  जब
 गांधी  जी  ने  कहा था  कि

 फ़लस्तीनियों
 से  उनकी  भूमि

 लेना एक  पाप  उस  समय  अरबों  का  वहीं  भी  पैसा  नहीं  था  ।  मैं  समझता
 ह  जहां तक  महा

 त्मा  जी  का  संबंध
 पाप

 एक  ऐसा
 शब्द  है

 जो
 कि  सबसे  कठोर  शब्द

 हो  सकता  है  ।  मैं  इससे  कठोर

 शब्द  प्रयोग
 नहीं

 कर  सकता  |  हमारा  फिलिस्तीनी  पों
 को  समर्थन  कई  राष्ट्रों  को  पसंद  नहीं

 हालाकि  इस  सदन  के  कुछ  सदस्य  इजराइल ों  और  इजराइलों  नेताओं  का  नैतिकता  को  आदर्श

 मानते  उन्होंने  हमें  कहा  कि  हमें  इजराइल  के  रास्ते  पर  चलना  चाहिए  क्योंकि  इजराइल  ने  एक

 न्यायिक  आयोग  का  गठन  किया  जिसने  फैसला  दिया  है  कि  बेगिन  और  शेरों  दोषी  हैं  और

 शेरों  को  पद  छोडना  पडा  ।

 इस  सदन  में  लोगों  द्वारा  निर्धारित  सदस्य  जिन्हें  कि  काफी  जानकारी  है  ।  मैं  समझता

 अगर  हम  विपक्षी  पत्र  समेत  अपने  आस  पास  देखनें  का  प्रयत्न  करें  तो  पायेंगे  कि  हर  कोई

 यह
 जानता  है  कि  हांलाकि  शेरों  को  रक्षा  मंत्री के  पद  से  हटा  गया  ae  मंत्री  मंडल  के

 सदस्य  बने  हुए  हैं  और  रक्षा  समिति  के  चेयरमैन  भी  बने  हुए  ये  बातें हमें  झांसा  नहीं  दे
 सकती

 उन्होंने  दूसरों  को  बेशक  झांसा  दे  दिया  वह  भी  उनको  समझना  चाहिए  जो  उन  में
 विश्वास

 tad  लेकिन  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते ।  जनता  पार्टी के  लोगों के  साथ  इस  पर  ज्यादा  वक

 करने  का  कोई  लाभ  नहीं  क्योंकि  वे  कुछ  बातों  में  विश्वास  करते हैं  ।  फिर  मूल
 मतभेद

 तो

 बना  रहेगा  ।  कुछ  लोग  मौके  बयान  से  हाथ  मिलना  पसन्द  करते  हम  यासार  अराकल  के  साथ  हैं

 कुछ  लोग  उनके  साथ  हैं  जो  कि  अत्याचार  करते  हैं  ।  के  बेसिन  और  शेरों को  पसंद  कर  सकते

 लेकिन  हम  जानते  हैं  कि  शेरों  ने  जघन्य  अपराध  कियां  लोगों  की  सामूहिक  हत्या की  एक  ऐसा

 अपराध  जो  कि  हिटलर  द्वारा  किये  गये  अपराध  से  भी  बुरा  है  ।

 जब  हम  कुछ  मामलों पर  बोलते  हैं
 तो  निश्चित ही  राष्ट्र और  कुछ  मित्र  जो  कि

 राइली  धन  या  सियोनवादियों से  प्रभावित  शायद  इसको  पसन्द  नहीं  करते  ।

 इसके  फलस्वरूप  एक  खतरा  है  और  यहां  मैं  चाहता  हू  कि  हम  सब  एकजुट हों  और  हमारे

 नेता
 के

 हाथ  मजबूत  मेरे  दल  के  हाथ  मजबूत करें
 जिसकी

 कि  इस  समय  सरकार है  ।  यह
 किसी  दल  का

 प्रश्न  नहीं  यह  राष्ट्रीय  प्रश्न  है
 ।

 मूल  मुद्दों  से  यह  प्रश्न  उठाकर कि  नो रो दोम

 नुक
 को

 कम्पूचिया  को  प्रतिनिधित्व  करेंगे  या  हटाया  नहीं  जा  सकता  ।  भारत  हमने यह
 रुख  अपनाया  हमले  हेंग  सेमरीन  सरकार को  मान्यता  दी  है  ।

 इस  सदन  को  इसकी  सुचना

 थी
 गई

 थी
 और

 इस  पर  हमें  चुनावों  में  जनता  का  फैसला भी  मिला  है
 ।  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन में

 यह  तो  आदान-प्रदान और  एक  दूसरे  को  समझने  की  बात  होती  है  ।  हम  इस  पर  अडिग  नहीं  रह

 सकत  जो  कुछ  क्यूबा  और  हवाना  में  तय  हुआ  हम  भी  उसी  पर  सहमत हो  गये  हैं  कि  कोई

 भी
 कम्पूचिया  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  करेगा  ।  व्यक्तिगत  रूप से  हम  नो रो दोम  सिंहानुक  के  विरुद्ध

 नहीं है  ।  व्यक्तिगत  रूप  से  हमारे  उनसे  काफी  अच्छे  ada हैं  जब  मैं  मुख्य  मंत्री  तो  वह  मेरे
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 अतिथि थे  |  वह  एक  ही  सज्जन  व्यक्ति  लेकिन  वह  आज  क्या  हैं
 ?

 ag  पोल-पोट  सरकार

 का  प्रतिनिधित्व  करते  जो  कि  कम्पूचिया  के  तीन-चौथाई  मुसलमानों  की  हत्याओं  के  लिए  जिम्मे

 वार  था  ।  मैं  इसे  दोहरा  रहा  हू--मेरे  दोस्त  चाहे  इसका  विरोध  aL—aaiten  पोल-पोट  सरकार

 हें  इसका  मल  मानती  थी  इसलिए  उन्हें  मार  दिया  गया  ।  और  आज  नो रो दोम  सिंहानुक  के  नाम

 पर  उसी  पोल-पोट  सरकार  को  पीछे  से  वापस  लाने  की  कोशिश  की  जा  रही  चूंकि  हमें

 इस  आन्दोलन  को  मजबूत  बनाना  है  अतः  हम हेंगे  सेमरीन  सरकार  को  नहीं  बुला रहे  हैं
 ।  जिसकी

 Je-fretet ated T HaT Fz सम्मेलन  ने  कहां  हम  इस  स्थान को  खाली  रख  रहे  हैं  ।  यहा ंमें  स्पष्ट  कर  देना

 चाहता
 हुं  कि  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  नेताओं  के  सामने  जो  मुख्य  कार्य  है  वह  है  कि  जहां  देश-एक-दस र

 से  लड़  रहे  हैं  वहां  ज्यादा  से  ज्यादा  देशों  की  एक  एक  राय  से  फैसला  किया  जाये  और  हम  यही

 करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  वह  सहमति  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  के  मूल  विचार  के

 दीक  होनी  इस  बारे  में  मे  नम्र  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  इसमें  सभी  का  समान  दृष्टि

 कोण  नहीं  है  ।  जब  पंडित  जी  ने  qe-freger  की  आवाज  उठायी  थी  तब  द्वि फोक सी  विश्व  था

 लेकिन  वे  हमेशा  इस  बात  को  दोहराते  रहे  कि  गुट-निपटता  के  कुछ  आधार  भूत  सिद्धान्त  हैं  जिनके

 बारे  में  किसी  प्रकार  का  समझौता  नहीं  किया  जायेगा  ।  किसी  के  भी  साथ  एक  जसी  दूरी  का  प्रश्न

 नहीं  होगा  ।  हमारे  देश  को  अपनी  और  अपने  लोगों  की  रक्षा  के  भनुसारं  अपनी  विदेश  नीति

 आधिक  नीति  स्व  तैयार  करने  का  पूरा  अधिकार  है  ।  किसी  को  भी  इन्हें  बनाने  के  लिए  करने  का

 कोई  अधिकार  नहीं  हैं  ।  हम  किसी  भी  सैनिक-गुट से  अलग  रह  रहे  जो  कि  कोई  नया
 विचार

 नहीं  आपको  यह  जानकर  हैरानी  होगी  कि  1885  में  हुए  हमारे  अधिवेशन  की  अध्यक्षता  श्री

 बोनोश  चन्द  बनर्जी  ने  की  थी  ।  उस  समय  भी  हमने  कहा था  कि  हम  किसी
 बात  में  नहीं  पढ़ना

 चाहते  |  लेकिन  गुट-निरपेक्ष  एक  मल  सिद्धान्त  के  लिए  वचनबद्ध  है  ।  हम

 उपनिवेशवाद-विरोधी  और  प्थग्वासनवाद-विरोधी  हैं  ।  हम  विकासशील  देशों  की  आर्थिक  स्थिति

 को
 मजबूत  बनाने  में  विश्वास  रखते  हैं  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  क्योंकि हम  एक  देश  में  दूसरे  देश

 द्वारा  शोषण  न  करने  और  शांति  और  खुशहाली  के  लिए  वचनबद्ध  हैं  ।

 अब  नई  पथिक  व्यवस्था  का  मूल  विषय  महत्वपूर्ण  हो  गया  क्योंकि  गरीब  और  अमीर

 देशों में  तनाव  पैदा  हो
 गया  है

 ।
 इस

 बात  की  राष्ट्रपति के  अभिभाषण में  चर्चा  थी  विकासशील

 देश  जो  कच्चा  माल  सप्लाई  करते  हैं  उसका  मलय  कम  होता  जा  रहा  जबकि  विकसित  देशों  द्वारा

 यार  उत्पाद  का  मूल्य  हर  समय  अधिक  होतीं  जाता
 है  ।

 ।  इसके  फलस्वरूप  देश  निधन  होते  जा  रहे

 हैं  और  विकसित  क्लासिकल  देश  अमीर
 होते  जा

 रहे  हैं
 ।  लेकिन  विकृति  देशों  के  भी  कई

 शास्त्री  अब  इस  नतीजें  पर  पहुंचे हूं  कि  यह॒  एक  अदूरदर्शी नीति  है  और  विकसित देश  के
 न  तो

 हित  में  है  और  न  ही होगी  और  उनकी  ag  afar  व्यवस्था  अपनानी  होगी  ।  आज  के  विश्व  में  यह

 सभी  मामले  हैं
 '

 और  भारत  निश्चित  हीं  इनमें  अग्रणी  है  ।  इस  पर  हमने  उत्त  र-दही  वार्ता

 चीत
 की  ओर  उससे  हम  दक्षिण-दक्षिण  वार्ता  पर  आये  ताकि  हर  समय  धन  और  प्रौद्योगिकी

 के  विकसित  देशों  पर  ही  निर्भर  नहीं  हमें  खुद  ही  नजदीक
 आना  चाहिए

 विकासशील  देशों  के  पास  खुद  इतनी  सम्पदा है  कि  ह  म  खुद  ही  माल  तथा  अपना  ज्ञान
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 लिन

 का  आदान-प्रदान कर  सकते  और  अगर  हम  एक  जुट  होकर  काम  करें तो  एक  नई  आधिक

 व्यवस्था  का  जन्म  होगा  जो  कि  विकासशील  गरीब  देशों  और  तीसरे  विश्व  के  देशों की  आंव

 श्यकताओं के  अनुरूप  होगी  ।  यही  यहं  होने  वाले  सम्मेलन  में  राष्ट्रों  का  ध्यान  अपनी  खिंचेगी  ।

 लेकिन वे  देश  जो  शोषण  करते  हैं  और  हम  में  से  जो  इस  प्रश्न  की  तह  में  नहीं  जाना  शायद

 सफल  हो  जायें  ।  इस  सदन  में  हम  सभी  को  एक  स्वर से  यह  आवाज  उठानी  चाहिए कि

 वादी  प्रवृत्तियां समाप्त  की  जानी  चाहि ए  चाहें  वह  धर्म  के  नाम पर  हों  या  भाषा के  नाम  पर  ।

 इस  संदर्भ  में  राष्ट्रपति  जी  ने  कहा है  कि  हमें  सभी  विखण्डन  कारी  प्रवृत्तियों  से  लड़ना

 सभी  बातों  से  जो  कि  हमें  अलग  करती  हैं--चाहें  वे  धर्म  हो  या  यां  भाषा  हो--क्योंकि  अगर

 आप
 इसकी  गहराई  में  जायें  तो  आप  पायेंगे कि  कहीं  पर  भी  इस  प्रकार की  प्रवृत्तियों के  होने  के

 पीछे  अगर  विदेशी  हाथ  नहीं  हो  तो  विदेशी  ताकतों  द्वारा  प्रोत्साहन  जरूर  दिया  जाता  है  ।  इसलिए

 इसके  बारे  में  हमें  बहुत  सके  रहने  आवश्यकता  है  ।  मुझे  इसमें  कोई  नहीं  है  कि  इस

 महान  संसद  में  हम
 सभी

 इस  अवसर  पर  एकजुट  और  देखे ंकि  आगामी  तीन  वर्षों में  गुट

 निरपेक्ष  आन्दोलन  का  जो  नेतृत्व  जब  इस  देश  के  पास  तो  यह  सारी  मानव  जाति  केलिए  ए  क

 वरदान  साबित  क्योंकि  हम  हमेशा  ही  जैसाकि  ऋगवेद  में  लिखा  है  मनुष्य  जाति  एक  ही  है

 या  सारा  fara  एक  परिवार  है  दास  से  सोचते  रहे  हैं  ।  आइये  कामना  और  प्रार्थना  करें

 अगर  मेरे  मित्र  इस  पर  आपत्ति  न  करें  क्योंकि  मैं  भगवान  में  विश्वास  करता  है  — fF  हमारे

 सामने  जो  कार्ये है  उसमें  हम  सफल  होंगे  ।

 थी जे०  सी०  aa
 :

 उपाध्यक्ष  श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  ने  राष्ट्रपति  के  "
 अभिभाषण  पर  जो  धन्यवाद  का  प्रस्ताव  रखा  उस  का  समर्थन  करने  के  लिए  मैं

 हुआ  हूं  ।

 केवल  ही  मेज  परे  माननीय  राष्ट्रपति  जी  ने  कहा  है  कि  देश  एक  मुसीबत  से
 [  गुजर  रहा  है

 और
 इस  सदन  मे ंबैठे  हुए  अपोजिशन  के  जो  सारे  माननीय  सदस्य  उन  से  मैं  अपील  करू गा

 उनको  और  हम  को  इस
 देश

 को
 बनाने  के  लिए  मिलजुल  कर  काम  करने

 की
 जरूरत  है  ।

 हमार ेदेश  ने  जो  प्रगति  की  है  और  हमारी  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  के  कारणें  जो
 देश  ने  प्रगति  की  वह  किसी से  छिपी  हुई  नहीं  रूलिंग  पार्टी  के  अनेक  जो  माननीय  सदस्य

 उन्होंने  अपनी  दलील  पेश  करते  हुए  mare  कि  देश  आगे  बढ़  रहा  है  ।  हमारे  चुनाव  Wey

 पत्र
 के  अनुसार  हमने  आधिक  रूप  से  प्रगति की  है  और  गरीबी  रेखा

 के
 नीचे

 जो  लोग

 उनकी  उन्नति  के
 लिए  हमने  अनेक  कार्यक्रम  इस  देश  में  चलाए  हैं  ।

 मैं  एक  बात  यह  कहना  चाहता हूं  कि  हमारे  देश  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  मछुआरे  लोग
 जिन  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाला  यहां  कोई  प्रतिनिधि  नहीं  है  और  उन

 की  बहुत-सी  समस्याएं  हैं  ।

 उनकी  समस्या  को  ले लेकर  मैं  पंथ  प्रधान  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी के  पास  गया  और  जाने  बाद  मेंने

 उनसे  अपील
 की  कि  बहुत  से  मछुआरे जों  समुद्र में  तालाबों  में  या  झीलों  में  मछली  पकड़ेने

 के

 लिए  जाति  जब  कभी  तुफान  आता  तो  उस  में  बहुत  सारे  मछुआरे  लोग  ag  जाते हैं
 और

 241



 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  1  1983

 उनका  कोई  पता  नहीं  लगता  और  इससे  उन  के  घर  वालों  के  पास  खाने-पीने  का  कोई  जरिया  नहीं

 रहता  ।  इसलिए  मैंने  उन  से  यह  कहा
 कि  ag  जो  आयु-बीमा  योजना  यह  उन  लोगों पर  भी

 लागू  की  तो  बड़ी  कृपा  होगी  ।  मुझे  थ द्ष  है  कि  माननीय  राष्ट्रपति  जी  ने  अपने  अभिभाषण  में

 पह  बात  कही है  ओर  हमारे  देश  की  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  मेरी  बात  सुनते  ही

 अपने  हाथों  अपने  कर  कमलों  से  श्री  प्रणव  जो  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  को  लिख

 कर  सुपुर्द  किया  और  कहा  कि  इसको  एग्जामिन  कीजिए  और  ऐसा  करने  के  बाद  इन  लोगों  के

 लिए
 जो

 भी  हो  वह  करिये  ।  मुझे यह  बताते  हुए  बड़ा at  है
 कि

 हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर

 साहब
 ने  उसको  एग्जामिन  किया  ,  और  तुरंत  आयु  बीमा  योजना  लागू  करने  की  उन्होंने  घोषण

 की  |

 मैं  जानता  उपाध्यक्ष  कि  आप  ने  मुझे  बोलने  के  लिए  मौका  दिया  क्योंकि  मैँ  चन्द

 मिनटों  के  लिए  बोलना  चाहता  था  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कांग्रेस  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  कीजो  कांग्रेस  वह  इस  देश  का  संचालन  कर  रही है  और यह  ठीक बात  हैं  ।

 आप  जानते
 हैं  कि

 इस  देश
 में

 अनेक  जातियां
 और  अनेक  धर्मों  के

 लोग  रहते हुए

 अनेक  प्रान्तों  में  रहते  हुए  हम
 सब

 संगठित  हैं  और  संगठित  रहने  के  कारण  ही  इस  देश  की  नैया

 अच्छी  तरह से  चल  रही  है  ।  यह  छोटी  बात  नहीं  है  क्योंकि  मैंने  वे  दिन  देखे  हैं  जब  जनता  पार्टी

 का  यहां  पर  राज्य  था  और  उस  समय  भी  मैं  मेम्बर  आफ  पार्लियामेंट  था
 ।

 उस  बचत  जो  कुछ  मैंने

 जो  हलचल  मैंने  उनके  पावर  में  आने  के  अपोजिशन  के  लोग  अपने  5  साल  भी

 शासन  के  पूरे  न  कर  सकें  ।  यह  दुःख की  बात  है  कि
 जो  समय

 जनता  ने  उनकों  दिया  उस
 को

 वे  पूरा  नहीं  कर  सके  ।  यहां पर  fas  नुक्ताचीनी  करने  से  काम  नहीं  चलेगा
 ।

 इसलिए  मैं  यह  अपील

 करूंगा  कि  आगे  जाने  वाले
 जो

 हमारे  कार्यक्रम  उन  में  वे  हमारा  साथ  दें

 ।  ध

 मैं  मंडल  कमीशन की  भर  जाना  चाहता हू  ।  मंडल  कमीशन ते  सारे  देश  में  घूम
 कर

 अपनी  रिपोर्ट  तैयार  की  है  ।  मेरा  आप  से  नम्र  निवेदन है  और  आपके  जरिए  से  मेरी  अपने  नेताओं

 से  भी  अपील  है  कि  वे  मंडल  कमीशन  के  जरिए  से  जो  भी  हमारी  समस्याएं  सुलझ  सकती  हैं  उनकी

 सुलझाने  में  हमें  ज्यादा  समय  नहीं  लगाना
 चाहिए  जबकि  गरीबी  की  रेखा

 के
 नीचे  रहने  वाले  सारे

 देश  के  लोगों  के  लिए  हम  कुछ  विचार  करने  जा  रहे  हैं  ।  गरीबी  रखा  के  नीचे  रहने  वाले  कई

 लोग  हैं  और  उनमें  स्पष्ट  रूप  से  इस  देश  के  सारे  मछुआरे  लोग  उनकी  और  तुरन्त  ध्यान  दिया

 ये  शेड्यूल  काइट्स  और
 ages  ट्राड्ब्स  के

 नीचे
 के

 दर्जे
 के  हैं  ।  उनकें  बारे

 में  तुरन्त

 मंडल  योजना  को  लागू  किया  जाए  ।

 मैं  पहले भी  कह  चूंकि हूं  कि
 मंडल  कमीशन  अवार्ड  को  हमें  जल्द  से  जल्द  लागू  करना

 चाहिए
 ।  इस

 पर  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  की  सिफारिश  लेने
 की  जरूरत  परन्तु

 जो  भी

 सिफारिशें
 आ

 चुकी  हैं  उनको  तो  फौरन  लागू  किया  जाए  ।  जिससे कि  मंडल  कमीशन  योजना  से
 गरीबी  की

 रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  को  राहत  मिले  और  हमारे  देश  की  प्रगति  अधिक  क्षेत्रों

 में
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 अधिक  ia  ar  की  प्रगति  होने  से  हमारा  उत्पादन  बढ़ेगा
 ।  हमारे  देश  में  उत्पादन

 बढ़ना  जरूरी है  लेकिन  माननीय  SITET  त  एक  और  हमारा  उत्पादन  जिसे  रफ्तार  से  बढ़  रहा

 है  उससे  ज्यादा  रफ्तार  से  हमारी  जनसंख्या  बढ़  रही  है  ।  यह  हमारी  जनसख्या  न  इसकी  तरफ

 भी  हमें  ध्यान  देना  बहुत  जरूरी  है  +

 अगर  हमारी  पापुलेशन बढ़ती  TH,  तो  हमारी  जो  प्रगति  उन्नति  उसका  लाभ  केसे

 हमारी  जनसंख्या  को  मिल  पायेगा  ।  इसलिए  मैं  अप  से  अनुरोध  करूंगा  यह  आपने  परिवार

 नियोजन  के  जरिए  से  16  परसेंट  का  लक्ष्य  रखा  इसको  बढ़ाया  इसको  इस  लक्ष्य  से

 eater  किया  जाए  ताकि  हम  आगे  चल  कर  अपने  देश  की  तरक्की  कर  सकें  |

 माननीय  उपाध्यक्ष  असम  के  प्रश्न  पर  कई  बड़े-बड़े  नेता  बोल  गये  और  यह  कह  गये

 कि  वहां  सरकार  ने  यह  नहीं  ag  नहीं  किया  ।  मैं  उनसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  असम  का  जो

 ब्लम  है  असम  की  जो  समस्या  जब  आप  रूलिंग  पार्टी  में  जब  जनता  पार्टी  की  सरकार

 थी  तो  उस  समय  क्यों  नहीं  आप  लोगों  ने  तुरन्त  निर्णय  लिया
 ?

 उन्हें  क्यों  नहीं  राहत दी
 ?

 मुझे  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है
 कि  हम  लोगों  में  एक  राष्ट्रीय  विचार  रहने के  बाद  भी

 जिस  काम  को  बढ़ावा  हमें  देना  उस  काम  को  बढ़ावा  न  हमारे  जो  जनता  पार्टी  के

 लोग  भारतीय  जनता  पार्टी  के  लोग  लोक  दल  के  लोग  ये  आतंक  को  फलाने  में  लगे  हु  ए  हैं

 उनको यह  नहीं  करना  चाहिए  ।  जब  हम  चुनाव  कराने  नहीं  जाते  हैं  तो  वे  लोग  कहते  हैं  कि  वहां

 चुनाव  कराये  जा  रहे  जब  हम  चुनाव  कराने  जाते  हैं  तो  वे  ही  लोग
 फिर

 यह  कहते  हैं  चुनाव

 कराने  की  कोई  जरूरत  नहीं
 है

 sar  राष्ट्रपति  शासन  लाग  होता  चाहिए  |

 क्यो  इस  तरीके  से  बात  करके  हम  देश  को  आगे  ले  जा  सकेंगे  ।  इसलिए  मेरी  लोगों  से

 अपील  है  कि  हमारी  जो  असम  की  समस्या  उसको  हम  मिल-बेठ  कर  सुलझायें  ।

 हमारी  सरकार  हमारी  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने
 इस  देश  में  जो-जो  उपाय

 करने  वे  उपाय  करके  दिखा  दिए  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  घन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  कुछ  विनती  करने  की  समम

 दिया ।

 श्री  रशीद  मसूद  :  मोहतरम  डिप्टी  स्पीकर  में  पिछले  कई  सालों  के

 प्र  rearaer  एड्स  पढ़  रहा  था  और  उनको  पढ़ने  के  बाद  मुझे  ऐहसास  हुआ  फि  या  तो  सरकार

 इस  मुल्क  की  हालत  को  जानती  नहीं  है  या  इस  मुल्क की
 प्राबलम्स

 से
 वाकिफ

 नहीं  है  ।  यह

 सरकार  जानबूझ  कर  उसी  बात  को  बार-बार  कह  देना  चाहती है  जो  कि  हकीकत  में  नहीं

 बकील  गोएबेल्स  के  को  इतनी  ब बार  रिपीट  करो  कि  वह वह  सच  महसूस  होने  लगे
 -
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 ह

 मैं  न  1971  का  प्रेजीडेंट  का  एड्रेस  पढ़  मैंने  पढ़ा  कि  हमारी  सरकार  की

 पालिसीज
 में  एक  पलासी  यह

 भी  कि  गरीबी  इस  मुल्क  सें  दूर  कर  दी  fas

 पांच  साल  के  लिए  और  यही  नहीं  कि  गरीबी  दूर  कर  दी  जाएगी  बल्कि  इस  मुल्क  को  शायद  जो

 आज  डवलप्ड  कन्ट्रीज  हैं  उनकी  बराबरी  का  दर्जा  दे  दिया  ऐसा  कुतुब  को  पढ़ने  के  बाद  अन्दाज

 होता  क्या  हुआ  गुराबत  इस  मुल्क  से  दूर  नहीं  हुई  लेकिन
 गरीबों

 को  दूर  करने  का  सिलसिला

 aga  शुरू  कर  दिया  |  1981-82  और  1983  के  जो  तीन  प्रे  जीडेन्शिल  एड्रेस  आए  इन  तीनों  को

 पढ़ने  के  बाद  अहसास  हो  रहा  कि  जहां  सन्‌  1971  से  आप  चलते  उससे  नीचे  चले गए  हैं  ।

 आप  गुरबत  को  दूर  करने  की  बात  कर  रहे  थे  लेकिन  गुरबत  बढ़ाने  में  पूरा  पूरा  आपका  हथ  है  |

 मैं  गांधी  फिल्म  देख  रहा  था  और  उसको  देखने  के  बाद  अन्दाज  हुआ  कि  महात्मा  गांधी  at  कसमें

 खाने
 वाले  लोग  किस  तरह  उनकी  उनके  ख्यालात  को  इस  मुल्क  से  दूर  कर  रहे  हैं  |

 महात्मा  गांधी  को  गुरबत  और  ऐसे  लोगों  को  देखने  के  लिए  जिनके  पास  पहनते  के  लिए  कपड़ा  नहीं

 देहात  जाना  पड़ता  था  ।  आज  36-37  साल  की  आजादी  के  महत्मा  गांधी  की  36  साल

 की  शहादत  के  बाद  हालत  क्या  आज  हिन्दुस्तान  की  के  मैम्बर्स  को  गुरबत  देखने  के

 लिए  देहात  में  जाने  की  जरूरत  नही  है  ।

 राज  आपकी  नाक  के  नीचे  दिल्‍ली  के  अन्दर  एशियन  गेम्स  जो  हुए  उनकी  बिल्डिंग्स

 बनाने  वाले  मजदूरों  को  देखकर  अन्दाज  हो  जाता  है  कि  महात्मा  गांधी  कस्में  खाने  वाले  महात्मा

 गांधी  के  मूलक  को  कहां  ले  जा  रहे  आज  हिन्दुस्तान  का  अवाम  आपकी  बात  को  समझता  नहीं

 है  जो  आपका  रेडियो  कहता  वह  समानता  है  शायद  यह  सही  है  वहू  दिन  दूर  नहीं  जब

 हिन्दुस्तान  का  अवाम इस  जहालत  से  बाहर  निकलेगा  और  उसको  अहसास  होगा  कि  आप
 जो

 कहते  बिल्कुल  गलत  है  ।  महात्मा  गांधी  को  बुलाने  का  जो  काम  aga  शुरू  किया  हुआ  है  उसको

 समस्या  |  आप  कहते  हैं  कि
 आप  तरक्की  कर  रहे  इससे  एग्री  नहीं  करता

 ।
 की

 सन्‌  71  की  रिपोर्ट  देखने  के  बाद  जब  पर-कैपिटा  इन्कम  की  बात  आती है
 तो  उसमें  125  मत  का

 नाम  दिया  उन
 मुल्कों  के  अन्दर  आपका  105  वाँ  नम्बर  था  ag  ठीक  उस  वक्त  पाकिस्तान

 का  नम्बर  124  बंगलादेश  उस  समय  था  नहीं  और  सीलोन  का  नवम्बर  103  सन्‌  81  की

 रिपोर्ट  दस  साल
 के  बाद  जब  अप  गुरबत  को  हटाने  की  कसम  खाकर  उस  मुल्क  से  इलैक्शन

 जीते  थे  ।  फाओकी  रिपोर्ट  में  आपका  नवम्बर  124  वां  हैं  गरीबी  के  मुल्कों  ।  में  उससे  ऊपर  जो  मुल्क  हैं

 आपको  मालूम  है  जिनका  मैंने  और  शायद  आपने  नाम  भी  नहीं  सुना  दस  लाख  या  इससे  ज्यादा

 की  आबादी  वाले  131  मुल्कों  में
 ले

 आपका  गुरबत  में  124  वां  नम्बर  आपने  तरक्की  की

 इन  सालों  के  104-105  से  बढ़कर  नम्बर  124 पर  आ  गया  सीलोन  का  नम्बर  116

 वां  और  पाकिस्तान  का  111  वा  है  यह  तरक्की  की  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  आप  लोग  समझते  नहीं

 कि  गरीब  होते  चले  जा  रहे  हैं  या  मैं  यह  जरूर  समझता  हूं  कि  आप  इस  मुल्क  के  अवाम  को  मह

 नहीं  बताना  चाहते  कि  हम  गरीब  होते  जा  रहे  है  ।  मैं  अभी  आपको  एक  बात  और  बताना  चाहता  हूं  ।

 पार्लियामेंट
 के

 क्वैश्चन  को  देखरहा  उससे यह  अन्दाज  हुआ  कि  सन्‌  1951  में  जो  sat  22.5

 रोजाना  इस  मुल्क  के  आदमी  को  खाने  के  लिए  मिलता  ग्राम  रोजानाइस  मलक  के
 आदमी  को  खाने  के  लिए  मिलती  थी  लेकिन  कया  हुआ  इस  गुरबत  को  हटाने  वाले  दौर  सन्‌  1976

 में  वह  चना  घटकर  20.  ग्राम  रह  गया  ।  यह  आपकी  तरक्की  और  इस  मलक  से  गुरबत  दूर  करने

 यह  इस  मुल्क के  बढ़ाने  का  सबुत  1951  में जब  एक  आदमी  को  रोजाना  60.7  ग्राम  दालें
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 ee  नन

 मिलती  थीं  वह  घट  कर  1976  में
 हो  गई  50.8  ग्राम  और  आज  40  ग्राम  ही  दालें  रोजाना  खाने  को

 मिल  रही  हैं  ।  देश  में  बहत  बड़ी  आबादी  ऐसी  है  जिनकी  दालों  से  ही  प्रोटीन  मिलता  है  ।  लेकिन  वह

 रोज  घट  रहा  है  जिसका  नतीजा  है  कि  दिमागी  और  जिस्मानी  तौर  पर  मुल्क  में  कमजोर  बच्चों  की

 तादाद  बढ़  रही  लेकिन  आप  इसको  मानने  के  लिये  तैय र  नहीं  आप  कहेंगे  कि  गुरबत  हट

 रही  है  ।  समय  में  नहीं  आता  कैसे  आप  यह  कहते हैं  ।

 दिनों  20  1982  को  एक  सवाल  के  जबाब  में  सरकार  ने  बताया  था  कि  जब

 1930  में
 आपकी  सरकार

 आयी  उस  वक्त  46.51  परसेंट  इस  मुल्क  की  आबादी  के  बिलो  पार्टी

 लाइन  थे  ।  आपका  कहना  है  क  जनता  पार्टी  ने  उनको  गुप्त  की  तरफ  धकेल  जबकि  ag  बात

 सही  नहीं  है  ।  जनता  प्रार्थी  के  तीन  साल  का  रेनाड  देखेंग  तो  पता  लगेगा  कि  हमने  क्या  किया  ।  लेकिन

 अब  क्या  पोजीशन है
 ?  आज  $6,  57  परसेंट  आबादी  पावर्टी  लाइन  के  नीचे  चली  गई  गुरबत

 दूर  करने  वाले  आप  बताओ  कि  10  तीन  साल  के  अन्दर  कैसे  पावर्टी  लाइन  के  नीचे

 चले  गये  ?  जनता  पार्टी  तो  इनको  नीचे  नहीं  aha  रही  आपकी  ही  सरकार  बरसरेक्तदार  है  ।

 5,  6  परसेंट  आबादी  हर  साल  बिलो  पार्टी  लाइन  जा  रही  क्यों  ?  महात्मा  गांधी  की  कस्में

 खाते  लेकिन  उनकी  नीतियों  पर  at  चलते  ।  इसलिये  लोग  नीचे  जा  रहे  हैं  ।  अपोजिशन  वालों

 का  यह  फर्जे  बनता  है  कि  सरकार  की  जों  गलत  नीतियां  हैं  उनको  बतायें  ताकि  आपको  मालूम  हो  कि

 कहीं  कुछ  गलती  है  कि
 अगर  आप  वाकई  में  समझता  चाहें  तो  अगर  समझना  ही  न  चाहें

 तो  मेरे  पास  उसका  कोई  हल  नहीं  है  ॥

 अनएमप्लायमेंट  के  बारे  भ  आपका  जवाब  है  कि  20  लाख  आदमी  हर  साल  अनएमप्लायड

 हो  जाते  जब  इतने  आदमी  हो  रहे  हैं  तो  उनको  रोजगार  कहां  मे  दिया  जायेगा  ?

 आपकी  पॉलिसी  है  बड़े-बड़े  कारखाने  लगाने  लेकिन  महात्मा  गांधी  की  नीतियों  पर  चलने  को

 तैयार  नहीं  हैं  जिनकी  कस्में  भाप  रोज  खाते  हैं  ।  महात्मा  गांधी  बड़ी  इंडस्ट्रीज  के  खिलाफ  क्यों  थे  ?

 इसलिये  जब  बड़ी  इंडस्ट्रीज  लगायेंगे  तो  काम  करने  वाले  हाथ  बेकार  होंगे  बड़ी  इंडस्ट्रीज

 वहां  अच्छी  होती  हैं  जहां  काम  करने  के  लिए  हाथ  नहीं  हैं  ।  लेकिन  जहां  काम  करने  के  लिए  हाथ  हैं

 यहां  बड़ी  इंडस्ट्रीज  हाथों  को  बेकार  करी  जायेंगी  जिससे  बेरो  जगारी  बढ़ेगी  ।  इसी  बजह  से  20  लाख

 लोग
 दर

 साल  किलो  पार्टी
 लाइन

 जा  रहे  हैं  ।

 आपने  कोई  ऐलोफेशन  काटेज  इंडस्ट्रीज  के  लिये  इस  साल  नहीं  रखा  यहां  का  दस्तकार

 दम  तोड़  रहा  है  ।  में  सिफ॑  देहात  की  बात  नहीं  करता  ।  जब  हम  देहात  की  बात  करते  हैं  तो  हम

 सबसे  बड़े  शहरों  के  दोस्त  भी  जिनका fa  हमें  दुश्मन  बताया  जाता  राज  33  परसेंट  लोग

 बम्बई  के  अन्दर  फूटपाथ  या  प्लम्स  में  रह  रहे  दिल्‍ली  में  28  कानपुर  में  35  परसेंट |

 बड़े  mad  में  लोग  जानवरों  की  जिन्दगी  जी  रहे  हैं  लेकिन  उन  जानवरों  की  ज़िन्दगी  जीने  वाले

 लोगों  के  लिये  आपके  पास  रेडियो  और  टेलीविजन  है  जो  दिन-रात  माता  रहता  है  कि  हिन्दुस्तान

 / के  अन्दर  गुरबत  नाम  की  चीज  नहीं  है  ।
 ।

 कहां  से  आये  हैं  ये  ?  ये  लोग  गांव  और  कस्बों  से  आये  हैं  ।  यह  कयों  आये  क्या  इनको

 कोई  पागलपन  सवार  हो  गया था  ?  यह
 zo इचऋ  &  आये  हैं  कि  आप  फेल्योर  हो  गये  हैं  उनको  वहां

 1
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 पर  रोजगार  देने  देहात  के  लोगों  के  ६ इन्टर  को  sitgae  करने  में  आपका  टोटल  फ़ेदयोर  है  ।

 जब  आउ  उनको  रोजगार  नही ंदे  संकते तो  वह  मजबूरन पेट  के  लिये  दायरों की  तरफ  बढ़ते  हैं  ।

 इस  से  यहां  स्लम  हो  जाता  आप  इस  एलम  की  कोई  प्रॉबलम  साल्व  कर  ही  नहीं  सकते  क्योंकि  आज

 तक  आपने  देहात  की  बवलपर्मेंट  का  कोई  प्रोग्राम  नहीं  बनाया  जिसमें  यहां  इनका  फादर  इन-फलो  रुक

 जाये  ।  वट्  लोग  आते ही  जब  तक  कि  आप  महात्मा  गांधी  की  नीतियों पर  अमल  नहीं

 बरंगे  |

 हमारे
 मुल्क

 में  मजबूरी  और  बदकिस्मती  यह  है  कि  यहां  पर  कोई  मैं  मसल  aes

 चरण  fag  कहता  हूं  राष्ट्रपिता  का  नाम  लेकर  राष्ट्रपिता  की  किसी  बात  को  सही  और  ईमानदारी

 से  लाग  करना  चाहता  तो  आप  कहते हैं  कि  बह  200  साल  पीछे  ले  जा  रहा  है  हिन्दुस्तान  को  i

 अगर  इस  मुल्क  में  रहने  वाले  को  रोजगार  देने  उसके  पेट  को  रोटी  देने  का  मतलब  यह  है  कि

 मुल्क  200  साल  पीछे  जा  रहा  है  तो  मैं  समानता  हुं  कि  मुल्क  को  400  साल  पीछे  जाना  चाहिय े1

 200  साल  पीछे  जा  रहा  है  तो  गलत  जा  रहा है
 ।  वह  दौर  भा  जाना  चाहिये  जब  हिन्दुस्तान  को

 सोने  की  चिड़िया  कहा  जाता  था  ।  आज  तो  यह  हिन्दुस्तान  न  कांसे  की  चिड़िया  है  और  न  मिटटी  की

 चिड़िया  है  आपने  चिड़िया-लेस  बना  दिया  कभी  किसी  जमाने  में  सोने  की  चिड़िया  कहलाने

 वाला  मुल्क  आज  कोई  भी  चिड़िया  का  मुल्क  नहीं  भाज  यहां  इन्सान  स्लम  में  रहते  हैं  जो  कि

 जानवरों  से  बदतर  जिन्दगी  गुजारते  आप  तो  उस  तरफ  ध्यान  नहीं  देना  आप  महसूस

 नहीं  कर  रहे  अगर  महसूस  कर  रहे  हैं  तो  कुछ  नहीं  कर  रहे  लेकिन  यह  बात  कब
 तक  चले  |

 मैं  समझता  हूं  कि  आपको  अपनी  नीतियों  पर  गौर  दोबारा  सोचना  चाहिये  कि  आप  बड़ी-बड़ी

 बड़े-बड़े  मोनोपली  हाउसेस  को  मदद  करके  क्या  मुल्क  से  बेरोजगारी  को  दूर

 सकते  हैं  में  ant  हू  कि  नहीं  कर  सकते  अगर  नहीं  कर  सकते  तो  आप  क्यों  नहीं  ऐसे

 स्टेप्स  उठाना  चाहते
 हैं  जिससे  इस  मुझसे  बेरोजगारी  दुर  हो  ?

 आपका  सूचना  कहां  जा  रहा  क्या  कभी  आपने  यह  सोचा  राज  इस  मुल्क  में  हिन्दू

 मूसल  मान  के  बड़ी  जात  के  छोटी  जाति  वालों  के  साथ  फिसाद  जबान  के  नाम  पर

 एरिया  और  इलाके  के  नाम  पर  फिसाद  भर  तरह-तरह  के
 फिसादात

 क्यों  हो  रहे  हैं  ।

 हमारी  nefcat  भोर  मरहबा  दोनों  पर  राज  एक  ऐसा  हंगामा  खड़ा  हुआ

 जिसकी  तरफ  देखने  के  बाद  हरभआादमी  जो  कि  अपने  आपको  हिन्दुस्तानी  कहता  यह  सोचना

 पड़ेगा  कि  मलक  कि  घर  चल  रहा है  और  क्यों  जा  रहा  ?  हमारी  नजर  राज  देखती  है  कि  यहां

 कोई  और  महत्मा  गांधी  लेकिन  बह  नहीं  सकता  क्योंकि  ऐसे  लोग  सदियों  में  पदा  होते

 लेकिन  महात्मा  गांधी  की  कस्में  खाने  वाले  लोग  उनकी  नीतियों  पर  तो  अमल  कर  सकते हैं  ।

 कहिये आप  ईमानदारी से
 कि  हम  महात्मा  गांधी  की  नीतियों  को  नहीं  फिर  चलिये  उन

 नीतियों  पर  जिन  पर  अ.प  चल  रहे  हमें  कोई  एतराज  नहीं  होगा  |

 मैं  पूछता  चाहना  हुं  मुरादाबाद  में  कया  मैं  एक  बरात  साफ  कर  देना  चाहता  Z

 कि  मुरादाबाद में
 फिसादात  की  शुरुआत  हिन्दू  मुसलमान  की  बजह  मे  नहीं  मुरादाबाद  में

 मलूम  बेगुनाह  मुसलमानों  गोली  चलाने  वाली  पी०  ए०  सी ०  पुलिस  मौर  ~~ asfafaee  दान  था  ।
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 यह  हिन्दू  नहीं  था  ।  भाप  अपनी  पी०  ए०  सी  ०
 पुलिस  और  एडमिनिस्ट्र दान  को  भी  नहीं  रोक  सकते  ?

 क्या  महात्मा  afer  की  कस्में  खाने  वाले  लोग  उनको  बख्त  नहीं  कर  सकते  ?  क्या  महत्मा  गांध्री

 की  कस्में  खाने  वाले  लोग  बाहर  का  हाथ  उताकर  15  अगस्त  को  तकरीर  कर  सकते  हैं  मुराद  बाद  के

 अन्दर  ?  एक  अजीब  तमाशा  है  |

 जो  लोग  मारे  उनको  कहा  जा  रहा  है  कि  इसमें  फारेन  हैंड  था  ।  पाकिस्तान  को  एक

 एहितजाजी  नोट  भी  भेजा  इससे  क्या  होगा  |

 दूसरे  कौतूहल  लोगों  ने  एक  हजर  बार  यह  बात  कही  है  कि  हिन्दुस्तान  का  मुसलमान

 यहां  का  लायल  नहीं  उस  पर  कोई  असर  होने  वाला  नहीं  लेकिन  हमारी  सरकार  जब

 एहितजाजी  नोट  भेजेगी  तो  हिन्दुस्तान  में  रहने  वाले  हिन्दू  क्या  महसूस  करेंगे  हिन्दुस्तान  के  मुसलानों

 के  बारे में  जिसके  बारे में  लोग  दिन-रात  कहते  रहते  कि  ये  हिन्दुस्तान के
 लायल  नहीं है

 |

 हिन्दुस्तान  का  वफादार  नहीं  है--क्या  आपने  हिन्दुओं  के  दिल  में  यह  शक  पैदा  नहीं  मुसलमानों

 केलिए ?  अगर  किया  तो  आप  महात्मा  गांधी  की  कस्में  क्यों  खाते हैं
 ?  कौन  जिम्मेदार  आप

 बतायेंगे
 ?

 मेरठ  में  मुसलमानों  को  हिन्दू  मे  शिकायत  नहीं  थी  ।  मेरठ  में  पी०  ए०  सी०  और  पुलिस

 से
 शिकायत

 थी  लेकिन यहां  पर  बैठ  करके  दूसरे  हाउस  में  बैठ  करके  जिस
 जोरदार  तरीके

 से
 पी०  ए०  सी०ਂ  पुलिस  और  एडमिनिस्ट्रेशन  को  डेनेइड  करने  की  कोशिश  की  गई  क्या  उससे  यहां  के

 मुसलमानों को  यह  सोचने के  लिए  मजबूर  नहीं  होना  पड़ेगा  कि  वे  यहां  दूसरे  दर्जे  के  हरी हैं  ?

 यह  उस  हकूमत  में  हो  रहा  जिसके  लोग  महात्मा  गांधी  की  कस्में  खाते  हैं  ।  महात्मा  गांधी  की

 कस्में  खाने  बले  लोगों  की  हुकूमत  के  अन्दर  यहां  के  मुसलमान  यह  महसुस  करें  किं  वे  इस  मुल्क  में

 दूसरे  दर्जे  के  शहरी  हैं  यह  बात  आपकी  समय  में  नहीं  आती  ?  आती  है  ae  फसादात  कौन

 कराता  मैं  बताना  चाहता  आज  पहली  बार  ही  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  यह  फ़सतात  सरकार

 कराना  चाहती है  इसलिए  कि  माइनॉरिटी  की  डरने  के  बाद  एक  रवैया  होता है  कि  जिस

 सरकार
 को

 वे  महसूस  करत ेहैं  कि  वह  उन्हें  बचा  सकती  उसके  साथ  लग  जायें  ।  आपको

 मालूम  कि  4  1982  को  मस्जिद  में  एक  gat  फेंका  गया--सुबर  के  चार

 पैर  और  एक  सिर  मस्जिद  में  पाए  गए  जिसकी  रिपोर्ट  कराई  गई  ।  उन्होंने  बहुत  अकल  से  काम  लिया

 कि  कहीं  फसाद  न  हो  जाए  इसलिए  उन्होंने  बहुत  खा सोली के  साथ  पुलिस में  रिपोर्ट  कराई

 आपको  मालूम है
 28.0  अक्तूबर  को  gata  गेट  की  मस्जिद  में  फिर  सुपर का  सिर  फेंका  गया  ।

 आपको  मालूम  है  5  1982  को  दरियागंज  में  साब री  में  मुकम्मल  सुवर  फका  गया  था  ।  आपको

 मालूम  है  पिछले  एक  ada  में  फराशखाने  के  एक  मंदिर  में  मेंस  का  सिर  रखा  कौन  लोग  हैं

 जो  यह  सब  कुछ कर  रहे  बहुत  आसानी  से  आप  कह  देंगे  आर०  Go  एस०  वाले
 कर  WE  ।  बहुत

 आसानी
 से  आप कह  देंगे  जमाते  इस्लामी  बालों  ने  मंदिर  में  सिर  रख  दिया  होगा  ।.  लेकिन

 शायद  ai gay  मालूम  नहीं  है  कि  जब  इन  चीजों  की  रिपोर्ट  हुई
 और  सी

 ०
 बी०  आई०  और  सी

 ०  आई०
 डी०  ने  इंक्वायरी  की  तो  वे  फेल  हो  वे  मालूम  नहीं  कर

 सके  किन  लोगों  ने  यह  क्रिया  ।  लेकिन

 मैं  जामा  मस्जिद  एरिया  की  पुलिस  को  मुबारकबाद  देता  वहां  के
 स्पेशल  एक  एस०  पी०  को

 मुबारकबाद  देता हूं  कि  उन्होंने  मुस्तकिल  कोशिश  की  और  उसके  बाद  6  आदमियों  को

 गिरफ्तार  किया  जिसमें  एक  प्रेम  कुमार  था  पांच  उसके  मुलाजिम  थे  ।  गिरफ्तार  करने  के

 बाद  जब  पुलिस  ने  161
 का  बयान  लिया  तो  मालूम  है  उसने कया  कहा  ?  कहा  मैं

 दिल्ली
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 प्रदेश  कांग्रेस  एग्जीक्यूटिव  कमेटी का
 मेम्बर cet ।  क्या  सजा  गई  3  उस  पुलिस  आफिसर

 को  एक  नोट  भेजा  एक  हाय स्ट  एग्जीक्यूटिव  की  तरफ  से  कि  इस  मामले  को  टाप  सीक्रेट  रखा

 |  अगर  इसको  डिस् क्लोज  किया  गया  तो  अपने  आप  को  सस्पेन्ड  ही  डिस्मिस  समशियेसा  ।

 क्या  फिर  भी  आपकी  समय  में  नहीं  आता  कि  कौन  फसाद  करवा  रहा  है  ?  आखिर  झप  कितनी

 जानें  लेना  चाहते  हैं  इस  मुल्क  के  कि  ही  हिन्दू  की  जान  जाएं  किसी
 मुसलमान

 की  जान  जाए

 तो  वह  हिन्दुस्तानी  की  जान  जाती  है  और  उस  पर  अफसोस  होना  वशी  नहीं  ।  लेकिन  इसको

 जिम्मेदारी  किसकी  है  ?  आपकी  है  ।

 आज  असम  के  बारे  में  .  बहुत  आसानी  से  कह  दिया  जाता  है  कि  यह  अपोजिशन  वाले  कर  रहे

 मैंने  पहले  भी  कहा था
 और  ara  भी  कह  रहा हूं  कि  असम  में  जो  कुछ  भी  जो  फसाद

 जो  भी  हिंसा  हुई  उसकी  हम  सभी  बिलागएख्तिलाफ  किसी  पार्टी  के  मरम्मत  करते  उससे  कोई

 भी  हिन्दुस्तानी
 aa  नहीं  हो  सकता  है  लेकिन  इस  खून  की  जिम्मेदारी  लेने  से  आप  क्यों  भागते हैं

 ?

 यह
 बात  मेरी  समय  में  नहीं  आती  है  ।  इसकी  जिम्मेदारी  उधर  बैठे  हुए  लोगों  पर

 खून  उन्हीं  के  दामनों  पर  है  हमारे  नहीं  ।  मैंने  उस  रोज  भी  कहां  था  कि  जब  मुक्  से  भीष्म  नारायण

 जी  tag  बात  कही  कि  एक  स्पेशल  सेशन  कर  दिया  जाए  और  असम  के  सिलसिले  में  अमेन्डमेंट  a

 आया  जाये  ताकि  वहां  पर  एलेक्शन  न  हो  क्यों
 कि

 अगर  एलेक्शन  होगा  तो  वहां  पर  गड़बड़  हो  सकती  हैं

 तो
 मैंने  कहा  कि  मैं  आपसे  बिल्कुल  मृत्तिका  अगर  असम  में  एलेक्शन  करायेंगे  तो  यकीनी  तौर

 पर  वहां  फसादात  होंगे  और  मुकम्मिल  तौर  पर  यह  फसाद  कम्युनल  भी  हो  सकते  हैं  ।  भीष्म  नारायण

 जी  जब  कहने  लगे
 कि  आप

 हमें
 सपोर्ट  दे  दें  तो  हम  सेशन  एक्सचेन्ज  करके  ag  बिल

 ला
 सकते  हैं

 ।

 मैंने  उनसे  कहा  एक  घंटे  में  बताऊंगा  |  मैंने  एक  घंटे  के  बाद  भीष्म  नारायण  जाँ  को  श्री  प्रणव  मुकर्जी

 के  कमरे  से  बाहर  कहा  कि  आप  सेवन  crates  कर  हम  आपको  रिपोर्ट

 बे  मुबारकबाद  वगैरह  देकर  और  शुक्रिया  अदा  करके  अन्दर  गए  लेकिन  सुबह  सात  बजे

 टेलीफोन  किया  कि  बहुत  से  लोगों  की  सेंटिमेन्ट्रस  का  एहतराम  करना  चाहते  हैं  लिहाजा  हम  स्पेशल

 सेशन  बुला  करवे  इस  अमेन्डमेन्ट  को  लायेंगे  ।  अभी  के  बारे  में  बातचीत  हुई  तो  इत्तफाक

 से  मैं  उसमें  मौजूद  एक  दम  फना  ga  इलेक्शन  आप  यह  बार-बार  कहेंगे  कि

 असम  के  फसाद  की  जिम्मेदारी  अपोजिशन  के  लोगों  के  ऊपर  मैं  समझता  हुं  कि  बिल्कुल  गलत  है  |

 हम  जानते  थे  कि  वहां  खुन-खराब  होगा  हम  लोगों  ने  अन-कंडीशन  सपोर्ट  दी  कि  आप  असम  के  लिए

 अमेंडमेंट ले  आइए  लेकिन  आप
 नहीं

 आप  लोगों  की
 तरफ  से  तकरीरें  फिर  भी  दी  जा

 रही  हैं  कि  अपोजिशन  वालों  से  सपोर्ट  नहीं  किया  ।  असेंसमेंट  नहीं  तब  कुछ  लोगों  ने  कहा  कि

 किट्टी  चार्ली  इसको  करता  जरूरी  था  ।  फिर  कहू  गया
 युन  निमि टी  नहीं  थी  ।  मैं  आपसे  पूछना

 चाहता  जब  उत्तर  प्रदेश
 में

 बनारसी  दास  सरकार  को  डिसमिस  उस  वक्त

 आपकी  aafa  मिटी  कहीं  थी  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  बहुत  स  काम  भाप  ऐसे  करते  जिनमें

 यूनैनिमिटी  नहीं  होती  जो  कि  आपको  नहीं  करने  चाहिए  ।

 कल  माननीय  सदस्य  श्री  व्यास  जी  तकरीरें  दे  रह  थे  ।  य.द  आप  उनकी  तकरी  a)  ता

 मालूम  कि  वे  सही  हालात  सदन  के  सामने  रख  रहे  लेकिन
 ्य BI  प  उनको

 समय  नहों  रहे  थे  ।

 थे  दि ब्यास  जा  कई  रहे  थे  कि  राजस्थान  में  बिजली  नहीं  मिल  रही  राजस्थान  में  पानी  नवदीं  मिल  रहा
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 यह  प्रोजैक्ट  काम  नहीं  कर  रहा  है  वह  प्रोजेक्ट  काम  नहीं  कर  रहा  लेकिन  इंदिरा  जी  बहुत

 अच्छी  मुस्क  के  एक  हिस्से  के  अन्दर  कुछ  नहीं  ही  रहा  उसको  उसके  हिस्से  पानी  नहीं  मिल  रहा

 अनाज  की  दिक्कत  लॉ  एण्ड  भीतर  सिचुएशन  नहीं  है  हम  तो  कहते  हैं  कि  पुरे  मुल्क  के  अन्दर  यही

 हालत  लेकिन  आपके  यहां  कोई  खराबी  नहीं  क्योंकि  आखिर  में  उन्होंने  टीप  का  बन्द  लगा  दिया

 कि  इंदिरा जी  बहुत  अच्छी  है  ।  स्टेट  वाले  गड़बड़  कर  रहे  हैं  ।  आपकी  सरकार  इसलिए मैं  यह

 नहीं  हूं  कि  सैन्टर  वाले  कुछ  कहें  और  स्टेट  वाले  कुछ  कहें  ।  हमारे  ऊपर  यह  इल्जाम  है  कि

 जनता  पार्टी  वालों  ने  ऐसा  जनता  पार्टी  में  तो  बहुत  सारी  बातें  ऐसी  बहुत  सारे  मामले

 ऐसे  बहुत  से  लीडर  लेकिन  आपका  एक  लीडर  एक  नीति  एक  पार्टी  फिर  सेन्टर  और

 स्टेट  की  अलग-अलग  जिम्मेदारी  की  बात  हमारी  पम  में  आने  वाली  बात  नहीं  मैं  अ  पसे  कहना

 चाहता  हूं  कि  आप  लोग  समझने  की  कोशिश  करें  ।
 '
 *'ब्यवधाम  आप  लोग  समय  नहीं

 इस  हंगामे  से  मैं  खामोश  होने  वाला  नहीं  सही  बात
 अगर  आप  समझने क्रि

 maYfersr  तो  थोड़ी  अकल  में  बात  आ  लेकिन  ऐसी  बात  नहीं  इसमें  मेरा

 फ़ायदा  नहीं

 आपका  ही  फायदा  है
 |

 आजाये  भगवान  देव  :  उपाध्यक्ष  आपकी  तरफ  देख  रहे  हैं  या  हमारी  तरफ

 देख  रहे  हैं  ।

 )

 शो  tale  मसूद  :  मैं  भूक  नहीं रहा
 मैं

 भ.क  नहीं  रहा  हूं
 ।

 मैं  भक  नहीं

 रहा हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बह  भ  क  नहीं  रहे  यह
 २  seq  को  तरफ  से  एक  अनुरोध  पर  बह

 इसे  मान  नहीं  रहे  हैं

 रसोई  मसंद  :  आप  जो  कह  सकते हैं  ।

 श्री  रसीद  मसूद :  यह  तो  मैंने  आपको  मोटी-मोटी  बातें  बताई  हैं  ।  ब्यास  जी  की  तकरीर  के

 साबित  यह  सिर्फ  राजस्थान  की  ही  बात  नहीं  हालत  पूरे  मुल्क
 की  इस  हालत से  इस

 लक की  कोई  हिस्सा  नहीं
 मैं

 इन  बातों में  नहीं
 जाना  चाहता हूं  कि  देश्य

 को  लॉ  एण्ड  mez

 सिचुएशन
 क्या  मैं  उन  बातों  में  जाना  चाहता  जो  मुल्क  की  तरक्की  से  सम्बन्धित

 लेकिन
 आप  तो  मलक  को  पीछे-पीछे  ही  ढकेलते  चले  जा  रहे

 उपाध्यक्ष  मैं  दस-पर्वत  मिनट  और  लूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको
 अपना  भाषण  3

 बजे  सौय  तक
 पूस  करना  होगा  ।

 आपके

 दल
 को  28

 मिनट
 का

 समय  दिया  गया
 था  |  मैंन  आपको

 3७
 मिनट  का  समय  दिया  है

 है
 ।

 शी  रसीद  सूचना
 मैं  आपका  यान  पूरे  मलक  की  aly  दिलाना  चाहता  हूं  ।  अपने  रुरल

 इस् टी  प्रेशर  प्रोग्राम  चल  अपने  रूरल  वाटर  सप्लाई का  कार्यक्रम  चला  ara  नेशनल
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 saa  पेमेंट  कार्यक्रम  चला  दिया  ।  लेकित  इन  सब  बातों  से  क्या  कुछ  डवल  पेमेंट  कागज  पर

 आप  ने  कर  दिया  लेकिन  मलक  में  जाकर  मलक  में  इस  का  कोई  असर  नहीं  हो  रहा  है  ।

 गीता  पैदा  करने  वाले  किसानों  को  आज  240  करोड़  आपकी  तरफ  बकाया  है  ।  उत्तर  प्रदेश

 में  25  करोड़  रुपया  किसानों  का  मिलों  की  तरफ  बकाया  इसी  सिलसिले  में  बहुत  सी  मिलों  में

 स्ट्राइक  चल  रही  है  ।  सहारानपुर  में  भी  एक  मिल
 है  जिसमें  carey  चल  रही

 है

 श्री  रामप्यारे  पूनिया  :  यह  बात  आपने  ठीक  कही  है  ।

 श्री  रसीद  मसूद  मैं  सभी  बातें  ठीक  कहता  हूं  ।  शायद  ag  बात  आपकी  समय  में  आ  गईं

 सबसे  बड़े  अफसोस  की  बात  यह  है  कि  अगर  ये  स्टेट  की  मिलें  होतीं  या  प्राइवेट  मिलें  तो

 भी  मैं  इतने  गुस्से  में  नहीं  लेकिन  ये  आपको  मिलें  सेन्ट्रल  गवरमेंट  के  तेहत  चलने  वाली

 शुगर  की  मिलें  जिनसे  पेमेंट  नहीं  मिल  रहा  पेमेंट  न  होना  भी  कोई  ऐसी  बात  नहीं  लेकिन

 स्टेटस  ने  जो  कीमत  गन्ने  की  डिक्लेयर  की  है  वह  कीमत  भी  आप  देने  के  लिये  तयार  नहीं  हैं  ।  यह

 स्टेटमेंट  उत्तर  प्रदेश  के  चीफ  मिनिस्टर  का  अखबारों  में  भा  चका  है  ।  हरियाण  और  दूसरी  जगहों  पर

 भी  यह  पोजीशन है  ।

 भाप  किसानों  के  बहत  हिमायती  बनते  हैं  बड़े  जोर-शोर  से  ऐलन  करत ेहैं  कि  हम  उनके

 हिमायती  लेकिन  किसानों  की  इतनी  की मत  आप  के  पास  पड़ी  हुई  उस  रुपये  कों  दिलाने  के  लिए

 आप  तैयार  नहीं  यह  कौन सी  किसान  के  फायदे  की  नीति  है  समय  में  नहीं  आ  रहाहै ?

 आप  किसानों  के  एक  तरीके  से  दुश्मन  हैं  ।

 आपको  याद  होगा--एग्रीकल्चर  प्राइसेज  कमीशन  ने  गन्ने  की  कीमतਂ  15  रुपए  क्विंटल

 रिमाण्ड  की  लेकिन  आपने  मंजूर  की  13  रुपए  व्हीकल  ।.  जब  भी  किसी  कमेटी  या  कमीशन  की

 कोई  रिकमैण्डेशन  आपके  पास  आती  है  तो  आप  उसे  फौरन  एक्सेप्ट  कर  लेते  हैं  और  जब  कोई  सवाल

 पूछता है  तो  आप  बड़े  मासूम  बनकर  कहते हैं  कि  फला  कमेटी  की  आ
 गई

 थी
 या  फलां

 कमीशन  की  रिकमेण्डेशन  आ  गई  इसलिए  हमने  उसको  एक्सेप्ट  कर  लिया  ।  लेकिन  एग्री  कल्चरल

 प्राइसेज  कमीशन  की  रिकमेण्डेशन  15  रुपए  क्विंटल  की  आई  भौर  किसानों  की  सरकार

 ने  उसको
 fas  13  रुप  दिए--मैं  पूछता  हूं  यह  कौन-सी  हिमायत  की  बात  इसी  तरह  से  आप

 माइनारिटीज  कमीशन  की  कोई  बात  सुनने  को  तैयार  नहीं  मंडल  कमीशन  की  कोई  बात  सुनने  को

 तैयार  नहीं  लेकिन  जो  चीज  आपके  हक  में  होती  है  उसके  लिए  आप  पार्लियामेन्ट  में  आयेंगे  और

 कहेंगे  कि  हम  मजबूर  कमी शन  ने  रिकमेण्ड  किया  इसलिए  कर  दिया  |

 आपको  याद  होगा--आपने  बड़े  जोरशोर  से  दावा  किया  था  कि  हम  8  परसेन्ट  ग्रोथ  कर

 देंगे--इणष्डस्ट्रीयल  प्रोडक्शन  लेकिन  अफसोस  है--सिर्फ  4'6  परसेन्ट  कर  पाए  ।  कया  आपका

 फ़ेदयोर  नहीं  यह  आपकी  नाकामी  नहीं  इस  प्रोडक्टिविटी  ईयर  में  जो  टारगेट  आपने  रखा  था

 उससे  इतना  कम  पैदा  क्या  खुद  होने  की  बात  अगर
 खुदा  होने  की  बात

 है
 तो  खुश

 लेकिन
 असल  में  यह

 खुश  होने  की  बात  नहीं
 एग्रीकल्चर

 में  आपके  यहां
 प्रोडक्शन

 हुई
 हैਂ
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 sit  रामप्यारे  पत्रिका  :  कैसे  ?

 पढ़कर आ  इए  | श्री  रशीद  मसूद  :  आप  इकानामिक सर्वे  आफ  इंडिया  च

 श्री  पत्रिका  :  बिल्कुल गलत  बात  है

 श्री  TMNT  मसुद  :  आप  इस  मामले  को  प्रिवलेज  कमेटी  में  भेज  दीजिए  ।

 3  परसेन्ट  एग्रीकल्चर  प्रोडक्शन  का  ग्रोथ  हुआ  है  और  हत्या  ताज्जुब  है  इस  हाउस  के

 काबिल  मैम्बर्स  कहते  हैं  कि  मैं  गलत  कहू  रहा  हूं
 ।

 मैं  इनके  रिकार्ड  से  कह  रहा
 फिर

 भी  ये  कहते हैं

 कि  गलत
 कह  रहा  हूं  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं--यह  माइनस  3  कयों  आप  फेल  क्यों  हुए  ?  इसलिये

 कि  इस  मुल्क  के  किसानों  को  आपने  जायज  कीमत  नहीं  दी  ।
 भाप  222  रुपये  क्विंटल  बाहर के

 किसानों  को  देने  के  लिए  तैयार  हो  लेकिन  पिछले  साल  जब  मुल्क  के  किसान  140  रुपये  क्विंटल

 मांग रहे  ag  कीमत  आपने  उनको  नहीं दी  ।  यह  किसानों  की  हिमायती  सरकार इस  तरह
 से

 ल  हम  नहीं  समझते  थे  ।  आज  मैं  कह  सकता  हूं--आपमें  से  बहुत  से  लोग  जो  उधर
 बेठ  हुए

 उनके  दिलों  में  वही  बात
 है  जो  मैं  कह  रहा  हूं

 श्री  रामप्यारे  पत्रिका  :  ऐसी  बात  नहीं  है  ।

 श्री  रशीद  मसूद  :  याद  आपके  ऊपर  भी  किसानों  की  प्रोटेक्शन  का  उतना  ही  फर्जे

 जितना  मेरे  ऊपर  है  ।  इसलिये  अपने  जमीर  की  आवाज  सुनें  और  उसके  मुताबिक  किसानों  की  मदद

 ब्रिज ली  के  मामले  को  लीजिए  ।  हो  सकता  हैं  बड़े-बड़े  दायरों  में  क़ुमक़ुमे  जलाकर  में

 बेंठ  जाते  एशियाड  के  नाम  से  आपने  दिल्‍ली  को  दुल्हन  बनाने  की  कोदइया  की  लेकिन  आज

 देहातों  के  अन्दर  जब  किसानों  को  बिजली  की  जरूरत  गेहूं  पैदा  करने  के  तो  आप  बिजली  नहीं

 दे  रहे  हैं  कौर  जब॑ आप  बिजली  नहीं  दे  रहे  तो  पानी  नहीं  मिल  रहा
 है  और  जब  किसानों  को  पानी

 नहीं  मिल  रहा  तो  वे  लोगों  को  खाने  के  लिए  कहां  से  आप  अगले  साल  के  लिए  उसको

 मजबूर  कर  रहे  हैं  कि  बह  मजबूरन  कम  गेहूं  पैदा  करे  ।  जब  आप  बिजली  नहीं  पानी  नहीं  तो

 अगले  साल  आपको  फिर  दोबार
 बाहरा  से  गेहूं  मंगाना  पड़ेगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इसकी  इंक्वायरी  होनी

 चाहिए  ।  इसके  पीछे  क्या  साजिश  है  कि  इतने  बड़े  पैमाने  पर  हमको  खाने  के  लिए  बाहर  से  गेहूं  मंगाना

 है  जबकि  हम  अपने  यहां  इतना  गेहूं  पैदा  कर  सकते
 ह

 ।

 यही  नहीं  आपने  बिजली  के  रेट्स  हर  स्टेट  में  बढ़ा  दिए  ।  15  से  17  और  23,  24  तक  कर

 दिये  पर  होस  पावर  पर  मंथ  ।  तो  यह  एन्टी-किसान  पालिसी  कब  तक  चलेगी  ।

 मैं  एक  मिनट  में  अभी  खत्म  कर  अभी  हमारे  शर्माजी  बोल  रहे  थे  ।  मैं  उनकी  बहुत

 इज्जत  करता  हूं  और  बात  भी  वे  सही  कह  रहे  थे  ।  उन्होंने  कहा  कि  फलस्तीनियों  के  बारे  में  कुछ  लोगों

 के  ख्यालात  अलग  होंगे  ।  मैं  नहीं  कुछ  लोगों  कें  ख्यालात  जरूर  ऐसे  होंगे  क्यों कि  ख्यालात  में

 फर्क  होता  ही  है  लेकिन  हम  जितने  भी  लोग  उनके  साथ  हमने  हमदर्दी  का  इजहार  किया  है  और
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 हमदर्दी  का  इजहार  करते  और  जो  कुछ  भी  वहां  हुआ  उसकी  कोई  भीं  आदमीं  पैसे  नहीं  करेगा

 लेकिन  हम  यह  जरूर  चाहेंगे  कि  जब
 आप

 नान-एलाइड
 की  बात

 करते
 तो  अफगानिस्तान  में  जो

 जुल्म  हो  रहा  उसके  बारे  में  भी  हम  सब  को  एक  साथ  उठकर  आवाज  उठानी  चाहिये  और  वहां

 पर  जो  जुल्म  हो  रहे  उन  पर  हमको  gral  नहीं  रहना  यहीं  पर  हममें  और  आपमें

 इख़तिलाफ़  है  ।  हम  चाहते
 हं

 कि  अगर
 जुल्म  मुसलमान

 पर  तो  एक  साथ  उठकर  आवाज

 जुल्म  हिन्दू  पर  तो  एक  साथ  उठकर  आवाज  फलस्तीनियों  पर
 जुल्म  ay  एक  साथ

 उठकर  आवाज  उठाएं  और  अगर  अफगानिस्तान  में  लोगों  पर  जुल्म  तों  एंक  साथ  उठकर  आबाज

 लेकिन  उसके  लिए  आप॑  आवज  उठाने  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं  ।  हमें  जुल्म  के  खिलाफ  आवाज

 उठानी  है  ।  हमारी  किसी  आदमी  के  खिलाफ  seat  नहीं  किसी  मुल्क  के  खिलफ  दुश्मनी  नहीं

 किसी  ऐन्ट्री  के  साथ  दुश्मनी  नहीं  हमारी  तो  yew  के  साथ  दुश्मनी  हैं  और  जों  जुल्म  हम

 उसके  खिलाफ  हैं  चाहे  वह  अंगे  रिका  चाहे  रूस  हो  और  चाहे  चीन  ही  और  चाहें  कोई  दुसरे  मुल्क  हों

 मैं
 एक

 बात  कहनी  भूल
 TAT  था  और

 वहँ
 आपकों  चाहती  य

 at  आखिरी  बीत

 बंता  रही  आप  लोग  सुन  लें  क्यों
 कि

 अभी  तक  आप  यह  कहते  आए  हैं  कि  हमारा  मुल्क  बहुत ते
 aaa

 कर  रहा  एक  आदमी
 को

 2600
 किशोरी  पर

 डे
 आने  एन  एवरेज  की  जरूरत  हैल्दी मैंन  के  लिए

 इतने  किशोरी  की  जरूरत  है  और  आपकी
 एवेलेबिलिटी  कितनी  थोड़ा  सा  आप  देख  लें  ।  श्रीलंका

 आपके  बराबर  में  है  और  बहू  आपसे  कम  आबादी  वाला  देश  है  और  से  गरीब  भी  वह  होगा  रिसोर्सेज

 के  मामले  में  लेकिन  वहां  के  wa  वालों  को  2340  किशोरी  पर  मिलती  हैं  और ं  इन्डिया  जो

 बर्कील  आपके  तरककीय।फ्ता  कंपी  डवलपर  कन्ट्रीजं  में  शामिल  हो  गया  ऐसा  कुछ  लोगों  ने  कहा

 है  और  बड़े  जोर-शोर  से  कहा  यहां  के  रहने  वाले  को  क्या  मिलता  किशोरी  पर  डे  ।  आप

 कह  सकते  हैं  कि  हमार  यहां  बड़ी  जब  दस्त  पापुलेशन  इसलिए  हमारी  मजबूरी  है  लेकिन  मैं  आपको

 चीन  की  मिसाल  देंता  हूं  जितने  आपके  बाद  आजादी
 हासिल

 की
 है

 और  जिसकी  पापुलेशन  आपसे

 ज्यादा है  और  eater  भी  आपसे  कम  हैं  ।  चीन  के  अन्दर  पर  डे  पर  परसन  किशोरी  को  acer

 जौं  है  वह
 2050  किशोरी  a  लेकिन  आपसे  करीब  100  किशोरी  ज्यादा  वहीं  मिलती  और  जौं

 आपके
 पास  बराबर  में  पाकिस्तान

 है
 और  हमने  और  dad  साथ-साथ  आजादी

 हासिल
 की

 उसके  यहाँ

 पर  कैपिटा  एवेलेंबिलिटी  आगे  किशोरी  2410  है  ।  यहीं  अभी  यहां  एक  सिलसिला  शुरू  हुआ  ह

 पंजाब  में  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भेजें  विचार  से  अब  आप  अपना  भाषण
 समाप्त

 कर  रह ेहैं  ।  जब  आप

 पड़कर  सुना  रहे  हैं  तो  चुके  किसी  और
 को  नहीं  बुलाना  चाहिये  ।

 समय  हो  गया  है  ।  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  रसीद  मसूद  :
 जी  हां  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  रही  हूं  ।

 पंजाब  की  हालत  देखकर  कोई  खुशी  नहीं  होती  है  ।  यह  खली  का  मामला  नहीं  बल्कि

 यह  बहुत  सीरियस  मामला  है  ।  इससे  हम  सब  लोगों  को  मौलिक  होना  चाहिए  भर  इसका  हल

 निकालना  चाहिए  ।

 att  जेमी लु रहमान  (fears)  हम  आपको  इन् वाईट  कर  रहें  हैं  ?

 ait  रशीद  wag  :  qa  खुद  कहतें  ह्  और  आपने  इन्ना  द्ਂ  किया ह  Let  है  तौ  हम  खिदमत  के  लिए
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 तेयार हैं  और  कहते  हैं
 कि  हमारी  खिदमत  लें  लेकिन  मुल्क  Q aege  करने  के  लिए  feagadie

 करने  के  लिए  नहीं  लिहाजा  आपको  हत  सोच-सिसककर  इसको  सौरव  करने  की  कोशिश  करनी

 चाहिए  ।  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  अलग-अलग  हर  कौम  और  हर  मजहब  के  लोग  खड़े  होकर

 अपनी-अपनी  डिमांड  रखने  लगे  और  फिर  मलक  को  अनेक  दिक्कतों  और  परेशानियों  का  सामना  करना

 पड़े
 ।

 इन  अल्फाज  के  साथ  मैं  अपनी
 बात

 खत्म  करता  हूं  ।

 भरो  सोमनाथ  चटर्जी  उपाध्यक्ष  अपने  ae  केवल  पांच  मिनट का
 समय  दिया  है  ।  मैं  इतने  समय  में  हो  बोलने  का  प्रयास  करू  गा  |

 राष्ट्रपति  महोदय  के  अभिभाषण  में  इस  देश  के  समग्र  और  दिन-पर-दिन  गहन  होते  जा  रहे
 सकट  दृष्टिपात  करने  का  प्रयास  हुआ  है  और  यह  अवास्तविक्त  रूप  से  सर्वथा  एक  आनुष्ठानिक

 परिपाटी  बन  गई  है  ।  हमारे  देना  के  औद्योगिक  और  अन्य  सभी  क्षेत्रों  में  भारी

 गिरावट  नहीं  आई  है  तो  गतिहीनता  अवश्य झाई  है  ।  जिस  सरकार ने  स्वयं  ही  वह  जो  काम

 करेਂ
 नारा  दिया

 था  बही  कार्य  निष्पादन  में  अनिणेय  और  गड़बड़झाला  पैदा  करने  और

 तथा  आधार  पर  चलने  वाली  पाई  गई  है  ।  इसी  के  कारण  समस्याओं  बे  सारे  देश  को  शिकंजे  में  कस

 लिया है  ।

 पैदा  हुए  भारी  आधिक  संकटों  के  आज  हमारे  देश  के  समक्ष  सबसे  बड़ा  खतरा  इसकी

 एकता
 और

 अखण्डता  का
 |  मैं  विस्तार में  नहीं  जा  रहा  हूं  क्योंकि  मेरे  पास  समय  नहीं  है

 !

 हैं  इस  सरकार  द्वारा  असम  में  अपनाई  गई  नीति के  परिणामस्वरूप  एक  पहलू  पर  बल  देना
 चाहुंगा

 कि  आज  असम  से  भागकर  हजारों  लोग  पश्चिम  बंगाल  में  आ  गये  वे  एक  बार  फिर  शरणार्थी  बन

 गये  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  उन  हजारों-हजार  लोगों  की  देखभाल  के  लिए  कया

 जिम्मेवारी  ले  रही  है  जिन्होंने  कोई  अपराध  नहीं  किया  है  और  उनका  एकमात्र  अपराघ  यह  है  कि  वे

 इस  देश  के  एक  भाग  में  शान्तिपूर्वक  रहना  चाहते  हैं  और  जिन्होंने  किसी  के  हितों  बर  आघात  नहीं

 किया  मैं  इस  सरकार
 से  इन  लोगों  की  सम्पूर्ण  सुरक्षा  की  मांग  करता  हूं  और  इन  लोगों  की

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  की  भी  मांग  करता  हूं  जिन्हें  कि  पश्चिमी  बंगाल  और  हो  सकता  है  अन्य

 राज्यों  को  भी  जाने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़  रहा  अब  वे  पश्चिमी-बंगाल  इसलिए  आ  रहें  हैं  चूंकि

 यह  पड़ौसी  राज्य  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  अपनी  वचनबद्धता  को  स्पष्ट  करे  और  इन

 असहाय  लोगों  कें  प्रति  अपनी  बचनबंद्धता  को  परा  करे  ।

 जहां  सूखें  के  प्रदान  का  सम्बन्ध  सूखे  की  गम्भीरता  व्यक्त
 को

 गई  परन्तु ऐसा  नहीं

 लगता  है  जहां
 कहीं

 इस  प्रकार  की  सुखे  की  गहन  स्थिति  हैं  केन्द्रीय  सरकार  को  अपने  दायित्व  का  पता

 पश्चिमी-बंगाल  ने  205  करोड़  रुपये  की  मांग॑
 की

 थी  यद्यपि  हानि  1,000  कं  रोड़  रुपये  के  उत्पादन  से

 ara  की  राहत  कार्यो के  feta  205  करोड़  रुपये
 की  मांग  की  गई  ay  ।  केन्द्रीय  सरकार  का  दलं

 वहां  कई  बार  गया  है  और  उन्होंने  हानि  का
 जायजा  लिया  है  और  कहा  है  किं  समस्त  कठिनाइयों  और

 साधनों  की  अड़चन  के  बाबजूद  राज्य  सरकार  स्थिति  सें  सराहनीय  ढंग  से  निपट  रही  यह  बात

 रिकार्ड  में  सबको  पता  है  |  परन्तु  205  करोड़े  की  छोटी-सी राशि  के  मुकाबले अ  तक  केवल
 52
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 बने  रहना है  और  यदि  आप  इसको  yar  छोड़ना  नहीं  चाहते  हैं  तो  आप  यह  नहीं  कह  सकते हैं
 कि

 तक  देश  के  किसी  भी  भाग  में  सूखे  की  स्थिति  सम्बन्ध  हमारा  उसके  प्रति  कोई

 दायित्व  नहीं  है  14.0  राज्यों  को  उपलब्ध  साधनों  को  देखते  हुए  यह
 केन्द्रीय  सरकार  का  दायित्व  है  ।  हम

 अपने  आदरणीय  श्री  वाई०  बी ०  चव्हाण  के  देश के  हमारे  इस  भाग  के  दौरे  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  भर

 यह  एक  ऐसी  समस्या  है  जिस  पर  ध्यान  देना  होगा  ।

 कल  के  बजटीय  भाषण  में  120  करोड़,रुपये  का  एक  नवीन  अधिकार  amar  गया  है  जिसमें  से

 एक  पाई  भी  राज्यों  के  पास  नहीं  जायेगी  ।  प्रणाली  अधिकार  को  बढ़ाने  की  है  जिससे  कि  इसे  राज्यों

 में  नहीं  बांटा  जा  सके  शर  आयकर  की  दर  को  घटाया  जा  सके  जिससे  कि  राज्यों  को  कम  घनसाली

 मिले  ag  स्थिति  है  ।  राज्यों  के  लिए  लोचहीन  राजस्व  साधनों  के  होते  इस  प्रकार  की  प्राकृतिक

 भापदा  का  उत्तरदायित्व  राज्यों  पर  नहीं  थोपा  जा  सकता है  ।  इसे  केन्द्र  को  तहत  करना  पड़ेगा  ।  अत

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  और  प्रधानमन्त्री  महोदया  से  निवेदन  करता  हुं  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की

 इस  नीति  को  स्पष्ट  कर  कि  वे  लोगों  के  पक्ष  में  किस  प्रकार  fasta  लेंगे  ।

 एक  पहलू  जिस  पर  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  ag  केन्द्र-राज्य

 सम्बन्धों  से  सम्बद्ध  मेरी  समय  में  ag  नहीं  आता  कि  यह  सत्तारूढ़  दल  या  यह  सरकार  इस

 महत्वपूर्ण  और  विषम  समस्या  को  कब  तक  टालती  रहेंगी  ।

 आप  यह  कह  सकते  हैं  कि  एक  बार  इस  सरकार  ने  सारे  देश  पर  अपना  शासन  चलाने  का

 विचार  किया  सिवाय  बंगाल  भर  त्रिपुरा  के  जिनमें  वह  हार  गई  है  और  यह  कि  यह  सरकार

 वहां  भी  तिकड़म  भिड़ायेगी  और  वहां  पर  भी  भविष्य  के  लिए  वंशानुगत  उद्देश्यों  को  पूरा  करेगी  ।

 परन्तु  आज  स्थिति  कया  है
 ?  सारा  दक्षिणी  भारत  आपके  नियन्त्रण  से  बाहर  है  ।.  आन्ध्र

 कर्नाटक  भोर  तमिलनाडू  के  मुख्य  मन्त्रियों  ने अधिकाधिक  वित्तीय  अनुदान  की  मांग  की  है

 कौर  देर-सबेर  केरल  भी  उनके  साथ  हो  जायेगा  ।

 जहाँ  तक  कांग्रेस  द्वारा  शासित  प्रदेशों  के  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्बन्ध  भी  केन्द्र

 भर  राज्यों  के  बीच  फैल  आर्थिक  कौर  वित्तीय  असन्तुलन  के  बारे  में  कठिनाईयां  अनुभव  कर  रहे  हैं

 और  उन  कठिनाईयों  कों  देर-सबेर  दूर  करना  होगा  ।

 आप  इससे  बचे  नहीं  रह  सकते  हैं  ।  आप  राज्य  सरकारों  के  ऊर  जिम्मेवारी  के  बाद

 जिम्मेवारी  थोपते  जा  रहे  हैं  ।  आप  उन  बीमार  उद्योगों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  करोड़ों  रुपये

 खर्च  व  रने  का  उत्तरदायी  राज्यों  को  सौंपना  चाहते
 हैं  जिनकी  अखिल  भारतीय  उलझनें

 अखिल  भारतीय  महत्व  की  वस्तुएं  बना  रहे  हैं---जबकि  केन्द्र  न  कोई  algae  कर  रहा  है  और  न॑

 किसी  प्रकार  की  आर्थिक  सहायता  ही  दे  रहा  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  उन  दुर्दान्त  नियोक्ताओं  के  विरुद्ध

 कोई  आवश्यक  कार्यवाही  नहीं  की  थी  जिन्होंने  घन  का  दुरुपयोग  किया  था  ।  केन्द्रीय  सरकार  को

 विदेशी-मुद्रा  विनिमय  विनियमन  arfexfaae  भास्कर  सीमाशुल्क  अधिनियम  ओर

 अपनी  अधिनियम  के  welt  आवश्यक  कार्यवाही  करनी  होगी  ।

 खेल  क्षेत्र  की  उपलब्धियों  पर  हमें  मक ेहै  ।  हमें  इस  बात  की  भी  प्रसन्नता  है  कि  एशियाई

 254



 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  घन्यवाद  प्रस्ताव 10  190%

 खेलों  ने  हमारे  अच्छे  मित्र  श्री  बटालिक  जी  के  लिए  मन्त्रिमण्डलीय  स्थान  दिलवा  दिया  है  ।  जहां

 at  एशियाइ  खेलों  का  सम्बन्ध  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  ।  परन्तु  हमें  प्राथमिकताएं  निश्चित

 करनी  होंगी  ।  हमें  अपने  अभियन्ताओं  को  उपलब्धियों  पर  गयें

 परन्तु  कलकत्ता  को  मेट्रो  रेलवे  छः  वर्ष  खा  चकी  दै  और  हमें  बताया  गया  है  कि  इसमें

 और  छः  ag  लेंगे  ।  हमारे  अभियन्ताओं  को  मेट्रो  रेलवे  के  निर्माण  को  पूरा  करने  के  gy  अवसर

 नहीं  दिए  गए  हैं  ।  कलकत्ता  नगर  मुसीबत  में  है  ।

 हमें  हुगली  पर  एक  और  पुल  चाहिए  जो  कि  अभियान्त्रिकी  आयें  होगा  ।  हमारे  अभियन्ता

 कहां  उन्हें  धन  क्यों  नहों  दिया  गया  है
 ?  कलकत्ता  में  हुगली  पर  एक  दूसरे  पुन  के  निर्माण  को

 चल  पर  वर्ष  क्यों  लग  रहे  हैं  ?  ये  ऐसे  मामले  हूं  जिन  पर  हमें  अपनी  प्राथमिकताएं  निश्चित  करनी

 होंगी  और  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  अपनी  प्राथमिकताएं  सही  ढंग  से  निश्चित  करे

 और  एशियाई  खेलों  पर  धन  खबरें  करने  के  बजाय  ईन  मामलों  पर  सर्वाधिक  तत्परता  से  ध्यान  दिया

 जाना  चाहिये  ॥

 मुझे  आशा  है  कि  सरकार  इस  पर  सर्वाधिक  गम्भी  रतापूर्ण  ध्यान  देगी

 भरो  धर्मवीर  सिन्हा  महोदय  ,  कुछ  समय  पहले  डा०  शंकर  दयाल  शर्मा  सभा  में

 उपस्थित  थे  और  उन्होंने  कहा  था  कि  बोलते  समय  हमें  तलब-वितरकों  में  गरमा-गर्मी  का  प्रयोग  नहीं

 करना  चाहिए  a  यदि  मेरे  भाषण  में  कोई  भावना  आयेगी  तो  वह  क्रोध  या  wad  के  बजाय  दुख  की

 भावना  होगी  १.  आसाम  के  उत्पीड़न  तथा  पंजाब  की  अशान्ति  तथा  देश  की  बिगड़ती  हुई  आधिक

 हालत  पर  दृष्टिपात  करने  पर  मुझे  बढ़ती  हुई  अश्वानी  महसूस  gal  है  और  इससे  हर  किसी  को

 चिन्ता  पैदा  होगी  a

 यह  सरकार  हारा  किसी  नीति  पालन  करने  या  उसकी  कोई  भी  नीति  न  होने  का
 प्रश्न

 नहीं  सरकार  अपनी  नीति  अपनाने  के  लिए  स्व वस्त्र  इसको  यह  भी  स्वतन्त्रता  है  कि  यह

 कोई  भी  नीति  न  अपनाये  ॥

 परन्तु  हम  इस  सभा  में  निश्चित  रूप  से  सरकार  को  कमियो ंके  बारे  में  चिन्तित  सरकार

 की  संरचना  तथा  सरकार  में  बार-बार  किए  गये  परिवर्तनों  से  क्या  लक्षित  होता है  >  जो  बहुत

 से  परिवर्तन  किये  गये  हैं  उनसे  कोई  किस  प्रकार  का  निर्देशन  ले  सकता  है  ।  मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता

 हैं  कि  जैसा  कि  यह  प्रमाणित  करने  के  लिए  निर्णय  लिया  गया  है  येक  व्यक्ति  परीक्षाएं  तथा

 हटाये  जाने  योग्य  है  ।  सरकार  के  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  अंग  मन्त्रिमण्डल  के  सदस्य  होते  हैं  और

 पिछले  तीन  वर्षों  में  इसकी  जो  बहुत  सी  संरचना  हुई  हैं  उनके  प्रति  क्रोध  की  भावना  के  बजाय

 दुख  की  भावना  ही  अधिक  दिखाईं  दी  ।  कया  अपको  कुछ  उदाहरण  दे  सकता  हूं
 ?

 आज  देश  मे  आवासों  की  भारी  कमी  है  ओर  1980  से  क्लीन  मंत्री  बने  है
 ?  मैं  आपको

 तीन  उदहरण  दूंगा  परन्तु  तीन  उदाहरण  पर्याप्त  नहीं  हैं  क्योंकि  मंत्रियों  में  चार  बार  परिवर्तन

 हुए  ह  ।  नागरिक  आपूर्ति  तो  ले  लीजिए  ।  1971  में  मुझे  भी  प्रधानमन्त्री  के  अधीन  काम  करने

 सौभाग्य  मिला  था  ।  तब  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  सरकार  का  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  कार्य
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 क्रम  बन  गया  परन्तु  नागरिक  आपूर्ति  विभाग  यें  हमें  मिलता  कया  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  को  क्या  प्राथमिकता  दी  गयी  है  ।  नाम  से  यह  बहुत  ही
 साधारण  मन्त्रालय  अतीत  होता  है  ।

 परन्तु

 अति  गरीब  लोग  इस  मंत्रालय  पर  निर्भर  करते  चाहे  मिट्टी  के  तेल  के  लिए  या  खाद्यान्नों

 के  लिए  या  चीनी  की  पूर्ति  के  लिए  सभी  मुलभुत  आवश्यकताओं  के  लिए  वे  इस  मंत्रालय  के

 निष्पादन  पर  निर्भर  करते  |  परन्तु  वहां  क्या  है  ।  पहले  मेरे  मित्र  ot  ake  सी०  शुक्ल  फिर

 राव  वीरेन्द्र  सिह  और  फिर  बिहार  के  मेरे  साथी  श्री  भीष्म  नਂ  रायण  सिह  ओर

 आप  अनुमान  लंगा  लीजिए  ।  मैं  आपसे  पूछ  हूं  कि  कितने  मंत्री  भाये  हैं  ।  मैं  चाहता  हूँ  ह

 आप  अटकलबाजी  लगायें  ।  हां  मैं  अपकी  नाम  दे  दूंगा  aq  शी  भगवत  झा  आजाद  मंत्री

 है

 [|

 सामने  धर्म  हुए  सदस्यों  को  यह  भीं  य'द  नहीं  कि  नागरिक  भूपति  के  ada  मंत्री  कौन  हैं

 केवल  व्यक्तियों  या  व्यक्तियों  के  परिवर्तनों  के  अर्थों  में  ही  नहीं  बल्कि  इस  मंत्रालय  की  सम्बद्धता के

 अर्थों  सें  भी  मैं  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  एक  बार  यह  एक  मंत्रालय  का  अंग  था

 महोदय  पीठासीन

 तो  दूसरी  बार  दूसरे  मंत्रालय  का  और  तीसरी  बार  यह  किसी  अन्य  मंत्रालय  का  मग  था  ॥

 यही  बात  सिचाई  *  सथ  यही  हाल  रौनके  का  है  और  यही  पेट्रोलियम  मंत्रालय  का  प्रत्येक  क्षत्र

 में  हम  देखते  हैं  कि  लगातार  पुनर्ग  ठन  तथा  परिवर्तन  होते  रहे  हैं  ।

 इसका  क्या  तात्पये  है  मैं  व  पूछने  का  प्रयत्न  करता  रहा  हु  इसके  पीछे  क्या  आदर्श

 मैं  इस  बात  का  पता  लगाने  को  कोशिश  करता  रहा  gi  ऐसा  लगता  है  कि  ag  नयी  पद्धति

 का  सृजन  करने  के  लिए  हो  रहा  मुझे  नहीं  मालूम  परन्तु  इससे  एक  बात  स्पष्ट  हो  जाती  है  कि

 इससे  कोई  भी  किसी  बात  के  लिए  उत्तरदायी  नहीं  रहता  ।  आप  किसी  मंत्री  को  उत्तरदायी  नहीं

 ठहरा  सकते  यदि  वह  उस  मंत्रालय  में  केवल  महीनों  से  है  ।  आप  दूसरे  मंत्री  को
 उत्तरदायी  नहीं

 ठहरा
 सकते  जो  एक  वर्ष  से  ही  मंत्रालय  में  है  ।  कह  ठीक  है  कि  संयुक्त  उत्तरदायित्व  है  ।  मैं  अपने

 मित्र  डा०  शंकर  दयाल
 शर्मा  को  आश्वासन  देता  हुं  कि  मैं  उनसे  असहमत

 नहीं
 हो  रहा  हूं  ।

 संयुक्त

 उत्तरदायित्व  होता  है  ।  मंत्रियों  को  प्रिय  होना  उन्हें  प्रशासनिक
 नेतृत्व

 प्रदान  करना

 पर  आज  की  दुनिया  ऐसी  है  कि  प्रत्येक  मंत्रालय  की  प्रौद्योगिकी  अंतग्रंस्तता  होने

 के  कारण  मंत्री  कों  न  केवल  मंत्रालय  के  कार्यकरण  की  जानकारी  की  आवश्यकता  है
 बल्कि

 इस  में  तकनीकी  पहुलुओं  कीं  जानकारी  आवश्यक  है  ।  जेसा  कि  मैंने  कहर  कि  ऐसा  लगता  है  कि

 ऐसी  स्थिति  पेदा  की  जा  रही  है  जबकि  किसी
 भी  बात  के  लिए  कोई  भी  उत्तरदायी  .  नहीं  है  बोर

 जब  मैं
 यह  कहता  हूं  तो  क्या  मैं  प्  सकता  हूं  कि  आसाम  a  दुखद  घटना  के  लिए  कौन

 जिम्मेदार  है
 ?

 मेरी  पार्टी  ने  चुनावों  में  भाग  लेत  का  जानबूझकर  निर्णय  लिया  था  +  मैं  किसी  भी  तड़ी के

 से  चुनावों  में  भाग  लेने  के  अपने  तक  तथा  मूलाधार  को  वापस  नहीं  ले  रहा  हूं  परन्तु  किसी  ने

 किसी  को  इन  दुद  घटनाओं
 के

 लिए  उत्तरदायी  माना  जाना  चाहिए  और  आफ  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखे  कि  आसाम  में
 अधिकांश  कत्ल

 मतदान  प्रश्रय  जारी  करने  के  बाद  हुई  मतदान

 प्रक्रिया  कुछ  भी  a  सकती  है  ।

 eds  i  सअदान  प्रक्रिया  पर  जाता  ह  बिहपुर  नाम  का  एक  चुनाव  क्षेत्र है  ।  इस  चुवा
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 क्षेत्र  के  मतदाताओं  की  कल  संख्या  64,000  है  तथा  कुल  440  मत  डाले  गये  ।  इस  बात  का

 फर्क  नहीं  पड़ता  कि  ये  मत  किसके  पक्ष  में  डाले  गये  ।  एक  टेक  नाम  का  दूसरा  चुनाव  क्षेत्र

 इस  चुनाव  क्षेत्र  के  मतदाताओं  की  कुल  संख्या  68,391  है  तथा  यहाँ  पर  केवल  1,374  मत

 पड़े  ।  यह  नमूना  है  ।  अध्यक्ष  मैं  आपको  कुछ  और  चुनाव  क्षेत्रों  के  नाम  दे  देता  परन्तु

 अध्यक्ष  आप  चाहते  हैं  कि  मैं  समाप्त  ae  |

 सरकार  को  देश  की  खातिर  तथा  इस  सभा  की  खातिर  तुरन्त  जो  कार्य  करना

 चाहिए  ag  यह  है  कि  उस  व्यक्ति  की  जिंम्मेदारी--चाहे  राजनैतिक  जिम्मेदारी  यो  प्रशासनिक

 जिम्मेदारी -  निर्धारित  करे  जिसने  सरकार  को  चुनाव  कराने  की  सलाह  दी  ।  यदि  भा साम  के

 राज्यपाल  ने  ऐसा  किया  तो  उसको  तुरन्त  water  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  गृह-मन्त्रालय  में  ऐसा

 कोई  है  तो  उसको  भी  तुरन्त  बर्खास्त  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  उत्तरदायित्व  निर्धारित  किया

 जाना  चाहिए  ।

 महोदय  मुझे  खुशी  है  कि  प्रधानमन्त्री  ने  कहा  है  कि  पुनः  वार्ता  शुरू  की  परन्तु
 खेद  है  कि  वार्ता  म  चुनावों  के  तथा  कथित  विजेता  ही  भाग  लेंगे  ।  इससे  केवल  वार्ता  में  वित्त

 हीं  नहीं  पड़ेगा  बल्कि  उनको  नुकसान  भी  पहुंचेगा  ।  आसाम  वह  केन्द्र
 है

 जिस  पर  देश  का  पूरा

 उत्तरी  पूर्वी  भाग  frat  करता  है  और  किसी  भी  नीति  का  कार्यान्वयन  चाहे  वह  सुरक्षा  की  नीति

 है  चाहे  विकास  की  इस  बात  पर  निर्भर  करेगा  कि  आसाम  के  साथ  किस  प्रकार  का  व्यवहार  किया

 जाता  है  ।

 महोदय  यद्यपि  मैं  अधिक  कहना  चाहता  था  परन्तु  केवल
 यह  कह  कर  कि  आसम  में  आसाम

 का  ही  विदेशी  हो  बिलकूल  भी  स्वीकार्य  नहीं  है  ।

 श्री  जी०  एम०  बनात बाला  :  अध्यक्ष  हम  राष्ट्रपति  द्वारा  18  फरवरी
 ~

 को  संसद  का  सम्बोधित  करने  के  लिए  उनके
 शुक्रगुजार

 अभिभाषण  की  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखी  गयी  है  ।  यह  वास्तव  में  बहुत  अधिक  महत्वपूर्ण  दस्तावेज  है  ।  अभिभाषण  में  सरकार  की

 बहुत  सी  उपलब्धियों  का  उल्लेख  है  जिसके  लिए  हम  सरकार  को  बधाई  देते  हैं  ।

 मगर  यह  में  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  सरकार  द्वारा  भी  अभिभाषण  को  केवल  रक

 विधिक  रस्म  के  रूप  में  ही  लिया  गया  हे  ।  ऐसे  बहुत  से  क्षेत्र  हैं  जिन  पर  अभिभाषण  में  ध्यान  नहीं

 दिया  गया
 ।  अभिभाषण  बहुत  सी  महत्वपूर्ण  कमियों  के  बारे  में  भी  चुप है  ।

 मुसलमानों  में  उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  सम्बन्ध  में  बढ़ते  हुए  व्यथा  तथा  रस  को

 बिल्कुल  भी  उल्लेख  नहीं  किया  गया  ।  यहाँ  पर  मैं  उल्लेख  करना  चाहुंगा  कि  भारतीय  मुस्लिम  लीग

 की  यु ०  पी०  शाखा  को  मुसलमानों  से  उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  सम्बन्ध  में  बढ़ते  हुए

 असन्तोष  को  पर्याप्त  मात्रा  में  प्रकट  करने  के  लिए  तथा  सरकार  को  इसके  लिए  तुरन्त  व्यावहारिक

 उपाय  खोजने  की  आवश्यकता  का  आभास  कराने  के  लिए  जेल  भरो  आन्दोलन  चलाना  पड़ा  ।

 जेसा  कि  मापकों  मालूम  है  कि  27  फरवरी  को  मैंने  भी  गिरफ्तारी  दी  थी  मैं

 सरकार  के  सामने  जो  मुद्दा  रखना  चाहता  हूं  वद  ag  सभी  की  नजर  सरकार  पर  at
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 भारतीय  जनता  पार्टी  तथा  कुछ  अन्य  पार्टियां  जिनके  प्रति  कोई  भक्षण  नहीं  है  तथा  भ्रम  ही

 वर्तन  सरकार  से  बहुत  आशियाँ
 हैं  और  व्यतह्वारिक  उपाय  करने  की  तुरन्त  आवश्यकता  है  ।

 जेसा  कि  मैंने  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  को  केवल  एक

 रस्म  माना  जाता  बहुत  सी  बातों  पर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  गया  जब  अभिभाषण  में  कुछ

 महत्वपूर्ण  बातों  पर  cara  दिया  भी  जाता हैं  तो  उन  स्थितियों  से  निपटने  के  लिए  हमारे  पास

 मुश्किल
 से  ही  कोई  उपाय  होता  है  ।  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  सरकारी  नीतियों  का  दर्पण  होरा

 है
 ।  परन्तु  जब  अभिभाषण  में  कुछ  महत्वपूर्ण  बातों  पर  ध्यान  दिया  भी  जाता है

 तो  दिये  गये

 वचनों  को  पूरा  करने  लिए  हमारे  पास  मुश्किल  से  ही  कोई  उपाय  होता  है  ।

 उदाहरण  के  तौर पर  मैं  ध्यान  दिलाता  हूं  कि  23  जनवरी  1980  को  अभिभाषण  में  कहा

 गया  था  कि  सरकार  रहिसा  तथा  अव्यवस्था  को  समाप्त  करने  का  पुरा  प्रयत्न  करेगी  ।  यह

 वायदा  1981  में  किया  गया  1982  ने  भी  किया  गया  ।  aq  फिर  अभिभाषण  में  स्थिति  पर

 बेचैनी  व्यक्त  की  गयी  है  ।  परन्तु  हम  देखते  हैं  कि  दंगों  में  वृद्धि  हो  गयी  1981  में  साम्प्रदायिक

 दंगों की  संख्या  319  1982  में  यह  474  हो  गयी  ।

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  हमें  बार-बार  यह  है  कि  सरकार  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कृत  संकल्प  है  कि  सभी  वर्म  सुरक्षा  कौर  सम्मान  से  रहें  ।  18  1983

 का  राष्ट्रपति  ने  विशेष  रूप  से  कहा  था  कि  दोषी  व्यक्ति  के  साथ  कठोरता  बरती  जायगी  ।

 सांप्रदायिक  दंगों  के  इतिहास  में  दंड  शब्द  नहीं  आता  ।  हाल  ही  में  जीतेन्द्र  नारायण  आयोग  ने  वहाँ

 की  स्थिति  के  लिए  अधिकारियों  को  जिम्मेदार  ठहराया  है  लेकिन
 अभो  तक  हमने  कोई  कायें वाही

 नहीं  की  ।

 भाषणों  में  हमें  बार-बार  यह  कहा  गया  है  कि  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कदम  उठायेगी  कि  अल्पसंख्यक  वर्ग  जीवन  के  सभी  क्षेत्रों  में  पुरी  और  बराबर  की  भागेदारी

 मिले  ।  इस  वायदे  को  भी  पुरा  नहीं  गया  यहाँ  तक  कि  केन्द्रीय  सचिवालय  के  लिपिकीय

 संवर्ग  में  भी  मुस्लिम  लिपिकों  की  संख्  मुश्किल  से  0-20  प्रतिशत  1  1981  को

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवाओं  में  मुस्लिमों  का  प्रतिशत  2.98  या  1  1976  को  आई०  पो०

 एस०  में  दूना  प्रतिशत  मुश्किल  से  2.8  था  ।  चूंकि  समय  अधिक  नहीं  है  मैं  संक्षेप  में  कछ  बातें

 कहुंगा  ।  सरकारी  उपक्रमों  के  निदेशक  बोड़  में  बहुत  कम  ही  कोई  मुसलमान  होगा  ।  एल ०  Algo

 सी०  बोर्ड  में  मुसलमानों  की  सख्या  देखिए  ।  वहां  एक  भो  मुस्लिम  व्यक्ति  नहीं  है  ।  हमें  विभिनन

 अनुसूचित  उनमे  से  कुछ  राष्ट्रीयकृत  बेक  की  रिपोर्ट  देखनी  चाहिए  ।  वह  1981  में  बैंक

 wie  इंडियन  युनियन  सिंडीकेट  देना  युनाइटेड  बेक  ऑफ

 सेन्ट्रल  बक  ऑफ  बैंक  ऑफ  आंध्र  बैंक  और  कारपोरेशन  da  में  कोई  भी

 मुसलमान  कर्मचारी  नहीं  इलाहाबाद  बैंक  के  निदेशक  बों  में  कवल  एक  और  युनाइटेड

 कमर्शियल  बंक  के  निदेशक  बोर्ड  में  केवल  दो  मुस्लिम  कमंच।री  हैं  ।  मेरे  पास  कई  आंकड़े  हैं  ।  मैं

 उन्हें  सदन  के  समक्ष  नहीं  रख  रहा  हूं  क्योंकि  इसमें  सदन  का  समय  नष्ट  होगा  ।  लेकिन  हम  देखते
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 हैं  कि  अल्पसंख्यक  आयोग  की  सिफारिशों  को  भी  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  हम

 सरकार  से  यह  मांग  करते  हैं  कि  वे  अल्पसंख्यक  आयोग  की  उन  सिफारिशों  को  लागू  करें  जो  कि

 उनक  दूसरे  और  तीसरे  प्रतिवेदनों  में  की  गई  हैं  तथा  यह  सुनिश्चित  करें  कि  उनको  उचित

 रूप  से  कार्यान्वित  किया  गया  अल्पसंख्यक  आयोग  ने  साम्प्रदायिक  हिंसा  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में

 क्षतिपूर्ति  करके  संवैधानिक  दावों  का  प्रावधान  करने  वाले  कानून  बनाने  के  लिए  कहा  है  ।  ऐसे

 कार्य  किए  जाने  चाहिये  ।

 अपनी  बात  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  मंडल  आयोग  के  बारे  में  एक-दो  वाक्यों  में

 बता  देना  चाहता  हूं  ।  केरल  के सम्बन्ध  में  मंडल  आयोग  ने  कहा  है  कि  केवल  महिला  ही  पिछड़े  वर्ग

 की  सूची में  है  और  अन्य  मुस्लिम  पिछड़े  की  सुची  में  नहीं  मेरा  सरकार  से  यह

 निवेदन  है  कि  मंडल  आयोग  की  रिपोटरें  में  बनाई  ग  ई  केरल  के  लोगों  की  भावनाओं  को  स्वीकार

 करें  ।  यह  सूची  केरल  के  लोगों  के  लिए  वैध  नहीं  है  ।  अतः  राज्य  में  अन्य  पिछड़े  वर्गों  की  वर्तमान

 सूची  का  अनुसरण  किया  जाना  चाहिये  ॥

 सो०  चिन्नास्वामी  (mfaaeicaaa) :  :  माननीय  अध्यक्ष  अपने  दल

 अखिल  भारतीय  अन्ना  प्रवीण  मुनेश  कड़े  घर  की  ओर
 से  मैं  राष्ट्रपति  द्वारा  संसद  के  समक्ष  दिए

 गए  भाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  की  जा  रही  चर्चा  में  भाग  लेना  चाहता  हूँ  ।  संसद  मैं

 मेरे  दल  के  इतिहास  में  पहली  बार  ऐसा  हुआ  है  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  लिए  मैंने

 संशोधन  का  प्रस्ताव  रखा  है  ।  मैंने  महसूस  किया  कि  तमिलनाडू  के  लोगों  ate  तमिलनाडू  राज्य  के

 प्रति  ag  मेरा  पहला  कर्त्तच्य  है  कि  मैं  उनके  कल्याण  भोर  राज्य  के  आधिक  हित  की  केन्द्र  द्वारा

 उपेक्षा  किए  जाने  के  विरुद्ध  उनकी  भावनाओं  को  इस  संशोधन  के  माध्यम  से  प्रदर्शित  करू  ।

 राष्ट्रपति  ने  अपने  भ्र भि भाषण  में  कहा  है  कि  देश  में  पृथकतावादी  शक्तियों  agar  से  सामना

 करना  चाहिए  और  राष्ट्र  की  एकता  बनाए  रखी  जानी  चाहिए  ।  मैं  पूरे  विश्व  से  राष्ट्रपति  जी

 इस  सम्बन्ध  में  किए  गए  agit  का  सेन  करता  हूं  ।

 इस  समय  यह  बताना  चाहुंगा  कि  जबकि  केन्द्रीय  सरकार  राष्ट्रीय  एकता  पर  बल  दे  रही

 यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  राज्य  में  गेर-कांग्रेस  सरकार  को  राजनैतिक  आधार  तथा

 संशय  से  देखा  जाता  है  ।.  में  अपने  इस  तके  को  साबित  करने  के  लिए  कुछ  उदाहरण  दूंगा  ।

 1974  में  कावेरी  जल  समझौता  समाप्त  हुआ  था  और  तब  से  तामिलनाडु  की  राज्य

 सरकार  ने  चन्द्र  का  ध्यान  बार-बार  इस  ओर  दिलाया  है  कि  जब  तक  तमिलनाडु  को  पर्याप्त  मात्रा

 में  कावेरी  नदी  को  लल  उपलब्ध  नहीं  कराया  राज्य  को  रेगिस्तान  बनने  से  नहीं  रोका  जा

 सकता  |  केन्द्र  सरकार  ने  अभी  तक  इस  समस्या  को  सुलझाने  में  बिल्कुल  दिलचस्पी  नहीं  दिखाई

 केन्द्र  सरकार  की  दक्षिणी  राज्यों  में  कावेरी  जल  के  विभाजन  के  इस  कठोर  रुख के

 जिसे  तमिलनाडु  का  अनन  भण्डार  कहा  जाता  बहुत  तेजी  से  रेगिस्तान  में  परिवर्तित

 होता  जा  रहा  है  ।  मैं  सचमुच  इसका  बयान  नहीं  कर  asa  कि  जबकि  केन्द्र  सरकार  पंजाब

 हरियाणा  और  राजस्थान  के  बीच  व्यास  नदियों  का  जल  वितरण  के  बारे  में  च
 —  लि ६

 समझौते

 तमिल  में  दिए  गए  get  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 को  आरम्भ  कर  रही  उन्हों  ने  कावेरी  जल  विवाद  का  सौहार्दपूर्ण  समाधान  करने  में  उतनी

 दिलचस्पी  नहीं  दिखायी  है  ।  यहां  मैं  देश  की  सभी  नदियों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  की  अत्याधिक

 आवश्यकता
 पर

 बल  देना  चाहता  सभी  श्रन्तरॉज्यीय  नदी  जल  विवादों  के  समाधान  का  यही

 एकमात्र  उपाय  हो  सकता  है  tag  राज्यों  के  बीच  बन्धनों  को  अर्थपूर्ण  और  उद्देश्यपूर्ण  सुदृढ़ता  प्रदान

 करने  का  भी  मागं  प्रशस्त  करेगा  ।  दुर्गम  राष्ट्रीय  एकता  एक  वास्तविकता  बन  जायेगीं  ।

 1982  में  तमिलनाडु  राज्य  में  दोनों  मानसून ों  के  समग्र  पर  न  आने  के  कारण  राज्य  में

 खाद्यान्न  की  भारी  केसी  हुई  राज्य  सरकार  नें  5  न्द्रीय  पूल  से  खाद्यान्न  सप्लाई  करने  के  लिए

 कहा  है  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  केन्द्र  सरंकार  राज्य  को  अनाज  भेजने  में  संकोच  कर  रही  है  ।

 केन्द्रीय  पूल  का  भण्डार  मात्र  दिखावे  के  लिए  नहीं  हैं  ।  इसे  देश  में  भूखे  लोगों  को  राहत  देने  के

 लिए  बनाया  गया  है  ।  मुझे  आश्चर्य  है  कि  केन्द्र  को  राज्य  अनाज  के  अभाव  के  कारण  तमिलनाडु

 सरकार  द्वारा  लागू  पौष्टिक  भोजन  योजना  का  उल्लेख  करे  ।  डी०  UAo  Fo  के  मेरे  सहयोगी

 डा०  अभी  थोड़ी  देर  पहले  इस  पौष्टिक  भाहार  योजना  की  राष्ट्रीय  योजना  के  रूप  मैं

 घोषणा  करने  का  निवेदन  किया  है  और  बह  चाहते  हैं  कि  इसे  योजना  कार्यक्रमों  में  सम्मिलित  ण्य

 जाये  ।  उन्होंने  मांग  की  है  कि  माननीय  प्रधान  wal  को  इसे  अखिल  भारतीय  स्तर  पर

 कार्यान्वित  करने  का  अश्वासन  देना  चाहिये  ।  मैं  यहाँ  इस  बात  को  ga:  दोहराना  चाहता  हूं
 कि

 राज्य  में  अनाज  की  कमी  होने  का  मुख्य  कारण  मानसून  का  न  आना  ही  यह  भूलना  नहीं

 चाहिए  कि  तमिलनाडू  राज्य  ने  पिछले  वर्षों  में  अनाज  उत्पादन  की  बचत  हुई  थी  तब  तमिलनाडु

 राज्य  ने  काफी  मात्रा  में  अनाज  देने  में  योगदान  किया  था  ।  केन्द्र  को  राज्य  में  भूखे  बच्चों  और

 दूसरे  लोगों  को  बचाते  के  लिए  वहाँ  तुरन्त  अनाज  भेजना  चाहिये  ।

 राज्य  में  बिजली  का  भारी  संकट  है  ।  इसके  लिए  भी  केन्द्र  ने  राज्य  में  ताप  बिजली  घरों

 को  पर्याप्त  मात्रा  में  कोबला  नहीं  दिया  है  ।  सभी  ताप  प्रणाली  घर  कोयले  की  कमीं  के  कारण

 स्थापित  क्षमता  50%  उत्पादन  भी  नहीं  कर  पा  रहे  है  ।  तमिलनाडु  सरकार  नें  तूतीकोरिन

 सुपर  ताप  बिजली  घर  के  लिए  5  लाखे  टन  कोयले  का  आयात  करने  की  अनुमति  प्रदान  करने  का

 निवेदन  किया  है  ।  सरकार  ने  अभी  तक  इसे  भायात  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  हैं  ।  राज्य  में  इस

 अभूतपूर्व
 सं  को  दूर  करने  के  लिए  केन्द्र  को  न  केवल  राज्य  को  परन्तु  कोयला  भेजना  चाहिए

 बल्कि  राज्य  को  आवश्यक  मात्रा  में  कोयला  आयात  करने  की  भी  अनुमति  देनी  चाहिये  ।

 तमिलनाडु  सरकार  ने  केन्द्र  की
 औद्योगिक  लाइसेंसों  के  लिए  138  निवेदन  पत्र  भेजे  हैं  ।

 केन्द्र  ने  adt  तक  इन  उद्यमियों  को  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  नहीं  किये  हैं  ।  दूसरे  शब्दों  ऐसा

 लगता  है  कि  केन्द्र  लाइसेंस  जारी  करने  में  तीव्रता  और  समय  पर  कार्यवाही  स  करके  राज्य  की

 औद्योगिक  प्रगति  में  बाधा  डालने  में  योगदान  कर  रही  है  ।

 इसी  भाषा  के  मामले  का  भी  अभी  केन्द्र  सरकार  ने  समाधान  नहीं  किया है
 ।  बहुत

 से  राज्यों  ने  अंग्रेजी  को  सम्यक  भाषा  के  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया है  ।  लेकिन  अभी  भी  केन्द्र  द्वारों

 या  प्रत्यक्ष  रुप  से  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  संचालित  परीक्षाओं  और  अन्य

 परीक्षाओं  जेसे  चाटंड  एकाइटेंट  परीक्षा  के  माध्यम  से  गर-हिन्दी  भाषी  लोगों  .  ज़िन्दों
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 थोपी  जा  रही  है  ,  मैं  ag  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  आंतरिक  और  बाह्य  रूप
 से

 लोगों  पर  हिन्दी  थोपे  बिना  अंग्रजी  को  सम्पक  भाषा  माना  जाना  चाहिये  और  इसके

 साथ  are  प्रादेशिक  भों  को  भी  बढ़ावा  देवा  चाहिये  ताकि  विदिधता  में  एकता  ही  हमारे

 देश  के  लोगों का  जीवन  बन े4

 मैं  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  घन्यवाद  प्रस्ताव  में  संशोधन  करने  के  लिए  सदन  का

 समन  चाहता  हूं  और  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूँ

 थी  विजय  कुमार  यादव  :
 अध्यक्ष  प्रेसिडेंट  एड्स  में  सरकार  को  एक

 साल  की  नीतियों  का  जायजा  होता  लेकिन  इस  शास
 ह

 पार्टी  को  हिन्दुस्तान  पर  हुकूमत  करते
 हुए

 32  साल  हो  चुके  पिछने  सालों  की  तरह  से  इस  साल  भी  प्रेसिडेण्ट  एड्स  में  देश  की  जनता  के

 लिए  उत्साह  बढ़ाने  बानी  या  हिन्दुस्तान  की  समस्याओं  के  समाघान  का  कोई  नक्शा  हम  इस

 प्रेसिडेण्ट  एड्स  में  नहीं  पाते  हैं  ।  कहा  जाता  है  कि  सरकार  बहुत  अच्छे  ढंग  से  काम  कर  रही  है

 तथा  सरकार  का  काम  सन्तोषजनक  लेकिन  परिस्थिति  क्या  है
 ?  परिस्थिति  यह  है  कि  देश  के

 अन्दर  एकाधिकार-घरानों  की  दौलत  बढ़  रही  देश  के  अन्दर  कालाधन  समानान्तर  afa7-

 ताकत  के  दौलत  के  रूप  में  काम  कर  रहा  देश  के  अन्दर  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  जो  लोग

 हैं  उनकी  संख्या  लगातार  बढ़  रही  है  ।  देश  के  अन्दर  गरीबी  बढ़  रही  बेरोजगारी  बढ़  रही

 शिक्षित  भर  अशिक्षित  बेरोजगारी  बढ़  रही  है

 भ्रच्चक्ष  महोदय  यदि  आप  कुछ  कहना  चाहते  हैं  तो  उसे  तीन  मिनट  में  कहिय े।  मैं

 आपकों  3  मिनट  से  ज्यादा  समय  नहीं  दंगा

 थ्री  रामावतार  झा स्त्री  5  मिनट  तो  दीजिये  ।  आपसे  आरों  को  दिये  इनको  भी

 खोजिये

 अध्यक्ष  महोदय  कोई  तर्क न  दें  ।

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  मैं  कह  रहा  था  कि  आज  देश  की  आर्थिक  स्थिति  aga  हो  भया  बहू

 आप  जानते  हैं  देश  के  कई  हिस्सों  में  सुखाड़  की  स्थिति  सदा  हुई  है  जिसमें  हमारा

 हमारे  बगल  में  बहुत  ज्यादा  प्रभावित  हुए  हैं  ।  पश्चिमी  बंगाल  भी  प्रभावित  हुआ  दूसरी

 स्टेट्स  भी  प्रभावित  हुई  लेकिन  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  और  राज्य  सरकारें  आज  जो  जिम्मेदारी  उन

 के  ऊपर  आई  हैं  उसको  रा  नहीं  कर  रही  पश्चिमी  बंगाल  में  तो  दूसरी  पार्टी  हुकूमत

 लेकिन  केन्द्र  की  और  से  जो  वाजिब  मदद  मिलती  चाहिये  घट  नहीं  मिल  रही  है  ।  जहां  तर्क

 fag  र  और  उड़ीसा  की  बात  है  वहां  पर  आन्दोलन  चल  रहा  है  ।  इसी  महीने  की  ता०  को

 बिहार  के  गाना  के  सामने  कम्युनिस्ट  पार्टी  और  दूसरी  पार्टियां  आन्दोलन  कर  रही  हैं

 उड़ीसा  में  लोग  गिरफ्तार  हो  रहे  हैं  ।  भुखमरी  बड़े  tat  पर  फैली  रिलीफ  का  काम

 नहीं  हो  रहा  है  ।  बिहार  की  स्थिति  इस
 समय  बहुत  ही  दयनीय

 20  प्वाइन्ट  प्रोग्राम  का  जिक्र  किया  गया  है--लेकिन  वहां  तो  20  प्वाइन्ट  io  बिल्कुल

 कागज
 पर  है  ।  देश  के  अन्दर  40  लाख  बीड़ी  मजदूरों  को  तादाद  लेकिन  इन  बीड़ी  मजदूरों  की
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 स्थिति  हमारे  देश  में  क्या  है  ?  उनको  मिनिमम  वेज  भी  नहीं  मिलता  ।  जहां  सरकार  ने  कोई

 कानून  बना  रखा  वहां  वह  कानून  लागू  नहीं  होता  ।  सरकार  ने  जो  मिनिमम  वैज  क्या  है

 उसके  हिसाब  iq  बीड़ी  मजदूरों  का  करोड़ों  रुपया  बकाया  है  ।  चूंकि  वहां  कानून  लागू  नहीं  है

 लिये  राज्य  सरकार  कछ  नहीं  कर  रही  है  ।  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  की  भार  से  भी  इस  सिलसिले  में  कोड

 कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  है  ।  देश  के  अन्दर  करप्शन  बढ़  रही  देश  के  अन्दर  चारों  ओर  जो  लक

 एण्ड  आर्डर  की  स्थिति  उससे  हम  लोग  व  किस  हैं  ।  बिहार  खास  तौर  पर  इसका  एक  ज्वलन्त

 उदाहरण  है  और  वहां  पर  जनजीवन  खतरे  में  है  ।  वहां  पर  ऐसी  स्थिति  है  और  सरकार  चुप

 बैठी  हुई  है  बल्कि  कई  स्थानों  पर  तो  सरकारी  लोगों  की  सांठ-गांठ  एन्टी सोशल  एलिमेंट्स  के

 साथ  जोकि  अखबारों  मे  बराबर  निकलता  रहता  है  ।

 मैं  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  और  fam  यहीं  कहना  चाहता  हू ंकि  कम  से

 कम  बिहार  की  जो  स्थिति  उड़ीसा  की  जो  स्थिति  उसको  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए

 और  केन्द्रीय  सरकार  की  इसमें  स्पेशल  जिम्मेवारी  है  क्योंकि  वहां  पर  सुखाड़े  को  स्थिति  के

 कारण  हजारों-हजार  लोग  बिहार  के  लोग  भाग  कर  पंजाब  और  हरियाणा  म  दोजी  रोजगार

 के  लिए  आ  रहे  हैं  ।  वहां  की  स्थिति  बहुत  भयावह  है  और  लोग  भूखे  मर  रहे  हैं  और  दम  उम्मीद

 करते  हैं  कि  सरकार  इस  भोर  ध्यान  देगी  और  उचित  ध्यान  देगी  ।

 इतना  कटकर  मैं  समाप्त  करता  हु

 प्रधानमंत्री  इन्दिरा  :  अध्यक्ष  अनेक  माननीय  सदस्यों  नें

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  अपने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  अच्छी  बातें

 कही  कुछ  ने  अपने  पुराने  सिद्धान्तों  को  दोहराया  है  और  कुछ  ने  अपने  पूर्वाग्रहों  को  ही

 व्यक्त  किया  है  ।  मैं  किसी  एक  ग्रुप  अथवा  दूसरे  ग्रुप  का  नाम  नहीं  लेना  चाहती  और  न  ही  किसी

 व्यक्ति  विशेष  का  ही  नाम  इसलिए  नहीं  लेना  चाहती  हूं  कि  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  है  मैं  उसे  पसन्द

 नहीं  करती  अथवा  उनके  द्वारा  की  गई  आलोचना  पर  मुझे  आपत्ति  है  बल्कि  इसलिये  कि  सभी  का

 नाम  लेना  संभव  नहीं  होगा  और  केवल  कुछ  का  नाम  लेना  भेदभाव  करने  के  समान  होगा  ।  किन्तु

 मैं  सभी  को  चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिए  धन्यवाद  देती  gt

 अपने  अभिभाषण  में  राष्ट्रपति  संसद  भर  राष्ट्र  को  देश  की  स्थति  के  बारे  में  अवगत

 कराते  हैं  +  अभिभाषण  में  यह  कार्य  बड़े  दायित्व  और  स्पष्ट  एवं  ठोस  ढंग  से  किया  मया है  |  कुछ

 कानूनीय  सदस्यों  ने  अभिभाषण  पर  आवश्यक  रूप  से  अच्छा  एव  आशावादी  होने  का  आरोप

 लगाया  है  +  किसी  ते  यह  दावा  नहीं  है  आदर्श  परिस्थितिया ंहैं  अथवा  हम  उपलब्धियों  से

 सन्तुष्ट  हैं  ।  किन्तु  कुल  मिला  कर  अभिभाषण  वस्तु-परक  है  एवं  इसमें  खूबियों  और  कमि  यों  दोनों

 का  हीं  सन्तुलित  दिया  गया  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  इसमें  निश्चय  ही  राष्ट्र  की  इतनी

 अधिक  कठिनाईयों  की  तुलना  मे  शक्ति  और  उपलब्धि  प्राप्त  को  गई  उसका  उल्लेख  किया  जानों

 चाहिए  ।

 अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  कृषि  एवं  औद्यौगिक  क्षेत्रों  में  उत्पादन  में  कसी  तथा  पिछने  वर्ष
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 कीं  तुलना  में  1982-83  में  आर्थिक  बिकास  की  दर  में  कमी  होने  का  उल्लेख  किया  है  ।  कृषि

 उत्पादन  अपेक्षाकृत  कम  हुआ  है  किन्तु  औद्योगिक  उत्पादन  में  कमी  नहीं  आई  समूची  विकास

 दर  में  कुछ  कमी  अवश्य  आई  है  freq  इस  सम्बन्ध  में  दो  महत्त्पूर्ण  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 पहली  बात  यह  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  आधिक  स्थिति  में  बहुत  हो  गिरावट  आई  है  हमारे

 देश  के  बहुत  बड़े  भाग  में  1982  में  असाधारण  सूखा  पड़ा  है

 भारतीय  अर्थव्यवस्था  को  अन्तर्राष्ट्रीय  आधिक  माहोल  से  अलग  कर  ag  देवा  जा  सकता

 क्योंकि  उसे  इसी  के  अन्तर्गत  संचालित  होना  होता  है  ।  जब  विषव  व्यापार  में  ठहराव  आ  जाता  है

 तो  हमारे  निर्यात  पर  प्रभात्र  पड़ना  अनि वा यें  है  ।  सहायता  बहुत  महंगी  होती  जा  रही  है  और  उसे

 प्राप्त  करने  में  भी  कठिनाई  बढ़  गई  समूचा  विश्व  अत्यधिक  मुद्रास्फीति  एवं  बेरोजगारी  के

 कारण  आधिक  संघर्ष  के  दौर  से  गुजर  रहा  है  ।  यहां  तक  कि  औद्योगिक  रूप  से  विकसित  देशों  में

 भी  ण्छिले  at  विकास  की  औसत  दर  केवल  एक  प्रतिशत  थी  ।  गेर-तेल-निर्यायक-विकासशील  देश

 सबसे  अधिक  प्रभावित  हुए  थे  क्योंकि  उनकी  अध थें  व्यवस्था
 में  अन्तर्निहित  कमजोरियां  थीं  और

 विकसित  देशों  में  मन्दी  के  परिणामस्वरूप  भी  ऐसा  हुआ  है  ।  1982  वर्ष  के  इन  देशों  में

 मुद्रास्फीति  की  दर  35  प्रतिशत  तक  थी  और  विरासत  की  औसत  दर  केवल  1.8  प्रतिशत  थी  ।  सभी

 क्षेत्रों  में  ठहराव  के  इस  वर्ष  के  दौरान  भारत  भी  उन  थोड़  से  देशों  में  से  है  जो  सामान्यतया

 सन्तोषजनक  विकास  दर  बनाये  रख  कर  भी  मुद्रास्फीति  2.8  प्रतिशत  निम्न स्तर  पर  रख

 सका है

 2  प्रतिशत  विकास  की  दर  पिछले  बर्ष  की  विकास  दर  से  कम  है  किन्तु  मैं  उस  दूसरी

 जो  मैंने  पहले  कही  के  बारे  में  कहना  चाहती  हूं  कि  त्रि काम  की  यह  दर  एक  ay  वर्ष  में

 प्राप्त  की  गई  है  जब  भयंकर  सखा  पड़ा  हुआ  था  जिसके  कारण  430  लख  हैक्टर  भूमि  तथा

 26  करोड़  जनता  प्रभावित  हुई  है  ।  पिछली  बार  1979-80  में  सूखा  पड़ा  था  जब  380  लाख

 हैक्टर  भूमि  एवं  22  करोड़  प्रभावित  हुई  थी  ।  यदि  अब  हम  पिछले  सूखे  के  वर्ष  के  साथ

 अब  भी  अध थें व्यवस्था  की  तुलना  करें  तो  सदन  अच्छे  और  बुरे  प्रबन्ध  के  बीच  अन्तर  कर  सकता  है  ।

 हमारे  देश  जोकि  अत्यधिक  रूप  से  प्रसून  पर  निर्भर  मानसून  की  असफलता  दले  बप  में

 सरकार  केवल  भयथंव्यवस्था  के  सुचारू  संचालन  से  उसके  विपरीत  प्रभाव  को  कम  करने  का  प्रयास

 कर  सकती  है  ।  हमने  1982  में  बिल्कुल  यहीं  किया  है  ।  इस  तरह  से  देश  को  एक  घोर  प्राकृतिक

 आपदा  के  विपरीत  प्रभाव  से  बचाया  जा  सका है  ।

 1979-80  खाद्य  भंडार  एवं  विदेशी  मुद्रा  के  संबंध  में  स्थिति  अच्छी  होते  हुए  भी

 मूल्यो ंमें
 लगभग  22  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।  इसकी  तुलना  में  1982  के  सूखा  के  वर्ष  में  मूल्य

 afg  केवल  2.8  प्रतिशत  हो  थी  ।  ऐसा  संयोगवश  नहीं  हुआ  था  बल्कि  वास्तव  में  1982  में  की  मतों

 में  बहुत  वृद्धि  होने  लगी  थी  ।  किन्तु  सरकार  ने  उचित  वित्तीय  समय  पर  CIC EEC

 वस्तुओं  की  सप्लाई  में  अद्धी  तथा  अनन  खरीदने  के  लिए  अधकर  प्रयासों  से  इस  safe  पर  नियन्त्रण

 करने  के  लिए  शीघ्र  ही  कार्यवाही  की
 ।

 वास्तव  1682  में  चावल  भीर  गेहूं  की  खरीद  पहले

 बर्ष  की
 तुलना  में  अधिक  थी  और  इसी  कारण  से  सरकारी  वितरण  व्यवस्था  के  माध्यम  से  उनकी
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 निरन्तर  सप्लाई  जारी  रही  ।  इसके  पश्चात  पहले  बाले  सूखा  व्य  1979-80  के  दौरान  वास्तव

 में  राष्ट्रीय  आय  में  4.8  प्रतिशत  की  भाई  है  और  भौद्योगिक  उत्पादन  में  1.4  प्रतिशत

 की  कमी  आई  है  ।  इसको  तुलना  में  1982  के  सूखा  वाले  क्ष  में  औद्योगिक  उत्पादन  में

 4.5  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  और  राष्ट्रीय  आप  में  2  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  इसके  अतिरिक्त

 आधार  भूत  सुविधाए  जसे  बनाये  रखी  जा  सकीं  ।  निवेश  की  गति  तौक़

 अच्छे  और  बुरे  प्रबंध  में  यही  अन्तर  है  ।

 मैंने  विपक्ष  से  कभी  प्रशंसा  की  आशा  नहीं  की  है  केवल  राजनीतिक  पूर्वाग्रहों  की  ही  आश

 कौर  शायद  इस  प्रकार  का  रिकार्ड  केवल  आदत  के  कारण  ही  है  ।  अर्थंव्यवस्था  के  मोच

 यह  तस्वीर  न  तो  काल्पनिक  है  न  ही  अतिशयोक्तिपूर्ण  है  जैसा  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने  भरोसा

 लगाया  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  अनन  भंडार  की  श्रप्याप्तता  पर  खेद  व्यक्त  किया  है  ।  1  फरवरी

 1983  को  भंडार  में  125  लाख  टन  अन्न  था  ॥  1981  अथवा  1982  से  यह  अनन  की

 मात्रा  अपेक्षाकृत  अधिक  2.76  लाख  मान्यता  प्राप्त  उचित  दर  की
 दुकानें  हैं

 78%

 gala  ग्रामीण  क्षेत्र  में  हैं  जोकि  लगभग  52  करोड  लोगों  की  आवश्यकता  पूर्ति  के  लिये  हैं  ।  मैं
 मैं  यह

 स्वीकार  करती  हूं  कि  पद्धति  दोषरहित  नहीं  है  ।  इसमें  काफी  सुधार  की  आवश्यकता  है  ।  जब  थी

 कभी  कठिनाईयों  की  ओर  हमारा  ध्यान  दिलाया  जाता  हम  अन्न  को  शोघ  ही  पहुंचा  देते  हैं  और

 स्थिति  में  सुधार  का  प्रयास  करते

 अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  अपने-अपने  राज्यों  समस्याओं  का  जिक्र  किया  है  ।

 संसद  वह  मंच  नहीं  है  जिसके  माध्यम  से  हम  प्रत्येक  राज्य  की
 विशिष्ट

 समस्याओं  की  जांच  कर

 सके  ।  मैं  जानती हूं
 कि  राज्यों  को  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  अभी  हाल  में

 हमने  कुछ  अनाज  त  मलना डू  तथा  अन्य  उन  राज्यों  में  भेजा  है  जिन्होंने  इसकी  मांग  की  थी  ।

 एक  अन्य  माननीय  qateT. Bl  विचार  था  मूल्य-वृद्धि  पर  नियंत्रण  सम्बन्धी  हमारी

 सफलता  हमारे  प्रयासों  का  प्रतिकूल  नहों  था  बल्कि  सारे  ,  विश्व  में  मूल्य  fat  रहे  थे  ।

 स्पष्ट  बात  तो  यह  है  कि  मैं  यह  नहीं  समझ  सको  कि  हमारे  मित्र  किस  विश्व  की  बात  कर  रहे  थे  ।

 पह  कोई  छुपी  हुई  बात  नहीं  कि  युरोप  तथा  अफ्रीका  तथा  उत्तरी  और  दक्षिणी  अमरीका

 के  अनेक  देशों  में  मुद्रास्फीति  बहुत  बढ़  गई  है  ।  बढ़ती  हुई  कोमतें  अनेक  देशों  की  प्रमुख  समस्या

 बनी  हुई  हैं  ।  कछ  देशों  में  जहां  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  कम  वस्तुएं  उपलब्ध  ही  नहीं  है

 जिसके  परिणामस्वरूप  असन्तुष्ट  लोगों  की  लम्बी  कतारें  लगी  है  जिन्हें  मैंने  स्वर  आंखों  से

 खा  एक  अन्य  माननीय  सदस्य  ने  यह  टिप्पणी  की  है  कि  थोक  मूल्यों  की  तुलना  में  उपभोक्ता

 मुल्यों  में  वृद्धि  अपेक्षाकृत  काफी  अधिक  है  ।  ऐसा  होता  है  ।  किन्तु  उपभोक्ता  मूल्यों  में  वृद्धि  पर  भी

 नियन्त्रण  पा  लिया  है  ।  दिसम्बर  1981  में  12.7  प्रतिगत  की  तुलना  में  इस  क्ष

 1982  में  यह  वृद्धि  प्रतिशत  थी  ।  जनता  बी  स्मरण  शक्ति  कम  मानी  जाती  है  ।  किन्तु  हम

 आशा  करते  हैं  कि  संसदीय  स्मरण  शक्ति  भी  अवश्य  अधिक  होगी  ।  क्या  हमारे  दक्षिणी  एवं

 वामपंथी  जो  जनता  पार्टी  के  घटक  अथवा  समर्थक  इतना  शीघ्र  भूल  गये
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 यह  एक  बड़ी  हास्यास्पद  बात  है  किन्तु  ऐसी  नहीं  जिसकी  आशा  न  की  ज़ा  सके  कि  एक

 राजनीतिक  दल  ने  हमारे  परिवार  नियोजन  प्रयासों  को  अपर्याप्त  कह  कर  उसकी  आलोचना  की  ।

 क्या  मुझे  यह  सदन  को  याद  दिलाने  आवश्यकता  है  कि  यह जनता  पार्टी  ही  थी  जिसने  विषैला

 और  झूठा  प्रचार  कर  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  समाप्त  कर  दिया  और  जब  वे  सत्ता  में  आए

 तो  उसका  नामोनिशान  मिटा  दिया  गया  ।  सदन  को  यह  जानने  में  शायद  रूचि  होगी  कि  पिछले

 महीनों  में  पहली  बार  हमारी  आबादी  की  विकास  दर  में  कमी  आई  और  यह  दर  2  प्रतिशत  से  भी

 कम
 अर्थात  1.9  प्रतिशत  हो  गई  ।  मैं  सच्चे  मन  से  आशा  करती  हूं  कि  कोई भी  निहित  स्वार्थी

 दल
 इस  कम

 दर  को
 समाप्त  करने  के  लिए  अब  जनता  को  गुमराह  नहीं  करेगा

 ।

 बजट  प्रस्ताव  सभी  हमारे  दिमाग  में  ताजा  है  ।  वित्त  मन्त्री  का  बहुत  ही  कठिन  एवं  अप्रिय

 काय  होता  है  ।  किन्तु  बजट  हमारी  राष्ट्रीय  नीति  के  अनुरूप  है  ।  इसमें  नई  किस्म  के  प्रस्ताव

 शामिल  किए  गए  हैं  ।  इसके  माध्यम  से  हमारी  वित्तीय  व्यवस्था में  सुधार  लाने  के  लिए  नए  उपायों

 का  प्रस्ताव  किया  गया  है  इन  सबका  हमारी  भथेव्यवस्था  पर  दीघंकालीन  प्रभाव  पड़  गा  ।  इस

 से  और  पहले  के  कुछ  प्रस्तावों  से  काफी  संसाधन  जुटाए  जायेंगे
 ।

 इनसे
 बचा

 नहीं  जा  सकता  क्योंकि

 हम  योजनाबद्ध  वह  विकास  की  गति को  खोना  नहीं  चाहते  हैं  ।

 इस  बजट  का  आधार  एवं  हमारी  राष्ट्रीय  अथेव्यवस्था  सम्बन्धी  नीति  का  भी  आधार

 योजना  व्यय  में  वृद्धि  करने  का  है  ।  पिछले  वर्ष  के  बजट  में  केन्द्रीय  योजना  व्यय  27  प्रतिशत से

 अधिक  ati  इस  वार  यह  वृद्धि  26  प्रतिशत  से  भी  अधिक  होगी  ।  हम  किसी  ओर  व्यय  की  कटौती

 चाहे
 करे  किन्तु  हमने  योजना व्यय में  कटौती  नहीं  की  फिर  भी  मुझे  मालूम  है  कि  हमें  राज्यों  तथा

 यहां  तक  कि  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  अनेक  लाभकारी  एवं  अत्यावश्यक  परियोजनाओं  को  छोड़ना  पड़ा

 ।  मैं  यह  कह  सकती  हुं  कि  इनमें  से  कुछ  परियोजनाएं  मेरे  दिल  को  बहुत  भारी  थीं  ।  सूखा  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  मंदी  एवं  भुगतान  सन्तुलन  संबंधी  हमारी  कठिनाइयों  के  बावजूद  हमने

 यह  सुनिश्चित  किया  है  कि  हम  आत्म-निर्भरता  की  प्राप्ति  के  लिए  दीघंकालीन  विकास  के  पथ  से

 विचलित  न  हों  ।  योजना  के  जैसाकि  मैंने  पहले  ही  कहा  हमारी  महत्वपूर्ण  प्राथमिकताएं

 परिवहन  भर  सबसे  अधिक  पेट्रोलियम  जैसी  आधारभूत  सुविधाओं

 के
 लिए  हैं

 ।

 कृषि  के  लिए  हम  उवंरक  तथा  अन्य  पर  बल  देते  हैं  जिसमें  छोटे  तथा

 सीमित  कीमतों  को  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  ऐसे  अन्य  उपायों  जिससे  सीधे  गरीब  तथा  कमजोर  वर्गों

 को सहायता  मिलती  है  ।

 इंस  प्रयास  को  बनाए  रखने  के  लिए  हमें  साधनों  में  वृद्धि  करनी  वित्त  मंत्री

 गी  ग मुद्रास्फीति  ढंग  से  ऐसा  करने  कीं  कोशिश  की  है  ।  जिनके  पास  अधिक  उन्हें  अधिक

 चाहिए  ।  यदि  बाजार  भाव  कुछ  वस्तुओं  के  बहुत
 जचे

 हैं  और
 इनसे

 अधिक  लाभ  मिलता  है  क उस

 लाभ  का  कुछ  भाग  सरकारी  खजाने  में  आना  ॥ हिए  1  रि  nara  तथा  अन्य  व्यक्ति कम  खर्च
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 करते  हैं  और  अधिक  प  विनिवेश  तथा  बचत  करते  हैं  तो  पर  कम  कर  लगेगा  ।  हममें  से  सबको

 राष्ट्रीय  विकास के  इस  महान  कायें  में  अधिक  बचत  उत्पादन  संबंधी  सम्पत्तियों  में  अधिव

 qa  अधिक  परिश्रम  करके  और  अधिक  उत्पादनकारी  तथा  कार्यकाल  बनकर  योगदान

 देना है  ।  हम  घरेलू  उत्पादों  के  बलिए  अधिक  मांग  पैदा  करने के  योजना  अथवा  गेर-योजना

 परिव्यय  सरकारी  तथा  निजी  परिव्यय  में  वृद्धि  चाहते  हैं  ।  हम  सभी  आयातों  को  बंद  नहीं  कर

 लेकिन  हमें  अपने  घरेलू  उद्योग की  रक्षा  करनी  चाहिए  जिनमें से  अधिकांश  की  समस्या  विकास  है
 ।

 लेकिन  मैं  कहूंगी  कि  हमारे  बहुत  से  घरेलू  जिनकी  रक्षा  बहुत  पम  से  हो  रही  अपने  पैरों

 पर  खड़ा  होने  के  लिए  तथा  प्रतिस्पर्धा का  सामना  करने  के  लिए  अधिकाधिक  संकोच कर  रहे  हैं  ।

 अतः  यह  एक  अन्य  पहलू  है  जिस  पर  ध्यान  दिया  जानना  चाहिए  ।  यह  हमारी  औद्योगिकीकरण

 सम्बन्धी  नीति  का  प्रमाण  ही  है  कि  विभिन्न  प्रकर  के  उत्पादों  की  व्यापक  उत्पादन  क्षमताओं  का  देश

 में  निर्माण  किया  गया हैं  और  यह  उत्पादन  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  काफी  प्रतिस्पर्धा  कर  रहा  है  /

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  इंजीनियरिंग  उत्पादों  का  निर्यात  तेजी से  बढ़ा
 है

 ।  बजट  में  निर्यात  के  लिए

 कुछ  कौर  प्रोत्साहन  दिए  गए
 हं

 ।

 हम  चाहते  हैं  कि  उद्योग  चुनौती  का  सामना
 भ्रपनी  कुशलता  बढ़ायें  और  उत्पादन

 बढ़ाये ं|

 अपनी  उपलब्धियों  की  आलोचना  करना  अपने  बल  अथवा  अपनी  की  ही  प्रतिष्ठा

 को  कम  करना  नहीं  बल्कि  हमारे  परिश्रमी  लोगों  gare  तकनीशियनों

 तथा  अन्य  लोगों  प्रतिष्ठा को  भी  कम  करना  है

 संसद ने  राष्टीय  अर्थव्यवस्था  के  रखवाले के  रूप  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की

 प्रायः  आलोचना  की  है  ।  हमारे  वामपंथी  सहयोगियों  ने  जो  सैद्धान्तिक  रूप  से  सरकारी  क्षेत्र  का

 संमर्थन  करने  का  दावा  करते  कभी-कभी  इसे  निरुत्साहित  किया  है  ।  अब  जबकि  इस  क्षेत्र  के

 कार्यनिष्पादन  में  सुधार  है  तो  हमें  इसकी  प्रशंसा  करनी  चाहिए  ।  श्रमिकों  तथा  प्रबन्धकों

 हो  अपना  अच्छा  काम  करते  रहने  के  लिए  कहना  चाहिए
 ।

 हमारे  ऊपर  यह  गलते  आरोप  गया  है  कि  हम  श्रमिक  विरोधी  हैं  ।  यह  बहुत

 अनुचित  बात है
 ।  हम  श्रमिकों  की  समस्याओं  और  कठिनाईयों  के  प्रति  हमदर्दी  रखत ेहैं

 और

 अनेक  कठिनाईयों के  बावजूद  भी  उन्होंने  प्रायः  सहयोग  दिया  है
 ।

 ये  आरोप  उन  लोगों  द्वारा  लगाये  गये  जो  चाहते  कि  श्रमिक  सरकार  विरोधी  है

 यह  वे  श्रमिकों  के  हित  में  नहीं  बल्कि  उनके  अपने  ही  हित  में  चाहते  मैं  उन  श्रमिकों  का  भारी

 ह  जिन्होंने उनकी  कठपुतली  बनने  से  इनकार  किया  है  इसका
 र्थ

 यह  नहीं है  कि  हम
 तालाबंदियों

 और  ऐसे  कार्यों से  होने  वाली  कठिनाईयों  से  अनभिज्ञ  हैं  पर  भी  ध्यान  दिया  जाता है  ।

 हम  निरंतर  नये  विचारों  की  खोज  में  रहते  हैं  ।  इसी  दृष्टि  से  मैंने  पांच  प्रसिद्ध

 शास्त्रियों  को  सलाहकार के  रूप  में  आमंत्रित किया  उनके  कार्य  और  योजना  आयोग  के  कार्यों

 में  परस्पर  टकराव  नहीं  होगा  एक  समाचार  पत्र  में  टिप्पणी  आयी  थी  पास  क़ाफी  सलाह

 हमें  अधिक  काम  करने  की  जरूरत  है  ।”  क्या  ये  एक  दूसरे  का  स्थान  ले  सकते  हैं
 ?

 इसके
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 रीत  ये  एक  दूसरे पर
 निभा  रहते  हर  जगह  समस्याओं  तथा  निकट  संकटों के  लिए  नये

 नए  तरीकों  की  खोज  रहती  है  ।

 विश्व  अर्थव्यवस्था  की  स्थिति  गम्भीर  तेल  की  कीमत  बढ़ने  से  एक  समस्या  पैदा  हो

 जाती  है  ।
 यदि  मूल्य  गिरने  शुरू  हो  जायें  तो  विश्व  एक  अन्य  जाल  में  फंस  जाता  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  अस्त-व्यस्त  है  ।  हमारे  जैसे  विकासशील  देशों  को  इससे  सबसे  अधिक

 उनका  लगा  मुझे  विश्वास  है  कि  प्रसिद्ध  अधेशास्त्री  समस्याओं  के  अल्पकालीन  एवं  दी घं कालीन

 समाधानों  के  लिए  रचनात्मक  विचार  आगे  रखेंगे  ।  मैंने  कुछ  सिद्धान्तों  के  बारे  में  अपने  विचार

 प्रकट  किए  हैं  विपक्ष  के  एक  या  दूसरे  ग्रुप  के  सदस्यों  को  कई  सिद्धान्तों  में  गहरी  आस्था  है  ।  लेकिन

 मैं  नई  सफलताओं  की  आकांक्षा  करती  पुराने  सिद्धान्तों  की  नहीं  ।

 हम  पर  एक  दूसरा  आरोप  यह  है  कि
 हम  आत्मनिर्भरता के  sew से  हट  गय  हैं  ।

 आत्मनिर्भरता  तथा  देश  की  अव्यवस्था  को  मजबूत  सरकार  के  रूप  हमारे  निर्णयों  तथा

 कार्यों  का  आधार  विपक्ष  के  कुछ  लोगों  के  अर्थव्यवस्था  सम्बन्धी  विचार  तथा  दर्शन  विदेशों

 में  सिद्धान्तों
 से

 प्ररित  जहां  के  हालात  तथा  परिस्थितियां  बिलकुल  भिन्न  हैं  और

 यदि
 ये

 सिद्धान्त  वहां  भी-सफल  होने  का  दावा  नहीं  कर
 सकते

 ।  हकारी  कोशिश  अपने  तरीकों  तथा

 अपने  समाधान  का  पता  लगाना  है  ।

 सरकार  पर  यह  आरोप  भी  लगाया  गया  है  कि  भ्रष्टाचार  के  विरुद्ध  गम्भीर  कार्यवाही  नहीं

 की  गई  है  ।  भ्रष्टाचार  बहुत  बड़ी  राशि  हड़प  करती  है  ।  इससे  नैतिकता  का  हनन  होता  है  और

 राष्ट्र  को  कमजोर  बनाता  है  ।  यह  धारणा  पैदा  करना  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  भारत  एक  भ्रष्ट  देव

 यह  राष्ट्र  पर  लाच्छन  है  ।  अनेक  विरोधी  दल  के  उन  शिकायतों को  भूल  जाते  हैं  जो

 उन्होंने  एक  दूसरे  के  विरुद्ध  की  है  और  वे  प्रचार  करते  हैं  कि  केवल  कांग्रेस  ही  भ्रष्ट  है  ।  हम

 भ्रष्टाचार  का  मुकाबला  कर  रहें  हैं  और  हम  उन  लोगों  के  विरुद्ध  कायेवाही  करते  हैं  जिनकी  तस्वीर

 किसी  कारण  हमारे  विचार  में  अच्छी  नहीं  है  ।  लेकिन  आमतौर  पर  ऐसे  लोगों  को  विपक्ष

 fea  करता  हैं  ।  इसमें  दो  राय  नहीं  है  कि  भ्रष्टाचार  एक  बुराई  है
 और  इससे  राजनैतिक  लाभ

 उठाना  भी  उतना  ही  बुरा  है  ।  हम  भ्रष्टाचार  की  इस  बुराई  को  दूर  करने
 के  लिए  कृतसंकल्प  हैं

 कई  उदाहरण  हैं  ।  में  इनका  अभी  पूरा  ब्यौरा  नहीं  दे  सकता  |

 श्री  सत्यसाधान  श्वक्षचर्ती
 :  एक  भीਂ  उदाहरण  नहीं  है  ।

 श्रीमती  इन्दिरा
 गांधी

 :  में  आपसे  यहां  तक॑  नहीं  दे  सकती  ।  कई  उदाहरण  ।  जिनका

 सबको  पता

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  मैं  केवल  एक  उदाहरण  चाहता  हूं

 इन्दिरा
 गांधी  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  बात  नहीं  मान  सकती  ।  मुझे  इस  बारे  में

 अपनी  बात  को  पूरा  यकीन  है  ।  मैं  निराधार  ध्यान  नहीं  देती
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 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  जो  कुछ  आप  उसे  आपकों  उचित  ठहराना  हैं

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  मैं  इसे  कई  अवसरों  पर  उचित  ठहरा  चुकी  इस  पर  काफी

 गहराई  से  विचार  हुआ  है
 ।

 इसका  अरे  ag  नहीं  हैं  कि  यदि  विपक्ष
 तो  उनका

 चिल्लाना ठीक  हैं  इसका  अथ  यह  नहीं है  ।  कि  पत्रकार  जो  कुछ  सनसनी  खेज  बातें  लिखें  वह  ठीक  है  |

 मारे  पता  लगाने  तथा  तदनुसार  व्यय  करने  के  अपने  तरीके  हैं
 ।

 मैं  चाहती हूं  यहां

 विद्यमान
 किसी  भी  दल

 जो
 कई  राज्यों  में  सत्ता  में  रहे  कोई  कार्यवाही की  मुझे  ऐसे

 किस

 भी  उदाहरण  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 घरेलू  राजनीति के  बारे  में  कई  विचार  प्रकट  किए  गए  हैं  विशेषकर  मेरे दल  के  सहयोगियों

 द्वारा  व्यक्त  किए  गए  हैं  ।  क्षेत्रवाद  का  उदय  एक  बहुत  खतरनाक  बात  काग्रेस  की  नीति

 क्ष  त्रीय  व्यक्तित्व  को  उभारने  की  रही  है  और  मैं  इस  विचार  का  पुरजोर  पालन  करती  हूं
 ।  लेकिन

 व्यक्तित्व  को  राष्ट्रीय  परिपेक्ष्य  में  व्यय  करना  हैं  |

 कुछ  लोग  देश  के  विघटन
 के

 बारे  में  खुले  आम  बातें  करते  हैं
 ।  यह

 देश  टूटने  नहीं  जा  रहा

 हैं
 ।

 यह  मेरा  दल  और  मुझे  विश्वास  है  कि  यहां  उपस्थिति
 सभी

 दल  ऐसा
 नहीं  होने  देंगे  ।

 लेकिन
 यदि  कोई  सामूहिक  अथवा  व्यक्ति  समूचे  देश  समस्याओं  से  हटकर  किसी

 विशेष

 क्षेत्र  पर  संकेन्द्रित  तो  तनाव  बढ़ेगा  |

 सभा  में  अपव्यय  पर  विस्तार  से  चर्चा  हुई  है
 ।

 मैं  इस  पर  पुनः  प्रकाश  नहीं  डालना  चाहती

 मैंने  पिछले  सप्ताह  कहा  सारे  वर्गों  को  मिलाकर  ।  ऐसी  भावनाओं  को  दबाने  tat  समाधान

 निकालने  की  जरूरत  है  कोई  भी  ऐसी  समस्या  नहीं  सद्भावना  तथा  बातचीत  से  हल  न  की

 जां  सके
 ।

 यदि  आज  कुछ  युवकों  को  क्रोध  आता  है  जैसे  कि  मैंने  मैं  उन्हें  अपने  तथा  देश

 के  ही  बच्चे  समझती  रहूंगी  ।  लेकिन  इससे  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  क्या  मैं  देश
 की

 एकता

 और  अखंडता  सम्बन्धी  अपनी  जिम्मेवारी  को  एक  तरफ  रख  सकती  हूं
 ?

 एक  कांग्रेस  सदस्य  ने  भावुकता  तथा  विश्वास  के  साथ  पंजाब  में  भाई-चारे  की  भावना  पदा

 करने
 की

 जरूरत
 पर

 बल  दिया  है  ।  यदि  मैं  सिख  धर्म  को  सही  तरह  से  समझी  हूं  तो  इसका  मूल

 आदेश  लोगों  के  बीच  प्रम  तथा  भाई-चारा  Far  करना है  |  गुरूनानक  के  सबसे  अधिक  प्रभावित

 करने  वाली  भजन  वे  हैं  जिनमें  उन्होंने  कहा  है  कि  हिन्दू
 और  मुस्लिम  समान  हैं  ।  हमारे  देश  में

 फारसी  और  यहूदी  सब  बराबर हैं
 ।

 कुछ  लोग  साम्प्रदायिकता  भड़का  रहे  हैं  ।  अधिकांश  साम्प्रदायिक  दंगों के

 कारण  आधिक  अथवा  अन्य  प्रतिद्ग्दता  तथा  भय  के  परिणामस्वरूप  होती  शरारती  तत्व

 उनका  दुरुपयोग  साम्प्रदायिक  तथा  राजनैतिक  उद्देश्यों  के  लिए  करते हैं  ।  कुछ  शरारती  तत्व

 aa  हैं  कि  उपद्रव  पैदा  करने  से  शायद  नेता  aa  जायेंग े।

 कतिपय  बोर्डों  की  और  निदेशकों के  बारे  में  अभी  कुछ कुछ  कहा  गया  है  हम  इस  मामले
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 का  पुनरीक्षण  कर  रहे  हैं  और  मैं  gat  सहमत  हूं
 कि  ऐसे  अनेक  पहलू  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में  अविलंब

 उपाय  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  इनमें  कुद  पर  विवार  किया  जा  रहा है और  अन्य  सुझावों  का

 स्वागत है  ।  मैं  सभा  और  माननीय  सदस्यों
 से  अनुरोध  करती हु

 कि  सभा  के  अन्दर  या  बाहर  ऐसा

 कुछ  भी  कहने  अथवा  करने  का  समय  नही ंहै  जिससे  और  घटनाएं  अथवा  तनाव  पदा  आप

 किसी  बात  को  भड़काने  वालो  aresqarfaan  नहीं  समझते  होंगे  परन्तु  इम  नाजुक  स्थिति  में

 कोई  भी  अनुमान  नहीं  लगा  सकता  किं  अन्य  लोगों  की  प्रतिक्रिया  क्या  होगी  ।  मुझे  यह
 कहते

 हए

 दुःख  होता  है  कि  मुसलमानों  के  साथ-साथ  हिंदूओं  में  भी  कुछ  उग्रवादी  संगठन  पैदा  हो  गए  है  और

 इससे  किसी भी  वर्ग  को  सदभाव  पदा  करने  में  सहायता  नहीं  मिल
 रही  हैं

 ।

 गह  मन्त्री जी  मुन्ने  अभी  बता  रहे  थे  कि  मंडल  आयोग  के  प्रतिवेदन
 पर

 मुख्य
 मंत्रियों

 से

 चर्चा हो  रही  है  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  हमें  अपने  आसूचना  तंत्र  में  आमूलचूल  परिवर्तन  करना  चाहिए  ।  हम  इस

 >  ।  स्थिति  और  जन-भावनाओं  के प्रश्न  पर  विचार  कर  रहे  मुझ  स्वयं  बहुत  Parat  Q

 प्रति  अधिक  जागरुक  होने  तथा  लोगों  की  रक्षा
 करने  के  अपने  कत्तव्य  से  विचलित न  होने  के  लिए

 आसूचना  तंत्र  में  आमूलचूल  परिवर्तन  करना  पुलिस  बल  को  प्रशिक्षण  देने  के  समान  ही  है  जिससे  वे

 लोगों  को  विश्वास  प्राप्त  कर  सकें  हमे  इस  दिशा  में  कुछ  कदम
 उठा

 रहे  हैं
 ।

 कुछ  सदस्य  गुट-निरपेक्षता  के  सम्बन्ध  में  बोले  हैं  ।  मुझे  एक  बार  फिर  वास्तविक

 पिता  के  बारे  में  सुनने  को  मिला  है  ।  मैं  सोचा  था  कि  उन  शब्दों  जो  कई  बार  हास्यास्पद रहे

 प्रयोग  से  बचा  जाएगा  ।  जब  तथाकथित  वास्तविक  गुट-निरपेक्षताਂ  की  बात हो  रही  तब

 शेष  गुट-निरपेक्ष विश्व  में  हमारे  उद्देश्यों के  बारे में  असमंजस में  था
 ।  कुछ

 लोगो ंने  पश्चिम  पश्चात*के  गेर-पश्चिमी  अनुयायी  भी  सम्मिलित  के  इस  प्रचार  का

 ढोल
 पीटा  कि  भारत  अलंग  पड़  गया  है

 ।
 क्या  हमें  निश्चय  करके  जो  कुछ  हमें  उचित और

 न्याय-संगत  लगे  उसके  अनुसार  कार्यवाही  करनी  चाहिए  अथवा  हमें हमें  बिना  सोचे  ही  अन्य  sayfa

 बात  मान  लेनी  चाहिए
 ?  मैं  माननीय  सदस्यों  को  ऐसे  अनेक  अवसरो ंकी  स्मरण  नहीं  कराना  चाहती

 हूं  जब  हम  पर  आक्षेप किए  मए  और  कई
 ओर

 से  दोषारोपण भी  किया  परन्तु  अन्ततः  हमार

 निर्णय  ही  सहीं  निकला  ।  यहां  तक  कि  आज  भी--वस्तुतः  प्रत्येक  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  में  जहां  तक

 मुझे  याद  पहलें  भी  जब  में  सत्ता  में  भी  बाहर  हमारे  ऊपर  किसी  प्रकार  का  अत्यधिक  दबाव

 डाला  गया  कि  हम  आन्दोलन  में  बाधा  डालें  और  तनाव  तथा-असहमति  का  वातावरण  पेदा  करें

 ताकि  यह  कहा  जा  सके  कि  आन्दोलन  असफल हो  गया  है  ।

 मैं  यह  आशा  करती  हू  कि  माननीय  सदस्यों  की  व्यक्तिगत  अथवा  दलगत  जो  भी

 राय  वास्तव  में  वे  सब  भारतीय  आगामी  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  को  सफल  बनाने  में  सहयोग

 प्रदान  करेंगे
 |

 इसके  प्रभावी  होने  से  विश्व  के  महत्वपूर्ण  मामलों  जैसे  aa  सहयोग

 और  विकास  को  हल  करने  में  काफी  सीमा  तक  सहायता  मिलेगी

 269



 रेल  चर्चा  1  1983

 एक  बार  फिर  मैं  आप  सबको  धन्यवाद  करती  हूं  और  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  सभा  द्वारा

 स्वीकार  किए  जाते  कीं  सिफारिश  करती  हूं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 राष्ट्रपति

 के  अभिभाषण  पर  माननीय  सदस्यों  द्वारा  अनेक  संशोधन  रखे

 गए  हैं  ।  कहाँ  मैं  उन  संशोधनों  को  सभा  के  मतदान  हेतु  एक  एक  साथ  रख  दूं  ?

 अनेक  माननीय  सदस्य
 :

 जी  हां  |

 प्रो ०  मधु  दण्डवत  :  कत्ले  आम  अच्छा  नहीं है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  आम  सलाम  है  ।

 सभी  संशोधन  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  अस्वीकृत  हुए
 :

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं
 अब

 मुख्य  प्रस्ताव
 को

 सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता हूं
 प्रश्न  यह

 राष्ट्रपति  की  लेवा  में  निम्नलिखित  शब्दों  में  एक  समावेदन  प्रस्तुत  किया  जाए  :--

 इस  सन्न  में  समवेत  लोकसभा  के  सदस्य  राष्ट्रपति  के  उस  अभिभाषण  के

 जो  उन्होंने  18  1983  को  एक  साथ
 समवेत  संसद  की  दोनों  सभाओं  के  समक्ष

 देने की  कृपा  की  उनके  अत्यन्त  आभारी है  (4

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 ee

 रेल

 रेलवे ७ अध्यक्ष महोदय  :  अब  हम  लवे  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  आरम्भ  करते  भूतपूर्व

 स्त्री ।

 प्रो ०  मधु  दण्डवत  :  मैं  वर्ष  1983-84  के  लिए
 रेल  बजट  पर  चर्चा  आरम्भ

 करता हूं
 ।

 प्रारम्भ  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि  जहां  तक  रेलवे  के  कार्य  निष्पादन  का  संबंध  @  हमें

 इस  पृष्ठभूमि  को  ध्यान  में  रखना  होगा  कि  रेलवे  का  बहुत  बड़ा  जाल  बिछा  है  और  इसलिए  इसके

 कार्यचालन  का  प्रबन्ध  करते  में  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता है  एक  प्रबन्ध  के  अन्तर्गत

 शायद
 हमारा  रेलवे  विश्व  में  दूसरे  स्थान  पर  हैं

 ।  बहुत  बाधा
 डाली

 जा  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  अधिक  शोर  है  ।  क्या  वे  गाड़ी  में  सवार  होने  आए  हैं  ?

 न्य  दण्डवते  :  रेलवेਂ  की  दुर्घटनायें  तो  समझ  में  आती
 हैं  परन्तु  सभा  में  दुर्घटना  यें

 क्यो ं?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शान्त  रहिये

 270



 10  1904  रेल  चचा

 ate  आप  बाहर  जाना  चाहते  हैं  तो  शान्ति  से  जाइये  ।  इसे  रेलवे  प्लेटफार्म  न  बनाइये

 ठीक  अब  आरम्भ  कीजिए ॥

 प्रो०  सत्  दण्डवते  :  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  इस  अवसर  पर  महाराष्ट्र  मुख्य  मन्त्री भी
 उ

 स्थिति  हैं

 समय  श्री  वसन्त  राव  पाटिल  सभा  से  बाहर  चले  गए  ते

 अध्यक्ष  महोदय  :
 क्या  आप

 सभा  से  बहिर्गमन  कर  रहे

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाता  ह  ।  क्या  यह  वांछनीय  2

 कि  एक  दूसरी  सरकार  के  मन्त्री  सभा  में  उपस्थिति  हों
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  तक  वह  सभा  के  सदस्य हैं

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  इस  पर  सन्देह  नहीं  कर  रहा  हुं
 ।

 मैं  सिद्धान्त  का  प्रश्न  उठा

 रहा हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  द्वारा  आपत्ति करने  से  पूर्वे  ह री  वहू  बाहर  जा  चुके  हैं
 ।

 शी  सोमनाथ  चटर्जी  :  कृपया इस  पर  विचार  करें 1

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक है

 1.0  दण्डवत  :  जहां  तक  रेलवे  के  कार्यों  का  संबंध  उसको  अनुमान  रेलवे के  व्यापकं

 विस्तार  को  afte  में  रखकर  किया  जा  सकता  है  ।  हमारी  रेलवे  के  लगभग  61,000 -  किलोमीटर

 जनों  द्वारा  खींची रूट है  जिससें  7000  स्टेशन  आते  हैं  ।  और  हमारी  रेल  गाड़ियां  10,000

 जाती हैं  ।  यह  हमारी  रेलवे  प्रणाली  की  विशेषता है  कि  61,000  किलोमीटर  पर  प्रतिदिन

 भग  एक  करोड़  यात्री  यात्रा  करते  हैं  और  60,000  से  70,000  मीटरी  भार  ढोया  जाता  है  ।

 रेलवे  के  इस  विस्तार के  कारण  हमारी रेलवे  एक  ही  प्रबन्ध  के  अंतगर्त  विश्व  में  स्थान  पर

 मैं  चाहता हूं  कि  रेलवे  का  इस  प्रकार  की  व्यवस्था की  जानी  चाहिए  जिससे  रेलवे  की  कार्य

 कुशलता  को  समय-समय  पर  बढ़ाया  जा  और  यह  अर्थव्यवस्था  के  अन्य क्ष  त्रों  के  अनुसार

 जाए 1

 जहां  तक  रेलवे  के  कार्यों  का  संबंध  वे  जब  से  हमारे  नए  रेल  मन्त्री  आए  नहीं  हो

 रहे  हैं  ।  सौभाग्य  से  विरासत  में  रेलवे  को  अच्छी  उपलब्धियां मिली  चूंकि  रेलवे  विभाग

 को  देखने  वाले  व्यक्ति  दूसरी  पार्टी  के  रहे  इसलिए  मैं  भारतीय  मजदूरों और
 अधिकारियों

 द्वारा  किए  गए  अच्छे  कार्यों  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकता  ।

 पिछले कुछ  वर्षों  से  कुछ  उपलब्धियां  तथा  कुछ  असफलताएं रही  हैं  ।  1980  में  व्यवस्था

 ने  काय
 करना  आरम्भ  किया  तो  यह  जानना  बड़ा  रुचिकर  लगा  कि  यातायात  व्यवस्था  कैसे  बढ़ी

 है  और  यात्रियों  तथा  अन्य  रेल  उपयोगकर्ताओं  पर  कितना  बोझ  डाला  गया  है  ॥
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 कै

 1980-81  में  भारतीय  रेलो ंमें  1959.30  लाख  टन  माल  ढोया  गयाथा  मुझे  यह

 जानकर  प्रसन्नता  हुई  है  कि  वर्ष  1981-82  के  दौरान  2212  लाख  टन  माल  ढोया  1982-

 83  में  यह  बढ़कर  2270  लाख  टन  हो  गया  और  मैं  रेल  मन्त्री  महोदय  के  आशावाद  से  सहमत  हू

 कि  1983-84  में  2410 लाख  टन  तक  माल  ढोये  जाने  की  संभावना -  है  जबकि  माल  की

 ढुलाई
 में  धीरे-धीरे  वृद्धि हुई  है

 और  मैं  तो  ag  गो  कि  यदि  माल  ढुलाई  की  मात्रा  में  इस  विशिष्टि

 सीमा  तक  वृद्धि हुई  तो  उस  स्थिति में  an  धत  tm  aie tH GC  परिवर्तनों  को  जाना  चाहिए  जिनहें

 भारतीय  रेलों  में  लाया  गया  है  और  उसके  परिणामस्वरूप  हम  पाते  हैं  कि  कुछ  परिवर्तन  गये

 ।  मुझे  यह  देखकर  अतीव  प्रसन्नता  हुई  है  कि  जहां  तक  आधारभूतीय  ढांचे  की  सुविधाओं  और

 उनकी  निष्पादकता  का  सम्बन्ध  1982-83  के  आधिक  सर्वेक्षण  में  कुछ  महत्वपूर्ण  अभिमत

 व्यक्त  किए  गए  हैं  ।  आर्थिक  सर्वेक्षण में  यह  ठीक  ही  बताया  गया है  कि  1980  के  अन्त  में  लागू

 किए  गए  प्रबन्धकीय  और  पर्चि[लन  के  क्षेत्र  में  अभिनव  परिवर्तनों  के  फलस्वरूप  रेलवे की  freq.

 दकता  में  भारी  सुधार  हुआ
 है  ।  मैं  विगत  की  निष्पादकता  का  उल्लेख  नहीं  कर  रहा  हू  ।  इन

 अभिनव  परिवर्तनों  में  रोलर  बेयरिंग  और  सैंटर  बफर  काप्लर्स  लगे  aval  से  पारम्परिक  बातों  के

 बेडे  को  अलग  रोलर  बताया  रस  और  सेन्टर  बफर  काप्लर्स  लगे  बन्द  बैगन  बेड  को  जम्बो

 tal  से  अलग  रेलों  को  एक  बिन्दु  से  दूसरे  बिन्दु  तक  समन्वित  रूप  में  चलाना  यातायात  की

 कछ  विशिष्ट  धाराओं  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  फिक्स्ड-ट्रेन  कत सिस्टम  बनाना  ट्रे  लीग  भार

 को  ईष्टतम  सीमा  तक  पहुंचना  और  लोको  क्षण  को  युक्तियुक्त  बनाना  रेलवे  ने  जहां  तक  क

 भी  सम्भव  बन्द  रेकों  में  भी  लदान  आरंभ  कर  दिया  है  और  इसी  नीति  के  कारण  रेलवे

 के  कुल  यातायात  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  है
 |

 इस  निरन्तर  बढ़ते  हुए  भार  जिसे  कि  भारतीय  रेलों  ने  ढोया  है  ।  को  देखते  हुए

 आप  पायेंगे  कि  मन्त्रियों  और  रेलवे  का  उपयोग  करने  वालों  को  तदनुरूप  राहत  नहीं

 मिली हैं  ।  1980-81  में  माल-भाड़े  और  यात्री-किराये  में  200  करोड़  wa  की  वृद्धि

 हुई  ।  1981-82  में  रुपये
 की

 और  1982-83  में  264  करोड़  रुपये
 की  और  रेल

 मन्त्री  महोदय  ने  1983-84  का  जो  नया  बजट  पेश  किया  है  उसमें  माल-भाड़े  और  यात्री-किराये में

 488.99  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  का  प्रस्ताव  है  ।  हमारे  नए  रेल  मन्त्री  महोदय  aaa  विशाल रूप  में

 कार्य  करने  में  विश्वास  करते  हैं  और  यदि  वह  विशाल  पैमाने  पर  संचलन  चाहते  हैं  तो  वित्तीय  भार

 भी  विशालकाय  पैमाने  पर  डालना  चाहते  और  पर  उन्होंने  488.99  करोड़  रुपये  की

 रिकार्ड  लेवी  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  अतः  यदि  आप  1980  में  इस  नए  शासन  की  स्थापना  से  लेकर

 वित्तीय  वर्ष  1980-81  से  लेकर  1983-84  के  प्रस्तावित  बजट  तक  की  गयीं  समस्त  बजटीय

 वृद्धियों  को  एक  साथ  जोड़े  तो  माल-भाड़े  और  यात्री किराये  का  कुल  बढ़ा  हुआ  भार  1,309.16

 करोड़  रुपये  आयेगा  ।  इतना  भारी  भार  थोपा  गया  है  ।  मैं  रेल  मन्त्री  महोदय  की  कठिनाइयों  को

 भली-भांति  अनुभव  करता  हूं  ।  क्योंकि  बजट  तैयार  करते  समय  उन्हें  उन  कुछ  सिफ़ारिशों  को  ध्यान

 में  रखना  होता
 है

 जो  कि  रेलवे  सुधार  और  उन  विभिन्‍न  समितियों  ने  की  जो  कि  पहले

 नियुक्त  की  गई  थीं  और  उन्हें  रेलवे  अभिसमय  समिति  की  भी  कुछ  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखना
 ्

 272



 10  1904
 ि

 198 3-84-  सामान्य  चर्चा

 पड़ता  है  ।  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं हैं  कि  हास  आरक्षित  निधि  में  वृद्धि  की  गई  है  ।  पेन्शन  कोष  में  विधि

 sft  गई  है  |  लाभांश  देनदारी में  वृद्धि  हुई  है  और  कुछ  सीमा  तक  इससे
 रेलवे

 का  भार  और
 बढ़ा

 है
 ।  \

 परन्तु  मैं  यहां  रेल  मन्त्री  महोदय  को  कुछ  सृजनात्मक  प्रस्तावों  का  सुझाव

 जिससे  कि  माल-भाड़े  और  यात्री-किरायों  में  हेर-फेर  वाले  प्रबन्ध  करके  ही  यह  नहीं  सोच  लिया

 जाए  कि  वह  आवश्यक  वित्तीय  भार  को  वहन  करने  में  सफल  रहेंगे  और  आवश्यक  वित्तीय  ढांचा

 खड़ा  कर  सकेंगे  परन्तु  मैं  उनको  सुझाव  दूंगा  कि  वित्तीय  समन्वयन  हेतु  केवल  माल-भाड़े  और

 यात्री-किरायों पर  ही  निर्भर  करने  का  केवल  अथ  होगा कि  एक  लेख
 पाल

 का
 बजट

 |

 मैं  यह  चाहता  हुं  कि  मन्त्री  महोदय  अपने  विभाग  ।  मन्त्रालय  में  सफलता  प्राप्त  और

 इसलिए  मैं  उनसे  अपेक्षा  करूंगा  कि  केवल  एक  लेखपाल  का  ही  बजट  बना  कर  न  रह  जाएं  ।  मैं

 चाहता हू  कि  वे  कुछ  अभिनव  वित्तीय  परिवर्तन  करें  ।  मैं  चाहता हूं  कि  वह  रेलवे  के  समस्त  वित्तीय

 ढांचे  को  बदल  डालें  ।  पहले  कछ  कदम  उठाए  जा  चके  हैं  ।  परन्तु  मैं  चाहता  ह  कि  वह  उन  कदमों

 पर  जिससे  कि  रेलवे-वित्त के  ढांचे  में  और  भी  आधारित  परिवर्तन  लाग  करिए जा  जिससे

 एक  और  बड़ी  गुंजाइश  उपलब्ध  हो  सके  जिससे  कि  वहू  उन  अनेक  योजनाओं  को  स्वयं  ही  पूरा

 सकें  जिन्हें  वह  चाहते  हैं  और  उसी  के  साथ-ही-साथ  पिछड़ें  क्ष  त्रों  को  वहू  आधारभूत  ढांचा  उपलब्ध

 हो  जाएगा  जिसकी  कि  वे  अपेक्षा  करते  हैं  ।

 जहां  तक  वर्तमान  ढांचे  का  सम्बन्ध  इसमें  हमें  कछ  ब्रिटिश  सरकार  से  विरासत  मैं

 मिला है  ।  1924  भारतीय  रेलों  के  वित्त  को  आम  वित्त  से  अलग  कर  दिया  गया  था  अर्थात

 सामान्य  fart  से  ।  परन्तु  आपको  यह  जानकर  आये  होगा  कि  बप  1924  से  लेकर  1977  तक

 भारतीय  रेलों  का  पूंजी-ढांचा  पूर्णतया
 अपरिवर्तित  tae  मैं  रेलवे  के  किसी

 व्यक्ति
 विशेष  को  उल्ला

 खित  करना  नहीं  चाहता हूं  ।  परन्तु  जब  मुझे  रेनवे  के  कुछ  -  वित्तीय  विशेषज्ञों  से  बातचीत  करने  का

 अवसर  मिला  और  मैंने  उनसे  एक  स्पष्ट  और  सरल-सा  प्रशन  पूछा  कि  “1924  में  रेलवे  faa  को

 आम  राजस्व  से  अलग  कर  दियां  गया  था  तो  यह  कैसे  हुआ  कि  1977  तक  पूंजीगत  ढांचे  में  को

 परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है
 र  तो  विशेषज्ञों  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  ऐसा  ही  हुआ  और

 अपरिचित  ही  रहा  ह

 ब्रिटिश  शासन  काल  में  जो  प्रारम्भिक  जड़ता  विकसित  हुई  हम  उससे  उस
 विशिष्ट

 प्रकार  की  जड़ता  को  विरासत  में  पा  गये  और
 हमने  जड़ता  को  सक्रियता  में  बदलने  से  इन्कार  कर

 दिया  जिसके  afemraezeq  भारतीय  रेलों  का  पूंजीगत  ढ़ांचा  1924  से  लेकर  1977  तक

 पूर्णतया  अपरिचित  रहा  ।  आपको  यह  जानकर  आघात
 पशु  चेगा  और  आश्चर्य  होगा  कि  भारतीय

 रेलों  के  विभिन्‍न  परिचालनों  का  1977  तक  पूंजी-ढांचा  क्या  रहा  |  हमें  सामान्य  राजस्व  से  पूंजी

 उधार  लेनी  पड़ती  है  ।  हमें  उस  रेलवे  प्रवर  समिति  द्वारा  निश्चित  किया  6  प्रतिशत  लाभांश

 देना  पड़ता  जिसको  कि  वास्तव  में  लाभांश  दर  निश्चित  करने  और  उस  के  साथ-साथ  सहयोगी

 मामलों पर  विचार  करने  का  भार  सौंपा  गया  है  ।
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 अपनी  नई  सिफारिशों  में  उन्होंने  इस  बात  पर  बल
 दिया  है  कि  6

 प्रतिशत से

 कर
 6.5  प्रतिशत कर  दिया  जाना  चाहिये ।  मैं  उस  विशिष्ट  अवस्था पर  बाद  में  विचार  प्रकट

 करू  गा
 |

 पहले  क्या  हुआ  था  ?  हम  आम  राजस्व  से  पूंजी-ढ़ांचा प्राप्त  कर  रहे  थे  और  6  प्रतिशत

 लाभांश  दे  रहे  थे  ।  जब  कभी  रेल  राजस्व  कम  पड़ा  तो  लाभांश  देनदारी और  ऋण  पर  देय  व्याज

 केभगतान  हेतु  रेलवे  सामान्य  राजस्व  से  ऋण  लेती  रही  है  ।  यह  ब्याज  सहित  ऋण  जसा  ही

 था  और  उस  पर  फिर  से  ब्याज  देना  पड़ता  है  ।  यह  कुछ-कुछ  चक्रवर्ती  ब्याज जैसा  ही  था  ।

 मैं  इस  प्रकार  के  पंजी-ढ़ांचे  को  समझ  और  पचा  नहीं  पाया  ।  एक  पंजी-ढ़ांचा  समिति  की

 पना
 को

 गई
 ।
 उन्हें  कुछ  माप  दिए  गये  थे  और  उनसे  पूंजीगत  sta  की  समस्या  की  गहराई में  जाने

 के  लिए  कहा  गया  था  तथा  उनसे  विगत  की  देना  दारीयों के  लाभांश  के  प्रश्न पर  बिचार

 करने
 और

 यह  पता  लगाने  के  लिए  कहां  कि  क्या वे  उस  सारे  ब्याज को  बट्टेखाते में  डाल

 सकते  हैं  जो  कि  विगत  में  भविष्य  में  देय  था  और  यह  कि  जब  कभी  भी  भविष्य  में  रेलवे  को  कमी

 कोई  ऋण  नहीं  जायेगा  और  लाभांश  देनदारियों  का  भुगतान  करने  के  लिए  सामान्य

 जिस्म
 से  लिए  गये  ऋण  पर  कोई  ब्याज  नहीं  दिया  जायेगा

 सौभाग्य से  1977-78  में  कुछ  परिवर्तन  गये थे  और  1978-79  में  लागू किए  गय

 थे  कि  अब  से  आगे  रेलवे  की  लाभांश  देन  दारीयों  को  केवल  भविष्य  के  लिए  विलम्बित  देनदारियों

 के  रूप  में  समझा  जायेगा  और  इसलिए  यदि  रेलवे  किसी  विशिष्ट  समय  पर  राजस्व की  कमी

 wa  करती  ह ैहै  तो  उस  मामले  में  उन्हें  लाभांश  देन  दारियों
 को  पूरा  करने  के  लिए  ब्याज  सहित  पैसा

 उधार  लेने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  है  और  इसलिए  सभी  लाभांश  देनदारियों  को  विलम्बित

 देवदारिया  माना  गया  ।

 रेलवे  के  पूंजीगत-ढ़ांचे  में  लाग  किया  wat  यह  एक  आराम था  ।  मैं  अपने  मित्र  श्री

 गनी  खान  चौधरी  को  सलाह  देता  हुं  कि  वह  पूंजीगत  ढ़ांचे की  इस  समस्या  के  बारे  में  गहराई से

 सोचें और  उसमें  और  आगे  भी  परिवर्तन लाएं  |

 वित्त  के  और  अन्य  भी  पहल  हैं  जो  कि  लाभांश की  दर  और  भारतीय  रेलों  के  पूंजीगत

 era  से  सम्बद्ध  विश्व  के  अन्य  भागों  की  भारतीय  रेलों  पर  भी  भारी-भरकम  सामाजिक

 उत्तरदायित्व  हैं  और  ये  सामाजिक  भार  भारतीय  रेलों  को  से  सम्बद्ध  नहीं  उदाहर

 णार्थ  भारतीय  रेलें  बहुत-सी  ऐसी  वस्तुओं  को  diet  हैं  जिनकी  कि  परिचालन  लागत  कम  होती  है

 और
 उससे  वास्तव

 में  100  करोड़  रुपये
 से

 अधिक
 का  सामाजिक भार  पड़ता  कुछ  अन्य

 शायिका-सेवाएं  भी  हैं  जो  कि  हानि  में  '  चल  रही  हैं  ।  ऐसी  घाटे  वाली  ब्राउन-लाईने  भी  हैं  जो  कि

 रेलवे  के  लिए  तो  अलाभकर  हो  सकती  हैं  परस्त  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  हेत  आधार-भत  ढांचा

 प्रदान  करने  के  विचार  से  वे  अनिवार्य  हैं  ।  दायित्व वहन  करना  पड़ेगा  ।

 परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  भारती  ख  oe  प  सब् ह क  us  सामाजिक  उत्तरदायित्व  और  बोझ

 डाले  जाएं  ?
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 इसके  वाद  ऐसी  बहुत  सी  राहत  समितियों हैं  जो  रेलवे  द्वारा  रियायती  दरों  पर  जाई

 जाती  है  और  वे  पुश्त  निःशुल्क होती  हैं  |  विदेशों  में  सामाजिक  कार्यों  के  आधिक  सहायता दी

 जाती  हैं  ।  और  इसके  साथ ही  जहां  तक  लाभांश  दर  का  संबंध  जो  कि  छः  प्रतिशत  होना

 चाहिए  मेरे  विचार  में  रेलवे  अभिसमय  समिति  ने  उसे  इस  बार  6  प्रतिशत  से  6.5  प्र  तिब्बत

 तक
 बढ़ाने  का  सुझाव  दिया  रेलवे  अभिसमय  समिति  को  इसे  6 प्रतिशत से  6.5  प्रतिशत तर

 बढ़ाने  अथवा  इसे  उस  सीमा  तक  घटाने  जितना कुछ  वर्ष  पहले  पूर्ण  अधिकार  है  ।  मेर

 विवाद  निर्धारित  किए  गए  लाभांश  की  दर  की  मात्र  से  नहीं  है  ।  रेलवे  अभिसमय  समिति से  मेरा

 विवाद  यह  है
 कि  बह

 लाभांश  दर  की
 समस्या

 को
 सामाजिक  जिम्मदारी

 से  अलग  करके  हल-कर

 रहे  हैं  ।  आप  का  कहना  है  कि  6  प्रतिशत  लाभांश  दर  बहुत  ही  कम  है  अतः  इसे  6.5  प्रतिशत  तक
 बढ़ाना  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।

 परन्तु  इसके  साथ  ही  आप  इस  वास्तविकता  को  भूल  जाते  हैं  कि  भारतीय  रेलवे  कार्यचालन

 लागत  से  भी  कम  पर  वस्तुओं  को  ढोकर  अत्यधिक  सामाजिक  जिम्मेवारी  का  वहन  करके  महान

 सामाजिक  कार्य  कर  रहा
 है  ।  वास्तव  में  वह  अनेक  सामाजिक  उत्त  रदायित्वों  का  वहन  कर  रहा  है

 और  मैं  सभा  को  यह  चुनौती  दे  सकता  2  कि  शेष  सम्पूर्ण  विश्व  में  इस  प्रकार  की  सभी  सामाजिक

 जिम्मेवारियों  का  वहन  संबंधित  सरकार  के  राजस्व  द्वारा  किया  जाता  है  |

 जेसे  थोड़  से  देशों  में  ही  यह  होता  है  कि  सामाजिक  दायित्व का  भार  रेल  मंत्रालय
 पर

 डाल  दिया  जाता है  और  इसके  फलस्वरूप  उसके  पास  अन्य  क्षेत्र  नहीं दह  जाते  जिनमें कि

 गद
 अपना  राजस्व  को  खर्चे  कर  सकें  ।  इसलिए  मैं  मांग  करता ह हूं  कि  यद्यपि  रेलवे  अभिसमय  समिति  को

 लाभांश  की  दर  को  6  से  6.5  प्रतिशत  तक
 बढ़ाने  की  पूरी  आजादी  लेकिन

 उसे  यह  नहीं  warm
 भारतीय  रेलवे  ही  है  जो  कि  सबसे  अधिक  सामाजिक  बोझ  उठा  रही  है  और  लाभांश  दर  को  यांत्रिक
 रूप

 से  6  प्रतिशत से  बढ़ा  कर  6  1/2  प्रतिशत
 कर  देना  चाहिए  ।  मैं  इसे  सामाजिक  बोझ  नहीं

 बल्कि  सामाजिक  दायित्व  कहना  चाहुंगा  ।  भारतीय  रेलवे  को  इस  सामाजिक  दायित्व  निभाने  के  लिए
 बया  सजा  पुरस्कार  के

 रूप
 में  दी  गई  उनको  कहा  गया  है  कि  वे  सामाजिक  दायित्व  निभा  कर

 और  सामाजिक  भार
 उठाकर  बहुत  अच्छा  कार्य  कर  रहे  हैं  और  इसके  लिये  उन्हें  अपना  लाभांश

 की
 दर  को

 6  से  6.5%,  तक  बढ़ाने की  सजा दी  जाती है  ।  अच्छे  कार्य
 करने  के  लिए  और  सामाजिक

 भार  उठाने  हमारे  गरीब  रेल  मंत्री  को  यह  पुरस्कार  के  रूप  में  दी  जाती  मैं

 चाहूंगा  कि  उन्हें  अपने  अतिरिकत  भार  को  जो  कि  सामाजिक  है  से  मुक्त  कर  दिया  जाये

 और  इस  हालत  में  अगर  रेलवे  अभिसमय  समिति  इसे  6  से  6.5  प्रतिशत  की  बजाय  7
 प्रतिशत

 भी
 कर  दिया  जाये  मैं  बुरा  मानूंगा  ।  एक  तरफ

 तो
 आप  लाभांश  बढ़ाते  हैं  और  दूसरी

 तरफ  आप  सामाजिक  बोझ  को  बढ़ाने  की  भी  अनुमति  देते  जिसके  फलस्वरूप  भारतीय  रेलवे  पर

 दोहरी  मार  पड़  रही  है  ।  मैं  समझता  हु  कि  इस  समस्या  विशेष  को  सुलझाते  की  आवश्यकता  है  ।

 यह  मरा  नहीं  हैं  कि  शुरू  करने  के  लिए  पहले  सामाजिक लिमन  ae  बोझ  को  कम  किया
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 जाये  ।  लेकिन  कहीं  से  तो  शुरूआत  करनी  ही  सरकार यह  फैसला  कर  सकती है  कि

 किस  हद  तक  भारतीय रेलवे  से  सामाजिक  बोझ  सामान्य  राजस्व  के  ऊपर  डाला  जा

 सकता  और  उस  सीमा  तक  भारतीय  रेलवे  को  अपने  विकास  कार्यों  के  fae  अधिक  पैसा  मिल

 सेंकेगा  ।

 केन्द्रीय  मंत्री  ने  एक  नया  नारा  दिया है  उन्होंने  सुरक्षा-बचाव  और  समय की
 नारा

 दिया है  ।  मैं  रेलवे के  सभी  नारों  से  सहमत  नहीं  हं  ।  उदाहरण  के  तौर  शायद  आपको  पता  होगा

 कि  एक  नारा था  पृ०  बंगाल  सरकार  को  बंगाल  की  खाड़ी  में  डुबो  दो ।  भी  एक  नारा
 था

 |

 असम  में  मैं  एक  अन्य  कारण  से  इसका  विरोधी  था  ।  मैंने  कहा था  कि  माननीय  To  बंगाल

 सरकार  को  बंगाल  की  खाड़ी  में  मत  फेंको  बंगाल  की  खाडी  सागर  बन  सकती  है  ।

 सोमनाथ  चटर्जी  पीठासीन

 रेल  मंत्रो  ए०  बी ०  ए  गनी  खान  :  मैंने  कभी  भी  ऐसा  नहीं  कहा  था
 । मैंने

 यह  कहा  था  किं  :  अगर  कोई  सरकार  दुर्व्यवहार  करती  है  तो  प०  बंगाल  के  लोग  उसे  बंगाल  की

 खाडी में  फक  दंग

 प्रो०  मघ  दण्डवत
 :
 मुझे  खेद  है  मैं  अपने  कथन  को  शुद्ध  करता  हूं

 ।.
 माननीय  मंत्री

 प०  बंगाल

 के  लोगों  की  तरफ  से  बोल  रहे  थे  ।  मैं  अपने  कथन  को  सही  करूंगा
 ।

 लोग  फैंक  देंगे
 ।  यह  ठीक  है

 ।

 go  ante  का  जिक्र  भी  सही  था  ।  जिन  लोगों  को  बंगाल  की  खाड़ी  में  फका  जाना  वह  भी  ठीक

 मेरी  व्याख्या  यह  थी  कि  बंगाल की  खाड़ी  लाल  सागर  बन  और  इसीलिए मैं  यह
 विशेष

 प्रस्ताव  नहीं  रखना  चाहता
 हें  ।

 नारे  पर  लगाते  एक  बहुत  अच्छा  नारा  है  ।  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि
 बचाव

 सुरक्षा  और  समय
 की

 पाबन्दी  के  लिए  हूं
 ।

 मैं  इस  नारे से  बहुत  खुश  हूं
 ।

 मैं  आशा  करता हु
 कि

 माननीय  मंत्री  मेरी  टिप्पणियों  को  ज्यादा  गम्भीरता  से  नहीं  उन्हें  हल्के  से  लेंगे
 ।

 जब
 मैं  कोई

 क  क  क  क  क  के
 हवाला  दूं  इसके  केवल  गम्भीर  पहलू

 को
 ही  गम्भीरता  से  लेंगे

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :
 वहू  गम्भीर  नहीं  हैं  |

 प्रो० मध दण्डवते दण्डवत  :  मैंने  खुद ही  यह  केहा  था  ।  इसलिए  जब  मैं  आपके  बारें  में  भी  कुछ

 टिप्पणी  तो  आप  भी  इसे  गम्भीरता  से  न  लें  ।  मुझे  आपके  बारे में  भी  कुछ  टिप्पणियां  करनी

 हूँ

 मैं  आपसे  कहं  रहा  था
 कि

 इन्होंने  सम्वाददाता  सम्मेलन  में  कुछ  वक्तव्य  दिये
 |

 कुछ
 कथन

 वास्तव  में  प्रशंसा  योग्य  हैं
 ।

 जहां  तक  उनके  शुद्ध  परिणाम  और  अन्तिम  परिणाम  का  संबंध  मैं

 इतना  खुश  नहीं  हूं
 ।  वह  चाहते  हैं  कि  रेलवे  में  सुरक्षा और  समय निष्ठा  पूरी  तरह से

 नाई  इसके  अलावा  एक  अवसर  पर  उन्होंने  कहा  था  कि  दुर्घटनाएं  हो  रही  हैं
 ?  उन्होंने

 सार्वजनिक  रूप  से  सम्वाददाता  सम्मेलन  में  कहा  था  कि  क्योंकि  इंजन  ड्राइवर  शराब  पीते हैं  इसलिए

 दुर्घटनाएँ  होती हैं  ।
 उन्होंने  कहां  था

 one
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 श्री  ए०  बी०  ए०  TH  खान  चौधरी  :  कृप  सुन

 प्रो  मघ  दण्डवत  क्यो  अप  प्रत्येक  चरण  पर  उत्तर  दंग  f

 सभापति  महोदय  :  इससे  आपको  सहायता  मिलेगी  ।  वह  मान  गए हैं

 श्री  वो  ए०  गनी  खान  चौधरी :  मैंने  यह  कहा  था  कि

 मुझे

 बताया  गया  है  कि  कुछ

 इंजन  ड्राईवर  शराब  के  नशे  में  गाड़ी  चलाते हैं

 प्रो०  मधु  दंडवते  मैं  आपसे  एक  प्रार्थना  करना  चाहता  हुं  कि  मैं  किसी  के  सामने  न  झुकने

 वाला  व्यक्ति  नहीं  हूं  ।  मुझे  रेल  मंत्री  के  सामने  झुकना  चाहिए  ।
 प्रत्येक  तीन  मिनट

 बाद  बैठने
 में  मैं  बुरा नहीं  लेकिन  मगर  वह  मुझे  यहां  हर  बात  का  जवाब  देना  चाहेंगे तो

 में  जवाब  देंने  के  लिए  उनके  पास  कोई  बात  नहीं  रह  जाएगी  ।  इसलिए  उनके

 तम  उत्तर के  हित  मैं  उनसे  अनुरोध  करना  चाहता  कि  वे  हस्तक्षेप
 न

 करें
 ।

 लेकिन
 अगर

 किसी  आप  तो  मान  जाऊ  और  बेठ  जाऊ  गा

 at  कमल  नाथ
 )  उस  तरह  हम  आपकी  अच्छी  बातों  से  उचित  रह  जायेंगे  ।

 कृपया ऐसा  न  कर  |

 प्रो० मध दंडयते सथ  दंडवते  :  मैं  इस  मामले  को  गम्भीरता  से  उठा  रहा  था  ।  यहँ  इस  विचार

 से  नहीं  था  कि  उनकी  बदनामी  की  क्योंकि  उस  वक्तव्य के  बाद वे  कहेंगे कि  बताया

 गया है  कि  ।'  जो  कुछ  बताया  गया  है  वही  प्रस  द्वारा  जनता  को  भी  बताया  गया  है  ।  इसलिए

 यह  आम  धारणा  बनती है  कि  शायद  इंजन  ड्राइवरों  के  शराब  पीने  के  कारण  ही  होती

 मैं  रेल  मंत्री
 को

 लाई  कौन  के  समय  हुई
 एक  दुर्घटना  से  संबंधित  रोचक

 किस्से की

 याद  दिलाना  चाहता  हूं

 श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  यह  भी  एक  कारण  हो  सकता  है  ।  -.

 श्री  कमल  नाथ  :  आप  इतनी  हल्की  टिप्पणियां  कयों  करते  हैं
 ?

 प्रो०  aq  दंडवते  :  यह  कोई  हल्की  टिप्पणियां  नहीं  है  ।  वह  अपना  चेहरा  कठोर  क्यों  बना

 हैं  ag  एक  नौजवान हैं

 सभापति  महोदय  :  जरूरी  नहीं  कि  किस्से  बुरे  हीं  हों  ।  कृपया  उन्हें  बोलने  दें  ।

 प्रो०  दंडवते  यह  एक  बहुत  अच्छा  किस्सा  क्योंकि  इसमें  नीति  बनाने  का  काम

 मोजूद है  ।  मैं  बिना  वजह  कोई  हंसी  वाली  बात  नहीं  लाना  चाहता
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  हंसी

 टुकड़े  में  कुछ  नीति  बनाने  का  कार्य  मौजूद  जोकि  लाड  कर्जन  के  दिनों  में  इंजन  ड्राईवर  समझ्

 सकते  थे
 ।

 जब  लाई  कर्जन  भारत  के  वाइसराय थे  और्  जब  एक  दफा  विशेष  रेल  द्वारा  यात्रा  कर

 रहे  उनका  सचिव  और  स्टाफ  इंजन  ड्राईवर के  पास  गए  और  शराब मत  पीना  ।  इंजन

 चि
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 चलाने  में  अधिक  सावधानी  बरतना ।  कया  तुम  जानते  हो  कि  इस  रेल  में  भारत  के  वाइसराय  यात्रा

 र  रहे  हैं
 ?

 और  इंजन  के  ड्राईवर  ने  वाइसराय  के  स्टाफ  को  उत्तर दिया  वाइसराय

 भाड़  में  जाऐ
 ।

 मुझे  केवल  वाइसराय  की सुरक्षा  की  ही  चिनता  नहीं  है
 ।

 मुझे  अपनी  सुरक्षा  का  भी

 उतनी  ही  चिन्ता है  ।  अगर मैं  शराब  पीता  और  इंजन  चलाने  में  सावधानी  नहीं  बरतता  तो  न

 केवल  वाइसराय की  ही  जीवनਂ  afer  अन्य  लोगों का  जीवन भी  खतरे  में  हो  जाएगा  और  मेरा

 जीवन  भी  खतरे  में  हो  जाएगा  ।  इसलिए  मेरे  लिए  बहुत  जरूरी  है  कि  मैं  बहुत  सावधानी  से

 गाड़ी  चलाऊ  श्मशान  इस  किस्से  से  यह  शिक्षा  मिलती  है  ake  अनुभव  से  मैं  आपको  बता  सकता

 और  विभिन्‍न  दुघंटनाओं  के  उपलब्ध  आंकड़ों  से  भी  पता  चलता  है  कि  दुर्घटना  के  समय  सबसे

 अधिक  खतरा  रेल  इंजन  के  ड्राईवर  और  फायरमैन  को  होता  है  जो  कि  इंजन  में  होते  हैं  ।  इसलिए

 जानबूझ  कर  कोई  भी  इंजन  ड्राईवर  लापरवाही  नहीं  करेगा  |  ड्राईवर  को  अपनी  तथा  रेल  में  सफर

 करने  वाले  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  समेत  सभी  यात्रियों  के  जीवन  की  रक्षा  करनी  होती  है  ।  इसलिए

 सारा  दोष  कुछ  एक  ड्राईवरों  पर  लगाना  ठीक  नहीं  होगा  ।  मैं
 माननीय

 मंत्री  को  सुझाव  देना  चाहत

 हूं  कि  अगर  सुरक्षा  की  को  सही  ढंग  से  सलझाना  तो

 सभापति  महोदय :  मैं  माननीय  सदस्यों  से

 age

 करता
 हूं

 कि  Tto  दंडवते  के  भाषण  में

 न  डालें

 प्रो० सथ दंडयते दंडवते  :  श्री मन  जहां  तक  सुरक्षा  पक्ष  का  प्रश्न  मैं  माननीय  मंत्री  का  कुछ

 ठोस  कारणों  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  नौका  सुरक्षा  में  बाधा  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  और

 अगर  उनसे  सही  ढंग  से  निपटा  जाए  तो  दुर्घटनाओं  में  कमी
 आ

 सकती  है  ।

 उन्हें  उद्धत
 किया  गया है

 कि  उन्होंने  दुर्घटनाओं  के  लिएं  इंजन  ड्राईवर  को  जिम्मेवार

 ठहराया  है  और  उन्होंने  अपने  भाषण  में  कहा है  कि  थोड़े  से  समय  में  ही  उनके  द्वारा इस

 ware

 के  मन्त्री  बनन ेके  बाद  दुर्घटनाओं  में  26%  कमी  आई  है  ।  अगर
 दुर्घटनाओं में  26%

 मी  आई  है  तो  मन्त्री  महोदय  को  मुबारकवाद  देता  हूं  ।

 उन्हें  खुश  होना  चाहिए  तथा  ऐसे  ही  अनावश्यक  रूप  से  इंजन  ड्राईवरों  पर  आक्षेप  लगाने

 की  आवश्यकता

 नीं

 इसके  उनका  विश्वास  जीतना  अतः  मैं  कुछ  ठोस

 सुझाव  दे
 रहा  हूं

 पहली  सरकार  ने  पहले  ही  लॉकोरनिंग  कर्मचारियों  -  के  साथ  किया  है  कि  उन्हें

 10  घंटे  से  अधिक  लगातार  कार्य  पर  नहीं  लगाया  जायेगा  ।  यह  समझौता  सशक्त  रूप से
 तथा

 प्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जाना  क्योंकि  यदि  लोको रनिंग  स्टाफ  थक  जाता है  और

 दिमाग  ठीक से  काम  नहीं  करेगा  और उनसे
 दस  घंटे  से  अधिक  काम  करवाया  जाता  है  तो  उनक

 वे  गलतियां  करेंगे
 यह  दस  घंटे  की

 ड्यूटी
 नियम  गम्भीरता

 से  कार्यान्वित  जाना

 चाहिए  |
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 ee  लए

 बहुत  सी  थ  फोर्मेशनਂ  गाड़ियां  हैं  जो  काफी  दूरी  aa  करती  हैं  ।  हाल  ही  में  यह  पता

 चला  है  कि  मध्य  बिन्दुओं  पर  उचित  जांच  नहीं  की  जा  रही  है  जिसके  फलस्वरूप  उन  गाड़ियों  की

 सुरक्षा  को  खतरा  होता  मैं  सुझाव  देता
 कि  बीच-विवि

 में  पड़ने  वाले  स्टेशनों पर  इनकी

 जांच  करने  की  व्यवस्था बहाल  की  जानी  चाहिए  |

 आपतकाल  विशेष  रूप  से  आप  के  इंजिनों  में  जहां  पर  फायरमैन  काम  कर  रहे
 ५०

 यदि  डकैत  रेल  चालक  पर  ही  आक्रमण  कर  दें  और  यदि  वह  मारा  गया  तो  निश्चित  रूप  से

 गाड़ी  का  विपथन  हो  aa  ।  मैं  सोचता  हैं
 कि  यह  बहुत  ही  खतरनाक  है  और  मैं  माननीय मंत्री

 से  निवेदन
 करूगा  कि  वे  फायर मैनों  को  भाप  के  इंजिन  चलाने  की  अनुमति  देना  बन्द  कर  दें  ।

 ऐसी  बहुत  सी  मालगाड़ियां हैं  जो  गाई  के  बिना ही  चलेगी  जाती  यह

 नाक  प्रथा  है  ।  मैं  माननीय  मंत्रीं  से  निवेदन  करू  गा  कि  वे  इस  प्रथा  को  त्याग  दें  और  प्रत्येक  गाड़ी

 पर  गाड  रखा  जाए  ।

 महोदय जब  फिश  प्लेटों  को  हटाने  से  तोड़फोड़  होती है  तो  ये  दुर्घटनायें  सबसे  खराब  किस्म

 की  होती  हैं  ।  कुछ  आधनिक  तकनीकी  शक्तियां  हैं  जिससे  फिश  प्लेटों  को  पूर्णतया  हटाया  जा  सकता

 है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  रेल  प्रशासन  को  लांग  और  शाट  बेडेडਂ  रेलों  द्वारा  जिनमें  प्लेटों
 को

 हटा  दिया  जाता  फिश  प्लेटों
 को

 हटा  देना  चाहिए
 ।

 यदि
 कर

 दिया  जाए  तो

 फोड़  से  होने  वाली  सभी  दुकानें  समाप्त हो  सकती हैं
 ।

 और  मैं  आशा  करता  हुं  कि  माननीय

 मंत्री  इस  पर  ध्यान  देंगे  ।.

 लाईनों  के  प्राथमिक  नवीकरण  आवश्यकता है  ।  आधिक  समीक्षा  में  यह

 दिखाया  गया है  कि  31-3-81  को  14,000  से  अधिक  लाईनों  के  प्राथमिक  नवीकरण की

 आवश्यकता  है  ।  यदि  प्राथमिक-नवीकरण  नहीं  किये  जाते  तो  उनमें  बहुत  अधिक  दरोरें  पड़  जाएंगी

 ज़िसके  कारण  कई  दुर्घटनाएं  हो  सकती  हैं  ।

 अतः  मैं  सरकार  से  इस  बात  के  लिए  अपील  करूंगा  और  यहां  पर  मैं  रेल  मंत्री  का  समर्थन

 करता हुं  ।  मैं  यह  निवेदन  केन्द्र  सरकार  तथा  योजना  आयोग  से  करता  हूं
 ।  क्योंकि आने  वाली

 पंचवर्षीय  योजना  में  रेलवे  लाईनों  का  पूर्ण  नवीकरण  पूरा  किया  जाना  है
 ।

 मैं  रेल  मंत्री  को  लाईनों

 के  नवीकरण
 के

 लिए  अधिक  आबंटन  की  मांग
 का

 समर्थन  करता  हूं  ताकि  वेहतर  सुरक्षा  सुनिश्चित
 की  जा  सक े॥

 सिगनल
 *

 उपनगरीय  रेलों  प्रणाली  बिल्कुल  पुरानी  हो  गयी  है

 और  इसमें  पूर्ण  परिवार  करने  की  आवश्यकता  है  ।  मुझे  आशा  है  और  विश्वास  है  कि  रेल  मन्त्री

 इस  पर  ध्यान  देंगे  ताकि  सुरक्षा  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।  चेतावनी  प्रणाली  बहुत  ही  अच्छे

 ढंग  से  कार्य  कर  रही  थी  ।  चेतावनी  प्रणाली
 में

 रेलवे  रास्तों  पर  चुम्बक  जैसी  कुछ  तरकीबों
 को

 फिर  किया  जाता  है
 ।

 परन्तु  ये  चोरों  तथा  लुटेरों  द्वारा  चुरा  ली  गयी  हैं  और  उस  प्रणाली  को
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 ही  छोड़  दिया  गया  मैं  चाहुंगा  कि  स्वतः  चेतावनी  प्रणाली  अधिक  घनी  लाईनों पर  विशेष  रूप  से

 शरू  की  जानी  चाहिए  हावड़ा  बदं वान  लाईन  पर  यह  पहले  ही  हो  चुका है  स्वतः  चेतावनी  प्रणाली

 हावड़ा  बर्दवान  लाईन  पर  परिचालित  की  जा  रही  थी  ।  एक  भी  दुर्घटना  पर  टक्कर  नहीं  हुई  ।  मैं

 मन्त्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  चेतवानी  प्रणाली  पर  कुछ  और  अधिक  खर्चे  कर  दें  ताकि

 टक्कर  आदि  से  होने  वाली  दुर्घटनाओं का  समाप्त  किया जा  सके

 रेलवे  जांच  समिति  ने  कुछ  सिफारिशें  की  ऐसी  कुछ  सिफारिशें  हैं  जिनसे  कर्मचारियों

 का  गहरा  सम्बन्ध है  ।  यह  कहा  गया  है  कि  प्रशिक्षण  तथा  पदोन्नति  नीति  सीलिंग  तथा

 इत्टरलाकिंग  में  संधार  तथा  माल  चल-स्टाफ  गाड़ियों  तथा  उत्प्रेरक  शक्तियों  में  सधा

 सम्बन्ध  में  रेल  दुर्घटना  जांच  समिति  की  सिफारिशों  को  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सको  ।

 ये  स्वयं  सरकार  द्वारा  स्थापित  की  गयी  समिति  की  सिफारिशें  हैं  यदि  कर्मचारियों  तथा  उपस्करों  से

 से  सम्बन्धित  सिफारिशों  को  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जाए  तो  बेहतर  सुरक्षा  सम्भव  हो

 सकती है  ।

 एक  और  मुद्दा है  जिस
 पर

 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  ऐसी  बहुत
 सी

 pies
 जो  बिना  चौकीदार  वाले  फाटकों पर  होती  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  पिछले  वर्षों  के

 आंकडों को  देखने  का  मिंवेदन  करूगा ।  उनको  मालूम  होगा  कि  एक  वर्ष  में  इत  फाटकों  पर

 100  दुर्घटनायें हुई  हैं  ।  क्या  कठिनाई उन  पर  चौकीदार  नियुक्त  क्यों  नहीं
 कर

 दिया  जाता
 ।

 यह  ऐसा  क्यों  हैं  कारण  यह  है
 ।

 रेलवे  द्वारा  सांविधिक  प्रावधान
 किया  गया  हैं  ।  इसमें  कहा  गया

 है  fe  फाटकों पर  कर्मी  दल  की
 करने

 पर  आने  बाले  उस

 पर  बार-बार  होने  वाले  खर्च  का  महत्वपूर्ण  भाग  स्थानीय  निकायों  द्वारा  वहन  किया  जाएगा

 रेलवे  प्रशासन का  यह  अनुभव  रहा है  कि  यह  सांविधिक  प्रावधान है  फिर  भी  कोई  नगर

 ग्राम  कोई  जिला  परिषद  इस  खच  को  वहन  करने  के  लिए  आगे  नहीं  आती  ।

 फलस्वरूप  जिन  रेल  फाटकों  पर  चौकीदार  नहीं  हैं  वे  बिना  चौकीदारों  के  रह  गये  हैं  ।  और

 लिए मैं  एक  ठोस  सुझाव देना  चाहूंगा  ।  इस  समस्या  की  तकनीकी  बातों  पर  स  देश  में  उन  सभी

 ऐसे  फाटकों  का  पता  लगाया  जाए  जहां  पर  दुर्घटनाओं  और  टक्कर  की  सम्भावना  हो  और  यह

 निर्णय  लिया  जाए  कि  रेलवे  इस  कार्य के  लिए  अपनी  निधि  कोच  करेगी  ताकि  चौकीदार दल

 रहित  फाटकीं  की  वजह  से  होने  वाली  प्रतिवर्ष  लगभग  100  दुर्घटनाओं  क़ो  टाला  जा  सके  ।  पिछले

 आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  इसकी  वजह  से  औसतन  100  दुर्घटनायें  प्रतिशत  होती  रही  हैं  ।

 यदि  इस  समस्या  को  सुलझा  लिया  जाए  तो  दुर्घटनाओं  की  इस  दर  का  विलोपन  हो

 जाएगा  और  यह  कदम  सही  दिशा  में  है  ।

 एक  बात  और है  जिसका  सुझाव  दूंगा  और
 मुझे

 आशा  और  विश्वा  ल  कि  मन्त्री  इस  पर

 उचित  ध्यान  देंगे  ।

 यह  आवश्यक  है  कि  यदि  रेलवे  द्वारा  विशेष  रूप  से  मंत्री  द्वारा  को  सुधारना
 है  तो  रेल  मन्त्री  तथा  विभिन्‍न  मजदूर  रेल  मन्त्री  तथा  रेल  अधिकारी  रेल  मन्त्री  तथा
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 रेल  मंत्री  तथा  रेलवे  बोर्ड  के  रेल  मन्त्री  तथा  भारतीय  रेलों के

 वित्त  प्रभारी  आदि  इनके  सबके  बीच  अच्छा  सम्बन्ध  होना  चाहिए ।  भारतीय

 रेलों  के
 विभिन्‍न  विभागों  में  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  होने  चाहिए ।

 मैं  आपको  यह  भारतीय

 रेलों  में  अपने  अनुभव  के  आधार पर  बता  सकता  हूं  तीन  रेलवे  विंग  ऐसी  है  जिनमें इन  मैत्रीपूर्ण

 सम्बन्धों
 में  बहुत  बिगाड़ आ  गया  है  ।

 वे  ग्रा ता यात  मेकेनिकल  इंजीनियरिंग  विग  तथा

 सिविल  इंजीनियरिंग  विग  i  इन  तीनों  fant  के  बीच  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  एक  दम  आवश्यक है
 ।  यह

 रेलवे  के  कुशल  कार्यकरण  के  लिए  आवश्यक  हैं  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  तथा  महीनों  से  इन  तीनों

 fant के  बीच  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  गड़बड़  हो  गया  है  ।
 मैं  इस  का  दोष  किसी  व्यक्ति  विशेष

 पर  नहीं  डालना  चाहता  ।  मैं  रेल  मन्त्री  पर  दोष  नहीं  डालना  चाहता  ।  परन्तु  मैं  उन्हें  एक  दोस्ताना

 संघ  को चेतावनी  देना  चाहता हूं
 कि  जब  तक  इन  तीन  fail  के  चल  रहे

 सुलझाया  नहीं  जाता  और  अधिक  att  सम्बन्धों  की  स्थापना  नहीं  की  जाती  तब  तक  आप

 पिछले  कई  वर्षों
 से

 चली  आ  रही  कार्य  कुशलता  को  आगे  बढ़ाने  में  सफल  नहीं  हो  सकेंगे  ।

 व्यापार  को  जारी  नहीं  रखे  जा  सकेंगे  धन  को  भी  जारी  नहीं  रखा  जा  सकेगा  इसलिए  इन  सबके

 जीच  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  अत्यन्त  आवश्यक  हैं  ।

 महोदय  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  है  जिसको  मैं  रेल  मन्त्री  द्वारा  पूर्ण  रूप  से  सजग  होकर

 दिए  गए  वक्तव्य  के  संदर्भ  में  पुनः  उठाना  चाहूंगा  ।  मैं  किसी  उद्देश्य  का  दोषारोपण  करना

 चाहता  ।  एक  प्रेस  सम्मेलन  में  उन्होंने  रेलवे  तथा  अन्य  कर्मचारियों  के

 सम्बन्ध  में  कुछ  था
 ।  वह  ara  प्रदेश

 में  कुछ  गाड़ियों
 के  रह  किए  जाने  पर  बड़े  थे

 और  गाड़ियों  को  रद  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  कहा  था  कि  क: |  गाड़ियों  को  इस  प्रकार  से

 रह  किए  जाने  को  सहन  नहीं  करने  जा  रहा हूं  ।  महोदय  मैंने  प्रश्नकाल  में  भो  इस  पर  प्रश्न  उठाया

 परन्तु  माननीय  मंत्री  ने  सैद्धान्तिक  उत्तर  दे  कि  एक  प्रजातान्त्रिक  देश  में  जनता-ही

 सर्वोच्च  होती  और  कौन-सी  गाड़िया  चलनी  चाहिएं  इसका  निणंय  उन्हीं  को  करना  चाहिए  ।

 जेसे  कि  रेलवे  का  सम्पूर्ण  प्रशासन  तथा  की यें करण  जन  सभायें  एकत्र  करके
 और  उनसे  यह  पूछ  कर

 ही  कि  कौन  सी  गाड़ियां  चलायी  जानी  है  और  कौन  सी  रह  की  जानी  चलाया  जाता

 मैं  रेलवे  मंत्रालय  के  कार्यकरण  को  भली  प्रकार  जानता  हूं  और  आपको  बता  सकता
 हूं

 कि

 कि  जट्टां  तक  यातायात  रेलवे  की  प्राथमिकता  का  सम्बन्ध  है  इसके  बारे  में  निर्णय  कोई  एक  व्यक्ति

 नहीं  लेता  ।  प्रधानमन्त्री  यातायात  की  प्राथमिकता  का  निर्णय  नहीं  रेल  मम्मी  यातायात  की

 प्राथमिकता  का  निर्णय  नहीं  रेल  अधिकारी  यातायात  की  प्राथमिकता  निर्णय  नहीं  लेते

 परन्तु  रेल  मन्त्रालय-रेल  यातायात के  बारे  में  facia  लेता  है  तथा  इसकी  पुष्टि  देश  के  मंत्रिमंडल

 द्वारा  की
 जाती  है  ।  फिर  ये  रेलवे  परिचालकों  को  दी  जाती  है  कि  थे  प्राथमिकतायें  हैं  ।

 aa  क्या  हैं  ?  खाद्यान्नों  के  परिवहन  तथा  देश  में  ऊर्जा  स्टेशनों  को  कोयले  के  परिवहन  को

 प्राथमिकता  दी  जाती  है  क्योंकि  यदि  हमसे  बाधा  पड़  गई  तो  जनता  को  भुगतना  यात्री

 आवागमन  पर  इसका  कुप्रभाव  पड़ेगा  ।  उच्च  प्राथमिकता  खाद्यान्नों  के  परिवहन  तथा

 ऊर्जा  स्टेशनों  पर  कोयले  के  परिवहन  को  दी  जाती  मन्त्रालय  को  प्राथमिकताओं  के  बारे  में

 fra  करना  होता  है  और  गरीब  अधिकारीगण  केवल
 इसको

 कार्यान्वित  करते  हैं  ।
 wes

 लिए
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 सम्मेलन  बुलाकर  अधिकारियों  को  यह  कहना  कि  ग्रसे  इसे  सहन  नहीं  करने  जा  रहा  क्योंकि

 आपने  प्राथमिकताओं  में  परिवर्तन  कर  दिया  है  ब  आसान  है  अधिकारी  प्राथमिकताओं  में

 वर्तन  नहीं  करते
 ।

 आप  और  मैं  सभा  में
 आमने-सामने

 खड़े  होकर  एक  दूसरे  के  तकों का  उत्तर

 दे  सकते  हैं  ।  परन्तु  रेलवे  बोर्ड  के  अधिकारी  सभी  क्षेत्रीय  सत्कार्यों
 के

 मण्डल  स्तर  के

 अधिकारी  तथा
 अन्य

 रेलवे  कर्मचारी  कोई  आवाज  नहीं  सकते  ।  वे  आकर  जनता  के

 सामने  अपना  मंत  प्रकट  नहीं  कर  सकते  ;  उनके  मुह  बंद  लेकिन  मधु  दंडवते  का

 मुह  बन्द  नहीं  वह  अपनी  आवाज  उतनी  जोर  से  उठा  सकता  है  जितनी  कि

 शुन्य  काल  में  उठाता  है  और  अब  भी  बोल  सकता  हैं  ।  मन्त्री  महोदय  को  हमारे  प्रश्नों  का  उत्तर

 देने
 का

 अधिकार  है  लेकिन  अधिकारियों  की  आवाज  सुनने  वाला  कोई  नहीं  है  ।  रेल  मन्त्रालय  और

 रेलवे  बोर्ड  भिन्न-भिन्न नहीं  हैं  ।  यह  एक  संवैधानिक  प्रावधान  है  कि  रेलवे  रोडे  एक मंत्रालय के  रूप

 में  काम  करता  है  और  उसका  मुखिया  मन्त्री  होता  है  ।  इसका  अर्थ  है  रेल  मन्त्री  पूरे  रेलवे  बोर्ड

 का  अभिन्न  अंग  है  ।  वह  यह  नहीं  कह  सकते कि  यह  आपका  काम  है  और  यह  मेरा  काम  यह

 रेलवे  संगठन  में  रल  मन्त्री  से  लेकर  निम्नतर  स्तर  तक  पूरी  रेलवे  संरचना  की  सामूहिक  सपत्ति

 है
 ।

 यह  उन  सबका  मंत्रालय  है  और  उन  सबको  वहां काम  करना  है  और  इसलिए  मन्त्री  महोदय

 कभी  यह  रुख  नहीं  अपना  सकते  अच्छाई मेरी  और  बुराई  तुम्हारी  और  यदि  कोई  असफलता

 मिली  है  तो  दोष  अधिकारियों  पर  लगाया  जाता  है  ।  यह  बात  कहते  मैं  उन  दिनों  बजट  पेश

 किए  जाने  का  उल्लेख  कर  रहा  जब  मैंने  उसे  सदन  में  प्रस्तुत  किया  था  ।  मैं  भारतीय
 रेलवे

 के

 सभी  अधिकारियों  को  आश्वासन  दिया  था  कि  थ. |  रेलवे  की  सभी  असफलताओं  की  जिम्मेदारी

 अपने  ऊपर  लूंगा  और  उसे  कर्मचारियों  अधिकारियों  के  कंधों  पर  कभी  नहीं  डालूंगा  क्योंकि

 अच्छाई  मेरी  और  बुराई  तुम्हारी  वाली  विचार  धारा  मेरी  नहीं  है  ।

 मैं  चाहता  कि  मन्त्री  महोदय  उस  आदशं-वाक्य  का  अनुसरण  न  करें  बल्कि  इस  आदर्श  का

 करें  कि  सफलता  और  असफलता  से  हम  बराबर  के  भागीदार  हैं
 ।

 पूरे  मंत्रालय  और  रेलवे

 को  एक  परिवार  की  तरह  काम  करना  है  ।  सब  कार्य  इस  तरह  से  होना  चाहिये ।  अतः

 ताएं  अधिकारियों  की  नहीं  है  ।  वे  प्राथमिकताएं  अधिकारियों  की  नहीं  वे  मंत्रियों  की

 ताएं  नहीं  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  को  भी  दोष  नहीं  देता  ।  यह  कुल  मिलाकर  मंत्रालय  की  प्राथमिकता

 है  और  अधिकारियों  उन्हें  कार्यान्वित  करना  है  ।  वलि  बकरा  बनाने  का  प्रयत्न  मत  कीजिए

 क्योंकि  संसद  में  उनकी  कोई  सुनवाई  नहीं  है  ।

 मैं  रेलवे  कर्मचारियों  की  समस्याओं  के  axa  में  वहुत  संक्षेप  में  कहूंगा  ।

 मंत्री  महोदय  का  दावा  है  कि  उद्योगों  में  शांति  है  ।  मैं  नहीं  कहता  कि  वह  शांति  आदर्श  रूप  में  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  औद्योगिक  शांति  आगे  और  बढ़नी  चाहिये  afer  वह  कहते  हैं  कि  जहां तक
 रेलवे  की  समस्याओं  का  संबंध  हमारी  कोई  समस्या  नहीं  है  क्योंकि  स्थायी  संधि-तंत्र  रेलवे

 चोरियों
 की

 सभी  शिकायतों  पर  ध्यान  दे  रहा  है
 ।

 वह  यह  नहीं  समझते  कि  जहां  तक  रेलवे
 का  संबंध  स्थायी  संघि  तंत्र  और  संयुक्त  परामर्श  तंत्र  छिन्न-भिन्न  हो  गया है  क्योंकि  रेल
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 15  और  25  जनवरी  1982  को  हुई  कि  स्ट्रकचररल  समिति  की  बैठकों

 के  और  प्रतिवेदन में  स्वीकार  किए  गए  निष्कर्षों  को  लागू  नहीं  किया  है  ।  यही  कारण

 है  कि  ये  दोनों तन्त्र  समाप्त  हो  गए  हैं  ।  स्वर्गीय  तथा  ato  आई०  टी०  Jo

 और  ए०  आई०  टी०  प्र्०  सी
 ०

 के  अन्य  संगठनों से  संबंधित कुछ  मजदूर  संघ  हैं
 ।

 वे  उन  तथ्यों का

 पता  लगायेंगे कि  जहां  तक  इन  दो तन्त्रों का  संबंध  वे  रेलवे में  छिन्न-भिन्न  हो  गए  हैं  ।

 महोदय  उन  तन्त्र  को  पुनः  स्थापित  करना  होगा  ।  जहां  तक  रेलवे  में  वर्गीकरण  ट्राइब्यूनल ों  का

 संबंध  अन्तरिम  सिफारिशें  दी  गई  थीं ।  वे
 सिफारिशें  1978  में  लागू  की

 गई  थीं
 ।

 लेकिन

 करण  ट्राइब्यूनल  की  अन्तिम  रिपोर्ट  आने  से  पहले  यह  न्यायाधिकरण  विशेष  पहले

 हो  समाप्त  हो  चुका  था  और  कुछ  अवशिष्ट कार्य  हुए  रह  गया  था
 ।

 उसके  परिणामस्वरूप

 हमने  देखा  कि  कुशल  कर्मचारियों  के  पुनः  वर्गीकरण  संबंधी  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  पहलू  पूर्ण  तथा

 कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सका  ।  अतः  सरकार  तथा  रेलवे  को  यह  निर्णय  करना  होगा  कि  wha

 न्यायाधिकरण को  समय  से  पहले  ही  भंग  कर  दिया  गया  अतः  यह  देखने  के  लिए  क्या  रूपरेखा

 बनाई  जाएगी  कि  कारीगर  कर्मचारियों  के  पुनः  वर्गीकरण  का  काय  भी  पूरा  हो  गया  है  ।

 रेलवे  कर्मचारियों  की  मांग  भी  हैं  ।  मै  समझता  हूं  कि  आप  उनके  साथ

 बातचीत  आरम्भ  करेंगे  और  समस्याओं  का  सौहा दंता  से  समाधान  कर  पायेंगे  ।  रेलवे

 ने  एक  से  अधिक  बार  संकेत  दिए  हैं  कि  उन्हें  बातचीत  का  अवसर  दिया  वे  तनाव  दूर  करना

 चाहते  हैं  ।  वे  बातचीत  के  जरिये  मामलों  का  समाधान  करना
 चाहते  हैं

 ।
 मैं  चाहता  हुं  कि

 मंत्री  महोदय  उनके  साथ  तनाब  करें  अथवा
 उनहें

 डराये  नहीं  बल्कि  मामलों  को

 सुलझायें  ।

 चाहे  उन्हें  किसी  ने  भी  आरम्भ  क्यों  न  किया  पूरे  होने  चाहिए  ।

 मंत्री  महोदय  से  इसकी  मांग  करते  हुए  मैं  अपने  ही  पूर्ववृत्त  उद्धत  करता  हुं  ।  जब  मैंने  इस  पद  की

 कायभार  संभाला  था  तो  मैंने  सबसे  पहले  घोषणा  किसी  कि  wa  ही  उन  परियोजनाओं  का

 कांग्रस  सरकार  ने
 आरम्भ  किया  मैं  उन  पर  अपनी  सहमति  दूंगा  और  अधिक  आबंटन  देकर

 उन्हैं  पूरा  करके  अगली  परियोजना  आरम्भ  करूंगा  ।  मैंने  चह  सब  अपनाया  था  और  मैं  चाहता  हूं

 कि  मन्त्री  महोदय  भी  वहीं  रुख  अपनाये  ।  इस  कारण  से  कि  कुछ  परियोजनाएं  किसी  अन्य

 शासन  काल  में  आरम्भ  की  गई  उनके  साथ  सौतेला  व्यवहार  मत  कीजिये  ।  इस  सम्बन्ध  में

 मराठ  वाड़ा  के  हमारे  मित्र  जिन्होंने  इस  मामले  को  कि  मराथ्वाड़ी में  रोकोਂ

 आंदोलन
 चल  रहा  है

 ।  उसमें  कांग्रेस  तथा  विपक्षी दल
 के  सदस्य  भाग  ले  रहे  हैं  ।

 पूरा  मराठवाड़ा  इस  बात  से  सहमत  है  कि  परियोजना  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गई

 इसको  बजट  में  प्रस्तुत  किया  गया  अधिक  धनराशि  भी  दी  गयी  लेकिन

 राशि  घटाकर  1  करोड़  रुपये  कर  दी  गयी  यह  धनराशि
 नहीं  है  चाहे  वह  मराठवाड़ा

 मन मद  पर  बनी  परियोजना  लावूर  समस्तीपुर  परियोजना  या  पश्चिमी  तट

 योजना  हो  वह  कर्नाटक  से  आरम्भ  होकर  तमिलनाडु  और  केरल  को

 वित  करेगी  ।  इन  सब  परियोजनाओं  को  आरम्भ  करना  चाहिए  तथा  इन  सभी  पिछड़े  क्षेत्रों

 को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 x
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 अन्त  मैं  कहूंगा  कि  जहां  तक  भारतीय  eam  का  सम्बन्ध  वे  मात्र  विकास  की

 भूत  सुविधाएं  नहीं  है  बल्कि  वे  हमारे  देश  की  अव्यवस्था  के  समे  विकास  का  महत्वंप्ण  मल भवत

 पहलू भीं  इंसेलिएं  मैं  देखती  हैं
 कि  आंज  विभिन्‍न  आर्थिक  '  मंत्रालय  इस्पात

 तथा भारतीय  रेलवे  आदि  के  बी व  समे स्वय  सुनिश्चित  किया  जाये  तथा  यदि  सभी  आर्थिक  मंत्रालय  के

 बीच  अधिक  समन्वय  हो  जाता  है  तो  वे  न  केवल  अधारंभत  दृष्टिकोण  से  रेलवे  शक्तिशाली  हो

 जाएंगीं  बल्कि  हमें  आशा  है  कि  भारतीय  tara  अपनी  कार्यकुशलता  से  यह  सुनिश्चित  करने  में  अपना

 योगदान  दे  पायेगी  कि  भारत  की  AASFFCAT  और  सिद्ध  अधिक  स्थायी  बनें  ताकि  भारतीय

 tag  के  मलाबार  पर  अधिक  स्वतन्त्र  औंर  विकसित  भारत  का  नीलेकणी  किया  जॉ

 सके |

 श्री  उत्तर  राठौर  :  सभापति  इस  संसद  में  पहली  बार  मैंने  ऐसा  महसूस

 ina

 कि  यहां  एक  अध्यापक  उपस्थित  है  और
 मंत्री  महोदय  की  उत्तर  पुस्तिका  की  जाँच  कर  रहे

 मुझे  सचमुच  खुशी  है  कि  मेरे  पेवस्ता  द्वारा  बहुत ही  रचनात्मक  सुझाव  दिए  गए  हैं  ।  मुझे
 उन

 चुनौतियों  के  बारे  में  पता  है  जिसका  हमारे  रेलें  को  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  पटरियों  का

 करण  किया  जाना  स्टीम  इंजनों  को  चरणबद्ध  रूप  से  बदलना  तथा  आधुनिकीकरण और  बहुत

 से  अन्य  कार्य  किये  जाने  हैं  ।  धन  की  कमी  ही  हमारी  सीमाबद्ध ता  है  लेकिन  फिर  भी  मैं  कहूंगा  कि

 हमारे  रेल  मंत्री  ने  हर  संभव  संसाधन  प्रदान  करने  का  प्रयत्न  करके  बहुत  सराहनीय  कार्य  किया  है

 और  अगले  वर्ष  और  भी  अधिक  कुशल  सेवाएं  देने  का  प्रयत्नों  कर  रहें  हैं
 ।

 यहां  चलते  हुए  मैं  महाराष्ट्र  में  छिले  15  दिनों  से  हो  रहे  आंदोलन  को  नहीं

 भूल  सकता  ।  आप  जानते  ही  हैं  कि  मराठवाड़ा  भूतपूर्व  पूर्वी  निजाम
 राज्य

 का  हिस्सा  था  ।  जहां  तक

 सड़कें  रेलवे  का  निर्माण  करने  और  सिचाई  सुविधाओं  का  संबंध  है  इंस  मराठी  भाबी  क्ष

 की  पूर्ण  रूप  से  उपेक्षा  की  गई  हैं  ।  पहली  बॉर  जब  हमारा  क्षेत्र  द्विभाषी  बम्बई  राज्य  में  आया  तब

 इने  परियोजनाओं कों  शुरू  किया  गया  ।  1957  से  लेकर  हम  सभी--श्री  शंकर  राव
 जो

 तत्कालीन उप  मंत्री  थे  और  बाद  में  मुख्य  मंत्री  बन  गए--इस  बात
 केा  आग्रह  करते आए  हैं  कि

 न  कैंबेल  मने मंदता  औरंगाबाद  लाइन  बल्कि  मनाने-परामर्श  लाइन  और  ary  आदिलाबाद  तक  इस

 लाइन  को  छोटी  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  बदला  जाना  चाहिए  ।  ay  1978  प्री० मधु  दंडवत

 द्वारा  यह  कायें  शुरू  किया  गया  था
 ।  मंत्री  महोदय ने  यह  आश्वासन  दियां  थो  कि  यह  कायें  1984  तक

 पूरा  कर  लिया  जायेंगी  लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख  होता  है  कि
 आज  तक  हम  इस  परियोजना

 प्र  मुश्किल  से  4  करोड़  रुपय  खर्च  कर  पाये  हैं  ।  न  केवल  इतना ही  इस  घाव  पर  नमक

 छिड़कने  के
 लिए

 पिछले  वर्ष  जिन  अधिकारियों  को  इस  कार्य  के  लिए  यहां  नियुक्त  किया  गया

 उनका  औरंगाबाद
 से

 स्थानान्तरण  कर  दिया  गया
 ।

 यही
 उनके  परिवर्तन के  लिए  जो  सामन

 भेजा  गया  उसे भी  वहां  से  अन्यत्र  भेज  दिया  गया  ।  आप  लोगों  की  उपेक्षा नहीं  कर  सकतें  ।

 जैसा
 कि

 मधु  दंडवते  ने  कहां  और  जैसा  कि  रेल  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  कहा  कि  यदि  हम  कार्य

 आरम्भ  करत  हैं  तो  उसे  पूरा  करना  वास्तव  सरकार  को  वह  रुख  अपनाना  चाहिये
 लेकिन  सरकार  ने  उसकी  उपेक्षा  की  है  और  यही  कारण  है  कि  आज  हमें  इस  आंदोलन  का

 सामना  करना  पड़ा  है  ।
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 ©  इस  अवसर  मेरा  पत्री  महोदय  से  अनुबंध  है  कि  वह  इस  लाइन  को  बदलने के  लिए

 जितना  संभव  हो  उतना  धन  देने  का  हर  संभव  प्रयास  करें  और  यह  सुनिश्चित  करें  कि  यह  कौम

 कम से  कम  1984-85  तक  अवश्य  यह  पूरा  हो  केबल  तभी  आंदोलनकारी  शान्त  होंगे  1

 अन्यथा  इसे  रोकना  बहुत  मुश्किल  होगा  ॥

 मेरे  मित्र  ने  कहा  है  कि  योजना  आयोग  यह  कार्य  कर  सकता है
 1  जब

 तक  मंत्री  महोदय

 इसके  लिए  न  कहें  योजना  आयोग  क्या  कर  सकता  है  ।  रेल  मंत्री  को  इसके  लिए  कहना  होगा  केवल

 तभी  आयोग  इसके  लिए  व्यवस्था  करेगी  |  यह  काम  नहीं  हो  संकते  ।  मौखिक  प्रश्न  पूछते  हुए

 मैंने कहा  था  कि  अपनी  बातें  कहने  का  रेलवे का  अपना  रोका  है
 ॥

 मैं  आपको  दों  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  1  17  ।  981
 को

 तत्कालीन  रेलवे

 उप-मंत्री  श्री  मल्लिका न  ने  यह  कहा  था  कि  लाइन  को  बदलने  का

 सर्वेक्षण
 किया  जायेगा

 1  इसका  पुनः  सर्वेक्षण  कराना  पड़े  गा  तथा  अगले  वर्ष  अन्तिम  स्थल-सर्वेक्षण

 किया  जायेगा  और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  किया  जायेगा  ।”  यह  बात  17

 1981
 को  कही  सई  थो  ।  इसके  पश्चात जब  यह  सामा  चार  माराठचाड़ा के  समाचार  पत्रों  में

 शित  हुआ  तो  कुछ  लोग  रेलवे  बोड़ें  के  पास  पहुंचे  तथा  रेलवे  बोर्ड  के  सचिव  ने  संचखेण्ड  हुजूर

 नामदेव  के  सचिव  को  यह  सुचित  किया  कि  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  अतः  किसी

 प्रकार के  आश्वासन का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं है  ।  मै  यह  नहीं  समझ  हूं
 कि  इसका क्या  तात्पर्य

 है  कया  वे  लोगों  में  असंतोष  उत्पन्न  करना  चाहते  हैं  ?  जब  मंत्री  जी  ने  स्पष्ट  रूप  से  बनाया  दे

 दिया  था  तो  रेलवे  ats  के  सचिव  को  संचखण्ड  हुजूर  ales  को  पत्र  लिखने  की  क्या०आर्वश्यकतो

 थी  जिसमें  ag  कहा  war  था  कि  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नही ंहै  ?  मैं  यह  नहीं  समझे  पाता

 हुं  कि  इस  प्रकार  की  बातें  कयों  की  जाती हैं  १

 एक  अन्य  अवसर  पर  भी  मैंने  दो  लाइट  इंजनों  को  भिड़न्त  के  बारे  में  पूछा  था  ।  आपने

 ata  क्षेत्र  में  कार्य  किया है
 आप  यह  जानते  है ंकि  लाइट  इंजनों  को  कब  भेजा  जाता  है  ।  इन  इंजनों

 को  तब  भेजा  जाता  है  जबकि  सिगनल  sort  विफल  हो  जाती  ta  yeas  आदिलाबाद

 2005  पर  सिगनल  core  के  विफल  हो  जाने  के  कारण  दो  हल्के  इंजनों  को  भेजा  गया  था

 अबन्धक  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  संचार  व्यवस्था  पुष्पित  विफल  हो  गई  थी  1  लेकिन  संचार  का

 माध्यम  कया  संचार  का  स्रोत  सिंघल  ब्यदस्थ  है  ।  वह  इसे  स्वीकार  नहीं  करते ंहैं  +  मैं  यहं  भावना

 चाहता  हूँ  कि  रेलवे  के  अधिकारियों  द्वारा  इस  प्रकार  की  बातें  क्यों  की  जाती  क्या  वे  लोगों

 को  नाराज  करना  चाहते  हैं  अथवा  वे  लोगों  के  बीच  कटुता  उत्पन्न  करना  चाहते  कया  रेलवे

 मंत्रालय
 के

 लोगों  को  इस  प्रकार  हस्ती प  करना  चाहिएं  तथा  गुर्जर  साहिब  के  सचिव  को

 डस  प्रकार  येरे-जिम्मेंदा री  से  पत्र  लिखना  चाहिएं ?

 मैं  इस  सम्बन्ध में  एक  अन्य  उदाहरण  भी  देना  चाहती  हूं  ।  जैंसा  कि  आप  जानते

 हैं  बम्बई-हावड़ा  लाइन  बहुत  महत्वपूर्ण  लाइने  से  भुसावल  तक  की  लाइन  का

 विजय  तस्करी  कर  दिया  गया  है  तथा  दूसरी  ओर  दुर्ग  से  कलकत्ता  लाइन  भी  विद्युतीकृत  है  ।  लेकिन
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 खमाचारे  पत्रों  में  यह  प्रकाशित हुआ  है
 कि

 नागपुर  के  पास  TAT  में
 जो  कार्यालय

 खोले  मये  थे

 और  वहां  जो  सामान  भेजा  मया  था  हील  ही  में  वहां  की  लाइन  का  विद्य/तीकरण  करने  के  लिए

 छुक  समाचार के  अनुसार  इटारसी भेज  दिया  गया  है  ।  मैं  यह  नहीं  जान  पाया  हुं  किं  रेलवे  के

 अधिकारी  ऐसी  में  अख़्तर
 स्त

 कयों  होते  हैं  जिससे  लोगों  के  मन  में  अनावश्यक  कटुता  उत्पन्न

 होती  है  ।
 मैं

 मन्त्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  करता  हुं  कि  कें  इस  प्रकार  की  बातें  न  कहें  ।

 इधर  विषय  पर  बोलत  हुए  मैं  कुछ  अन्य  बातों  का  उल्लेख  भी  करना  चाहता  हुं  ।  जी०  आर
 ०

 पी०  बनाई  है  ।  यह  जी०  आर ०  पी०  शल्य  सरकार  के  अधीन  होती  है  ॥  कुछ  समय  पुर्व
 जब  हमने

 कलकत्ता  का  दौरा  कियां  था  तो  हमारे  ध्यान  मैं  इस  बात  को  लाया  गया  था  कि  sito  आर०  पी०

 रल  मंत्रालय  के  अधीन  नहीं  है  और  वे  इनकी  बात  नहीं  मानते  हैं  और  वे  उचित  रूप  से  कार्य

 नहीं  करते  हैं  +  हमें  यह  बताया  मया  था  ।  कि  उनके  वेतन  का  50  प्रतिशत  भाग

 का  भुगतान  रेलवे  द्वारा  जाता  तथा  so  प्रतिशत  राज्य  सरकार  द्वारा  fear

 जाता  हू  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनको  रेलवे  विभाग  के  अधीन  नहीं  लाया  जां

 सकता है  ?  क्य  इसके  किसी  संविधान  अथवा  किसी  अधिनियम  के  संशोधन  करने  की

 आवश्यकता
 है  ?  यदि  ऐसा  है  तो  इसका  संशोधन  जाना  चाहिए  ।

 मैं  एक  उदाहरण  उद्धत  करना  चाहता  हूं  ।  हाल  ही  में  दो  महीने  पूवे  सोलापुर  में  एक  fepe

 निरीक्षक कुछ  लोंगों  के  यास  मया  और
 उनसे  टिकट  ।  वें

 रेलवे  पुलिस  के
 व्यक्ति

 थे  जे

 सिविल  डँस  में  यात्रा  कर  रहे  थे  ।  उन्होंने  उससे  कहा  कौन  हैं
 उसने  उनको  बताया

 2

 टिकट  निरीक्षक  हैं  ।  कृपया  आप  मुझे  अपने  टिकट  दिखाइये  तब  उन्होंने  उससे  कह  आफ

 यह  नहीं  जानते  कि  हम  कौन  हैं  ?  हम  रेलवे  पुलिस  के  कार्मिक  हैं  ।”  जब  उन्होंने  टिकट  नहीं

 दिखाये  तो  ag  चला  गया  और  टिकट  मांगते  के  लिए  अपने  अधिकारी  को  बुला  लाया  ।  जब  उसका

 अधिकारी
 आया  तब  न  केवल  टिकट  निरीक्षक  ही  बल्कि  अधिकारी  को  भी  रेलवे

 पुलिस  द्वारा
 पीटा

 गया  यहं  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  श्री  गनी  खान  चौधरी  जो  कि

 एक  अच्छे  व्यतीत  हैं  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  लेंगे  और  कुछ  ऐसी  कार्यवाही  करेंगे  जिससे  प्रशासन

 को  कुशलता  से  चलाने  में  रेलवे  के  अधिकारियों  को  सहायता  मिले  और  रेलवे  प्रशासन  में  अव्यवस्था

 न  रहे  ।

 परना  i  एक  डिवीजन  स्थापित  करने  की  माँगे  काफी  समय  a  की  रही  है  ।  पिछले

 ay  va  मैंने  इसकी  मांग  की  थी  ।  अब  भीं  मैं  इसकी  मांग  कर  रही  हूं  ॥  मैं  चाहता  हूं  कि  पुराना

 में  एक  डिवीजनਂ  हो  जिसमें  केवल  मीटर  te  को  सम्मिलित  किया  आपको  यह  जानकर

 areas  हगा  कि  afar  मध्य  रेलवे  में  केवल  दो  डिवीजन  हैं  जो  ‘fanaa  मे  अधिकारियों

 ने  हमें  बताया  है  कि  कलकत्ता  में  दो  जौन  है  तथा  बम्बई  में  भी  दो  जोन  हैं  ।  हम  एक  स्थान  फर  दफ

 डिवीजनों  कयों  नहीं  रख  सकते  हैं  ?  हमें  पूर्व  उद्धरणों  फर  नहीं  जाना  ।  रेलवे  में  अधिक

 कुशलता  आने  चाहिए  ।  यदि  अधिकारी  गण  ऐसे  स्थानों  को  जाते  जहां  पर  गाड़ियां  चलती

 हैं  तो  इससे  कुशलता
 में  वृद्ध

 जैसा  कि  जालन्धर  के  मामले  में
 किंया  गया  था  ।
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 चूंकि  शारठवाड़ा  क्षेत्र  से  ee aTayT z  इसलिए  मैं  एलोरा  गाड़ी  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहुंगा |

 सन्  गाड़ी  का  उद्घाटन  थ्री  शंकरराव  चव्हाण  द्वारा  कुछ  समय  पूर्वे  गया  जबकि  वे  मुख्य

 मंत्री  थे  ।  इस  यानी  को  चलाने  का  उद्देश्य  यह  था  कि  बम्बई  के  साथ  शील्  सम्पर्क  किया  जाये
 ।

 लोग  सुबह  ही  मानना  पहुंच  जाते  हैं  वे  ऐसा  सामान  लाते  हैं  जिसको  डबल  डेकर  कोचों में  नहीं

 रखा  जा  सकता  है  दुर्भाग्यवश पंचवटी  एक्सप्रेस में  साधारण  द्वितीय  श्रेणी के  डिब्बों  में  सीटों का

 कोई  आरक्षण  नहीं  किया  जाता  है  ।  जो  लोग  मराठवाड़ा  अथवा  ७ एलोरा  साइप्रस  से  आती  उनको

 डबल  डेकर  कोचों  द्वारा  जाने  के  लिए  कहा  जता  है  ।  पिछले  बर्ष  मैं  इस  बात  को  मंत्री  महोदय  के

 ध्यान  में  लाया  था  ।  लेकिन  वह  अन्य  मामलों  में  व्यर्थ  थे  और  इसलिए  वे  मेरी  मांग  की

 a तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  दे  सके  ।  अब  मंत्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  करता  र  कि  बे  एक  उपयुक्त

 उत्तर
 जो

 सदन  में  व्यक्त  की  गई  भावनाओं  के  अनुरूप  हों  +

 मैं  मंत्री  महोदय  का  इस  बात
 के  लिए  अत्यधिक अभारी  हूं  कि

 sia  परबनी-मुदखेड

 आदिलावाद  लाइन  को  परिवर्तित  करने  तथा  आदिलाबाद-पीप  faa  बड़ी  लाइन  को  वरीयता

 देकर  सर्वेक्षण  कराया  है  ।  मैं  उन्हें  केवल  यह  सुझाव  देना  चाहता हूं  कि  वें  मराठवाड़ा  विशेषतः

 मनमाड-औरंगाबांद  सेक्शन के  लिए  अधिक  धनराशियां  उपलब्ध  कराये  ताकि  इस  कायें  को

 1984-85  तक  पुरा  किया  जा  सके  ।  ऐसा  करने  से  उत्त  जित  लोग  यह  संतुष्टि  महसूस  करेंगे  कि

 उनकी  मांगों की  ओर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  और  जो  निराशा  उत्पन्न  हुई  वह  समाप्त  हो

 जायेगी

 श्री  बासुदेव  आचायें  हमें  एक  बार  पारस्परिक  भारत  की
 अरे  व्यवस्था

 के

 संदर्भ  में  भारतीय  रेलों  के  स्थापना  पर  करने  का  अवसर  प्राप्त  हो  रहा  है  ॥

 प्रारम्भ  में  ही  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  रेलों  को  गंभीर  संकटपूर्ण  स्थिति  है
 ।

 रेलवे  द्वारा

 यह  दावा  किया  जाता  है  कि  वे  देश  में  सबसे  बड़े  हैं  ।  इस  वर्ष  इनके  द्वारा  विश्व  बेक

 से  भारी  मात्रा में  ऋण  लिया  लेकिन  ag  ऋण  कुछ  शर्तों  के  साथ  लिया  गया  है  ।  तृतीय

 तथा  टूथ  जनन  कम्प्यूटरों  के  स्थापन  से  न  केवल  आगे  से
 रेलों

 में
 रोजगार  के

 अबसर  समाप्त

 हो  जायेंगे  बल्कि  सँग  मेमों  तथा  इंजीनियरी  स्टाफ  जैसे  हजारों  नैतिक  श्रमिकों  की  छंटनी  भी

 होगी ३

 कार्यभार  में  वृद्धि  करने  तथा  सेवामुक्त  व्यक्तियों  को  दैनिक  वेतन  पर  रोजगार  देने  की

 शासकीय  नीति  से  भी  रोजगार  में  कमी  तथा  रोजगार  की  संभावनाओं  में  कटौती  की  प्रक्रिया  में

 और  भी  वृद्धिह ई  है  ।  सरकार  ने  एक  नीति  निर्णय  किया  है  कि  सभी  भाप  इंजनों  का  चरणबद्ध  रूप

 में  इस्तेमाल  बन्द  किया  जाए  तथा  लोको  शेड्स  स्टीम  लोको  शेड्स  को  बन्द  जाए  a

 इन  लोको  शेडों  के  बन्द  करने
 से  वे  हजारों  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  जाएंगे  जो  पिछले  15  अथवा

 20  वर्षों
 से

 कोयले
 तथा  राख  के  कार्य  को  संभालने में  व्यस्त  हैं  sal  कोई  आयोजन नहीं  रेलों

 को  एक  बहुत  ही  गंभीर  संकट से  गुजरना  पड़  रहा  है  ।  जो  आर्थिक  सर्वेक्षण  हमें  दिया  गया  है  उसमें
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 अपी  लक  gry यह  ब्रेताया  मया  कि  भारतीय  रेलों  की  क्षमता  a  |  NEE  AL?  सका  a.  रा  उपयोग  नहीं  किया

 मया है 4

 जहां  तक  डीजल  लोकोमोटिव  asa  में  तथा  चितरंजन  लोकोमोटिव  वर्क्स  में  लोकोमोटिव

 के  उत्पादन  का  सम्बन्ध  इन  दोनों  ही  लोकीमोटिव  aaa  की  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  नहीं  किया

 ।
 इसके  अतिरिक्त  20  विद्यू/त  इंजनों  का  आयात  करने  का  निर्णय  लिया  मया  है  ।  कुछ

 पहले  टेलीग्राफ पेपर  में  एक  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई  थी  मैं उस  समाचार-पत्र कीः  रिपो  से

 दे  रहा  [|

 अब  भारतीय  रेलों  द्वारा  स्वयं  यह  वचन  ददिया  गया  है  कि  कम  से  कम  260  ऐसी  विद्युत

 इंजनों  को  आयात  किया  जिसमें  से  एक  को  विदेशी  सहयोग  से  निर्माण  के  लिए  चुना

 जाएगा

 to  सी०  fra  इंजनों  को  आयात  करने  का  कार्य  1978  में  प्रारम्भ  किया  गया  जब

 कि  रेल  मंत्रालय  are  विश्व  बैक  से  धन  मांगा  गया  ताकि  चितरंजन  में  इसकी  उत्पादन

 इकाई  को  विद्युत  इंजनों  का
 खरीद

 आदेश  दिया  जा  सके
 ।  इस  अनुरोध को  अस्वीकृत  कर  दिया

 और  इसके  बदले  विदेशी  कम्पनियों  के  सहयोग  के  उत्पादन  सुविधाओं  को  स्थापित  करने

 के  लिए  विश्व  बैक  द्वारा  एल०  सी०  अथवा  जनरल  मोटर  लोकोमोटिव

 खरीद  करने  हेतु  धन  देने  की  पेशकश  की  गई
 ।

 यद्यापि  चितरंजन  लोकोमोटिव  नवल  की  इलैस्टिक  लोकोमोटिव  का  उत्पादन  करने  को  क्षमता

 फिर  भी  20  इलैक्ट्रिक  लोकोमोटिव  का  आयात  किया  जा  रहा  है  ।  उनका  आयात  कयों  किया

 जा  रहां  है
 ?  चितरंजन  लोकोमोटिव  वर्क्स  का  52  लाख  रुपए  व्यय  करने  के  बाद  198}

 मैं  डीजल  +  इलेक्टीकल  लोकोमोटिव  के  निर्माण  को  कार्यक्रम  कयों  छोड़  दिया  गया  ?  इस  कार्यक्रम  की

 शल  योजना  के  अन्तंगंत  इसमें  3.7  करोड़  sau  की  लागत  पर  1350  अश्व  शक्ति के  25  डीजल ।

 इलैस्टिक  लोकोमोटिव  बनाने  की  व्यवस्था  थी  ।  आर०  डॉ०  एस०  ओ ०  एवं  चितरंजन

 मोटिव  सेक्स  इनਂ  लोकोमोटिव  के  कार्यचालन  सम्बन्धी  मानदण्डों  के  परीक्षण  एवं  उसके  उन्नयन  के

 लिए  लगातार  कार्य करे रहे थे कर  रहे  थे  किन्तु  रेलवे  बोर्ड  ने  अचानक  आदेश  देकर  इस  किये क्रम  को  बीच
 में

 टीं  रोक  दिया  ।  भाप  इयर  में  देखेंगे कि  चलने  वाले  कैगन  1979-80  में  391  हजार से
 कम

 होकर  1981-82  में  379  हजार  रह  गए  ।  माल डिब्बों  की  कुल  क्षमता  1980-81  में  11.14

 मिलियन  से  क्रम  होकर  1981-82  में  10.97  रह  गई  ।  इसे  tag  अत्यधिक  सन्तोषजनक

 कांय  नहीं  कहा  जा  सका  |

 अब  मैं  विभिन्न  जिसे  1976  में  15  वर्ष  के  लिए  आरम्भ  गया  के

 शरीरे  में  कहूंगा  जस  समय  1980-81  वर्ष  के  लिए  सवारी  गाड़ियों  का  अनुमानित  लक्ष्य  174

 Patera  किलोमीटर  निर्धारित  किया  गया  था  जब  कि  1981-52  में  सवारी  गाड़ियों  का  ag
 किलोमीटर  बढ़  करे  176  मिलियन  हो  गया  |  अतः  समूची  निगमित  योजना  बिगड़  गई  है
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 ी

 एक  बार  एक  समिति  बैठक  में  मैंने  सवारी  डिब्बों  में  वृद्धि  के  बारे
 में  रिपोर्ट का  fa

 किया  था  किन्तु  सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  के  इस  हिस्सों  को  नहीं  सराहा  था  ।  रेल

 यात्रियों  को  अत्यधिक  भीड़  के  कारण  गम्भीर  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  विशेष  रूप

 उप  नगरीय  सेक्शन  में  जहां  1950-51  से  1981-82  की  अवधि  के  दौरान  रेल  यात्रियों  में  571

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  जब  कि  रेल  यात्री  डिब्बों  में  केवल
 478  प्रतिशत ही  वृद्धि  हुई

 उप-नगरीय  सेक्शन में  समस्या  और  भी  गम्भीर  है  जहां  यात्री  किलोमीटर  बढ़कर  195  प्रतिशत  ह सगा

 गया  है  जब  कि  यात्री  डिब्बों  में  केबल
 70  प्रतिशत  की  ही  वृद्धि  हुई  है

 ।

 रेल  मन्त्री  महोदय  ने  अब  एक  नया  नारा  दिया  बचाव  और  समय  पाबन्दी

 अब हमें  यह  देखना है  कि  इस  सम्बन्ध में  कितने  गम्भीर  हैं
 ।

 सर्वेक्षण  जो  हमें  दिया  है

 यह  बताया  गया  है  कि  रेलवे  में  सन्तोषजनक  उत्पादन  की  कारण  1980  के  अन्त  में  किए  गए

 चालन  सम्बन्धी  नए  परिवहन  हैं  ।  उस  समय  रेल  मन्त्री  श्री  केदार  पाँडे  थे  जो  कि
 अब

 मंत्रिमंडल

 नहीं
 हैं  ।

 वे  परिवर्तन  क्या  थे
 ?  उस  समय  रेलवे  में  भाड़ा  उन्मुख  दृष्टिकोण  गयां  अपनायी  था  ।  उस

 केव  1982-83  से  पहले  के  वर्ष  में  रेलवे  का  उल्लेखनीय  काय  क्या  था  ?  आप  देखेंगे कि  उसी  वर्ष

 रेल  दुर्घटनाओं  में  436  व्यक्ति  मारे  गए  और  552  आदमी  जरूरी  हुए  क्या  यह  उल्लेखनीय कार्य

 पिछले  वर्ष  ta  बजट की  चर्चा  में  भाग  लेते हुए  मैंने  इसी
 सदन

 में  कहा  था  कि  आत्म  हत्या  के

 इच्छा  व्यक्ति  को  रेल  पटरी  पर  लेटने  की  आवश्यकता  नहीं  क्योंकि  इस  की  कोई  गारंटी  नहीं

 ट्  कि  रेलगाड़ी  बल्कि  रेलगाड़ी  में
 यात्रा  करनी

 चाहिए  ताकि  उसकी  मृत्यु  गाड़ी  दुर्घटना

 में  होजाए  ।

 मैंने  यह  भी  चेतावनी  दी  थी  कि  रोलिंग  स्टाक  की  खराब  स्थिति  एवं  पटरी  के  नवीनकरण

 का  कार्य  इकट्ठा  होने  के  कारण  अनेक  इंजनों  बाली  लम्बी  गाड़ी  चलाना  खतरनाक  होगा  |  आपको

 मालूम  होगा  कि  2  1982  भो  जरईकेला  के  पास  एक  दुर्घटना  हुई  थी  जिसमें

 राउरकेला  एक्सप्रेस  गाड़ी  बंदामुन्डा  स्पेशल  से  टकरा  गई  थी  ।  वह  कैसे  हुआ  ?  बंदामुन्डा  स्पेशल

 गाड़ी  में  कई  इंजन
 थे  ।  गाड़ी तीन  भागों  में  विभक्त हो  पहला  हिस्सा  इंजिन के  साथ

 ड्राइवर  जान
 नहीं

 सका  कि
 वैक्यूम  में  कोई  चिन्ह  नहीं  था  ।  वह  पहले  हिस्से  में

 और  हावड़ा

 राउरकेला  एक्सप्रैस  गाड़ी  आई  और  बंदी मुन् डा  स्पेशल के  पिछले  हिस्से  से  टकरा  गई  और

 स्वरूप
 9  व्यक्ति मारे  गये  और  अनेक  यात्री  घायल  हुए  ।  हमारी  पार्टी के  कामरेड  समर

 मुखर्जी  ने  इसकी  पूरी  जांचें की  मांगे  की  थी  ।

 §

 यदि  ऐसा  किया  जाता  तो  अनेक  बातें  प्रकाश  में  आतीं  ।  इस  प्रकार  सुरक्षा  सम्बन्धी  नियमों

 काਂ  उल्लंघन  eat जा  रहा  है  tae  मालगाड़ी  विशेष  ब्रेक  वैन  के  बिना  चेल  रही थी  ।  उस  गाड़ी

 में  गार्ड  भी  नहीं  था  और  इस  प्रकार  सुरक्षा  नियमों  को  उल्लंघन  किंया  गया  थां  ।  और  भारत

 सरकार  ने  रेलवे  में  दुर्घटनाओं के  कारणों का  पता  लगाने  और  सुरक्षा  सुनिश्चित करनें  के  लिए
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 अनेक  समितियों  की  स्थापना की  थी  ।  तीन  समितियों  का  गठन  किया गया  था  ।  पहली  समिति

 केन्या  समिति  दुसरी  बांचू  तथा  तीसरी  सीकरी  समिति  थी  ।  उन्होंनें पुरे  विषय  की  जांच  की

 तथा  कुछ  सिफारिशें  दी  ate  रेलवे  सुधार
 जो  कि  उच्च-शक्ति प्राप्त  समिति  ने  अभी

 हाल  में  एक  रिपोर्टे  प्रस्तुत  की  है  ।  मैं  रेलवे  सुधार  समिति  की  जिसमें उन  तीन

 समितियों  के  द्वारा  दी  गई  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  कुछ  विचार  व्यक्त  किये  गये  से

 उद्धरण  दगा

 समितियों  ने  दुर्घटनाओं  एवं  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  रेलवे  के  समूचे  कार्यकरण  को

 aia की  तथा  रेलवे के  सुरक्षा  कार्य  में  सुधार  के  लिए  अनेक  सिफारिशें दी  हैं  ।  इन

 उच्च  शक्ति  प्राप्त  समितियों  द्वारा  दी  गई  सिफारिशों  पर  वांछित  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।

 यह  इस  रीति  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  जिसके  अन्तर्गत  रेलवे  ale  में  सिफारिश  पर

 वाही  की  जाती  है
 ।  उदाहरण के  तौर  सीकरी  समिति ने  विचार  व्यक्त  किया

 था  कि

 सिगनल  एवं  दूर  संचार  निरीक्षकों  के  कार्यभार  के  लिए  मानदंड  निर्धारित  करने  के  बाद

 रेलवे  बोर्ड  को  उन्हें  कम  से  कम  समय  में  कार्यान्वित  करने  के  लिए  शीघ्र ही  कदम  उठाने

 चाहिए ।'  बोर्ड ने  बताया  है  दूरसंचार  निरीक्षकों  की  वित्त  मन्त्रालय  के

 परामर्श  से  संख्या  निर्धारित  करने  के  लिए  मानदंडों  के  कार्यान्वयन  के  बार  में  क्षेत्रीय
 tae

 को  निर्देश  जारी कर  दिये  गये  और  आगे  बताया  नया है  कि  रेलवे
 की

 कठिन
 वित्तीय

 स्थति की  दृष्टि से  सिफारिश  पूर्ण
 संसाधन

 स्थिति  में  सुधार  के  अनुसार

 चरणों  में  करना  होगा  ।

 महोदय  पीठासीन

 एवं  सीकरी  समिति  द्वारा की  गई  अनेक  सिफारिशें  safe  मान  ली  गई  थी

 किन्तु  उन्हें  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  ।  अनेक  मामलों  में  यद्यपि  रेलवे
 ats  अथवा  क्षेत्रीय

 मुख्यालयों  द्वारा  निर्देश  जारी  किये  गये  निचले  स्तरों  पर  कार्यवाही  नहीं
 की

 गई  है
 ।  अत

 स्पष्ट  है  कि  जब  तक  सिफारिश के  कार्यान्वयन के  लिए  सभी  स्तरों पर  गम्भीर  काय
 वाही

 नहीं की  सुरक्षा  सम्बन्धी  पहलुओं की  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती
 ।

 सुरक्षा  सम्बन्धी

 सिफारिश  को  स्वीकार  करने  के  ढंग  में  तथा  उसे  कार्यान्वित  करने  में  निश्चित ही  सुधार
 कीं

 आवश्यकता  है  ।  अनेक  सिफारिशें  प्रक्रियात्मक  focal  के  कारण  कार्यान्वित  हीं  हो

 पाती  |

 उन्होंने  यह  भी  सिफारिश  की  थी  सभी  लोको  मोटिव  शेडों  में  लोकोमोटिव  पर

 मति  यन्त्र  लगाए  जाएं  ।  यह  रेलवे  सुधार  समिति की  सिफारिश  है

 बीच  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  सभी  लोकोमोटिव  गाड़ियों  पर

 यात्रा  लगाये  जाएं  और  यह  सुनिश्चित  करने के  लिए  कदम  उठाए  जाएं  विदेश  में  ही  एक
 उचित  तथा  भरोसेमंद  गतियंत्रकों  एवं  गति मापकों  का  निर्माण  कर  उन्हें  प्रयोग  में  लाया

 जाए  2.0
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 सीकरी  समिति  के  विचार इस  प्रकार  हैं

 समिति  की  स्वीकार  की  गई  सिफारिश  को  अभी  भी  कार्यान्वित  नहीं  किया

 जा
 सका  है  और  इस  सम्बन्ध  में  रेलवे  बोर्ड  का  दावा  रेलवे  द्वारा  उपलब्ध  की  गई  सुचना

 से
 मेल  नहीं  खाता  है

 ।
 रेलवे  बोर्ड  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  गतियन्त्रक एवं

 गतिमापक  सभी  लोकोमोटिव  गाड़ियों  में  लगाए  जाएं  ।  कोई  भी  लोकोमोटिव  गाड़ी  के  साथ

 लगने  के  लिए  तब  तक  शेड  से  न  निकाला  जाए  जब  तक  उसमें  सही  गति  यंत्र  और  मति

 मापक  न  लगाया  जाए  0.0

 रल  सुधार  समिति  ने  इस  सम्बन्ध  में  यह  विचार  व्यक्त  किया  है
 ।

 यह  सही  है  कि  इस  वर्ष  रेल  दुर्घटनाओं  में  कमी  हुई  है  ।  ऐसा  इसलिए  हुआ  क्योंकि

 कोश  गाड़ियों की  विशेष  रूप  से  उपनगरीय  गाड़ियों  की  गति में  कमी  की  गई  है  ।

 गाड़ियों  को  प्राथमिकता  देने  की  नीति  में  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  ।  सवारी  गाड़ियों  के  मुकाबले

 में  माल-गाड़ियों  को  प्राथमिकता  देने  की  नीति  अभी  भी  जारी  है  ।  यही कारण  है  कि

 जैसी  महत्वपूर्ण  गाड़ी  भी  विलम्ब  से  चलती  है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  (Jz)  :  माल  ढुलाई  का  भी  तात्कालिक  होता  है  ।

 थ्री
 बसुदेव  आयें

 :
 किन्तु  हमें  सवारी  गाड़ी  की  उपेक्षा  नहीं  करनी  चाहिए  |

 श्री  सुनील  सच्  उत्तर  :  यह  रेलवे  मन्त्री  महोदय  का  व्यक्त व्य  था  ।

 wt  बसुदेव  आजाये  :  रेल  मन्त्री  महोदय  ने  स्वयं  कहा  है  कि
 सवारी  गाड़ी  को  प्राथमिकता

 मिलनी  चाहिए  ।  मालगाड़ी  को  प्राथमिकता  देने  के  बारे  में  1980  के  वर्ष  में  अपनाई  गई  नीति

 अभी  भरी  जारी  है  ।

 थ
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  माल  गाड़ी  दर  से  चलती  है  तो  आपको  समय  पर  चावल

 की
 सप्लाई  नहीं  मिलेगी  ।

 श्री  बसुदेव  आजाये  :  दोनों  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ag  केवल  पश्चिम  बंगाल

 की  ही  समस्या  नहीं  हैਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  भी  cist  हो  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  आपके  राज्य  का  नम्बर  पहला  है
 ।

 श्री  बसुदेव  आयें
 :

 आपके  मुख्य  मन्त्री  ने  भूख  हड़ताल  की  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चावल  की  ढुलाई  को  सवारी  गाड़ी  के  मुकाबले  प्राथमिकता  दो  जानी

 चाहिए

 थी  समर  मुखर्जी  :
 इसे  वायुयान  से  भेंजे  ।
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 ना  ne

 श्री  बसुदेव  आचार्य
 :

 अब  मैं  बजट  प्रस्ताव  भाड़े  और  किरायों  में  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  अपने

 विवार  व्यक्त  करूंगा  ।  बजट  प्रस्ताव  यात्रियों  एवं  आम  जनता  के  उत्पीड़न के  अतिरिक्त  कुछ

 नहीं

 हमें  आधिक  सर्वेक्षण का  हवाला  देना  होगा  ।  आधिक  सर्वेक्षण  में  आप  देखेंगे कि  खाद्यान्न

 दुग्ध
 अण्डों

 और
 मछली  की  कीमतों में  वृद्धि हो  रही  है  ।  रेल  मन्त्री ने  इन

 आवश्यक  मदों  के  भाड़े  में  वृद्धि  करनी  चाही है  ।

 माल  भाड़े  और  किराए  में  वृद्धि  के  परिणाम  स्वरूप  कीमतों  में  वृद्धि  उन्होंने  द्वितीय

 श्रेणी  की  यात्री  गाड़ियों  और  उप  नगरीय  यात्री  गाड़ियों  के  किराए  ये  भी  बृद्धि  की  है
 ।  उपनगरीय

 यात्री
 गाड़ियों

 के  मामले  में
 130

 प्रतिशत  वृद्धि  होगी
 ।

 इस  प्रकार  उपनगरीय
 यात्रियों की  स्थिति

 बदतर हो  जाएगी  ।

 एक  बार  यह  प्रस्ताव  था  कि  नियोक्ता  को  कुछ  योगदान  देना  चाहिए  क्योंकि  नियोक्ता

 आवास  कौर  परिवहन  की  व्यवस्था  करने  में  असफल  रहे  हैं  ।  आप  जानते  हैं  कि  बड़े  नगरों  में

 हमेशा  आवास  की  समस्या  रहती  है  ।  मजदूर  उपनगरों  में  रहना  अधिक  पसन्द  करते  ऐसे

 नियोक्ताओं से  कुछ  अन्नदान  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  था
 जो  मजदूरों  के

 लिए  आवास और  परिवहन

 की  व्यवस्था  करने  में  असफल  रहते  हैं  ।

 अब  उपनगरीय यात्री  .  गाड़ियों  का  किराया  उपयु  क्त  प्र  स्राव  पर  विचार  अथवा  उसकी

 जांच  किए  बिना  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  अब  उच्चतम  सीमा  भी  लगा  दी  गई  है  ।  इससे  सम  गया  उत्पन्न

 हो  जाएगी  ।  श्री  आनन्द  गोपाल  मुखौटा  ध्याय  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  आसनसोल  आर  दुर्गापुर  से

 सैकड़ों  मजदूर  प्रतिदिन  कलकत्ता  जाते  हैं  और  उनमें  से  अधिकांश  कर्मचारी  ऐसे  हैं  जो  कलकत्ता

 के  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  में  काम  करते  हैं  ।  और  अब  80  किलोमीटर की  उच्चतम  सीमा

 लागू  हो  जाने  के  आसनसोल  और  दुर्गापुर  से  सैकड़ों  मैं  सही  स्थिति  बतता  हूं  हजारों

 दूसरों को  जो  आमतौर  पर  हावड़ा  एक्सप्रेस  और  कोल  फील्ड  एक्सप्रेस  से  मासिक  टिकट  पर
 यात्रा

 करते  हैं  अब  मासिक  टिकट  पर  यात्रा  करने  की  अनुमति  नहीं  होगी  ।

 अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  पर  विचार करके  80

 मीटर  की  अधिकतम  सीमा  और  उपनगरीय  गाड़ियों  को  आसनसोल  तक  जिसकी  हम

 पिछले
 तीन

 वर्षों  से  मांग  कर  रहे  हैं  ताकि  बे  मासिक  टिकट  पर  यात्रा  कर  सकें  ।  वास्तव  मैं  मैं

 उनसे  गाड़ियों को  चितरंजन  तक  बढ़ाने  का  आग्रह  करता  हूं  ।  मेरे  विचार  में  आसनसोल  हावड़ा

 से
 130

 किलोमीटर  से  अधिक  दूर  है  ।  यहां  तक  कि  आसनसोल  और  चितरंजन
 से  भी  कर्मचारी  कलकत्ता  आते  हैं  ।  मैं  उनसे  उपनगरीय  गाड़ियों  को  आसनसोल  अथवा

 रंजन
 TH  बढ़ाने अथवा  80  मिलीमीटर की  अधिकतम  सीमा  हटाने  के  प्रस्ताव पर  विचार  करने

 का
 अनुरोध  करता  हूं  ।

 श्री  आनन्द  गोपाल  मुखोपाध्याय  :  चितरंजन  में  बर्थ  सुविधाएं  बेहतर  हो
 जाएगी
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 थ्री  बसुदेब  भाषायें
 :

 अब  मैं  रेल  मंत्री  का  ध्यान  एक  बहुत  Brereton  समीर  से

 रेल  लाइन  बनाने  को  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  gi  पिछले  21  वर्षों  में  पुरानी  लाइनों  में

 7644  किलोमीटर लाइन  की  वृद्धि  की  गई  यदि  हम  चीन  से  तुलना  करें  तो  आप  देखेंगे
 कि

 1949  के  पश्चात  चीन  में  60  प्रतिश्त  नई  लाइनें  बनाई  बई  हैं  जबकि  हमारे  देश  में  61,

 244  किलोमीटर रेल  पथ  में  केवल  7,664  नया  रेल  माने  जोड़ा  गया  प्रगति  बहुत ही  धीमी

 है  ।  यह  कोई  अच्छी  बात  नहीं  है  ।  जब  एक  वर्ष  में  केवल  246  किलोमीटर  लाइन  जोड़ी  जाती  है

 तो
 कोई  सरकार  किस  प्रकार  लोगों  को  इच्छाएं  पुरी  करने  की  बात  कर  सक्ती  है

 ।

 विद्युतीकरण  की  गति  फ्री  बहुत  ही  धीमी  है  ।  रेलवे  ने  भाप  के  सभी  इंजनों  को  चरणबद्ध

 कार्यक्रम
 द्वारा  बदलने  की

 निर्णय  लिया है  जबकि  विद्युतीकरण  की  यति
 1981-82  तक

 कुल
 रेख

 माने  का  9  प्रतिशत रहो  a

 यह  बहुत  ही  धीमी  प्रगति  मैं  सरकार से  आग्रह  करता  हू  कि  वह  नई  लाइनों  को

 बिछाने
 के  लिए  अधिक  फण्ड  आबंटित  करे  ।  अन्यथा  मराठवाड़ा  में  जिस  प्रकार  का  आन्दोलन

 चलाया  गया  है
 बह

 देश  के  अन्त  भागों  में  भी
 फल

 सकता  है  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में
 ।

 रेल  मंत्री  ने  बजट  भाषण  में  कहा  है  कि  रेलवे  में  औद्योगिक  संबंध  बहुत  ही  मधुर रहे  हैं

 और  ag  भर  ओद्योगिक  शान्ति  बनी  रही  है  आधिक  सर्वेक्षण  में  भी  यह  स्वीकार  किया  यया  है

 कि  वर्ष  1980  के  उत्तरार्ध  में  कुछ  परिवर्तन  किए  यए  हैं
 ।

 ये  परिवर्तन  कया  हैं
 ?  1980

 में  रेल  बोड़े  द्वारा  बेर  मान्यता  प्राप्त  यूनियन  अथवा  एसोसिएशन  से  वार्ता  करने  की  सुविधा  एक

 गुप्त  परिपत्र
 हास  वापस  ले  ली

 गई

 थो  समर  मुखर्जी
 :
 पहले वह  छूट  दी  बई  थी

 ॥

 थी  बसुदेव  आजाये  :  पहले  यह  रियायत  सभी  गेर-मान्यता  प्राप्त  यूनियनों  और

 शयन को  दी  गई  थी  ।  उस  समय  से  उसी  क्षण  से  औद्योगिक  संबंध  wea  हो  गए  हैं  ।  वास्तव  में

 लोको  रनिंग  स्टाफ  एसोसिएशन  में  जब  चार्ता  करने  की  सुविधा  वापस  ले  ली  मई  और
 उनसे  किए

 गए  समझौते का  पालन  नहीं  किया  ग्या  तभी  से  औद्योगिक
 सम्बन्धों

 को  बहुत  धक्का  लया  वर्ष

 1973  में  लोको  रनिंग  स्टाफ  एसोसिएशन  के  साथ  यह  समझौता  किया  गया  था  कि  रेल  बोर्ड  उनसे

 मिलेगा  और  उनसे  उनकी  समस्याओं  पर  विचार  करेगा  ।  परन्तु  उपयु क्त  गुप्त  परिपत्र  जारी  ही

 जाले  के  बाद  इस  सुविधा  को  वापस  ले  लिया  गया  तथा  रेलवे  में  औद्योगिक  सम्बन्ध  बिगड़े  गए  और

 औद्योगिक  शान्ति  नहीं रही  ।

 यहां  तक  कि  अन्तर्राष्ट्रीय श्रम
 संगठन  ने  भी  उसके  पास  भेजी  गई  ।  विभिन्‍न  शिकायतों  की

 जांच  करते  समय  यह  कहा  था  कि  सामूहिक  सौदेबाजी  की  सुविधा  वापस  लेने  से  बड़  dart  पर

 उत्पीड़न  होता  हैं  और  एसोसिएशन की  स्वतन्त्रता  क्रि  जड़ें  wl  जाती  है  ।  अतः  मैं  यंह  जानना

 हू  कि  सरकार ने  इस  सम्बन्ध में  क्यो  कदम  उठाए हैं  ।

 इसे  शान्ति  तो  बिल्कुल  नहीं  तहां  जा  सकता  यह  तुफान से  पूर्व  की  mba है  यंह  wha
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 दोनों  मान्यता  प्राप्त और  गेर-मान्यता  प्राप्त  यूनियनों  के  हजा
 रों े  दि  र  | चाज लत  रों  को  उत्पीड़ित  करके

 स्थापित  की  गई  है  ।

 यह  आश्चर्य  की  बात  है  कि  एक  मामले  में  रल  बोझ  क्ष  त्रीय  रलों  से  यह  जानना  चाहता  था

 कि  किसी  क्मंचारी  को  नियम  14(2)  के  अन्तर्गत  सेवा  से  निकालते  समय  कारण  बताओ

 नोटिस  दिया  गया  था  ।  वस्तु  स्थिति  यह  है  कि  निम्न  स्तर  पर  अधिकारी  कर्मचारियों  को  कारण

 बताने  का  अवसर  दिए  बिना  नियम  14(2)  के  अधीन  से  निष्कासित  कर  रहे  और  arfey-

 कारी  गण  उच्चतम  न्यायालय  तक  झगड़ा  करते  रहते  हैं  ।  उच्चतम  न्यायालय  में  ऐसे  अनेक  मामले

 वि
 चारा धीन  किसी  श्रमिक  की  सेवा  में  व्यवधान  डालने  और  उसे  उपदान  और  पेंशन  देने  से

 इन्कार  करने  का  क्या  कोई  औचित्य  केवल  इसलिए  हो  सकता  है  कि  वह  किन्हीं  उचित  कारणों  से

 po  दिन  मजदूरी  नहीं  कर  सका  ।  यदि  प्रशासन  काल  के  इन  दिनों  का  वेतन  नही ंदेता  है  हो  सेवा

 >
 | ब्य वब धान  दा  गुणा  दण्ड  gt  जाता  @

 प्रशासन  किसी  कर्मचारी  को  हड़ताल  में  भाग  लेने  के  आधार  पर  सेवानिवृत्ति  पर  मिलने

 वाल  लाभों  से  भी  वंचित  रख  सकता  है  पिछले  एक  या  दो  वर्षों  में  सेवानिवत्त  होने  वाले  सकड़ों  रल

 कर्मचारियों  को  अभी  तक  उनके  सेवानिवृत्ति  लाभ  प्रदान  नहीं  किए  गए  हैं

 fs  यूनियन  लीडर  होने  के  नाते  आप  स्थिति  की  गम्भीरता  महसूस  कर  सकते  हैं  ।  यद्यपि

 रखने  बोर्ड  का  यह  आदेश है  कि  जहां  सेवा  में  जन्नत  व्यवधान  डाला  जाता  है  और  से  Tah

 के  पश्चात  उसकी  पुनरीक्षा  नहीं  की  जाती  है  तो  संबंधित  कमेंचारी  सेवा  की  लम्बी  अवधि

 आधार  मानकर  उपदान  और  पेंशन  दी  परन्तु  इस  आदेश  का  पालन  नहीं  हो  रहा  है  |

 मौजूदा  कानून  के  अनुसार  यदि  किसी  कर्मचारी  की  छंटनी  की  क्षतिपूर्ति  की  जानी

 इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  और  मैं  रल  मंत्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  जहां  कहीं  मान्यता

 प्राप्त  फेडरशन  में  5  लाख  से  अधिक  कमंचारी  हैं  वहां  मान्यताप्राप्त  और  गेर-मान्यता  प्राप्त  दोनों  से

 परामर्श  कर  |

 रेल  बोर्ड  और  रेल  मंत्रालय  को  समस्याओं  को  हल  करने  के  fay  यूनियनों  से  चर्चा  करनी

 चाहिए  और  रेलवे  में  शान्ति  स्थापित  करनी  चाहिए  विशेषरूप  से  इस  तथ्य  को  दृष्टि  में  रात

 हुए  कि  आल  इण्डिया  रेलवे  में  फेडरेशन  ने  बीकानेर  में  हुए  अपने  सम्मेलन  में  रेलवे  कमेंचा  रियों

 को  5  अप्रेल  को  इकटूठा  करने  निर्णय  लिया  है  और  अब  हड़ताल  का  निर्णय  लेने  वाले  है ं।

 में  अब  अपने  राज्य  पश्चिम  बंगाल  की  कुछ  समस्याएं रखूंगा  ।  हम  काफी  लम्बे  समय  से

 g  एक  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाने  की  मांग  करते  आ  रहे हैं  ।  प्रक्रिया  हमारे  देश  के  सर्वाधिक

 पिछड़े  जिलों  में
 से  एक  diag  जब  gear  गछ  थे  तो  आपने  स्वयं  लोगों  को  बताया

 भर  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  आप  दिन  के  समय  एक  तेजगति  वॉली  माड़ी

 चलाए
 गे  परन्तु  बजट  प्रस्तावों  में  हमें  इस  प्रकार  का  कोई  प्रावधान  दिखाई  नहीं  देना  क्योंकि
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 स्टेशन  पर  मीनल  सुविधा  की  समस्या  है  और  पुरुलिया  में  टमिनल  सुविधा  उपलब्ध

 क्राई जानी  है  अतः  मैं  रेल  मंत्री  से  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  करने  तथा  एक  तेजगति वाली  गाड़ी

 चलाने  का
 आग्रह  करता  हुं

 ।  पुरुलिया  के
 हजारों  लोगों

 ने  इस  मांग  की  ओर  ध्यान  अक्षित  करने

 हेतु  पुरुलिया से  कलकत्ता  तक  283  किलोमीटर को  पदयात्रा  की  ।  मैं  मंत्री  महोदय से  शीघ्र

 ही  एक  ते जंग त्ति  वाली  गाड़ी  चलाने  का  अनुरोध करता  हूँ

 जहां  तक  रेलवे  के  विकास  का  संबंध  है  रेलवे  प्रशासन  sa  क्षेत्र  के  लोगों  में  उन्हें  वंचित

 की  भावनाओं  को  भड़काने  की  जिम्मेदारी  से  मुक्त  नहीं हो  सकता  रांची  पुरुलिया  छोटी  लाइने

 के  बिहार  के  अनुभाग  को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित कर  दिया  गया  है  जबकि  पश्चिम बंगाल  का  क्षेत्र

 वसा  हो  है  ।  इस  हिस्से  की  लाइन  को  बदलने  से  बड़  इस्पात  काम्पलेक्स ों  जसे  दुर्गापुर

 और  टाटा  में  बेहतर  संचार  व्यवस्था  उपलब्ध  हो

 बाँकुरा-रानीगंज लाइन  का  निर्माण  जब  आप  ऊर्जा  मंत्री  आपने  रेल  मंत्रालय को  us

 पेश  की  थी  और  रेल  मंत्रालय  ऊर्जा  मंत्रालय  से  एक  रिपोर्टे  चाहता  ari  इसलिए  बांकुरा

 से  रानीगंज  तक  की  लाइन  के  मामले  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  i

 सिलीगुड़ी  में  डीजल  erat  को  समय  समय  पर  मरम्मत  करने  के  लिए  एक  कारखाना

 रेलवे  बोर्ड ेने  सिलीगुड़ी  में  कारखाना  बन्द  करके  अजमेर  तथा  गोल्डन  रॉक  में  इसे  अन्तरित

 करने  का  निणेय  लिया  रेलवे  बोर्ड के  लस  आदेश  के  दूरगामी  परिणाम  क्योंकि  इसके

 रामस्वरूप  डीजल  लोकों  विभाग  के  250  कमेंट्री  बेरोजगार  हो  जायेंगे  ।  इस  पत्र  में  कहा  गयां

 है  कि  चाल  रेलों  के  साथ  इंजन  अजमेर  और  गोल्डन  राक  में  पी०  slo  सच  कार्यक्रम के  लिए

 जायेंगे और  वापस  जिस  पर  कि  रेलवे  के  कार्यक्रम  के  अनुसार  काफी  समय  और  पैसा  as

 होगा  1.  इसके  अलावा  कटिहार  बरौनी  और  कटिहार-सिलीगुड़ी  लाइनों  को  मीटर  गेज  लाइन से

 लाइनों  में  बदलने  में  काफी  पारगमन  समय  लगेगा  ।  अजमेर  और  मान  राक  में  डीजल

 के  पी०  ओ०  एच
 ०

 किये  को  केन्द्रिय  करने  पर  कुछ  कसेरे  हूं  का  खर्चा  जबकि  कम

 थ
 में  ही  जंक्शन  पर  पहले से  ही  मौजूद  ढांचे

 से  यह  ॒  कायें  हो  सकता  है  कुछ

 दिन  पहले to  बंगाल  विधान  संभा  में  सिलीगुड़ी  में  इस  पी०  ato  एच ०  को  बनाये रखने  के  लिए

 एक  सर्वसम्मत  प्रस्ताव  स्वीकृत  किया  wars

 श्री  समर  मिर्ज़ा :  मन्त्री  महोदय  को  प७  बंगाल  विधान  सभा  ara  से
 पस

 किये  गये  इस  प्रस्ताव  को  ध्यांन  में  रखना  चाहिए  +

 थ्री  बसदेव  ara  अब  मैं  सकू  लर  रेलवे  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहूंगा  ।  1947

 में  गिरनेवाला स्मिति  का  गठन  किया  गया  था  और  इस  समिति  ने  कलकत्ता  में  परिक्रमा  रेल

 सेवा  के  बारे  में  जांच  की  थी
 ।

 कलकत्ता  नगर
 और

 उसके  नसं-पास के  क्षेत्रों  में  भूमि  पर

 यात  व्यवस्था  संतृप्ति
 च

 रण
 पर

 पहुंचे  गई  है  और  दैनिक  यात्रियों  की  संख्या में  लयातार  वृद्धि हो

 रही  है  और  निकट  भविष्य  में  यह  85  से  90  लाखे  को  आश्चर्यजनक  आंकड़े  में  पहुंच  जायेगी  1
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 ita

 कलकत्ता
 की

 वर्तमान  सड़क  कमता  केवल  60  प्रतिशत  है  1
 जबकि  मद्रास  और

 a =
 में

 21%  भूमिगत  रेलवे जब  पूरी  हो  जायेगी  यह  ती  केवल  10  ara  यारियों  कीं  ही  ढलाई

 प्रतिदिन कर  |  इसके  अलावा  भी  काफी  संख्या में  ऐसे  यात्री  रह  जिन्हें  कि  यातायात

 को  कोई  साधन  उपलब्ध-नहीं  होगा  +  1947  परिक्रमा  रेल  सेवा का  विचार पनप  रहा

 और  तभी  से  करीब  तीन  समितियां  इस  पर  विचार  कर  चुकी  हैं  ।  1977  TH  न  तो  उनकी

 शीशों  को  मानों  गया  और  न  ही  उत  पर  कार्यवाही  की  लेकिन  1977  में  जब  वामपंथी  सरकार

 कायम  हुई  तो  उन्होंने  इस  मानने  को  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  उठाया  और  उन्होंने  राइटर-रेल

 इण्डिया  तक  पकी  मार्मिक  भारत  सरकार  का  एक  उपक्रम  को  यह  कार्य  सौंपा  जिसनें  अपनी

 रिपोर्ट  में  कहा  है  कि  परिक्रमा  रेल  सेवाਂ  के  लिए  लिक  लाइनें  बनानी  पड़ गी  जिसमें कि  प्रिंसेस  घाट

 थे  दम-दम  तक  भीं  लाइन  बिछानी  ce  गी  जोकि  तकनीकी  दृष्टि  से  सम्भव है

 freer  घाट  से  मेजर  घाट  तक  का
 टुकड़ा

 की  रिपोर्ट  में  शामिल  नहीं  किया
 मया

 इस  टुक  को  भी  कर  जाए  और  पहले  वहीं  समितियों  ने  परिक्रमा  रेल

 के  art  में  पूरी  लाइन  का  निर्माण  जायें  यातायात  की  समस्या

 का  काफी

 हद

 तक  समाधान हो  जायेगा

 आपनें  पहले  इसमें  कुछ  रुचि
 ली  थीं  ।

 मैं  आरोप  अनुरोध  करता  हूं  कि
 आप  इस

 मामलों को  क्योकि  सभी  समितियों ने  जिन्होंने  परिक्रमा रेल  सेवा
 की  सम्भाव लताओं  बारे सें

 जांच
 की  इसके  निर्माण  और  चालू  किए  जाने

 wt
 सिफारिशें  की  जिससे  कि  कलकत्ता

 की  यातायात  समस्या  को  सुलझाया  जा  सके  ।

 एक ेहावड़ा-अम्रा  लिन  है  ।  इस  वर्ष  के  बजट
 केवल  2  करोड़  रु०  का

 धाम  रखा  गया है  ।  srefirat  दी  जानी  चाहिए  और  इसके  साथ-साथ

 मीटर  गेज  लोन  भी  विचार  जानां  चाहिएं  ।

 अपना  समाप्त करने  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  है  कि  बह

 औद्योगिक  संबंध  सुधारने  और  शांति  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  पर  बिचारे  करेंतो
 काफी

 गये  हैं  ।  मैं सरकार  और  योजना  मंत्री  से  निवेदन  करता  हु  कि  वे  अधिक  धन  क. 4 आवंटित कर करें

 11,00  करोड़  रु०  की  मांग  है  ।  अपने  पुनर्वास  पटरियों  कौ  नई  लाइनें  af

 लाइनों  को  आदि  के  लिए  रेलवे  ने  योजना  आयोग  से  इतने  रु०  की  राशि  की  मांग की  है  ॥

 मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  कर्ता  हुं  कि  इस  क्षत  की  मंजूरी  दी  जाये ता  कि  tara  नई  लाइनें  बिछाने

 जैसे  निर्माण  कार्य  शुरू  करे  सके  और  लम्बित  पड़ी  सभी  आवश्यक  परियोजनाओं  करे  पूरा  कर  सकें

 इन
 शब्दों

 कत  म  सलना  भाषण  करता  हु  '

 चन्द्र  परदार  (rege)  मैं  रेल  मन्त्री  ad  1983-84  के
 ae

 रेल

 बजट  में  प्रस्तांब्रित  प्रस्तावों  का  समधन  करता  हु  ।.

 रेलवे tex  की  नसें  गर  आज  राष्ट्र  प्रगति पर  है  तो  यह  रेलवे
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 a

 कार्य  कर  रही  हमारे  इस्पात  संयत्र चल  रहे  ्य  |  हमारे  aaa  प्लांट  चल  रहे  हैं  ।  इसलिए  हमें

 आभास  मिलता  है  कि  राष्ट्र  प्रगति  पथ  पर  है  ।

 dias,  रेल  मंत्री  को  कुछ  परिधि  में  कार्य  करना  होता  है
 ।

 रेल  मन्त्री  की  यह  दुर्भाग्यपूर्ण

 स्थिति  है  कि  रेल  मंत्रालय  का  बजट  तो  अलग  लेकिन  जो  धन-राशि  उसके  लिए  नियत  की  जाती

 है  उस  पर  उनका  वास्तव  में  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  पूंजीगत व्यय  योजना  आयोग  के  अधीन

 जबकि  आवर्ती  व्यय  वित्त  मंत्रालय  के  अधीन  है
 ।

 रेल  मन्त्री  के  अधीन  रेलें  इसका  परिणाम यह

 है  कि  उनको  दोनों  पक्षों से  आलोचना  सहनी  पड़ती  है  ।  इसकी  अच्छी  प्रकार से
 कल्पना

 की
 जा

 सकती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  उनको  सिर्फ  यही  विशेषाधिकार  प्राप्त  है  कि  वह  अलग से  बजट  पेश

 करते हैं

 प्रो०  नारायण  चन्द्र  परादार  :  उनको  यही  एक  विशेष  शिकार  प्राप्त
 a

 इस  स्थिति

 की  अच्छी  प्रकार  से  कल्पना
 की  जा  सकती  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  में  रेलवे  ने
 11

 हजार  करोड़  रुपये  के  व्यय  की  मांग  की
 थी  ।  उनको

 50  प्रतिशत  से  भी  कम  रुपये  यानि  51,00  करोड़  रु०  दिया  गया  ।  उस  राशि  कां  भी

 अब  मुल्य  क्लास
 हो

 गया  है  क्योंकि  रुपये
 की

 कीमत  कम  हो  गयी  है
 ।

 आप  स्थिति
 की

 अच्छी  प्रकार

 से  कल्पना  कर  सकते  हैं
 ।

 हम  सभी  उनके  पास  मांग  रखते  उनकी  स्थिति  क्या

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनकी  स्थिति  बड़ी  दयनीय  है  ।

 प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  रेलवे  ने  1920  करोड़  की  मांग  की  ।  अब  वार्षिक  योजना  में

 उन्हें  1,500  करोड़  RO  की  बजाय  केवल  1342  करोड़  ही  दिये  गये  ।  पहले  उन्हें  आश्वासन  दिया
 गया  कि  कांट-छांट  के  बाद  कम  से  कम  14,00  करोड़  रु०  दे  दिये  जायेंगे  ।  लेकिन  जो  राशि  दी

 गयी है  इससे  भी  कम  है  ।  इन  परिस्थितियों  में  रेल  मन्त्री  को  भारी  कठिनाई  में  काम  करना

 पड़ता
 है

 ।  लेकिन  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  देश  के  विकास  के  लिए  रेलवे  अत्यावश्यक है  ।
 रेलवे  की  सड़क  यातायात  से  समझकर  तुलना  करनी  चाहिए  ।  एक  लेख  में  कहा  गया  ह
 कि

 रेल  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  विकास  व्यय  में  इस  वर्ष  भारी  कमी  की  जायेंगी  ।  वास्तव  में  यह  एक

 दुःखद  कथन  है  ।  इसलिए  लोग  अन्दोलन  का  रास्ता  अपनाते  हैं  ।  जहां  आन्दोलन  नहीं  हो  रहा

 उसका  कारण  यह  है  कि  उनको  पता  ही  नहीं  है  कि  उनके  क्षेत्र
 के  लिए  कितनी  राशि  का

 किया  गया  है  ।  इसलिये  जैसे  ही  लोगों  को  पता  चलता  है  कि  उनके  क्षेत्र  में  नई  लाइनें  बिछाने  में

 कम  प्राथमिकता  दी  गई  है  और  इसके  लिए  बहुत  कम  राशि  रखी  गई  सभी  भागों  से  दिल्‍ली  में

 आवाजें  आने  लगती  हैं  और  आवाजों  में  बेसुरापन  होता  है  और  जोरदार  शब्दों  में  मांगें  रखी  जाती

 है  कि  राशि  में  वृद्धि  की  जाये  और  नई  रेल  लाइनों  के  लिए  अधिक  राशि  रखी  जायें  ।  उनको
 झना  चाहिए  कि  रेलवे  एक  व्यवसायों  व्यवस्था  है  ।

 यदि  हम  इसकी  तुलना  सड़क  परिवहन  व्यवस्था  से  करें  तो  इसका  खर्च  अपेक्षाकृत  कम
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 - ee  है  ।
 ईधन  की  लागत  बहने  से  सड़क  परिचय  न  eee  बनता  जा  रहा  है

 ।  और  लंबी  पूरी

 के  लिए  राष्ट्र  रेलों  पर  ही  आशा  रख  सकता  है  ।  यदि  उचित  प्रसंग  में  इन  बातों  को  देखा  जाए

 तो  हमें  योजना  आयोग  के  साथ  संघर्ष  में  रेल  मन्त्री  का  समान  करना  क्योंकि जब  संसाधनों

 का  सवाल  पैदा  होता  उनके  पास  दूसरा  कोई  विकल्प  नहीं  होता  ।  उनको  इसके  लिए  लड़ना ही

 होगा  ।  ऊर्जा  न्यूनतम  आवश्यकता  केन्द्रीय  क्षेत्र में  कुछ  वस्तुयें  केन्द्रीय  क्षत्र  में  इस

 तथ्य  को  देखते  हुए  कि  परिवहन  का आवश्यक  ढांचा  केवल  आधिक  विकास  के  लिए  ही  बल्कि  राष्ट्र  के

 औद्योगिक  विकास  के  लिए  भी  बहुत  आवश्यक  इसे  अलग  क्यों  रखा  जाये
 ।

 हम  सबको

 यह  कहना  चाहिए  fe  रेलवे  के  साथ  उदारता  का  व्यवहार  किया  जाना  चाहि  ताकि  मन्त्री

 दय  सम्पूर्ण  राष्ट्र  की  आकांक्षाओं  को  पूरा  कर  सकें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते

 6.01  झ०  च्‌०

 लोक
 तत्पश्चात  क  सभा  2  1983/

 11  1904  के  ग्यारह  बजे  तक के  लिए

 स्थगित हुई  |

 ee  i मगन

 ‘qe  t  गुप्ता  Fate  and  fees
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